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प्राक्कथन 


भारतीय शासकीय व्यवस्था मे रज्य का केन्रीय महत्व दै । प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान 
एक प्रगतिशीत राज्य के रूप मे विकसित हआ दै । पचास वर्प पूर्वं जव राजस्थाने का रज्य 
के रूप मे अवतरण हुआ, तब रियासतों के विभिन प्रशासनिक ततो की आधुनिके राजस्थान 
के साथ एकीकरण की प्रक्रिया का श्रीगणेश हआ। तदुपरन्त राज्य के प्रशासनिक संगठनर्मे 
निरन्तर संशोधन एवं सुधार होते रहे है तथा उसका कायाकल्प हुआ है! अभौ हाल हीमे 
1999 में, राजस्यनि प्रशामनिक सुधार आयोग की स्थापना पूर्व मुख्य्म॑त्री शिवचरण माथुर 
की अध्यक्षतामे हुई दै। 

अस्तुत पुस्तक मेँ जस्थान के प्रशासनिक तेते कौ महत्वपूर्णं विशेषतां के संदर्भ 
म राज्य की उच्चतर नीति-निर्माण व्यवस्था, नौति-निपादन तंत्र, नियामकीय प्रशासन, विकासं 
अशासनिक म्क्रिया, क्य एवं स्थानीय प्रशासन आदि महत््पूर्ण पक्षौ की समालोचना मस्तुत 
की गई है ताकि सुधीजन ठससे अपने निष्कर्ष निकाल सके 1 

हमें आशा है कि यह रंय राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के राज्य प्रशासन के 
विद्या्धिरयो के लिए अति उपयोगी एवं रुचिकर सिद्ध होगा जिससे वे अपने अध्ययन को अगे 
बदृाणगे । इस कृति के सृजन मेँ हमे विभिन सरकारी विभागो, संगठनीं एवं अधिकासियो से 
प्रचुर सहायता प्राप्त हुई दै जिसके लिए हम आभार है । पुस्तक के प्रथम रूप मेँ संशोधन 
हेतु उपयोगी सुज्ञाव डो, मीना सोगानी ने प्रदान किये । हमर प्रकाशक, श्री सुरे्र परनामी, 
श्रीमती आशा गुप्ता, श्री रघुवीर शरण कुलग्नेष्ठ एवं ओं. शिखा व्यास ने ह्मे सहिष्णुतापूर्णं 
समर्थन प्रदान किया दै! हम इन सभी के मति अपनी हार्दिक कृतक्षता व्यक्त करते है । 

हमरे परिवार के सदस्यों मे हमे अनवरत प्रेरणा दी ही है, उनके भ्रति असीम आभार। 
विश्वास है कि कतिपय विशिष्टतां एवं सहज शैली-युक्त यह पुस्तक हमरे पाठको कौ 
चिन्तन के लिए परित करेगी । 
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पंशधोन भातत देशौ प्यासतो तथा विदिश आत्तो मे १८५ आ था) संवैधानिक विकास फे 
विभिन्न चरणो मेँ तथा स्वतरता आन्दोलन के अन्तर्गत सुधारो के माध्यम से प्रन्ती 
ने भौ इकाइयों के सूप मे पटवान यनानी प्रार॑म कर दी तथा अधिकाधिक स्वायत्तता कौ ओर 
बदन लगे 1 1861 के भारत सरकार अधिनियम से ही इस्‌ व्यवस्था का उदय हुआ, जिसे मे. 
एमी. पायली “बीसवीं सदी की भारतीय व्यवस्थापिकार्भो का प्रारंभिक राजपत्र मानते है । 
1892 के अधिनियम के द्वारा वंगाल, बम्बर, मद्रास तथा उत्तस्परिचमौ भान्तं की विधायौ 
परिपदं का विस्तार हुआ। लेकिन प्रान्तों के सम्मानपूणं अस्तित्व प्राप्त कले कौ दिशा र्मे 
1909 के भारत सरकार अधिनियम को महत्वपूर्णं माना जां सकता है । तव मे केवल मान्तीय 
विधायी परिषदो के आकार मे वृद्धि की गई बत्कि अधिकारे को भी विस्तृत किया गया । 
श्रा्तीय परिषदो मेँ मैर-सरकारी बहुमत कौ व्यवस्था कौ गई, यदपि “गैर सरकारी बहुमत” का 
तासर्यं “निर्वाचित बहुमत” से नही था 
इन परिषदो म भरतीर्यो का सम्मिलित होना स्वाधिक महत्वपूर्णं परिवर्तन था । 
भन्तं के सम्मानजनक अस्तित्व की दिशा मँ 1919 के भारत सरकार अधिनियम को दूसग “ 
महत्वपूर्णं मोड़ माना जा सकता है । इस अधिनियम केद्वारा ्रान्तीय सरकार को आंशिक 
उत्तरदायी शासन भौपा गया था । साथ ही आन्तोय विधान परिपर्दो के आकारर्मे वद्धि भी कौ 
गई तथा निर्वोचिते सद्यो कौ संख्या मे वृद्धि करके शासन कौ अधिक लोकतांत्रिक बनाया 
गया । पहली यार केन्द्रीय तथा आरान्तीय सरकार के बीच शविति का विभाजनं किया गया, 
अर्थात आधुनिक स्वायत्त राज्यो की शुरुआत इसी मावधान के फलस्वरूप हुई । पान्तो को कुछ 
षर मे स्वायत्तता व अधिकार भदान किये गये । केन्द्र के पास विदेश से सम्बन्धित विपय, 
सेना, डाक-तार आदि विषय थे तो प्रान्तो के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि जैसे स्थानीय 
महत्व के विषय रखे षये, किन्तु प्रान्तो मे दरैष शासन कौ व्यवस्था कौ भई, यामि कुछ विपयं 
ही लोकप्रिय मंत्रियों के पास धे, शेष शक्तियों गवर्नर व उसकी कार्यकारिणी के पास रहीं । 
0 के आ प्रान्तो बंगाल, विहार, मध्य भ्रान्त, मद्रास, बम्बई, संयुक्त आन्त, यम्बई तथा 
उत्तः सीमा भ्रान्त मे इस पद्धति को लागू किया गया 1 प्रान्तीय सरकाो को शक्तिर्या 
भरत्यायोजित शविनियों के रूप मे मिलो, इसमे सरकार का स्वरूप एकात्मक दौ रहा। 


1935 में संवैधानिक सुधार क 
दोषपूर्ण नीति व .अन्यावहारिकं क्रियान्वयन के कारण यह पद्धति सफल नरीं हुई । 1935 फे 
संवैधानिक सुधार के माध्यम से अखिल भारतीय संव बनाया गया जिसमे 11 ब्रिटिश मान्त 
वछःयौफ कमिश्नरके धैत्रये जो देशी रियामर्वो को मिलकर वने ये, अर्थात पहली ार्देश 


2 भारत मे रज्य प्रशासे 


का स्वरूप एकालमक से संघात्मक स्वीकार किया गया । इस सिद्धान्त को व्यावहारिक सप देते 
हुए आतो को अधिक शक्तिशाली व उत्तरदायौ बनाया गया तथा द्रैष शासन समाप्त करके 
रन्तो को स्वश्सित संवैधानिक आधार पदान किया गया । 


शासन को लोकप्रिय मंत्रियों के नियत्रण मे किया जाना उत्तरदायी प्रशासन का 
आरभिक रूप्‌ ही कहा जा सकता है । गवर्नर से अपेक्षा कौ गई थौ कि वह मत्रियो कौ सलाह 
पट शासन करगे ¦ 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत दी केन्धरीय तथा प्रान्तीय सरके के क्रो 
को स्पष्ट किया गया तथा तीन सूच्यो की व्यवस्था की गई-- केन्धीय, ्र्तीय तथा समवर्ती 
सूची । उल्लेखनीय दै कि यही व्यवस्था आगे चलकर भारतीय संघात्मक व्यवस्था का आधार 
मनी । अखिल भारतीय महत्व के 59 विपय यथा-- सेना, विदेश, डक-तार आदि संघीय सूची 
मे रखे गये जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघीय व्यवस्यापिका का था। स्थानौय महत्व 
के 54 विषय यथा रिक्ष, स्वास्थ्य, न्याय, शांति जसे विषय प्रान्तीय सरकारे के अधिकार कषर 
मे थे, अर्थात इने विपर्यो प्र विधान बनाने के लिये प्रान्तीय व्यवस्थापिकाये स्वर्तत्र थौ 1 
समवर्ती सूची मँ 36 विषय थे जिन पर केन्धीय तथा प्रान्तीय दौम व्यवस्यापिका्ं कानून बना 
सकती थी, लेकिन्‌ टकराव कौ स्थिति मेँ संघीय व्यवस्थापिका का कानून ही मान्य होता। 
अवशिष्ट शक्तियों गवर्नर जनरल को प्रदान की गई । भावी क्रियान्वय के अभाव में 1935 
के अधिनियम कौ मूल भावना व्यवहार मेँ परिणित नहीं हो पाई! 


ए स्वाधीन भारत में राज्य का स्थान 
स्वतत्र भारत मे शासन के स्वरूप पर विचार करते समय संविधान निमविओं के समक्ष स्पष्ट 
थाकि राजनीतिक विगसत, आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक-सांस्कृतिक वैविध्यपूरणं देश के 
लिये संघासक व्यवस्था हो उचित होगी ! अत. विविधता कौ एकता के सूत्रे मधिने का एक 
स्तुत्य प्रयास किया गया । स्वतत्रता के तुरंते पश्चात तत्कालीन गृहमग्ी एवं ठप-अधानमंत्र 
सरदार वल्लभभाई पटेल तथा उनके गृह सचिव श्रो वपी. मेनन मे संधासमक पुनवना का 
अति महत्वपूर्णं कार्यं सम्पादित किया ! उनके भागीरथ भयासों क परिणामस्वरूप चार प्रणी के 
राज्य अस्तित्व मे अयि । 
स्वतैवर भारत मे पान्तो के स्थान पर “राज्य "शब्द वा प्रयोग किया गया। प्रथम श्रेणी 
(ए सूची) मे अप्नम, विदाए्‌ बम्बई, मध्य भदेश, मद्रास, उड़ीसा, संयुक्त प्रान्त, पश्चिम बंगाल वे 
पंजाब सम्मिलित किये गये । कुछ समय नाद्‌ इस सूची मेँ आन्ध देश को भी जोड़ दिया 
गया । “बौ” सुचौ के अन्तर्गत हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर, मध्य भापत, यैसुर, पटियाला तथा 
पूर्वी पंजाब ज्य संघ, राजस्थान, सौरा, विन्ध्य मेश तथा टावनकोर्कोचीन र्यो को 
शामिल किया गया । एतिहासिक कारणो से जम्मू व कश्मीर कौ इस प्रणी मँ होते हुए भौ 
विशिष्ट रज्य का दर्ज पराप्ठ हुभा। “सो” प्रेणौ मे अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल 
देश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा को रखा गया त्था “डी” प्रणी मे अण्डमान तथा निकार द्वीप 
समूह भये } इम भकार एकीकरण योजना के द्वार भारत के भौगोलिक, राजनैतिक व आधिक 
एकता के वांछित स्व फो साकार किया गया । इसे एक रक्तहीन तन्ति क संज्ञा दी मई 
रानःशनैः यह अनुभव किया गया कि राज्यो के स्वरूप मे परिवर्दन एवं पुनर्मठन की 
आवश्यकता है । अवः दिसम्बर 1953 मे भारत सरकार द्वारा रज्य पुनर्गंडन आयोग की,श्री 
फजल म्रौ अध्यक्षता म, स्वापना कौ यई । आयोग के अन्य दो सदस्य ये--श्री केएम. 


7 ॥ 


भारतीय राजनोप्तिके एवे प्रशासनिक व्यवस्या मे "रज्य का स्थान 3 


पन्निकर तथा प्‌. हदयनाथ कुंजरू 1 आयोग द्वा 1955 में दिये गये प्रतिवेदन ने र्यो को 
समाय दर्जा देने तथा गजप्रमुख के पद को समाप्त करे का सुञ्याव दिया । तत्कालीन 27 राज्यों 
के स्थान पर 16 राज्यों य तीन केद्ध शासित सीमा क्रों कौ स्थापना का सु्ञाव दिया गया। 
सुताई 1956 मे आयोग के भतिवेदन मे कतिपय संशोधने करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम 
भार्तौय संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके अन्तर्गत 14 राजयो वे 5 केर शासितं प्रदेश 
अनाय गये} 

1953 मे अन्द राज्य का गठन किया गया, जिसका नाम 1956 मे आगर प्रदेश कर 
दिषा गया । 1956 मेँ केरल ओर बैसूर सर्जयो का गठन किया गया। मैसूर राज्य का नाम 
1973 मे बदल कर कर्नाटक किया गया। 

1960 मे मम्ब राज्य का विभाजन कर महाराष्ट व गुजरात राज्य स्थापित किये गये । 
1966 मेँ नागातैण्ड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया । 1965 मे पंजवि के पंजाबी व हिन्दी 
भाषा के आधार पर दो भाग किये गये~- पंजाब एवं हरियाणा । हिमाचल प्रदेश को रज्य का 
दर्जा 1971 मे दिया गया साथ ही 1971 में मणिपुर व त्रिपुरा को भी राज्य का दर्जा दिया 
गया। 1975 मे सिकिकम, 1986 मे मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश को अलग राज्य मनाया 
ग्रया। 1987 मे गोवा को भारत के पच्चीसवे राज्य होने का गौव प्रप्त हुभा। अब भारते 
25 रज्य व 6 केन्र शासित षर है । 1991 मे संविधान के 69े संशोधन के द्वारा दिल्ली को 
ग्य राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया । इने इकाइयों कौ सूची इस भकार दैः 


राज्य 

1. अरुणाचल प्रदेश 2. आन्ध्र प्रदेश 3. असम 

4. उत्तर प्रदेश , 5, उड़ोसा 6. कर्मारक 
4. केरल 8. गुजरात 9. गोवा 

10. जम्मू व करमीर 11. तमिलनाड्‌ 12. नागण्ड 
13. पंजाब 14. परिच्रम बंगाल 15. निहार 
16. महाराष्ट 17. मणिपुर 18. मध्य प्रदेश 
19. मिजोषम 20, मेषाय 21. राजस्थान 
22. हरियाणा 23. हिमाचल प्रदेश 24. सिक्किम 
25. त्रिपुरा 

केन्द्र शासिते प्रदेश 

1. अण्डमाने निकोवार द्वीप समूह 2. चण्डीगढ़ 

3. दमने व दीव, 4. दादरा च नागर हवेली 

5. लक्षदरोप 6. पाण्डिचेरौ 

विशेष दज (पष्टौय रजधानी क्षत्र) 

दिल्ली 


स्वतत्र भारत में राजस्थान की स्थिति 
गर्ज्यो के वर्तमान स्वरूप मे अते की विकास-याग्र पर दृष्टि डालकर यह जानना उचित होगा 
कि स्वरत्र भारत मे राजस्थान ने अपना वर्तमान स्वरूप केप ग्रहण किया । शजस्थान में लम्थे 


4 भातत मे रज्य प्रशामन 


समय तक देशौ राजाओं का राज्य रहा] द्रिटिश भातत मँ भौ ये ग्य अगरेजी सर्कार से 
अथिकार पराप्त कसते रहे । स्वतंत्र भारत मे गजस्यान को वर्तमान स्वरूप मे आने मूँ कई चग 
की यात्रा करनी पड़ी, तव कीं जाकर 1956 मेँ राजस्थान वर्तमान भाकार को प्रहण कर 
पाया 


7 फरवरी, 1948 को अलवर, भरतपुर, थौलपुर व करौली का विलय किया गया 
जिसे क्दैयालाल माणिक लाल मुंशौ कौ सलाह पर “मस्य संय” कहा गया । दूसरा चरण 25 
मार्च 1948 को पूप हुआ जिसके अन्तर्गत कोटा, वदी, जञालावाड, वासवाडा, दृंगरपुर, प्रतापगढ, 
किनगढृ, योक ओर शाहपुर कौ प्यास को मिलाकर “राजस्थान संघ” बनाया गया। 
तृतीय चरण मे उदयपुर रियासत का विलय किया गया, जिसके फलस्वर्प 18 अत, 
1948 को “संयुक्त राजस्थान्‌” का निर्माण ह॒आ। लेकिन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर 
ओर सिरोही पोच रियासते एेसी थौ जो अभी तक अपना अलग अस्तित्व बनाये हुईं धी। 
वित्तीनीकरण के अगले चरण मेँ “वृहद्‌ राजस्थान” मँ जयपुर, बीकानेर ओर जैसलमेर कौ 
पयिस सम्मिलित कौ गई । 30 मार्च 1949 को जयपुर के रेतिहासिक दरवार मे आयोजित 
समपिह मे सरदार पटेल ने राजस्थान राज्य का उद्घाटन्‌ किया । 
मस्य संघ अलग अस्तित्व मँ तो आ गया था, प अम तक स्वरतत्र था तथा “वृहद्‌ 
एजस्यान्‌” का अंग नहीं वना था। धौलपुर तथा भरतपुर के सामने अनिश्चिता की स्थिति 
थौ कि वे उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में से किसके साथ सम्मिलित हो । काफी प्रयासो के 
पश्चात्‌ 15 मई, 1949 को मत्स्य संघ राजस्थान का अग बन गया । यह विलीनीकरण भक्रिया 
का पंचम चरण था। 
सिरोही के विलय के प्रश्न पर भौ मतभेद था। राजस्थानी तथा गुजराती मेता 
निर्णायक स्थिति मँ नहीं पुव पा रहे थे । अततः सियेही का विभाजन किया गया । आबू तथा 
दिलवाड़ा को बम्बई मन्त को सौपा गया, रेष भाग का राजस्थान के साथ 7 फरवरी 1950 
को विलय कर दिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध राजस्थान वासिरयो मेँ व्यापक प्रतिक्रिया ई, 
फलतः छह वरप बाद 1956 मे जव राज्यो का पुनर्गठन हुआ तो ये दस्मै फिर रजस्यान मेँ 
मिला दिये गये । एकीकरण के अंतिम चर्ण मृं 1 नवम्बर, 1956 को अजमेर का, जो वब तक 
“सौ प्रणी का एज्य था, राजस्थान मे विलय कर दिया गया तथा राजस्थान मे अपना वर्तमान 
आकार प्रहण किया। 19 देशी प्यासतों व 3 चीफशिप के धेतरो ने एकततर मे मुक्त होकर 
लोकर्तत् के स्व्तत्र वातावरण ये स्वच्छन्दता को खुली सस सौ । इस भकार राजस्थान भारत 
के सेध की अन्य राज्य इकाइयों की भांति एक इकाई बन गया 


४ भारतीय संध में राज्यो की स्थिति 

भारतीय संध मे राज्यो की स्थिति विशिष्ट है । विश्व मे संघीय व्यवस्या के विभिन प्रतिमानों 
से यह किसौ न किसौ शूप मे भिन है। भारतीय संध विभिन राज्यो के मध्य समज्लैते का 
परिणाम नरह है} यं रभ्य या ग॒ज्य के समूहं फो यह अधिकार नहं है कि सथ से अलग 
हो सके,न ही राज्य अपनी इच्छा से अपनी सीमाओं मेँ परिवर्तन हौ कर सकते द ! इस भकार 
यह अमफैकौ सपो व्यवस्य से भिन है । सं पिरमाण का दूसरा माध्यम केद्रीय सर्कार द्रात 
अपनी को अधिकतुम स्वायचवा देना है । इस व्यवस्था मे केद्र तथा राज्यो मे स्प 

देना दै । कद सूची के विषय केन्रीय सरकार कै अधिकार कषतर मेँ तथा 
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ज्य सूची के विपय राज्य के अधिकार शेत्र मे है । शेष विषय केन्र के अधीन होते टै । यह 
व्यवस्था कनाडा मे भी रै । भारतीय संय में कुछ स्विति इसी प्रकार कौ है, पर जो व्यवस्था 
इसे विशिष्ट बनाती है वह रै समवरटी सूची कौ व्यवस्था । ये वे विपय दै जिन प्र केन्र तथा 
रज्य दोनो हौ कानून बना सकते ई । डा. बी.आर. अस्यैडकर ने भारतीय संघवाद को स्पष्ट कते 
श कहा धा-- “यह केन्र मे केन्द्रीय तथा राज्य में राज्य सरकार की स्थापना कर शासन के 
‰ स्तर स्थापित करता रै, जिनमें से प्रत्येकं अपने क्षत्र मे संविधानं द्वारा नियते सर्वोच्च शक्त्त 
का उपभोग कसते है" ~ 
इसी विशिष्ट व्यवस्या के कारण कुछ विद्वान्‌ भारतीय व्यवस्था को संघात्यक, कुछ 
अर्ध-संघात्मक तथा कुछ एकात्मक मानते हँ । डा. अम्बेडकर ने इसे संघीय संविधान के रूप 
म देखा" जिसमे केन्र मे संधीय स्कार तथा उसके चरे ओर परिधि मे राज्य सरकार है । 
प्रसिद्ध सांसद एवं संविधानविद्‌ श्री के. सन्थानम ने भी संविधान कौ संघालक माना जिसकी 
संपातमकता न्यायपालिको दरार सुरक्षित दै, जिसे संवैधानिक संशोधनो के मिना भंग मही किया 
जा सकता ५ ॥ 
भो. पल एव. एपलबी ने भारतीय सेय को अत्यधिक संधात्यक माना रै १ मो. 
एंलेक्सेन्डोविच भी इते एेमा संध मानते ह जिसमें सम्मभुता शक्ति मे केन्र तथा राज्य सरकं 
साक्षेदार होती रै ।'0 . 
उपर्युक्त अवधारणा के विपरीत कुछ भारतीय तथा विदेशी दोनो है प्रकारके विद्वान 
इसे एकात्मक अथवा एकात्मकता कौ ओर जचुका हुआ संविधान मानते है । भो. पौरी. चाको, 
भरो. केसी, ददैयर तथा सर आइवर ञरमिग्स रेमे ही विद्रान है । पी. चाको इसे एसी संघीय 
एकात्मकं व्यवस्था मानते ई जिसमे घटक इकाइयों सदैव केर पर अश्रित रहेगी ।'' . 
के. सौ. ददेय भारतीय संप भे एकात्मकता के. लक्षण देखते हए मानते हे कि इसमे 
गौण रूप से कुछ लक्षण संधात्मक व्यवस्था के है 12 आइवर जेम्स 'भाग्तीय संघ का 
विरलेपण करते हुए स्पष्ट करते हँ कि इसमे केन्धरीयकरण की तीव्र भवृति पायी जाती है । 1 
जन तक एक ही राजनैतिक दल (किस) का केन्र एवं राज्यो मे वर्चस्व रहय तब तक 
संघात्मक व्यवस्था कौ विकृतिर्यो के भरे मे विवाद नहीं छिडा ! किन्तु 1967 के आम चुनाव 
फे बाद से गजनीतिक व्यवस्था में एक दलोय आधिपत्य की समापित के पश्चात्‌ शर्ज्यो को 
अधिक अधिकार देने कौ मांग जोर पकड़ने लगी । 1971 मे कुक मुख्यमंत्र्यो ने रन्यो को 
ओर अधिक स्वायत्तता देने के लिये संविधान मे संशोधन कौ मांग कौ^५ अन्यथा नांगला देश 
की यटना कौ पुनपवृतति कौ आशंका तक व्यक्त की गई 1\5 इस सम्बन्ध मेँ उठे विवाद कौ 
व्याख्य्‌ से पूर्व यह वांढनीम होगा कि भात में केन्र व एज्यो के पारस्परिक सम्बन्पों के भमुख 
, आयामो का संक्िप विवेचन किया जाय | न 


` केन्द्र व राज्य मे विधायी सम्बन्ध 
संीय व्यवस्था कौ आवश्यकता के अनुरूप भारत मे स्पष्ट रूम से केद्रीय व राज्य सनी के 
. विष्यो कौ श्रेणीबद्ध किया गया है] इन विषयो पर दोनों अपने-अपने धेत मे कानून जनानि 
के लिये स्वरत दै 1 समवर्ती सुची के विपरयो पर केन्र तथा ज्य दोनों कानून बना सकते ह । 
रकराव की स्थिति मे केन्र को आथमिकवा देने की व्यवस्था कौ गई है ।"८ संविधान के भाग 
11 के प्रथम भध्याय रमे अनुच्छेद 245 से 255 तक संघ व कद्ध के पिधायी सम्बन्धो का 
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उल्लेख दै । संय सूच मे मूल सय से य्य महत्व के 97 विपय सम्मिलित किये गये ये, 
यथा-- देश की सुरक्षा, युद्ध व शांति, मिदेशी मामले, डाक-तार, रेल, मुद्रा, मीमा, यैक, 
अनतरग्टीय व्यापार, जनगणना, विदेशी ऋण इत्यादि ) संविधान के 42 संशोधने के वाद अव 
संघीय सूची मेँ एक नया भाग 2 ए जोडा मया है जिसके अतुसार संय के किसी सशल बल 
को किसी रज्य मे अतैनिक शसन की सहायता के लिये लगाना व उसकी शकतं निशित 
कना रै । इस सूची के विषय संख्याक व गुणात्मक दोनो ही दृष्ट से महत्पूरणंहै। 
राज्य सूच मे 66 विषय जो स्थानीय महत्व के ह ।\४ इस सूवी का उदेश्य गर्यो को 
स्थानीय विषयो मे अधिकाधिक स्वायत्तता प्रदान्‌ कना रै । इस सूचौ के कुख विषय है-रिषा, 
स्वास्थ्य, पुलिस,जेल,परपालन सिचाई, सज्य के अन्दर व्यापार ब वाणिज्य इत्यादि । सविधा 
के 42 संशोधन के बाद राज्य ४४ के कुछ विषय समवर्ती सूखी मे शामिल कए लिये पये 
है। अब ज्य सूच मे 61 विषय हँ । शिश्वा भौ समवर्ती सूची मँ शामिल की गई है। 
समवतीं सूची में वे 47 विषय शामिल ये? जिनका स्थानीय महत्व तौ दै है प्र 
राय स्तर पर भौ इन विपर्यो पर समान कानूनं की आवश्यकता समञ्लौ जाती ह । मे पे 
कतिपय विषय रै-- विवाह, तलाक, श्रमिक समस्यां, कारखाने, सामाजिक सुरक्षा, आर्धिक व 
सामाजिकं नियोजन, समाचारपत्र इत्यादि ! संविधान के 42 संशोधन द्वार पांच विषय 
रिक्षा,वन, वन्य पशुओं ओर पक्षियों की रक्षा, वाट ओर माप व न्यायिक प्रमन्य-- को समरव्ती 
सुची मे शामिल कर लिया गया है । अब इस सूवी मे 52 विषय है । 
केन्र को तुलनातमक रूप से अधिक महत्व व शक्ति ्रदान कएे की दृष्टि से 
अवशिष्ट शक्तियो के सम्बन्य म अधिकार संपीय संसद को प्रदान किये गये हँ 1 संुक्त 
रज्य अमेरिका तथा स्विद्नरैण्ड मे ये शय्या संष की इकाइयों के पास है! अमेरिका मे 
किसी भी.स्थिति मे केन्य कमरिस (संसद) स्यो के अधिकार कषे म प्रवेश नही कर सकती । 
,कनाडा भँ संसद न्यायालर्यो दवारो निर्धारित ष्टीय महत्व के विषयों मे मान्तो के धे मे पवेश 
कर सकती है । भारत मे भो कुछ विशेष परिस्थितियों मे केन्रोय संसद राज्य सूची मे दिये गये 
विष्यो पर कानून भना सक्ती है । 
संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा यदि दो-तिहाई बहुमत मरे यह 
प्रस्तावे पारिते फर दे कि एक विशिष्ट विषय रष्टय महत्व का हो गया है, तो संसद को यह 
अधिकार मिल जाता दै कि ज्य सूची मे अन्तमिहिन उस विषय पर कानून बना सके । यहा 
एकं बात स्पट कर देना आवश्यक हे कि इस व्यवस्था के लिये आपाद स्थिति कौ घोषणा कौ 
आवश्यकवा नही है 1 संबंधित विषय के लिये “गष्टीय महत्व" का होना हौ पराप्त है । संसद 
्रारा पारित ेमा कानून एक वर्षं तक प्रभावी रहता है, राज्यसभा भरस्ताव पारित करके ठसकौ 
अवभि एक वर्षं ओर बद सकती दै । प्रस्ताव की अवधि समाप्त होने के छ- माह बाद कानून 
निपमभावी हो जावादै। 
यह उत्तेखनीय है कि दो या दो से अधिक गज्यो की विधाने मंडल मरस्ताव पाति 
(१ रज्य भूचो मे वथिव फिसी विषय प्र संसद से कानून वनने का अनुरेष कर सकती 
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ससद द्वारा बनाया गया एेसा कानून उन्दी राज्यों मे लागू ह्येगा जिन्हनि एेसी भार्थना 
की है। अन्य राज्य भौ अपनी विधान मंडला में प्रस्तावे पारित करके उसे स्वीकार कर सकते 
है। इस प्रकार के कानून को संसद ही संशोधित या समाप्त कर कतरी है । 

कुछ विशेष विष्यो से सम्बन्धित विधेयक राज्य विधान मंडल मेँ तभी अस्तुत कयि 
जा सकते टँ, जब उन पट राटपति कौ पूर्वं अनुमति प्राप्त कए ली जाय इसी कड़ी मँ 
संविधान द्वारा यह व्यवस्था भी कौ गई है कि कुछ विधेयक राज्य विधान मंडल द्वारा पारित 
कर दिये ज्ये, त भी उन्दे लागू तभी किया जा सकेगा जब ठस पर रा्टपति कौ स्वीकृति 
आप हो जाय। राज्यो के राज्यपाल को यह अधिकार दै कि वह किमी विधेयक को राषटूपति 
कै विचारार्थं सुरश्चित्रख त 123 संसद के पास्‌ राज्य-सुची के विषयो मे हस्तक्षेप कसे के ओर 
श्री तपीके ई) अत्र्ष्टीय संधि्यो तथा सम्ोतो को तापू कएने व उत्तप्दायिरत्वो को निभाने 
फे लिये संसद किसी विषय पर कानून वना सकती है, भले हौ वे विषय राज्य सूचौ के अन्तर्मत 
अति हो (५ अरनर्ष्टीय सम्मेलनों व संस्थाओं द्राण लिये गये निर्णयो कौ लागू कमे के सिये 
भरी संसद समरणं देशं या उसके भाग विरोष के लिये कानून वना सकती है । 

संवैधानिक भावधानों के अनुसार रष्टय आपात की स्थिति मेँ संविधान परिवर्तन 
संशोधन किये विना हौ देश का शासन एकात्मक हो जाता है ।2ऽ रेमे मेँ संसद राज्य सूचीमें 
निहित विष्यो पर कानून बना सकती है। रा्टौय आपात के अतिरिक्त त्रीय आपात यानि 
राज्यों मे संवैधानिक विफलता की स्थिति मे भी राज्य विधान मंडलं की शक्तियो संसद को 
पराप्त हो जातौ है। ज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर रा्टूपति उस राज्य मे आपावकाल षोपित 
कर सकता है । 

इन सवर प्रावधानो के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं द्वारा संघ को प्राथमिकता भदान 
की गई है। कोई विषय यदि संघ व रज्य दोनों ही सृचिर्यो मेँ उस्लिखित दै, तथा दोन मेँ 
किसी भकार का विरथ है तो संघ सूची को प्राथमिकता दी जायेगी । 


केन्द्र व राज्य मे प्रशासनिक सम्बन्ध 

संधीय व्यवस्था के लिये आवश्यक है संघ व इकाड्यो मेँ परस्पर सहयोग, समन्वय, समायोजन 
वे सह-अस्तित्व कौ भावना भी नौ चाहिये । एसी भावना यदि स्वतः स्फूत एवं स्वेच्छा से 
उत्पलं हो तो वह श्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन किसी भौ स्तर पर यदि एसी व्यवस्था बनाने मेँ 
कठिना आये तो उस स्थिति से निपटने के लिये संवैधानिक प्रावधान होने श्रेयस्कर है । 
भारतीय संविधान के 11वें भाग के अध्याय 2 मे अनुच्छेद 256 से 263 तक संघ व राज्य के 
मध्य भरशासनिक सम्बन्धो कौ विवेचना की गई हे । संविधान कौ आधारभूत प्रकृति के अनुरूप 
संय कौ प्राथमिके तथा बेहत स्थिति देने का प्रयास किया गया है । एलतः राज्यो के ऊपर 
संघीय नियेत्रण के कतिपय ठपकरणों कौ व्याख्या संविधान मेँ दौ गई है । इनमे से कतिपय 
महत्वपूर्ण प्राविधानों का संक्षिप्त विवरण यच्चं दिया जा रहा है-- 


राज्यपालो की नियुक्ति वे विमुक्ति 

गज्यपाल राज्य मे रटति का मरतिनिधि येता है । राज्यपाल कौ नियुक्ति प्रधानम क सलाह 
पर की जाती है। सिद्धान्त रूप मेँ राज्यपाल सज्य सरकार का नाममात्र का भधान दै, पर वषो 
के अनुभव से पता चलता दै कि वह केन्य सरकार के प्रतिनिधि के स्प मेँ कार्य करता है । 
संविधान द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार उसकौ स्थिति को मजवृत अनति है व राज्य मे अधिकारं 
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प्रयोग के अवसर प्रदान करते है । राषटूपति सासन के दौरान राज्यपाल की वास्तविक शचि 
पर्याप्त रूप से बद्‌ जाती है । इस सम्बन्ध मेँ सविस्तार विवेचन आगे किया जायेगा । 


केद्वारा राज्यों को निर्देश देने की व्यवस्था 
भारतीय सविधान के अनुच्छेद 256 मेँ यह उल्लेख किया गया दै कि रज्य सर्कार 
कार्यपालिका शिति का प्रयोग इस प्रकार करं कि जिसमे संसदीय कानून की अनुपालना हो 
एवं केन्र कौ कार्यपालिका शक्ति के भागं मे विरोध न दय 1 इस भरावधान कौ अनुपालना हेतु 
केन्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती रै। अनुसूचित जाति व जनजातिर्ो के 
कल्याण सम्बन्धी योजनाओं कौ कार्यान्विति, भाथमिक स्तर पर मातृभाषा मे शिक्षा प्रदान के, 
सामान्य संकट, संवैधानिक संकट व वित्तीय संकट आदि कुछ एेसे विषय है जिनके सं्वंधरमे 
केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती दै । संविधान के अनुच्छेद 257 के अनुसार 
गा्टीय व सैनिक महत्व के सचार साधनों के निर्माण व ररखाव के लिये तथा राज्य की सीमा 
के रेल पथ की सुरक्षा उपाय केले के लिये संघ रर्यो को निर्देश दे सकता है 1 
कद द्वारा राज्यो के कार्यो को सीय ग्रहण करना 
कुछ परिस्थितियों मे संघ सरकार राज्य के कार्यो को सीधे रहण कर सकती है, यथा-- किसी 
राज्य में संविधान के असफल ठेने पर राष्टि राज्य प्रशासन अपने हाथ मं ले सकता दै तथा 
संसद को ५1 के विष्यो पर कानून बनाने का निर्देश दे सकता है । इसके अतिरिक्त 
केन्र सर्कार को यदि विश्वास हो जाय कि कोई राज्य सरकार संघीय निर्देशो के अनुकृल 
कार्य नही कर रही है तो रषटुपति उयित कार्यवाही कर सकता है 127 विदेशी सरकारे के साथ 
॥ गये समञ्च के क्रियान्वयन के लिये भ संघ राज्य के कु कायो को प्रहण कर सकता 
1 

संघीय कार्य राज्यो को सोपना 
संघौय कार्यो को राज्यो को सतं अथवा विना शर्वं सपने का प्रावधाने भौ संविधान द्वा 
किया गया है 12 देम स्थिति में संघ दरार राज्य को सपे गये कार्यं का अतिरिक्त व्यय संघ 
कोही वहन्‌ करना होता है । इसी भांति राज्य कार्यो को सरशर्ते या चिना शर्त सथ को सौपा 
जा सकता है 1 

संविधान का अनुच्छेद्‌ 261 सघ तथा प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यो, अभिलेख 
ओर न्यायिक कार्यो को सारे देश मे मान्यता प्रदान कएता है । इस सम्बन्ध में र्ते ससदीय 
कानून द्वारा निर्थासिति कौ जाती हे 1 

यद्यपि राज्य मे सार्वजनिक व्यवस्था यनाये रखने तथा पुलिस बल गठित कणे का 
दायित्व राज्य सरकार का रै, तेकिन संघ का दायित्व दै फि वह परतयेक राज्य बी वाह्य आक्रमण 
व आंतरिक उपद्रव कौ स्थिति में उसे सुरक्षा प्रदान करे ।* इस संवैधानिक व्यवस्था का प्रयोग 
कलते हए वेन्द्र ने कई बार राज्यो से सलाह लिये विना केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को राज्यो मँ 
तैनात किया दै । इस सम्बन्य मे सविधान के 42 संशोधन द्वार केन्र मे यह अधिकः भराप्त 
क्र लिया कि रसा कदम उठते समय राज्य कौ सलाह लेना आवश्यक नहीं । इस सम्बन्ध मे 
अनुच्छेद 257 भ अतिरिक्त मावधान अनुच्छेद 257-ए के रूपमेँ किया गया । साथ हौ संघ 
सूची भे प्रविष्टि 2.ए जोड़ी गई । सविधान्‌ के 4 संशोधन द्वार अनुच्छेद 257-ए को निरस्त 
ष है। संघ द्रात ग्ज्यो को बाह्य आक्रमण मेँ सरा का प्रावधान अमरीकी ` 
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संविधान मेँ भी किया गया है (अनुच्छेद 4, धारा 4} लेकिन सथ रेस कदम रज्य कौ र्थन 
पर टौ उठता है जवकि भातत मे संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार केन्र राज्य कौ इच्छा 
के विरद भी एेसा कदम उदा सकता है । 


अदित भारतीय प्रशासनिक सेव्ये 

अखिल भारतीय सेवय भारत मे व्रिटिश शासन की विरस ई । भारतीय संविधान मे अखिल 
भारतीय सेव्ये, केन्य सेव्ये एवं राज्यीय सेवाओं सभौ का भरावधान है । अखिल भारतीय 
येवार्ओो के सदस्य सघ, राज्यो एवं केन्र शासित प्रदेशो के उच्च प्रशासनिके पदौ का 
उत्तरदायित्व संभातते है! भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को अचिते 
भारतीय सेवाओं का दर्जा संविधानं के अस्तित्व मेँ अने के साथ टी मिल गया धा। भविष्य 
मेँ भौ संघीय वर्चस्व दो वनाये रखने के उदेश्य से यह व्यवस्था कौ गई थी कि यदि राज्य 
सभा उपस्थित एवं मतदान कएने वाते सदस्यो के दो-तिहाई बहुमत से यह भस्ताव पारित कर 
देती रै कि गौय हित मे अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण मे अन्य सेवा श्रेणियो कौ 
आनश्यकता है तो ससदीय कानून के द्वार अन्य सेवा श्रेणियो की रचना की जा सकती है 11 
राज्य सभा ने इस रकार के भस्ताव दो यार 1961 तथा 1965 मे पारित किये, जिनके अनुसार 
भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, भारतीय वन सेवा एवं भारतीय चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा की 
रचनां का प्रावेधान किया । भारतीय संविधान में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय 
न्यायिक सेवा की रचना का भी प्रावधान दै । किन्तु अब तक केवल तीन ही अखिल भारतीय 
सेवाओं का गठन किया जा सका दै-- भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं 
भाप्तीय वन सेवा ! 


अखित भारतीय सेवाओं के गठन से निमनलिखित सुप्रभाव है-- 


1, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों कौ भर्ती, नियुक्ति, अनुशासन, सेवा की श्त, 
पद-विपुकति आदि कौ शक्यां केद्धीय सरकार के पास होने के कारण राज्यो मेँ 
कार्य कर रहे इन सेवाओं के अधिकारियों पर राज्य सरकार अनुचित दबाव नही डा्त 
सकतीं । अतः यह अधिकारी अपने कर्तव्यो का निर्वाह निष्पक्षता से कर सकते है । 

2. अखिल भारतीय आधार पर खुली भरतियोगिता के माध्यम से चयनित इन सेवार्ओं 
के सद्यो की योग्यता उच्च कोटि की होती है} 


3. इन सेवाओं के सदस्य यद्यपि गर्यो मे कार्यरत हेते ई, किन्तु इनमे से अधिकांश को 
केन्र स्कारमे भी कुछ वर्ध ५५.५६ का अवसर प्रप्त होता दै । केन्र सरकारें 
कार्यं करते समथ इनका दृष्टिकोण विस्तृत एव व्यापक बनता है । इस अखिल 
भारतीय पर्िष्य का लाभ राज्य सरकारे को भौ प्राप्त होता है! 

4. इन सेवाओं के सदस्यों. मे विकसित अखिल भारतीय दृष्टिकोण सरः भारत में 
प्रशासनिक तद्र के परिय मे वृहत्‌ समरूपता लानि मेँ सहायक होता दै 1 

5. रष्टीय एकता एवं अंडा "स्थापित करने मे भौ यह सेवाये महत्वपूर्णं भूमिका 
निपाती है। 


6. इन सेवाओं के माध्यम से केन्र-राज्य एवं अन्त्शज्यीय सम्बन्धो यो यल मिलता है 
क्योकि केन एवं राज्य सरकाये मृ कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं क सदस्य 
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पारस्परिक समड्म एवं अन्तर्रिया से सहयोगात्मक वातावरण बनाने में सहायक होते 

है। 

यह भी सत्य है कि इन अखिल भारतीय सेवाओं के माघ्यम्‌ से रज्य सपक पर 
केर स्कर का नियत्रण परोक्ष रूप से बढ जाता है। यही कारण है कि इन सेवां कौ 
दकषतापूर्ण उपलब्थि के बावजूद राज्य सरकारे इनका विस्तार नही चाहती । 


अनर्गज्यीय परिषद्‌ 

र्ज्यो के मध्य समन्वय, विचार-विमिमय, पुरस्पर विवादो के निप आदि के लिय 
अन्तरयज्यीय परिपदं की स्थापना की गई दै 152 ये परिषद्‌ राष््ीय एकता तथा राज्यो के मध्य 
समन्वय व सहयोग स्थापित कले मे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है । 


केन्द्रीय विकास कार्यक्रम एव अनुदान 

समय-समय पर केन्द्रीय सरकार विभिन वगो, विरोपतया निर्वल वगो के कल्याण के लिये 
कल्याणकारी योजनाएं निरूपित एवं घोपित करती रहती है । इन योजनाओं में व्यय होने वाली 
शि पूर्णतया अथवा अशतः केन्र सरकार ही प्रदान करती दै ! इन योजनाओं के क्रियाम्वयन 
के मानदण्ड केन्र सकर दवारा ही तिर्थारित होते ह । जिन योजनाओ मेँ केन्र सरकार कौ वित्तीय 
भागीदारी रहती दै उनमें केन्र सरकार द्वार निरूपित मानदरण्डो एवं मानको का पालन का 
राज्य सरकारों के लिये आवश्यक होता टै ! इस प्रकार से कल्याणकारी योजनाएं केन्र रज्य 
सम्बन्धो को एक सहयोगात्मक रूप प्रदान करती है । 


निर्वाचन आयोग 

संतरिधान द्वार निर्मित निर्वाचन आयोग केन्धौय संस्था है किन्तु इसका दायित्व रष्टय रै। 
गष्टीय ससद एवं राज्यीय विधान मंडलं एवं विधान परिषदो के चुनाव को करने का 
उत्तरदायित्व चुनाव आमोग का ता है । चुनावों के दौगन राज्यों के चुनाव तन, समस्त 
जिलाधौश सहित, चुनाव आयोग के निर्देशन मँ हौ कार्य करते रै । केन्र-राज्य सहयोगं का यह 
एक उतल्लेखनीय उदाहरण है । 


केन्र व राज्य में वित्तीय सम्बन्ध 
भारतीय सविधान केन्र तथा राज्यो के वित्तीय सतो के यरे में स्पष्ट निर्देश देता है, तथा 
राजस्व वितरण कौ व्यवस्था कता है । मुख्य आय कत तथा शुल्को से होती है ! इस दिशा 
मै सघ तथा राज्य दोनों को पृथक-पृथक अधिकार दिये गये है । 


सष सरकार कौ उन विषयो पर कर लगाने का अधिकार है जिन्हे सथ सूची मे 

क्रधान क लिये स्वौकृत किया गया है, यथा-- कृपि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर, 

१ शुल्क व निर्यात शल्क, तम्वालू तथा भारत मे निर्मित एवं उत्पादित वस्तुर्भो पर कर, 

तिगम क्र, कृषि योग्य भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति व उत्तराधिकार पर कर, विदेशी ऋण, 

आदि इसौ भकार राज्य सरकार को राज्य सूची के अनर्गत कराधान के लिये 

। विष्यो पर कर लगाने का अधिकार ह चैसे-- भूमि कर, कृषि आय पर कर, कृषि 

# के उनयधिकार पर शुल्क तथा कृषि योग्य भूमि पर सम्पत्ति शुल्क, वाहन, चुगी 
क्नुरओं पर कर आदि 
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उपर्युक्त व्यवस्था मेँ यह मतीत देता है कि केन्र व राज्य मे राजस्व कास्ट 
विभाजन है तथा दोनो अपने-अपने शत्र मे हुईं आय का उपयोग करने को स्वतेने है । राज्ये 
कर योग्य विपर्यो के यटवारे को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि राज्यों के आय सौतं काफी. 
सौभित है तथा उन्हे अपने अस्तित्व व विकास कायो के क्रियान्वयने के लिये काफी सीमा तक 
केन द्वारा प्रदत्त अनुदानं ब ऋणो पर निर्भर रहना पड़ता दै । अतः संदिधान्‌ इस बात की भौ 
व्यवस्था करता है किं संष सरकार द्वार लगाये जने वाले करो ओर शुल्को से प्राप्त हने वाती 
आय को कुछ मात्रा मेँ रर्यो को भी दिया जाय। यह व्यवस्था कई मकार से की गई है। 


~ कुछ कः मघ द्वारा लगाये जाते है पर जिन्हे रज्य एकत्रित करते द तथा विनियोजित 
करते है, जैमे-- ओपधियो तथा ्रसाधने पर शुल्क 


~ संध द्रा लगाये जाने वाले तथा वसूल किये जने वाते कुछ शुल्क ह भिरे शग्यों 
को दै दिया जाता है, यथा--रेल, समुद्र या वायु द्वा जाने वाली वस्तुओं पर सीमा 
शुल्क । 


-- संप द्रारा लगाये घ वसूल किये जने वाते शुल्क जिन संघ ष राज्य मे बट दिया 
जाता है, यथा-- कृपिं आय को छोडकर अन्य आय कर। 


~ उत्पादन शुल्क (भौपधि वे प्रसाधन सामग्री के कुछ भाग के अतिरिक्त) पे चेमे वाली 
आय संय सरकार ज्य सरकार को दे सकती है । इन सभौ राजस्व वितरण के 
सिद्धान्त को तय केएे का अधिकार संसद को दै । 


- संपकी संचित निधि से राज्यों को अनुदान देने की भौ व्यवस्था की गं रै । यह 
रशि संसद द्वारा निर्धारित कौ जाती है । केद्ध क अनुमोदन प रर्यो दवाय निष्पादित 
विकास कार्यो के लिये यह राशि प्रदान कौ जातौ है 13 यह राशि विभिन राज्यो के 
लिये भिन-भिने दो सकती है । 


संविधान द्राण सह व्यवस्था की गई है कि संधीय द्श्यो की पूर्वि के सिये संसद 
अनुच्छेद 269 तथा 270 मे उल्लिखित शुरत्को पर अधिभार लगा सकती है 14 य आय भारत 
की संचित निधिम जमा होती है । ज्यों को इसमे से हिस्सा पराप्त नदय टोतता । 


इसी संधित निधि की सुरक्षा के आधार प्र संघ सरकार विदेशे से तथा देशे ऋण 
ले सकती है ।* इसी प्रकार की व्यवस्वा राज्य सरका्यो के लिये भी की गई है 1 वै अपनी 
संपित निधि कौ सुरक्षा के आयार परदेशर्मे छण ले सकती रै, जिसकी सीमा भर्यादित है । 
राज्य सरकार्तँ को विदेशों से ऋण तेने का अधिकार महीं है । 


संध व राज्य के मध्य महज वित्तीय सम्बरो को अंजाम देने के लिये संविधान वित्त 
आयोग की स्थापना की व्यवस्था करता है 17 राषटूपति भ्रति पांच वर्षं पश्चात वित्त आयोग 
कौ स्थापना करता है यिस अध्यक्ष सहित चार सदस्य होते ह । इन सभौ की नियुक्त राटपति 
द्वा की जाती है । यह आयोग समय-समय पर संघ व राज्य के मध्य कयो से होने वालौ आय 
का विभाजन, भारत की संचित राशि में से दिये जाने वाते अनुदान के सम्बन्ध मुं सिद्धान्त 
निर्मोण तथा वित्तीय व्यवस्था को सुदृद्‌ कले के लिये परामर्थ देता .है जिसे सामान्यतया संघ 
सर्कार स्ीकार कर लेती है] 


12 भराप्त मे राज्य प्रशासन 


वित्तीय आपात स्थिति में रषटपति राज्यो की वित्तीय स्वतत्रता को सौमित कर सकता 
है । राज्य विधान मंडल दारा पारित वित्त विधेयक कौ विचारार्थं अपने पास मंगवा सकता है। 
इन प्रावधान द्वारा निश्चित रूप में संय राज्यों के वित्त पर पर्याप्त नियंत्रण रखता हं । 


नियत्रक व मद्यतेखा परीक्षक के माध्यम से सरि देश के वित्त प्रशासन पर निगाह 
रखौ जाती है । इनकी नियुक्ति गष्पति द्वारा की जाती दै । राज्य के लेखा परीक्षक इमौ 
अधिकाप के प्रतिनिधि होते रै। 


केन्द्र-राज्य सम्वन्ध तथा नियोजन 

भारत मे नियोजन का आधार रष्टीय है । सम्पूर्ण रष्र को इकाई मानते हुए समन्वित विकाम 
का लक्षय रखा गया है । यह कारये योजना आयीग द्वारा किया जाता दै । योजना आयोग की 
स्थापना तथा संगठन पर दृष्टिपात कले से स्पष्ट होता है किः यहं भी संधौय वर्चस्व को बनाये 
रखने कौ व्यवस्था कौ गई है । इसे संविधानेतर तथा वैधानिक संस्था के रूप मे स्थापित किया 
गया। आशा की गई थी कि यह परामर्शदाप्री तथा समन्वयकारी संस्था के रूपमे काम 
करेगी । पर लम्बे समय कौ योजना आयोग कौ कार्य पद्धति ने सिद्ध किया है कि यह 
महत्वपूर्णं तथा शक्तिशाली इकाई के रूप मे काम कर रही ै। योजना आयोग का पदेन 
अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है! केन्रीय सर्कार के वितत, रक्षा तथा कतिपय अन्य मंत्री एवं 
विरोषञ्च इसके सदस्य टोते ई । योजना आयोग एक ्रारुप तैयार करता है जिसके आधार पर 
हौ राज्य अपनौ योजनाएं बनाते है, तथा योजना आयोग के समक्ष विचारार्थं मु त कते है! 
निर्णय लेने के पहले आयोग राज्यों के सम्बन्धित विभागों ते परमर्शं करता है! स्थानीय 
विकास के लिये भी योजना आयोग सिद्धान्त निर्माण कता है । उत्तेखनीय है कि गन्यों मँ 
स्थापित नियोजन मंडल लगभग निष्िय है । वैसे भी रज्य सरकाये के स्वयं के संसारो के 
अभाव मेँ वे अपन स्वायत्त योजनाएं नही वना पाती है । अत. योजना आयोग के समश र्यो 
कौ “सौदेवाजी” शक्ति कम हो जाती है । 


सामुदायिक विकास कार्यक्रमो के माध्यम से भी सघीय अभिकरर्णों को पर्याप्त 
शवतत माप्त हो गई ै। कु कषे ठेस है जो राज्य सुचौ मे द । पर रा्टीय भाधमिकतार्थो को 
ध्यान मे रखते हुए संधीय अधिकरण राज्य अभिकरएणो को आवश्यक निर्देश देते है तथा अपने 
अधिकारो द्वार कार्यक्रमो की समव-समय पर जांच व समीक्षा करते टै । यह व्यवस्था 
केन््रीकरणं को बढ़ावा देती दै । 


नियोजन के अनुरूप विकासं कार्थकरमो को कार्यरूप में परिणित्त कलने के लिये धन 
.की आवश्यकता होत दै । रर्जयो के वित्तीय साधन सीमित ठेते है । अत. उन अपने विकास 
कर्क्रमो दतु केन्द्रीय सरकार पर निर्भर रहना पड़ता दै। संघ रन्यो को अपने अनुकूल 
योजनाय स्वीकार कसे के लिये प्रोत्साहित कर सकता रै ! रज्य भौ अधिक अदान कौ 
उम्मीद मे केन्र के अनुरूप चलने को बाध्य हेते ई 1 अनुदान भौ दो प्रकार के दते ै-- प्रथम, 
कानृनौ अयुदान ज विना आयोग कौ सिफारिश पर दिये यति रै, दूसरे, विवेकाथीन्‌ अलुदान 
जो योजना आयोग कौ सिफनरिशों पर दिये जने ई, इनकी मागा भी अधिक टोती रे 
अनुदान सर्व हेते दै, तथा राज्यो कौ बड़ वैकासिक योजनाय इन्ही अनुदान से 
टै । इस व्यवस्था से निरिवत सूप से केन्द्र का हस्तशेप बढ जाता है । 
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योजना आयोग के महत्व व निर्णायक भूमिका के कारण ही उसे भाप्तीय संध की 
सर्वोच्च केविनेट कहा गया है 1 यद्यपि भारत वेः पहले अरधानमंतरी श्री जवाहरलाल नेहरं इसे 
परमर्शदात्री निकाय मानते थे ! उनके अनुसार “राज्यो के संदर्भ में इसके द्वारा कष गई प्रत्येक 
मात सोच-विचार कर तथा राज्य के साय हुए समद्यौते का परिणाम है ।"ॐ प्र अशोक चंदा 
इस मत से सहमत महीं है । उनके अनुसार केन्रीय कार्यपालिका के प्रोत्साहन व समर्थन से 
यह इतना महत्वपूर्णं निकाय वन गया है कि उसने संवैधानिक वित्त अयोग कौ सतता को 
अस्वौकर कर दिया ।* वह भौ कि योजना आयोग मे भारत मे प्रजातेत्र व सेधवाद दोनों को 
मात दे दौ है । के. सन्थानम का मानना दै कि नियोजन ने सघात्मक व्यवस्था को मरतिस्थापित 
कर दिया है तथा हमार राष्ट बहुठ से मामलों मे लगभग एकात्मक व्यवस्था की धाति ही कार्य 
कररहा है ।# 


वस्तुतः यह एक-पक्षीयं मत दै } योजना आयोग राजयो पर अपने मत लादने का 
प्रयास नही करता बल्कि केन्र व राज्य सरकर के लिये संयुक्त रूप से काम करता है । यह भी 
उत्तेखनीय दै कि पिले दो-तीन वो मे योजना आयोग अधिक सक्रिय नहीं है । उदादीकरण 
के नवीन संदर्भ में योजना आयोग का महत्व कुछ कम हुभा प्रतीत देता है । 


दूसरी ओर राष्टीय विकास परिषद, जिसमे केनद्रीय मंत्रर्मडल के कतिपय सदस्य, 
योजना आयोग के सदस्य एवं राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैँ, अपनी संघीय प्रकृति से 
केल्ध-राज्य सम्बन्धो मे संतुलन स्थापित्‌ कर सकतो दै, किन्तु इसकी बैठक भ नियमित नहीं 
होती । कुल मिलाकर योजना व्यवस्था ने केन्द्र कौ शक्तियो को बढाने मे सहायता ही की दै । 


केन्द्र व राज्य के मध्य न्यायिक सम्बन्ध 
भारत मँ एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया जो भारत कौ इस क्षर मेँ विशिष्टता 
भदान करती है । राज्य के उच्च न्यायालय अपने त्र मे सर्वोच्च है किन्तु साथ ही उच्य 
न्यायातय कै निर्णयो के विरुद्ध अपील सुनने ओर ठं मिर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च 
न्यायालय को है। अन्य संघीय व्यवस्था्ओं यथा अमेरिका तथा आद्टरूलिया मेँ सर्वोच्च 
न्यायालय राज्यों के न्यायालयो दवाप दिये मये निर्णयो के विरुद्ध अपील नहीं सुनते । वाँ राज्य 
न्यायालय भी अपनी शक्तियो का प्रयोग स्वायत्त रूप मेँ कपे है जिस पर संघ का नियत्रण 
नही होता । इन देशों मँ संयोय न्यायालय का कषे्राधिकार संविधान के प्रावधान, रज्य के मध्य 
उत्प विवादो तथा संघीय संसदं द्वार बनाये कानों वक सीमित दै । 


भारतीय एकीकृत न्यायिक व्यवस्था मे सच्च न्यायालय किसी राज्य विधान मंडल 
द्वारा बनाई विधि कौ वैधता का परीक्षण कर सकता है । राज्य के उच्च न्यायालय धी संसद 
द्र बनाई विधि क परौक्षण कर सकते हँ । एेसी व्यवस्था न्यायिक व्यवस्था को एकरूपता देने 
के लिये कौ गई है । सर्वोच्च न्यायालयं अपील का उच्चतम न्यायालय रै । 


राज्य मे उच्च न्यायालय के न्यायाथोशों कौ नियुक्ति रष्टूपति द्वार की जाती है। 
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौ सलाह प्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो को दूसरे 
ज्यों मे स्थानान्तरण भौ किया जा सकता है ! उत्तेखनीय है कि दो या दो से अधिक राज्यों 
केलिये एक ही उच्च न्यायालय कौ स्थापना संसद द्वारा की ज सकती है ! उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश की विमुक्ति मँ भौ रज्य के राज्यपाल का हस्तथेप नदी ३। उन्हे हरमे का 
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अधिकार राषटूपति को दै। संसद के दोनो सदना भँ उपस्थितं मदस्य के दो.ति्ाई बहुमत से 
भ्स्ताव पारिते कले के पश्चात्‌ उन्हे अपने पद मे रष्टूपति द्वारा हटाया जा सकवा दै 1 


केन्दरःराज्य सम्बन्ध : संविधान संश्ञोधन के संदर्भमें 
स्िषान संशोधन के लिये विभिन्न व्यवस्यार्ओं मे भिन-भिन पद्धतिर्या अपनाई जाती रै! 
संघामक व्यवस्था मे राज्यो का स्थान महत्पूर्णं हने के कारण ठह भी इस भक्रिया मेँ भाग 
जते का अधिकार होता है । अमे्कि में र्यो को संविधान सशोधन के सिये पहल कले का 
भी अधिकार रै (* 


भारत में राज्यो कौ स्थिति अधोनस्थ जैसी है । केन्ध को तुलनालक रूप मे अधिक 
शक्तिशालौ वनाने का प्रयास किया गया है । संविधान संशोधन के कषतर मे भी इसी सिद्धान्त 
कै अनुरूप व्यवस्था कौ गई दै । यहं सविधान संशोधन के लिये रर्यो को पटल कने का 
अधिकार नही दै । सामान्यतया ससद के दोनों सदनों के एक-तिहाई बहुमत से संविधान 
सशोधन विधयक पारित किया जा सकता है । तत्यश्चाते रपति कौ स्वीकृति लेनी आवश्यक 
दै तभी संशोधन मान्य दोता है । कुछ त्र देसे हेते है जलं अधे से अधिक राज्यो के समर्थन 
के परात्‌ ही संशोधने प्रभावौ हो सकता दै, यथा-- संघ तथा राज्य की कार्यपालिका शवितत 
का धेर, रा्टपति के निर्वाचन कौ अक्रिया, सधीय न्यायपालिका व रायो के न्यायालयं से 
सम्बन्थित प्रावधान आदि । यह विषय सू स्पष्ट करतौ है कि राज्यों की सहमति उन्दी 
संविधान संशोधर्नो तक आवश्यक है जलं सशोधन से वै प्रभावित होते है । 


केद्ध-राज्य सम्बन्ध : टकराव के मुदे 

गजनोति के छत्र मे सता का केद्धरौकरएण व अधिकाधिक रायता सदैव सषर्प का कारण रहा 
है । स्वतैरता के तुत बाद केन्र व राज्य मे विवाद के मुद्रे अधिक नही उदे यै । केर व राज्य 
मे समान सिद्धान्तो वाले एक हौ दल का शासन था, अत. थोडे बहुत मतभेद उठते धी थे तो 
आपी समति से शान्त हो जति थे । 1967 के याद्‌ केन्र मेँ तो किस ही शासक दत रही 
तेकिनि ग्य मे दू राजनैतिक दल सता मँ आये जिन्होनि स्वत या गठ्य॑थन सपक 
यनाई। फलत. मैदान्विफः मभेद तो स्य्ट था टी,जौ तनाव के यि्दु ये्ैथेयादवेदुएये 
वे स्य दपर कर सामने आ गये। पिले ततोन दशमो मे केन्र राज्य सम्बन्धो वौ कई 
उतारयदृावो फा सामना करना पडा है। 


„ सज्य कौ प्िकामठ कि राज्यपाल जो किः राज्य मे केने फा मविनिधि है तथा ज्य 
य) अयने अनुभय का लाभ देने के सिये उत्तदायो टै, का दुरुपयोग केद्र मे अपने स्वर्यो हिते 
केतति यदममार किया है] 1067 मे परिविम यगत के राज्यपाल धर्मवीर ने विधानं सभा मे 
मपय कः दा पाप्फ नर पदरे। भायग अजय मुयर्जी के मत्रीमहल द्वारा तैयार किया गया 
पा! रमान्यतया गन्यपाल उमे यथावत्‌ च्चै पदृना रै] इमी प्रफर उन्दने यु प्रशासनिक 
येग मे भौ रृम्केप पिया यो अपर्परागत धा। 1973 में विहारं के राज्यपाल 
भीषयते के रभ्य राजनीनि व प्रायन्‌ ये अनाधिकार हम्नेष के छार विद कोपिस 
पिधान दल के भटुरिव ने उदे देन वापय युलाये जनि कपे मोग कौ क्योकि उनरौ 
उत्व द्रराग्न मे न केयतसत माधा ठन्पन कररटी थौ म्व रन्यके तोर्मो के धनिका 
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स्तुतः राज्यपाल कौ नियुक्ति ही मनमानपर्ण रही दै । राज्यपाल कौ नियुक्ति से 
पूयं सम्बन्धित रज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेने कौ परम्प का निर्वाह अधिकांशतः नही किया 
जाता । राज्यपात् ने यदि केन्र के निर्ेशानुसार काम न किया तो समय पूर्व हटा दिया गया! 
राज्यपाल का प्रयोग राज्य मे विपक्ष की सरकारों कौ अज्ञोकतात्रिक तरीके से गिराने के लिये 
किया गया । राज्यपालों को इसौलिये कतिपय मूतर मे केन्द्र का "एजेन्ट' कहा गया है । माना 
कि सभी राज्यपातो के सम्बन्ध मे यह आयेष उयित नहीं है, किन्तु फिर भरी यह स्पष्ट है कि 
कड्‌ वार ज्यपालों ने केन्द्र के गजनीतिक दवावों में ज निर्णय लिये उससे उनके पद की 
गरिमा पर आंच पहुंची दै। 
ग्ज्य मे केन्द्र द्राण अरद-सैनिक वलो का प्रयोग व उसकी पद्धति भी शिकायत का 
वडा कारण रही है । सामान्यतः अर्द सैनिक वतो का रयोग राज्य कौ मार्थना पर राज्य मे शांति 
यटात करने के लिये किया जाता ई लेकिन व्यवहारतः इसका प्रयोग केन्द्र ने मनमाने तौर पर 
किया । 1968 मे केर सरकार के कर्मचारियों के डताल पर जने पर केन्रीय सुरक्षा वलो को 
के्ल मे तैनात किया गया जिसका वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ई एमएस, नम्बूदीपाद ने 
विपेध किया । 1968 में परिचमी वंगाल के गृहमत्र श्र ज्योति वसु ने भी विना आवश्यकता 
के तथा र्था के केन्रीय सुरक्षा व्ल की तैनाती पर आक्रोश जाहिर किया था ।* इन 
शिकायतें से बचे के लिये कानून व व्यवस्था छो समव सूची मे शामिल करे के वरे मे 
गंभीरता से विचार होत्रे लगा । आपातकाल में 42 संविधान संशोधन द्वार केद्र को अधिकार 
भप्त हो गया था कि वह केरी सुरक्षा बल तथा सीमा सुरक्षा बलों को दशमे कठी भी तैनात 
कर सकता है । यद्यपि केन्रीय सरकार इस अधिकार का प्रयोग सामान्यतया सम्बन्धित राज्य 
सग्कार से विचारविमर्शं के परुचात्‌ हौ करती है । 
संघ द्रा अनुच्छेद 356 का यानि राज्यो में रपति शासन तागू कले के अधिकार 
को प्रयोग मनमाने व असवैधानिक तरीके से किया गया है । वस्तुतः रर्ज्या कौ विगेधौ दलँ 
कौ सरकारों को भिराने के लिये इस संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग. किया गया {५ अब 
रक एक सौ से भी अधिक नार राज्यों मे राटूपति शासन लामू किया जा चुका है ! राजस्थान 
मे अव तक चार बार चुनी हई सरकारयो को गिराकर राटूपति शासन लागू किया जा चुका है 1 
1984 मे आप्र प्रदेश मे रामारावे सरकार, 1987 मे पंजाब मँ सुरजीत सिंह बरनाला सरकर, 
1991 मे तमिलनाद मे करुणानिधि सरकार को बर्खास्त करके रा्टपति शासन लागू कर दिया 
गया । दिसम्बर; 1992 मेँ इकट्े राजस्थान, मध्यप्रदेश व हिमाचल प्रदेशं कौ सर्कार को 
गिरना अपने भप मे इतिहास दै । यद्यपि रेखा नही है कि अनुच्छेद 356 का उपयोग हर समय - 
गलतदेगसे ही किया गया हो । पंजाब तथा कश्मीर मेँ इसका उपयोग सुरक्षा आवश्यकताओं 
वे गजनीतिके स्थिरता के लिये किया गया है ! किन्तु एक प्रावधान का कड नार दुदपयोग 
उसके भ्रति शंका पैदा कर ही देता ह इसी कारण 1998 के संसदीय चुनावों के पश्चात्‌ इस 
बातत पर बल दिया जा रहा ई कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग बंद कर दिया जाय चाहे इस 
हेतु समिधान का सशोधन ही क्यो न कसना पडे । 1999 के आरम्भ में बिहार मे कानून एवं 
स्यवस्था कौ समस्या को ध्यान में रखते हुए रषटूपति शासम को घोषणा को गई, किन्तु राज्य 
स॒भामे इस प्रस्ताव के समर्थन हेतु बहुमत न मिलने कौ सभावनाओं को देखते हुए. इस घोषणा! 
को कु ही सप्ताह मेँ निरस्त कर दिया गया ! 
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एज्य संस्कारो को यट भौ शिकायत है फि विलीय साधने पर निष्ण तथा योजा 
आगो के माध्यम से केन्र सरकार राज्यो पर निरन्तर दयाव नाये रखती है तथा इन माध्यम 
से र्यौ की हैमियत अधीनस्थां जसी रो गई टं । सिदान्त रुप मे केन्र व रज्य मे आय सो 
कौ पृथक व्यवस्था ई पर व्यवहारिक रूप य वितीय संतुलन केद्ध फी ओर्‌ शका हुआ है। 
समय कर अंप्राल भे नियमों व कानूनों भ परिवर्तन संशोधन कर्के आय के सतो पर धरर 
केने कन्या जमा लिमा है। अनुदान का टवा धी न्यायोचित व सज्य कौ 
आवश्यकतानुसार न होकर शीर्ष म सताधिकारि्यो कौ इच्छा पर ज्यादा निर्भर है ! जहा तक 
योजना आयोग कौ कार्वरौलौ का प्रशन रै, पित पदो मे यह स्पष्ट हो चुका ह । योजना 
आयोग इतना शक्तिशासौ दो चुका दै कि इसने वितत मंत्राय को भौ पृष्ठभूमि मेँ कर दिया 
दै । योजना आयोग फे अध्यक्ष स्वय प्रान मंम देते ई 1 अन्य सदस्य भी उनकी इच्छादुसाए 
उनके सुद्ञाव पर नियुक्त किये ई 1 अत. राज्यो कौ योजना यनात हुए केन्द्र कै रुञवानों एं 
प्राथमिकताओं का ध्यान रखना पडता है1 
संघ व एज्य के मध्य उठने वाले विवादो को सुलङ्ाने के सिये लम्बे समय तक कोई 
अनतर्शज्यीय परिषद कौ स्थापना नही कौ गई, जयकि सविधान के अनुच्छेद 203 के अन्तर्गत 
रेमे संगठन कौ स्थापना कौ व्यवस्था की गई ह से संगठन वस्तुतः समाशोधने मंच 
(य त०७९) कौ तरह कार्य कर सकते ई जहो विभिन विवादो को आभसौ सहमति 
सुलङ्ञामा जा सकता दै । पिछले कुछ वपो मे यद्यपि यह सस्था कायं क रही रै, किन 
इसका प्रभाव अभी स्पष्ट नही हो सका है1 
कन दरार प्रसार मध्यमो को पक्पतपूर्ण उपयोग की भौ ग्ज्य कौ शिकायत है । 
पेमा माना जाता दै कि आकाशवाणौ घ दूरदर्शनं का प्रयोग केन्र अपने हितो के लिये करव 
है जबकि उसे तटस्य विवेयकं कौ भूमिका को निर्वाह काना चाहिये ! इस वजह मे इन 
माध्यमं को अधिकाधिक स्वायत्तता प्रदान किये जाने कौ मोग चारवार उठती दै । 
अखिल भारतीय सेवाओं को स्वतत्रेता के वाद भी बनाये रखने के पोठे रष्टीय एकता 
की भावमा फो महत्व देना रहा था। बंगाल का व्यक्ति अखिल भारतीय सेवार्थो के माध्यम 
से राजस्थान परदेश में पदस्थापित् होकर वहं भी उसी भावना से काम यदि जैसे वह अपने जन 
स्थान मे क ओर इस भकार भावात्मक एकता का वत्तावरण तैयार हो सके यही भावना धी । 
लेकिन गज्यो फा मानना दै कि व्यवदारिकि रूप भे इसका भी उपयोग केद् के पक्ष्म हौ हुआ । 
अखिल भारतीय सेवाये के दवाय संगटित होती है उन्दी क दवार निनि होती टँ । मेवा कौ 
शते भी केद्रीय सरकार अथवा संव लोक सेवा आयोग द्वारा निर्थप्ति शती है । अधित 
भारतीय सेवाओं के अधिकारी राज्य सेवाओं मे उच्च स्थानौ पर पदस्थापित होकर उर 
भावित कले कौ क्षमता रखते है] रज्य मरकागे को शिकायत है फि मे अधिकारी कई बार 
मत्यक्ष व अप्रत्य्च रूम से वेन्द्र से संकेत व निर्देश माप्त कते ई ओर उसी के अनुसार काम 
कपे दै, चदे वे निदेश स्थानीय नेतृत्व कौ भावना के विपरीत हो क्या न हो । यदि देसी स्थिति 
आ जाती है तो निश्चित रूप से सुचारू भशासन के सालन मे बाधा पड़ती दै। एक 
अतिरंजित मत यह भी व्यक्ते किया जाना है कि अखिल भागतीय सेवय ग्टीमे एकता का 
हुं वरन्‌ उपनिवेशी संस्कृति कौ विरासत है जो स्वत्ता के याद भी बनी हुई द । इन 
क कारण राज्य के उच्य पद स्थानीय सों की पच के वार हो जति ह मवि 


भारतीय राजनीतिक एवं प्रशासनिकं व्यवस्था में "रज्य" का स्थान 17 


स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी अपने लम्बे सेवा अनुभव तथा स्थानीय समस्यार्ओौ के प्रति 
स्वाभाविक संवेदरशीलता के कारण उच्च पर्दो पर पदस्थापित होकर बेहतर सेवाये प्रदान कर 
सक्ते रै। 


राज्यो का यह भी मानना है कि जो विधेयक राटपति के विचारार्थं सुरक्षित रखे जति 
ह उन पर स्वीकृति देने मेँ केन्र भेदभाव पूरणं मीति अपनाता है । अनावश्यक विम्ब कामकाज 
मे बाधा उलन करता है ! श्यो को शिकायत है कि वियेधी दलीय सरकारें के साथ यह 
व्यवहार बास्वार होता दै 1 ग 


उपयोक्त विवेचना से यह स्पष्ट टो जाता है कि भारत में संघालमक शासन मणाली 
कई तनाव का सामना कर रहौ है । समय-समय पर ठठने वाले विवादो का सम्मानजनक हल 
निकाला भौ गया दै, तथापि इस षेत्र मे नई सोच कौ आवश्यकता स्पष्ट है । 


संघ-राज्य सम्बन्धो पर पुनर्विचार व सरकारिया आयोग 

संध राज्य सम्बन्धो मेँ समन्वय व सामन्जस्य कौ आवश्यकता व उसके महत्व को स्वीकार फते 
हए कई वार स्थिति पर पुनर्विचार किया गया हे ताकि तनाव के ्षत्रो को कम किया जा सके । 
अप्रेल 1967 में बार काठन्सिल ओंफ़ इण्डिया दारा एम सी. सीतलवाड़ की अध्यक्षता मे एक 
संगोष्ठी का आयोजन किया जिसने मुख्य रूप से ये सुञञाव दिये-- राषटूपति व राज्यपाल के 
राज्य सरकार को विस्थापित करके केन्धौय शासन लागू कएने के अधिकार का विस्तृत 
विश्लेपण होना चाहिये; योजना आयोग को स्वतंत्र स्वायत्त निकाय बना देना चाहिय, तथा वित्त 
आयोग को स्थायी निकाय बना देना चाहिये । 


जनता पार्टी के शासन काले प्रधान मत्री श्री मोरारजी देसाई ने स्वीकार किया कि 
कमजोर राज्यों वाला शवित्तिशाली केन्द्र अधिनायकत्व को बढावा देने वाला हो सक्ता है 17 
लेकिन इस दिशा मेँ उनकी सदभावना तथा सहमति होने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं 
उठाया जा सका । समय-समय पर न्यायविद्‌, विद्वान, नेता इस दिशा मे सार्थक प्रयास के तिये 
निर्णीयक कदम उठनि पर जोर देते रहे । विभिन केर मेँ स्थानीय स्वायत्तता की मांग जोर 
पक्ड रही थी ! अकाली दल पंजाव कौ स्वायत्तता तथा तेलगृदेम आधर की स्वायत्तता के 
लिये संपर्षक्शटेये। 


से वातावरण में 9 जून 1983 मेँ तत्कालीन प्रधान मत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 
न्यायमूर्ति रणजीत सिह सरकारिया कौ अध्यश्चता मे केन्र वे राज्य के ब्रीच अधिकाय के वेखवारे 
एवं पारस्परिक सम्बन्धो के अन्य मुदो पर पुनर्विचार के लिये एक सदस्यीय आयोग का गठन 
किया । जुलाई, 1983 मे इस आयोग में दो सदस्य बी. शिवप्मन्‌ एवं एस.आर.सेन को ओर 
शामिल कर दिया । चार दों के लम्बे समय, कठिन पसिपरिम से तीन खण्डो मे विभक्त 4900 , 
पृथ्टौय प्रतिवेदन भ्रस्तुत किया गया जिसमे कुल 247 सिफारिश मुद्चाई गई । ये सिफारिश 
मुख्यतः संय राज्य व्यवस्था के कार्यालक पक्ष मेँ बदलाव पर केद्धित थी, यथा-- राज्यपाल 
की .भूमिका, रपति के विचायर्थ राज्य विधेयकों को सुरक्षित रखना संविधान के अनुच्छेदं 
256, 257 व 356 के प्रयोग पर सीमा, स्यायी अन्तर्शज्यीय परिषदो की स्थापना, राज्यो की 
ऋण ठथा अनुदान इत्यादि । अतिवेदन मे केन्र दवारा अपनाये गये रार्जयो के ्रति रवैये कौ 
आलोचना तो कौ गई है सेकिन सवल केन्र की आवश्यकता पर बल दिया तथा राजयो 
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विसषेषकर भैर कोपी रज्या के अधिक स्वायत्त राज्य के मुञ्ञाव को अस्वौकार कर दिया। 
भिवेदन 30 जनवयी, 1988 को जनता फे समध प्रस्तुत किया गया। 
राज्यपाल की नियुक्ति के सम्यन्थ मे आयोग का मुञ्चाव ट कि सम्बन्धित राज्य कै 
मुख्मंनी से विचास्विमशं करना चाहिये ! इसके लिये सविधान के अनुच्छेद 155 मे 
आवश्यकतानुसार सृशोधन किया जा सकता है । रज्यपाल के पद पर चुने जाना वाला व्यक्ति 
सार्वजनिक जीवन के किसी धैत्र का जाना माना होना चाहिये, सम्बन्धित राज्य से बाहर का 
व्यपति हना चाहिय, निसिप्त व्यवित्त जो ज्य कौ राजनीति से अन्तंगता से जुड़ा न चे, तथां 
जिसकी दाल ही मे राजनीति में सक्रिय भागीदारी न री ले । केद्धे के सत्ताधारी दल के व्यक्ति 
को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नही किया जाना चाहिये जिसमे विपक्ष या अन्य किस 
दल की सरकार हो । सामान्यतया कार्यकाल के दौरान उसे अन्य राज्य में स्थानानरित नही 
कियाजाना चाषियि, यदि दसा कना आवश्यक हो जाय या राज्यपाल त्यागपत्र दे दे तो सरकार 
को चाहिये कि वह ससद्‌ मे इम आशय का स्पष्टीकरण दे तथा राज्यपाल के स्पष्टीकरण को 
संसद के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये । राज्यपाल कौ सेवामुक्ति के पश्यात्‌ किमी ओर लाभ 
के पद्‌ पर नियुक्ति नटी की जानी चाषिये न उसे सक्रिय राजनीति मे वापिम आना चाहिय । 
अध्यादेश जारी कले के अधिकार का सीमित भयोग किया जाना चाहवे । 
आयोग का सु्ाव हे कि मुख्यमत्री यहमत दल के नेता को बनाना चाहिये । बहुमत 
के विभिन दां का निर्णय विधान सभा में होना चाहिये । अस्पष्ट बहुमत कौ स्थिति मे जिते 
(4 वनाःया जाय उसे चाहिये कि वह 30 दिन के भीतर अपना बहुमत विधान सभा मे 
द्ध करे। 
अनुच्छेदं 356 यानि राषटूपति शासन लागू कले के अधिकार का प्रयोग बहुत कम 
यानि अतम विकल्प के रूप मे किया जाना चाये, जवकि सवैधानिक तंत्र की विफलता को 
कने कौ सभी उम्मीद समाप्त हो जाये । अनुच्छेद्‌ 356 के प्रयोग के पहले रज्य स्तर पर सभौ 
संभावित उपाय कर लिये जनि चाहिये । आयोग ने 1977 मे जनता सरकार दरार 9 ग्य कौ 
विधान सभाओं को एक साथ भंग कले तथा 1980 मे कमरिस (आई) द्वार 9 विधान सभाओं 
के विन की पुनरावृत्ति को अनुचित माना तथा इसे अनुच्छेद 356 का सरामर दुरुपयोग 
यताया। यदि रष्टूपति शासन लागू करना अवश्यम्पावी टो जाय तो राज्यपाल के तत्सम्बन्ध 
भ्रनिवेदन भ समसत त्यो का विवरण होना चाये तथा संसद के अनुमोदन के वाद हौ विधान 
स॒भा भंग की जानी चाहिय ! रष्टूपति शासन को लागू कएे के ओचित्य के कारण उद्घोषणा 
मे समाहित होमे चाहिये, इसके लिये अनुच्छेद 356 मे संशोधन का सुञ्चाव भौ दिया गया दै 
तथा यह मु्ञाया गया है कि राज्यपाल के प्रतिवेदन का व्यापक भसार होना चाहिये । 
वर्तमान स्थिति मे आयोग ने सुदृढ्‌ संय को बनाये रखने कौ सिफारिश की है । 
सविषान निर्माताओं का यही निर्णय्‌ था, अत. “संघोय सिद्धान्तो के अतुकूल सथ व राण्य मे 
स्तक वितरण व॒ विकेद्धीकरण” के संविधान सभा के निर्देश को व्यावहारिक रूप प्रदान 
कंगना आवश्यक है । 
इस भावना के.अटुकूल विधायो क्र मे संसद की सर्ोच्चता के बनाये रखने कौ 
सिफारिश सपकाप्यिा आयोग ने की ै,पर साय हौ सविधानं कु एेमे सशोधनों का सुञ्ाव 
दिया है जिसमे रायो को ज्यादा अधिकार मिल सके । राज्य सूची के विषयो प्र बनाये गये 
षि मे रष्टपति कौ सहमति से राज्यो को सशोधन का अधिकार दयेन चाहिये ! 
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इसके लिये अतुच्छेद 252 मँ आवश्यक संशोधन किया जा सकता है । साथ ही संघ सूची की 
भविष्टि 97 मे संशोधन का भी सुञ्ञाव दिया है जिसके अनुसार कर निर्षारण के अतिरिक्त 
अन्य सभौ शक्तियो को संघ सूची से निकाल कर समवर्ती सूची मे रख देना चाहिये । यह भी 
सूञ्ञाया गया है कि अवशिष्ट शक्तियों पर संघ व राज्य दोनों को कानून नमाने का अधिकार 
होना चाहिये । 

सरकारिया आयोग प्रतिवेदन में राज्यपाल के रा्टपति को ज्य विधेयक विचारार्थं 
भेजने के अधिकार के ब मे भी परिवर्तन सुञ्ञाये गये है) विधेयक की मयूरी मेँ समय सीमा 
निर्धारण होनी चाहिये तथा विधेयक को मंजूरी न देने क स्थिति में केन्र को चाहिये कि वह 
रज्य सरकार को इसका कारण बताये । 


आयोग अखिल पारतीय सेवाओं को यथावत्‌ बनाये रखने के पक्षम रै। इन 
सेवाओं ने संविधान की भावनार्ओं के अनुकूल अपनी भूमिका सक्रियता से निभाई रै । इनके 
महत्व को कम कना या राज्यो को इन्दे विकल्प के रूप मे स्वीकार करने का अधिकार देना 
गष्टीम एकता पर विपरीत असर डाल सकता है । अतः इन सेवाओं को ओर सबल बनाना 
आवश्यक दे । कुछ ओर अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के सम्बन्ध मे राज्य सरकारे से 
सम्वाद होना चाहिये । वर्तमान में सामन्ययक (जनरलिस्ट) प्रशासनिक संस्कृति मे परिवर्तन कर 
विशेषज्ञो को अधिकं महत्व दिया जाना चाहिये । 
सरकारिया आयोग का मत है कि संवैधानिक प्रावधानो (अनुच्छेद 263) के अंतर्गत 
संगठित देम वालौ अन्तर्ाज्यीय परिषदो को अन्तर-सरकारी परिषद के नाम से पुकाण जाना 
चाहिये । इस परिपद्‌ को केन्र व राज्य के मध्य उठने वाले विवादो-समस्याओं को सुलक्षाने 
की भूमिका निभानी होगी । मधानमंत्री की अध्यक्षता मे इस समिति मे केन्य केबिनेट के मंत्री 
तथा राज्यो के मुख्यत शामिल होने चाहिये । एक छोरी स्याथी समिति जिसमें मधानमंत्री, 
छह केन्द्रीय मंत्ीमंडल के मंत्र तथा छह मुल्यमंर हों,का भौ गठन किया जाना चाहिये । मुख्य 
परिषद्‌ की वर्ष मे एक चार तथा स्थायी लघु परिपद्‌ कौ वर्ष मेँ चार बार बैटके आयोजित की 
जानी चाहिये । इस परिषद्‌ मे अनुच्छेद 263 के अन्तर्गतं आमे वाले सभौ रा्टीय महत्व के 
विपर्यो पर विचारविमर्शं होना चाहिये } 
कत्य परिषद भभौ तक अपनी भूमिका सफलतापूर्वक नही निभा पाई है । उने पुनः 
सक्रिय व पुतर्गठित कलना आवश्यक हे । इन परिषदं का अध्यक्ष गृहमेत्री न्षौ अपितु 
वारी-वारी से निर्वाचित मुख्यमत्री होना चाहिये । 
केन्र को राज्य में सुरक्षा यलों को तैनात करने का अधिकार रै, पर ज्यं तक संभव 
है ज्यो की सलाह ली जानी चाहिये । इसी भकार किसी राज्य को उपद्रवम्रस्त घोपित करने 
के पहले भी राज्य सरकार से सलाह मशविस कर लेना चाहिये । 
अन्तर्ज्यीय मदी जल विवाद अधिनियम की धार 3 के अन्तर्गत अनतर्यज्यीयं नदी 
जल विवाद के सम्बन्ध में जैत ही किसी राज्य से तत्सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होती है, वैसे ही 
संध सर्कार कौ एक वर्प के लिए न्यायाधिकरण गदित कर देना चाहिये जिसके निर्णयं की 
मान्यता प्राप्त हो तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वार उसे बाध्यकारी माना जाए! 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौ नियुक्ति के सम्बन्य मेँ अनुच्छेद 217 मे सोधन 
किया जाना चाद्ये 1 न्यायाधौरशो कौ नियुक्ति समय सीमा के अनर्गत कर दौ जानी चादिये । 
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एक उच्च न्यायाय से दूर मे जव न्यायाधीगा का स्यनान्य कना दो तौ भर्वोस्व 
का फे न्यायाधीश से सला मरविर कएने फी स्वग्य्य पम्पा का विकाम कना 
चाहिये । 


सकोपया आयोग का सुद्र ै कि रीय विष्छाम परिषद्‌ वा नाम परिवर्तित क 
रष्टय आर्धिकं ओर विक्राम परिषद कए दए ठमे म्यैथानिर दज पदानि कना चादिये। 
इनौ वैठक साल मे दो वार युलाई जानौ चादिये ! 


योना आयोग कौ कार्यप्रणाली एसौ घनौ पाहिये जि्मे रज्य की भूमिका याचके 
कौ न रह जाय। योजनाओं के निर्माण व क्रिया्ययन मे स्यो यौ मटमतनि व मर्मचय 
आवररयक देना चाहिये । इसका अध्य एेसा विलेप दो जिरप्तौ योग्यता सर्यविदित टै तपा 
जो अपने व्यक्तित्व व गुणो से केन्र व एज्य दोनों का पिरव व सप्पान प्राप्त कर सके" 


विततीव विषयों पर सर्कछारिया आयोग ने व्यापक तथा कु संर्वधानिक मंशोधरनो के 
सुद्ाव दिये है. यथा-- समद ो तिगम कर के यंटवरि की शमता टो, तत्स्बन्यी संविधामे 
संशोधन येना चाहिये अनुच्छेद 269 के तहतं आकारावाणी मेँ विज्ञापनों के प्रसप्णमे हने 
वाती आय में मे रर्ज्यो को भी स्मा मिलना चाये, व्यवसाय व व्यापार पर करकौ समा 
माई जाय, आये कर पर अधिपार विरोष उद्यो ओर सौमित अवधि फे लिये लगाया जाना 
चाहिये, वित्त आयोग कौ सिफार्रि के अनुकूल रेल्वै शुल्क कैः यदले रर्यो को अनुदान 
पिलना चाहिये, खनिज पी गयल्दी दर पर हर दो वरप माद पनर्वियार देना चाहिये, "फर एहि 
म्यूनिसिपल बेोन्डस कौ व्यवस्था प्राकृतिक आपदाओं कौ स्थिति मे राहत कोरा को स्वविवेक 
के अनुसार प्रयोग का अधिकार, कोश के दुरुपयोग पर कोर दण्ड को प्रावधान दोना चाहिए । 
सममे महत्वपूरण सुज्ञाव दै कि आश्विक नौति मेँ समन्वय लाने के लिये अधिकारियों की एक 
समिति का गठने किया जाय तथा केन्र व र्य दरार वित्तीय खाधन जुटे तथा तत्सम्बन्ध 
सुधा पर विचार्विमशं के लिये विशेषो का दल गित कटना चाहिये । 

भापा के सम्बन्ध में स्रकारिया आयोग का सु्ञाव हं कि संसदीय राजभाषा समिति, 
राजभापा विभागे तथा सधय निदेशालय से दिम्दी शब्द निकाल कर उसकौ जगह राजभाषा 
तथा अनुसूचित भाप्ये तथा त्रिभाषोय कार्यक्रम शब्द रख देने चाहिये । सरकारी नौकपौ कौ 
भरतौ फे लिषे किसी भाषा विरोप कौ योग्यता की शर्तं मही रखी जानी चयि । 

सरकारिया आयोग कै अनुसार सत्ता के विकेन्द्रौकएण के लिये पेवायती रान तथा 
स्थानीय सस्या को पुनज वस्मे कौ आवरयकद रै ¦ 

„ आयोग ने केन्र राज्य सम्बन्धो की पुर्व्याख्या की, यह अपने आप भ महत्पूर्णं 

कदम ह केन्र की शक्ति को कमजोर न करते हूए केन्द्र दाय शक्न के तर्करहिन केन्द्रीकरण 
कौ आलोचना की हे * 

वस्तुतः करनदर राज्य सम्ब््धो मे संविधानं कौ व्यवस्याओं य व्यापकं तथा तऋंतिकारी 
परिवर्तेन कौ आवश्यकता नही है । आवश्यकता आपस समञयवूञ्च, समन्वय, एकदस के 
अस्तित्व के सम्मान को भावना की व्यापक महता की ई । इन भावनाओं के अभाव मे मात्र 
सग्चनातमक परिवर्तेन एकं खोखला प्रयास होमा ! 

1996 तथा 1996 कौ बहुदलीय केद्धीय सर्कार के निर्माण के माथ दी राज्यो का 
४. 1 बदु गया हे! लेत्रीय दल द्वार संचालित राज्य सरकार अन रा्टौय राजनीति 
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मे गौण स्थान स्वीकार कसे को तत्पर महीं है । वे रष्ीय शासन व प्रशासन मे पूर्ण भागीदारी 
की माग कररही है । अतः अगे अने वाले वप मँ राज्य सका के कषत्राधिकार, उत्तरदायित्व 
एवं परभाव मे वृद्धि हेने कौ पूर्ण सेभावना है । इसके फलस्वरूप राज्यो की शासनिक तथा 
भ्रशासतिक व्यवस्था के समक्ष नई चुनौतियां आयेगी तथा राज्यो की सरकारें अपनी दक्षता 
अभिवृद्धि हेतु भरसकं मयास कले को वाध्य होगौ 1 
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भातत मे रज्य का संवैषानिक प्रमुख राज्यपाल रेता रै 1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 
के अन्तरगत भत्येक रज्य मे एक राज्यपाल कौ व्यवस्था कौ गई हं। संविधानं के सातवें 
संशोधन (1956) के दाग यह व्यवस्था कौ गई कि एक हौ व्यक्ति दो राज्यो से अधिके राज्यो 
का शज्यपाल नियुक्त किया आं सकता हे । 


तपु 
संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार एज्य क रज्यपाल कौ निमुक्ति रा्टपति द्वारा की जाती 
है 1 अरुच्छेद 56 भे यह स्पष्ट उल्तेख रै कि राज्यपाल राति के प्रसाद-पर्यन्त अपे पद्‌ 
प॒र मना रह सकता है 1 रा्टपति हौ राज्यपाल कौ पदमुक्त कर सका दै, ठसे समय मे ४५ 
वापिस बुला सकता दै, तथा एक राज्य से दूसरे राज्य मे स्थानान्तरण कर सकता दै। 
सामान्यतया राज्यपाल का कार्यकाल पंच वर्षं क है, पर अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद 
भो देह अपम पद पर तयं तक बना रह सकता है, जब तक किसी अन्य व्यक्ति कौ राज्यपाल 
नियुक्त न कर्‌ दिया जाय । वह समय से पुवं भौ गपि को सम्बोधित करके त्यागपत्र देकर 
पृद्र विमुक्त य सकता है । चूंकि राज्यपाल सू पति के प्रसाद-पर्यन्त अपने पद प्र रहता है, 
पौ उसे दटनि के लिए महाभियोग या जन्य ४ एसी व्यवस्था संविधान द्वार ही को गई 
| < ङ्‌ 

राज्यपाल की नियुक्ति की उपरोक्त विधि अपनाने के पीछे रष्टीय एकता को सुदृढ 
अनये रघ्ने कौ भावना री है ! यन्यपाल की नियुदिति या विपुक्वि दोग मेहीदेशकीय 
राज्य की जनता कौ कोई भागीदारी नही होत्री । संपीय व्यवस्या अपनाने बते देश संयुक्त 
राज्य अमेरिका मे रज्य इकाद्यो के राज्यपाल की नियुक्ति राज्य की जनतो निर्वाचने पद्धति 
अपना कर करती है 1 जनता दी रज्यपाल को महाभियोगः द्रा पदच्युत भौ करती है \ पर भारत्‌ 
में ेसी व्यवस्था नहीं है । 

उत्लेखनोय है किं भारत मे एक शज्य का राज्यपाल राज्य का प्रमुख है न कि सरकार 
का. किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका मे बह राज्य एवं सरकार दोनो का ही मुख ईै। 
योग्यता ४ 
राज्यपाल के पद के लिए उम्भीदवार व्यक्ति के सिए आवश्यक है कि वहे 35 वर्प काद तथा 
वह कद्ध या राज्यं विधायिका का सदस्य न हो (यदि वह सदस्य है त राज्यपाल का पदं रहण 
कसते हौ उसका पद्‌ रिक्त माना जयेगा); वह किसी लाभके पदे पर नियुक्तन हो प्रथा वह 
भग्तिकानागर्किदो! 

एज्यपाल कौ नियुक्ति के समय सम्बन्धित रज्य के मुख्य से सताह लेने की 
परम्म दै । पर कई बार ईस परम्पर का पालन नही किया गया, यथा 1969 मे पश्चिम बंगाल 
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के मुखयभंभी जजय मुज के विरोध के वाद भ धर्मवौर वदं के राज्यपाल क रहै । वसतः 
राज्यपाल्‌ क्ी.नियुकित मे पूर्व सम्बन्धित राज्य के मुख्यरम्री से सलाह सेना एक परम्पर है, 
संवैधानिक भविश्यकता नही । रष्टीय एकतो के भवि को मदेनजर रखते हए यह भी परम्प 
है कि सल्यपाल उस सज्य का निवासी न ज्ञ, यथी एक सजस्यान के निवासी को राजस्थान क 
एज्यषाल न नियुक्त किया जाय । इम व्यवस्था के दरार राज्यपाल को उस राज्य कौ शएजनौपिक 
दलबन्दौ से दूर रखने का उदेश्य भी है। पतु इम परम्म के भौ अपवाद रर है यधा-श्री 
एवसौ. मुखीं तथा सुश्री पद्मजा नायडू को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया.गया। 
शज्यपाल के विरुद कोई फौजदारी कार्यवाही नह कौ जा सकती, उसे गिरफ्तार नही 
क्रिया जा सकता है तथा न बन्दी बनाया जा सकता रै । अप कार्यो को करने ओर शवित्ो 
के प्रयोग कै लिए वह न्यायालयों के प्रति उतद्दायौ मीं दे । 
शपथ 
शज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल को पद कौ शपथ दिलाते ह । उच्च 
न्यायाधीश की अनुपस्थिति मे अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश कौ सहायता से यह कारय सम्पन किया 
जाता है! राज्यपाल को निमक्ष, न्यायप्रिय, उदार व व्यापक दृष्टिकोण रखने वाला एवं रष्टय 
एकता के संरक्षक कौ भूमिका मिबाहने वाला होना चाहिए! अतः राज्यपाल संविधान की रका 
कले तथा जनदा के कल्याण वथा सेवा कपौ शपय लेता है { 
वेतन व अन्य भते" ८ ` । 
शज्यपाल कौ गमा के अनुरूप उत वेतन्‌ न्य भते तथा सुविधाएं मिलती है जिनका निर्धारण 
संसद मे बनाये गये कानून द्वारा होता है । वर्तमान मे राज्यपाल का मासिक वेतन 36.000 
रषये है । राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन, धरतो तथा अन्य सुविधाओं को षाया 
नहीं जा सकता । ५ 7 


शक्तियों -~“ 
संविधान भे इस बात का स्प्ट उतल्तेख किया गया है कि शज्यपाल के कायो कै मिभाटन म 
“सहायता च सलाह देने के लिए एक मंत्र-परिषद्‌ होगी ।" एेसी ही व्यवस्या केन मे गष्टपति 
के लिएभी की गृ है। पर राज्यपाल को स्थिति रा्टूपति से हस अर्थम विरिष्ट हैफि 
संविधान के अनुच्छेद 16361} मे राज्यपाल को वितैकाधिकार कौ शक्तियाँ भी प्रदाने की गदं 
है। व भवधान कौ दृषटिगत रते हुए राज्यपाल कौ शक्तयो को दो त्रेणिो मे रखा जा 
सक्ता दैः ध 
¢ वे शक्तियां जिनका योग वह मुख्ययंत् (अथवा मं्ी-परिषद्‌) कौ सलाह व 
सहायता से करता है, 


(भ) वे शक्यां जिन प्रयोग स्वविवेक के आधार पर करता दै । 

मुख्यमंत्री व उसके यंतरी-परिषद की सलाह व सहायता से प्रयुक्त शक्तया 
कार्वकाै शवित्त्यौ क 
ग्ज्य कौ कार्यकारी शकद्‌ क सज्यपाल ये निहि कसम की व्यवस्यः सनिष्यन्‌ के अनुच्छद्‌ 


" दवा की गई है। दह रज्य सरकार कौ कार्यपालिका का परान रै { रज्य का साग ध 
तके नाम पर यलाया जादा रै! वह अपनी शक्तियो का प्रयोग स्वयं या अ 
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अधमस्य कर्मचारियों द्वा कर सकता है ! “अथीनस्थ" शब्द के अन्तर्गत मुख्य्मत्री वे 
मंत्ी-परिषद फे सभी मंगरी आ जति द । चूंकि वे राज्यपाल के अधीनस्य है, तथी उसमे निहित 
-शवित्ो का प्रयोग कर सकते है \२ ज्यपाल मुख्य मंत्र व उसकौ सलाह से भ॑त्री-पपिषद्‌ के 
सदस्यो फी नियुत कता है । वह राज्य के महाधिवक्ता एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 
वे अन्य सदस्यों कौ नियुवित्त करता रै । र्पति राज्य के उच्च न्यायाल्यौ के न्यायाधीश की 
निवुकिचि क सम राज्यपाल से परामर्श तेता है । राज्यपाल मंतरी-परिषद्‌ के कार्य संचालन के 
नियमो का निर्माण करता दै । मुख्यमंत्री की सलाह से वह मंतरिरयो के विभागों का वितरण करता 
है। मुख्यमंत्री व मंत्री-परिषद्‌ का पद ओर्‌ उसकी गोपनीयता कौ शपथ दिलाता दै, 
आवर्कयता पड़ने पर उन पदच्युत करता है । ठनके त्याग-पतर स्वोकार करता है । वृह 
समयातुसार मंत्रियों को चेतावनी, म॑त्रणा व भोत्साहन दे सकता है । मुख्यमंत्री का यह दायि 
है कि वह रम्॑री-परियद्‌ की नीतियों व निर्णयो की सूचना राज्यपाल को निल्तर दे। साथी 
राज्यपाल स्वयं भी मुख्यमंत्री से सूचनाएं व जानकारी प्राप्त कर सकता है । 
राज्य मे संवैधानिक संकट की स्थिति मे राज्यपाल ईस स्थिति की सूचना राष्टूपति 
को देता दै तथा संकट-कात घोषित हनि पर वह संघ के अभिकर्ता के रूपमे कोम करता है । 
गज्यपाल विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है ठथा विश्वविद्यालय कै 
कुलपति की निमुक्ति कए्ता > } नियुत के यरे मे पृथक-पृथक पिश्वविद्यालय अधिनियम 
मेँ पृथक-पृथक भ्ावधान रै । उदाहरणतया, पंजाब विश्वविद्यालय म कुलपति कौ निमुवित्त के 
यर मे केवल यह प्रावधान है कि कुलपतिं की नियुक्ति कुलाधिपति करेगा । इस सम्बन्ध मँ 
किसी विस्तृत प्रक्रिया का उतल्तेख नही है । वैसे सामान्यतया, कुलपति कौ नियुक्ति के लिये 
माम सुञ्ाे हेतु एक समिति बनती है । राजस्थान मे इस समिति के तीन सदस्य होते दै-- 
(¢ राज्यपाल का एक मनोनीत प्रतितिधि, जो समिति का अध्यक्ष होता है, 
(४) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का मनोनीत प्रतिनिधि, 
(४) विश्वविद्यालय सिंडिकेट द्वार चुना गया एकं प्रतिनिधि । » 
यह समिति कुलपति के लिये योग्य अभ्या्धियों का पैनल. बनाती ह जिसमे 
सामान्यतया तीन नाम होते ह । राज्यपाल इन नामो मे से एक को चुनता है तथा यही व्यक्ति 
कुलपति के रूप में नियुक्त टोतादै! _ 
` विश्वविद्यालय कौ चयन-समितियें मे राज्यपाल अपने प्रतिनिधि नियुक्त करता है । 
आवश्यकतां पड़ने पर वह विश्वविद्यालर्यो अथवा उनके कुलपत्ियों के कार्यकलापों के रि 
मे जच भी करा सकता है! इन अधिकारो का प्रयोग करते समय उसे मुख्यमंत्री की सलाह 
लेनी चाहिए, किन्तु इस परम्परा का निर्वाह सर्वदा नहीं होता # कुलाधिपति के रूप मेँ राज्यपल 
की शकितिया संविधान द्वार सुनिरिचत नही कौ गई ह न ही राज्यो की विधायिका के द्राय 
निशित कौ जाती है! अत; उनका स्वरूप विभिन रर्ज्यो मे भिन-भिन है ! पर यह निरिचत 
है कि राज्यपाल को राजनीतिक हस्तशचष से विश्वविद्यालय को दूर रखते हुए उसकी स्वायत्तता 
का सम्मान करना चाहिए तया स्वायत्तता बनाये रखनी चाहिए । , 


` 1998 मँ राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल नवरंगलाल रिषरेवाल ने गजस्थान 
विश्वविद्यालय में प्रशासनिक सुधार हेतु हस्तक्षेप कर कंई आवश्यक परिवर्तना देतु मार्ग परश 
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किया । इसके अतिरिक्त कुछ गाज्यपा्लो को पिशेषाधिकार भौ पराप्तं है, मधा-- जसम फे 
राज्यपाल कौ जनजातीय क्षो के परमन्ध के सिए तथा सिक्किम क राज्यपाल कौ शान्ति 
स्थापितं कसे के सिर विरोषाधथिकार भदान कथि गये है। 


रग्यपालं की विषयी शक्तियौँ \.८ । 
शज्यपाल व्यवस्थापिका का प्रमु है ! वह सज्य विधाने-सभा का अधिवेशन बला सकता है, 
उसकैः किसी सदने का सवरावसाने कर सकता है, वथा राज्य विधान सभा को किसी भौ समय 
भंग कर सकता है । वह एज्य विधान मडल के दोनो सदना को पृथक या संयुक्त रूप मे 
सम्योधिते कर सकता है । साधारणतया आम निर्वाचन के याद नई विधानसभा यनो प्र 
उद्पाटमे भाषण देता रै । हर वर्थ पते सत्र मेँ सदन के सत्र को सम्योधिह कतर है । सत्रके 
समय विधानसभा के पास विचार देतु अपना संदेश मेज सकता है! उत्लेखनीय है कि 
विधान-सधा दवाय पारित विधेयक को कानून का रूप धारण कले के लिए राज्यपाल के 
दस्ता्षर आवश्यकं होते है । वह चदे तो विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है या सदन के पास 
पुनविचार के लिए वापस भेज सकता दै । एेमे विधेयक को संसोधन सहित या रहित जैसा भी 
विधान-सभा चहि, दोबार राज्यपाल कै पास यदि भेजती है तो गरज्यपाल को दस पर दस्ता 
करना आवश्यक होता है } पि्तीय विपेयक को राज्यपाल पुमर्विचार के लिए नतौ भेज सकता। 
यदि रज्य विधान सभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद्‌ के सभापति. अधवा 
वप्.स्रापति का पदं क्त होता रै तो राज्यपात्‌ उम सदन के किसी व्यकिति को यैरर्को की 
अध्यक्षता कसे के लिए नियुक्त कर सकता है 3 
शज्यमाल कौ सबसे महत्वपूर्णं विधाय शक्ति अध्यादेश जापी करने के अधिकार कौ 
है! रष्टपति या रज्य के मुल्यमेत्री की सलाह पर, किस आपातकालीन निर्णय की 
आवश्यकता पूर्णं कएने हेतु, सदन के सत्र मँ न होने पर अनुच्छेद 213(1) के वहत यज्यपाल 
अष्यादे जारी कर सकता है। अध्यदेशः कानून कौ भोति प्रभावी दोतताहै। ये अध्दिश 
विधानसभा के सतर म अनि के छह सप्ताद तक जायी ददते दै । इन छह सप्ताहे फे अन्दर भौ 
यदि विधान मंडल उर स्वीकृत नदी करता तो ये स्वयं समाप्त हो जति है! एज्यपालं इन 
अध्यादेश को पटले भौ वापस ले सकता टै । कुठ परिस्थितिं मे राज्यपाल गषटपति की 
पूर्वानुमति के बिना अध्यदिश जारी नही कर सकता, या जिन्हे राज्यपाल राष्ट्पति के विचागर्ध 
सुरक्षित रखता है ! अध्यादेश जारी कले का अधिकारं बहुत उपयोगी रै, विशेषकः तुरन्त 
कर्थवाहयौ कौ आवश्यकता कौ स्थिति मे या आपातकाल्त मे, लेकिन इसका सदुपयोग शेना 
चाहिए!“ एक परसिद्ध विधिवेत्ता का मानना है कि एक राज्य को विना िषायी कानून के सिर्फ 
अध्यादैश के जरिये शासित किया जा सकता रै । 1971-81 गे बिहार विधायिका मे 163 
विधेयक पारित किये गये, जयकि 1.956 अध्यदिश रज्यपाल दाष पारित किये गये 1 कुल 
भिल्नाकर एकं विधेयक के पीठे 12 अध्यदिर्ो का जौसत रदा ® कुछ अध्यदिर्ो का जीवन 
काल 13 से 14 वों का रहय । इतने अध्यादेशो के पीठे संविधान द्वग कोई संख्या की सीमा 
कानिर्पीरणनलेनादै। 
जिन ज्यो मे विधान मंडलों मे उच्च सदन्‌ है डने राज्यपाल 

षदे "दः मनोनीव कर सकता दै । ये साहित्य कला,विज्ान, समाज 0 
ते 3, 3 र रज्य के पुख्यमेत्री कौ सलाह पर कौ जाती है! इन 


र, 
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मनोनयनेो के सम्बन्ध मेँ राज्यपाल किसी प्रकार के तथ्यो कौ जानकापत प्रदान कने के लिए 
बाध्य नही है) 


वित्तीय शवितिर्यो ध 

वित्तीय शकितो के अन्तर्गत राज्यपाल वित्तीय वर्षं प्रारम्भ होने से पूर्व, वार्षिक वित्तीय विवरण 
विधाम मंडल के समक्ष भरसतुव कए्ता दै, पूरक व अतिरिक्त व्यय के बजट को विधान मेडल 
म प्रसतुत करता है तथा जब तक बजट विधान मंडल दवाय पारित नहीं होता, तब तक आकस्मिक 
मिधिसे अदृश्य व्ययकी ४५ की आङ्ञा दे सकता है । वितीय विधेयक राज्य विधायक मंडल. 
भें राज्यपात कौ पूर्वातुमति के बाद ही प्रस्तुत किये जति दै । 


न्यायिक शक्ति. „^ 

संविधान दवाएं प्रदत्त न्यायिक शक्तियो के अन्तरगेत राज्यपाल रज्य-सूची मे दिये गये विषरयो 
के सम्बन्य मे म्यायालय द्राण दण्डित किये गये व्यक्तयो को क्षमा कर सकता दै, तया दण्ड 
को निलम्वित या स्थगिते कर सकता है ! राज्य के उच्चे न्यायालय कर न्यायाधीर्शो की नियुक्ति 
करते समय राष्टपति राज्यपाल से परामर्श करता है । मिला न्यायाधीश व अन्य न्यायिक 
अधिकारियों कौ नियुक्त व पदोनति से सम्बन्धित विपर्यो का निर्णय भौ राज्यपाल कत्ता दै । 


भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अन्तर्गत राष्ूपति कौ व अनुच्छेद 161 के 
अनर्म गज्यपाल की क्षमादान कौ शवित्तं मे मूलभूत भेद है। मृत्युदण्ड के मामते में 
रषटरपति कौ क्षमादान का पूर्ण अधिकार है तथा सैनिक न्यायालरयो द्वा दे दण्डको भी 
रषटूपति क्षमा कर सकता टै । रज्यपाल के पास ेसी शक्तियाँ नटी है ८ 


विवेकाधिकार शवित्तयौ +^ 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अन्तर्गत राष्ूपति को विवेकाधिकार शवित्तं प्रदान नहीं 
की गईहै, ५) अनुच्छेद 163 मेँ विवेकाधिकार मे सम्बन्धित ज्यपाल को पर्याप्त शक्तियों 
भदान की गई ई। संविधान के अनुच्छेद 1632) के अनुसार : 
इस वात का निर्धारण करना स्वयं राज्यपाल का षत्रधिकार है कि कौन-पा 
कार्थं उसके विवेकाधिकार के अन्तरगत आवा है । राज्यपाल के इस निर्णय 
को न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती कि अमुक विषय उसके 
ेत्रधिकार के अन्तर्गत है या नही । विवेकाधिकार शवित्तयों का प्रयोग 
राज्यपाल अपने विवेके या व्यक्तिगत निर्णय से करता है ! उसे इस सम्बन्ध 
मँ मगरी-परिषद्‌ से परामश लेने कौ आवरश्यकता महीं है । इसके अतिरिक्त 
संविधान के अन्य अनुच्छेदो मे एसी शक्तियों का उल्तेख दै, यथा-- 
1. अनुच्छेद 166(3) के असार राज्यपाल, उन क्ष्रों कौ छोड़कर जं 
9 का अयोग करता है, राज्य सरकार के कार्य सम्बन्धौ नियम जना 
सकता है । 


2. अुच्छेद 200 के अन्त राज्यपाल किसौ विधेयक को रष्टपति के विचारार्थं 
भेजने के लिए रोक सकता हे । 


3. अनुच्छेद 356८1) गज्यपाल को राज्य मे संवैधानिक त्र कौ विफलता की 
सूचना देने का अधिकार भदान करता है । 
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५. संघ राज्य-यत्र के प्रशासक के रूप मे राज्यपाल अनुच्छेद 239(2) के अनर्व 
कुछ कार्यो को स्वतन्र रूप से कसे का अधिकार प्राप्त करता है। यही 
अनुच्छेद उसे कुछ नियम बनाने का भी अधिकार प्रदान करता है । 

5. छठो अनुसूची असम के राज्यपाल को दो व्विकाथिकार प्रदान कसती है- 
असम सरकार तथा स्वायत्त जनजातीय जिला परिषद्‌ के मध्य खान के लीज 
से होने वाली आय के बरवारे को लेकर यदि संघर्षं हो तो राज्यपाल स्वयिवेक 
के अधिकारं का प्रयोग कता दै, दवितीय जनजातीय ष सीमान्त र के मशासन 
के लिए विशिष्ट प्रशासनिक प्रावधान का अधिकार भी राज्यपाल को प्राप दै। 

इसके अतिरिक्त रपति यदि अनुच्छेद 371 (2), 371 ^(1) ए, 371(0} के 

अन्तर्गत निदेश देता दै तो ज्यपाल उने विशिष्ट दायित्वो को पूरा करता दै । इस स्द्भमे 
उसे मुख्यमंत्री या उसके मतरिमेडल से सलाह लेना आवश्यक नहीं है /7 
यद्यपि विवेकाधिकार शब्द का प्रयोग संविधान मेँ किया गया है लेकिन उनके 
वास्तविक प्रयोग के सम्बन्ध में स्पष्टता का अभाव दै । भसिद्ध विद्वान गरो. कवौ. रष इनका 
मुख्य कारण राज्य विधायिका के सम्यन्ध मेँ संविधान मभा दरार पर्याप्त समय न देना है । उनके 
अनुसार 20 के करीव राज्य सरकार से सम्बन्थित अनुच्छेद एक दिन मे पारित किये गये, सम्पूर्ण 
सविषा कौ संरचना इस प्रकार से की गई थी जैसे तत्कालीन कामस सदा के लिए सत्तमे 
रहेगी 1 विवेकाधिकार शक्तियों कै षत्र मेँ भी राज्यपाल के अधिकार असरीमित नही ई । 
व्यवितगत महत्वाकंक्षाओं या राज्य राजनीति के प्रवाहो से प्रभावितं होकर यदि उनका 
दुरुपमोग किया जाता है तो राष्टूपति उन्दं नियन्नित कर सकता है । चह राज्यपाल को हटा भी 
सकता है । विवेकाधिकार का भयोग इस्‌ कार किया जाना चाहिए ताकि संसदीय प्रजातनर 
खतरा नही पहुचे ° राज्यपाल जिन षर व परिस्थितियों मे विवेकाधिकार शक्तियो का प्रयोग 
कर सकता है उन पर चर्या व विचार करना उपयुक्त होगा । 
मुख्य खो नियुदित. ^“ 
स्वतननता के 20 वर्षं वाद्‌ तक केन्र त्रया राज्य दो्नो हौ मे कारेस का तर्चस्व तथा बहुमत 
रहा] रसे मे ज्य मे राज्यपाल के पास वहुमत दल के नेता को मुख्यम॑गी पद के लिए 
आमन्वित करने के अतिरिक्त कोड विकल्प नदौ था। उसके पिवेकाधिकार शक्तयो के प्रयोग 
के लिए गुंजाइश नहीं थी । लेकिन 1967 के आम चुनाव के वाद देश के 8 शज्यो मेँ करस 
देल अस्पमत मेँ आ गई जिसमे दुविधापू्णं स्थिति उस्न हो गई । कई महत्वपूर्णं रशन उभर 
कर सामने आये । यदि किमी भौ दल को पर्णं बहुमत प्रप्त न छ्य सो क्या रज्यपाल को सवसे 
अधिक स्यान पाने वाते दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमन्विते कमा चप्‌ ? 
यदि वह दल कपरेसहौहोतो रेमे मे क्या यह मतदाता के साथ अन्याय नदीं दता! एक 
चात्‌ निरिचत थी । लोगो ने चे विपेधो दर्लो के पक्ष मे मतदान कियाहोयानकियाहोप्र 
उन्ेनि कंमिस के विरुद्ध मतदान अवश्य किया या” क्या सवसरे अधिक स्थान प्राप्त कएने 
वाले अके विरोधी दल के नेता को या कई दलो द्वार संयुक्त मोर्चे के नैता को मुख्यमंत्री 
के सिए आमन्त्रित कए्ना चाहिए 2 संविधान विशेपज्ञे का मानना है कि रेस स्थिति भे विरोधी 
दल के नेता को सरकार यननि के लिए आमन्वित कएना चाहिए, लेकिन इस शर्नं पर किः वह 
क्ते स्थायित्व प्रदान कर सके १ स्थायित्व से तात्पर्ये सत्ताधारी दल कौ संख्यातक शक्ति 
है अपितु बहुमव दो अपे साथ नाये रखने से दै 10 लेकिन स्वतचर विधाय 
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व दल बदलते रहने की प्रवृत्ति से मस्त विधायर्को के कारण स्थिति मेँ ष त बदलाव आता 
रहता है । ्त्येक राजनीतिक दल मे रेमी भवृतनि के विधायक मौजूद होते ह । इस स्थिति से 
उबे सा बचे के लिए कोई सहज रास्ता नहीं है । किमी भी अल्पमत दल या दर्ली को 
सप्कार बनाने कै लिए भमन्वित क्यो न किया जाय, सदैव यह सम्भावना रहती है कि मंत्री 
पद का आश्वासन अथवा अन्य भलोभरनो को देकर दल बदलुरओ को जप साथ भिला कर 
बहुमत पराप्त किया जा सकता है 117 रेसी स्थिति मे राज्यपाल के सामने क्या विकल्प रहं जाता 
है ? अभी तक विभिन राज्यो मे विभिन परिस्थितियों मे राज्यपाल ने तन तरीकों को 
अपनाया है- 

¢) समर्थक विधायको की सुची भप्त कलना! 


(ष) विधायको को विधायिका में बुलाना ओर ठको दौ हुई सूची से वास्तविक भिलान 
कला। 


(घ) सपर्यत दोनों पद्धति्यो का प्रयोग कएना। 


इसके पश्चात्‌ राज्यपाल राज्य विधान-सभा का सत्र आहूत कपा है, ओर दल को 
बहुमत सिद्ध कले का आदेश देता दै । लेकिन इन पद्धवियों के परिणाम बहुत उत्साहन॒नक 
नही रंहे । वास्तव मे इस प्रणाली से जनता के अभिमत का प्रतिनिधित्व महीं होता 1": रेसी 
सरकारे स्यायित्य भी भदान नहीं कर पाई । इसका मुख्य कारण उनमें वैचारिकं स्थायित्व का 
अभाव रहा है । इन सरकागें के सदस्य वास्तव मेँ सत्ता-विरोधी यानि नकारात्क विचारधारा 
के अन्तर्गत एकतर हुए ये ! पद ओर सता के साभ का अवसर समाप्त होते ही विधायको या 
दरतो ने अपना समर्थन वापस ले लिया ओर फिर सिद्धान्त कौ रक्षाके नाम पर दल बदल 
लिया। 1982 मेँ केरल मे करुणाकटन सरकार का पतने एसे ही विधायक के समर्थन वापस 
लेते के कारण हुआ । इस सम्बन्ध मेँ सरकारिया आयोग कौ राय तथा एस. आर. वोमई मामले 
मे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय राज्यपाल के स्वविवेक को सीमित कले के पक्षधर ई । 


ख्यत की विपुकिति..८ 

मह विपय कई जटिल भ्न की ओर इगित करवा है । केन्र सरकार मे इस मुदे को अपना 
मेतृत्व व श्रेष्ठता सिद्ध करे के लिए प्रयोग किया है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1641} 
के वु मुख्यमंत्री व ठसका मंत्रिमंडल राज्यपाल कै प्रसाद-पर्यनत अपने पद पर नमे रह 
सकते ई, लेकिन यदि अनुच्छेद कौ दूसरी धा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करे तो यह स्पष्टहो 
जिगा कि वास्तवे वे राज्यपाल कौ दया पर पूर्णतया आभ्रिद नहीं है ! अनुच्छेद कौ दूस 
धागा के अनुसार मंत्रिमंडल विधायिका के भति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है । मुख्यमंत्री भी 
इसमे शामिल है क्योकि वह मत्रिमेडल को नेदृत्व प्रदान करता है। इसका अर्थं है कि 
मत्रिमडल जब तक विधायिका मे विश्वास प्राप्त कता दै तव तक द्‌ पर वना रहता दै, लेकिन 
यह धारा उतमी सहज नही है जितनी ऊपरी तौर पर दृष्टिगत होती रै। 


विधान ५ यदि मूत्रिमंडल व उसका दल विधायको के दल-बदल के कारण 
अल्पमतं मँ आ जाय तो मुख्यमग्री कौ क्या भूमिका होगी ? एसे मेँ राज्यपाल विधान सभा 
मँ मुख्यमंत्री को अपना बहुमत सिद्ध कएे का आदेश दे सकता है । 1970 मे रष्टपति द्वारा 
गित राज्यपाल कौ समिति ने यह सञ्ञाव दिया था कि यदि कोई मुख्यमंतरौ विधान सभां 
बहुमत सिद्ध कले के प्रस्ताव को लने का प्रयास करता है तो इसका तात्पर्य है कि वह विधान 
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सभा का विश्वास खो चुका है \ रेमे मे राज्यपाल के पास मुख्यरमेत्री व उसके मंनिमंडल को 
बर्खास्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नही रह जाता । वह अनुच्छेद 356 के तहत राषटूपति 
को रज्य मै संवैधानिक तत्र की विफलता की सूचना भी दे सकता है ! यदि मुख्यमत्रौ अपना 
बहुमत सिद्ध कले के लिए तैयार है ओर इस प्रयास मेँ वह असफल होता दै तव भी राज्यपाल 
उपे बर्खास्त कर सफता है । इस सारी विवेचना का अभिप्राय है कि संविधान की भावना के 
अनुरूप ही सरकार को बर्खास्त के कौ प्रक्रिया अपनाई जा सकती है । संविधान के अनुच्छेद 
164 कौ धारा 2 की पालना ऊ पश्चात हौ धारा 1 को अमल मेँ लाया जा सकता है ! विधान 
सभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद भी यदि मुख्यमंत्री त्याग-पतर 
नेही देता दै तो एञ्यपाल को अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दे तथा नया 
मंत्रिमंडल बनाने भौ भक्रिया प्रारम्भ करे 113 महत्वपूर्णं नीतियों कौ विफलता की स्थिति मे 
भी अविश्वास भरस्ताव लाया जा सकता है । एसे मे सज्यपाल को हस्तक्षेप कले का अधिकार 
है तथा सरकार की वर्खास्तगौ का पूरा वातावरण तैयार हो जाता है । हाल ही में रोमेश भंडारी 
द्वार उत्तर प्रदेश मे कल्याण सिंह सरकार को गलत ढंग से बर्खास्त कए की काफी आलोचना 
हुई तथा अन्ततः यह कदम अवैधानिक ही सिद्ध हुआ । अतः राज्यपाल को इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि पूर्वापर से प्रभावित होकर कोई गलत राजनीपिकं निर्णय न करे । 

स्थिति कौ कल्पना कीजिये जिसमे मख्यम भ्रष्टाचार, कुप्रशासन तथा. अन्य 
नकारात्मके कार्यो मे लिप्त ठो, किन्तु सदन का विश्वास प्राप्त करता हो । एमवी. पायलौ+ का 
म॒त दै कि यदि कोई मुख्यमंत्री ओर उसका मग्रिमंडल देश की एकता को कम करके ओंकता 
दयो तथा स्वतन्र एज्य बनाना चाहता हो, या सथ से विलग होने के लिए विदेशी सत्ता के साथ 
हाथ भिलाता हो तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है, चे भले ही उसे सदन का विश्वास 
प्राप्त हो । महार के मुख्यमंत्री एमए.भार. अनते ने 1980 मे पद्‌-भार महण किया । अगस्त 
1981 मे प्रसिद्ध पत्रकार अरुण शौरो ने इण्डियन एक्सप्रेस म एक लेख द्वा अन्तुले प्र 
सीमेन्ट, जो कि कम मातरा मँ यपलन्घ थी, के वितरण के मामले मँ भ्रट तरीकों को अपने 
का आरोप लगाया ! सीमेन्ट के समान वितरण के सम्वन्य मे नियम निरिचत्‌ थे, किन्तु अन्तुते 
सरकार द्वार उनका उल्लंघन किया गया तथा ठेकेदाे को अधिक मातरा में वितरण किया 
गया। यह बडे ठेकेदार वे थे भिन्ने अनते द्वारा गठित टृस्ट को दान दिया था! पौली. 
सामन्त तथा कुछ अन्य लोगो ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की तथा जीस्टल लेन्टिन 
ने अन्तुले को भ्रष्टाचार का अपराधी पाया । अन्ुले ने अपने पद से त्यागपत्र दिया ओर निर्णय 
के विरुद्ध अपील की, पर कोई लाभ नही हुआ। महाराष्ट के तत्कासीन राज्यपाल ने 
विवेकाधिकार का प्रयोग कपत हुए अन्तुले की पूरी बात सुनी ओर अपीलकारिर्यो को अन्तुते 
पर प्ष्टाचार निरोप अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दौ । 

वस्तुतः मुख्यमंत्री कौ विमुक्ति के सम्बन् मे राज्यपाल को कोई वास्तविक 
विवेकाथिकार प्राप्त नही दै, क्योकि पेम किसौ कदम स राज्यपाल के स्वय के भविष्य पर 
दूरगामी विपरीत प्रभाव पड़ सकता दै 12 अमेल, 1994 मे मोवा के मुख्यरमी दी.सूजा तथा 
राज्यपाल भानुभताप सिद के मध्य गम्भीर मतभेद उत्पन हो गये ! परिणामस्वरूप, सदन का 
पिरवाप्र व महुमत प्राप्त होने के बावजूद राज्यपाल ये मुख्यमञ्ी को बर्खास्त कर दिया। 

र ४ दै कि ठस सपय भौ डौसूजा को सदन मे 38 में से 23 विधायको का समर्थन 
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` राप्य धा। राज्यपाल मे उनके विरोध रविनायक को केन्र की सहमति से पद फी शपथ दिला 
दी) बदले की भावना तथा प्रतिक्रियात्मक गतिविधियों के कारण अप्रैल, 1994 में रज्यपात 
कोपदसेहदटादियागया। 


मत्री अथवा मंत्रिमंडल की विमुवित्त८^ 

अनुच्छेद 164८1) के अन्तर्गतं राज्यपाल ज मुख्यमेत्री को नियुक्त करता है तो उसे किसौ 
की सलाह कौ आवश्यकता नहीं दोतौ । किन्तु मंत्रिमंडल के म॑तिर्यो कौ नियुवित वह मुख्यमंत्री 
की सलाह सै ही करता है । इस व्यवस्था मे यह भी अन्तर्मिहित है कि मुख्यमंत्री को पदच्युत 
करते समय वह जितना स्वतन्र होता है, उतना मंत्रिमंडल को पदच्युत करते समय नहीं हेता । 
अन्य मृत्रि्यो के पदच्युत के पहले उसे मुख्यमंत्री की सलाह देना आवश्यक दै । पुख्यमे्ी 
के पासन भी यह अधिकारन हो तो संसदीय प्रजातन्र एक छलावा मात्र रह जयेगा 
मुख्यमंत्री कौ सलाह पर राज्यपाल मंत्री को वर्खस्ति क सकता है, लेकिन गज्यपाल 
श्रसाद-पर्यम्त' शब्दो के सदर सम्पूर्ण मंत्रिमंडल को नर्खास्ति नदी कर सकता । मंत्रिमंडल को 
सामूहिक रूप से बर्खास्त कले का अधिकार विधायिका का है, राज्यपाल का महीं । लेकिन 
अन्ततः मुख्यमंत्री या उसके मंतरिपेडल कौ यर्वास्तगी का निर्णय राज्यपाल की ही होता है, ओर 
उसे किमी न्यायालय मेँ चुनौती नही दौ जा सकती 16 


विधाने-सभरा की यैठक का आद्वाने कलना 
रज्यपाल को अधिकार टै कि वह विधान मंडल के सदनं कौ संयुक्त या अलग-अलग बैठे 
बुलाये । वैठ्को के मध्य छः मासं से अधिक अन्तएल नही टोना चाहिए । संविधान के 
अनुच्छेद 175८1) के तहत राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आदूते कर सकता है तथा 
दोनों सदना को सम्मोधित कर सकता है । यह व्यवस्था तव लागू नहीं होती जव राज्ये 
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लामू हो अथवा विधान-सभा भंग हो या निलम्नित 
हो । राज्यपाल के इस अधिकार को विवेकाधिकार के अन्तर्गत समाहित किया जाय या नही, 
इस पररन पर सविधान विशेषश्च मे मतभेद है । श्रौ सीके, दप्तरी, श्री एमसी. छगला तथा डो. 
एल एम. सिंधवी जैसे विशेषञ्च इसे राज्यपाल का विवेकाधिकार मानते है । 
इस विवेकाधिकार के उपयोग के समय गज्यपाल को मुख्यमंत्री व उसके मंत्रिमंडल 

से सताह लेनी चाहिए, क्योकि मुख्यमंत्री हौ विधान समा के इस सूत्र के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत 
केएता है । लेकिन मुख्य यदि विधान सभा मेँ हार के भय सै यदि राज्यपाल क्तो स्र आदान 
की सलाहन दे तो उस स्थिति मे क्या होगा ? विधान सभा आहूत न कसे से क्या संवैधानिक 
व्यवस्थां का उल्लंघन नरी होमा ? क्या इस कार्यवाही के सिर गपि उसे पदय्युतत कर 
संकताहै ? यदि केन्र व राज्य म एक ही राजनीतिक दल का शासन हो ओर सत्ताधारी 
जनीतिक दल का समर्थन अप्त राषटूपति राज्यपाल को विधान समा आहूत न कसते का 
परामर्शं दे, तो उस स्थिति मे क्या होगा ? इन प्रश्नो के कोई स्पष्ट उतर नहीं है क्योकि समान 
परिस्थितियों मे विभिन राज्यपाल ने भिन-भिन तरीके से कदम उटाये है। डो. नीद 
अम्बेडकर का मत था कि यह राज्यपाल का अधिकार नही कर्तव्य है, अतः विधान-सभा आदूत 
ने करके. राज्यपाल संविथान का उत्लंयन करवा है । 1970 में हई राज्यपाल कौ संमोष्ठी मेँ 


ॐ भारत मे राज्य प्रशासन 


यह मत भतिपादिद किया गया कि विधाम सभा सतता के दावेदार के मूल्यांकन क स्थान है, 
अतः मुख्यत कौ सलाह क विरुद्ध भी राज्यपाल को उसका आह्वान करना चादिए। 


विधान-सपा का सत्रावघान 

विधायिका का प्रमुख होने के कारण राज्यपाल विधान-सभा के सत्रावसान के के अधिकार 
का अयोग कए सकता है । इस सम्बन्य में व्यापक विवेचन के पूर्वं विधान-सभा के निलम्बन, 
अवसान तथा भग कने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करना आवश्यक दै ! एक ही स के मध्य 
विधान-सभा कौ कार्यवाही मेँ व्यवधान उलन होना निलम्बन है; इसं अधिकार का पूर्णं रूप 
से विधान-सभा अध्यक्ष प्रयोग करता है । अवसान का अर्थं है संविधान सभा के सते का अन्त 
1 भंग हने का अर्थ है विधान-सभा के अस्तित्व का अन्त, यह पुनः निर्वाचने के भ्रति संकित 

॥ 


सदन के अवसान को धोपित करते समय मुख्यमंत्री व मन्रिमंडल से सलाह लेमे कौ 

प्रथा है । लेकिन इस धैत्र मँ राज्यपाल को विवेकाधिकार परापत दै, जिसका प्रयोग न्यायमूर्वक 
ही होना चाहिए । यदि मुख्यमंब्री अपनी हार से बचने के लिए एवं अविश्वास भस्ताव से बचे 
के लिए राज्यपाल को सते के मध्य हौ सभाको भेग करने कौ सलाह देता है, ते ाज्यपात 
को विवेकाथिकार है कि वह उसकौ यह सलाह न माने ! दलबदल या दल मँ पट की वजह 
से मदि मुख्यमेत्री बहुमत खो देता रै, लेकिन सत्ता मेँ जोड-तोड व खरोद-फरोख्त के द्रा 
महुमत पराप्त करके सतता मे वना रहना चाहता रै11, तो राज्यपाल की स्थिति का सावधानीपूर्वक 
अध्ययन कएना चाहिए तथा सदन का अवसान तदनुरूप करना चाहिए । 

विधान-समा भग करना... | 

यदि सर्कार बहुमत मे ठेते हए भो विधान-सभा को भंग कएने का परामर्श देती दै ते 
राज्यपाल के पास ठसे भंग कएने के अतिरिक्त कोई विकल्प नही दै ! इसी तरह यदि म॒न्रिम॑डल 
यिना बजट पारित किये त्याग-पत्र दे देता है तव भौ गज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत 
पिधान-सभा भेग कर सकता दै । लेकिन कोई सरकार यदि बहुमत खो देने की सम्भावना के 
भय से विघान-सभा भेग करने क सलाह देती है तो राज्यपाल का अधिकार दँ कि वह उसकी 
उपेक्षा करे । रेसी स्थिति मे राज्यपाल का कर्तव्य है कि वह विधानसभा की बैठक तथा 
वैकल्पिके व्यवस्था प्राप्तं कणे का प्रयास क । एेसा करते समय राज्यपाल को प्रयास कणा 
चाहिए कि वह विवादास्पद स्थिति मे न पडे तथा स्वयं दल-बदल की राजनीति का दिस्सान 
जन जाय ! राज्यपाल के महत्वपूर्ण पद का केन्य सरकार द्वारा दलबदल को बढ़ावा देने के 
लिए दुरुपयोप कदाचिते नटी करना चाहिए । 


-शग्यपास का सप्योधन! चापं 
अनुच्छेद 17561) राज्यपाल को यट्‌ अधिकार देता रै वह राज्य व्यवस्यापिका के दोनों सदनी 
यौ अल्लग-अलग या संयुक्त रूप से सम्योधित केर सकता है । भत्येक आम चुनाव के वाद्‌ 
विपान-मभा के वरप के पले स्र छो राज्यात सप्योधिव कता है तथां व्यवस्थापिका मृ बजट 
मस्नुव र्ता र गज्यपाल के सभो धाय मुख्यमप्री व उसके मंत्रिमंडल द्रास तैयार किथे जति 
है। भाप मवरिपान के अनुच्छेद 159 के पेहव राज्यपाल दवारा ली गई शपथ कौ भावना के 
ना चारिए्‌। ठसर्म उच्च न्यायालय से सम्न्थित कोई रिष्पगौ नी दोनी चादिए। 
€ . पार्यं सििन भाय को स्तुते कला मार है । महत्वपूर्ण भ्ररन यद दै कि क्या 
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वह भाषण के किसी आपत्तिजनक अश्‌ को छोड सकता है ? श्री एमसी. सौतलवाड्‌ तथा 
अशोक सेन जैसे न्यायविदों का मानना है कि भाषण कौ वे पंविततरयां या पैरा जिसमे राज्यपाल 
द्वा पूर्व मँ किसी किये गये कार्यं को अनुचित ठहराया गया हो, को राज्यपाल द्वार छोड़ देना 
चाहिए, नही तो ठेसा प्रतीत होगा जैसे राज्यपाल अपने स्वयं के ही कार्यं की निन्दा कर रहा 
हो । राज्यपाल भाषण के उन आपत्तिजनक अंशों को भी छोड सकता है जो राज्य ओर संम के 
सम्बन्धो मे कटुता व सपर्ष उत्पन करते हो या संवैधानिक भावनाओं का उल्लंघन कते हों 1\8 


षपति के पुतर्विचारार्थं विधेयक को रोवना 

विधि-निर्माण की प्रक्रिया मैं राज्यपाल को सम्पूर्ण निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है, वह एक विधेयक 
को सि विलम्बित ही कर सकता है । संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्त्गत्‌ राज्यपाल किस) 
विधेयक को राषटूमति के पुनर्विचारार्थ सुरक्षित रख सवता है ! विधेयक निम्नलिखित स्थितियों 
मँ षटूपति के विचागार्थ सुरक्षित रखा जा सकता है- 

¢) विधेयक असंवैधानिक प्रतीत हो । 

(^) देश के व्यापक हित के विरुद्ध य । 

(7) नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप मेँ विरुद्ध हो । 

(४) राष्री महत्व का दो । 

५) उच्च न्यायालय कौ स्थिति को खे मेँ डालता हो । 

(ण) (५ अनुच्छेद 31(3) के तहत सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से सम्बन्धित 


इस सम्बन्ध में दुर्गादास बसु का मत है-- 

अनुच्छेद 200 का यह तात्पर्य नही है कि राज्यपाल पठते अपने हस्ताक्षर फर दे भौर 
जेव विधेयक पूर्ण रूप मेँ कानून बन जाय तो उसे रष्ट्षति के विचारार्थ सुरक्षित रख ले। 
विषयक रोकने कर अक्रिया उस पर हस्ताक्षर न करन का विकल्प हे / जहो विचारारथ सुरक्षित 
रखना अगिवार्य है तव निशिवित रूप में राज्यपरल की उस प्र हस्ताक्षर नटी करने चाहिए ० 

विधेयक विचासार्थ रोकना निश्चित रूप से राज्यपाल का विवेकाधिकार है, क्योकि 
विधान सभा में पुम द्वारा पारित विधेयकं को रा्टूपति के विचागर्थं सुरक्षित कसे की सलाह 
मुख्यमंत्री कभौ भौ राज्यपाल को नहीं देगा ! संविधान इस पर स्पष्ट महीं है कि विधेयक को 
कवे तक रोका जा सकता है तथा कव तक इसे वापस आ जाना चाहिए? ^ 

संविधान के अनुच्छेद 201 के अतुषार जब विधेयक राषटूपति के पास विचारार्थं भेजा 
जाता है, ठव रटति को यह घोपित करना ता है कि वह विभेयक पर दस्ताश्चर करेगा या 
नही । मैरवित्तीय विधेयक पर यदि राष्टूपति हस्ताक्षर नहीं करता तो बह राज्यपाल को विधान 
सभा को वापस्‌ भेजने की सलाह दे सकता १! रसे मे यदि विधान्‌ सभा राषटूपति दारा मेवे 
गये विधेयक को प्राप्त होने के छ. महीने के अन्दर पर्मविचार करती है, तथा संशोधन या चिना 
संगोधन के दोबार पारित करती है तो यह रष्टूपति के पास विचारार्थं दोवारा भेजा जाता है । 


गज्यपा द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर तया विधेयक सदन मे वापस भेजना 
संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार कोई विधेय जय राज्य विधायिकां द्वारा पारि कर 
दिया जादा है तो एज्यपाल के पास भेजा जाता दै । रेसौ स्थिति मे राज्यपाल पित करता द 
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परिणाम अयि तौ कभी-कभौ विदादों को भी बढ़ावा मिला। ( क राज्यपाल श्री श्रीमन 
नारयण ते अनुसूचित जनजातियों के आधिक अधिकारो क सुरा व | इगि 
{जिल 





जिले मु स्वतन् रूप मे इस कार्यं की देखरख के सिए जिलाधीश नियुत किया गया 

- पेतं कौ व्यवस्था वही धौ । राज्यपाल कौ सलाह मर रज्य सरकार नं पम पंचायत को 

गन्‌ कला स्वीकारक्या 2 

राज्यपार्लो ने कई बार राज्य सरकार के कार्यं को अधिक गतिशीलता प्रदान कले मे 

भी महत्वपूर्णं भूमिका निभायी है 1 1924 मे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री एएल. डायस मे 

स व्यवस्था पर चिन्ता व्यक्त की । उन्न मुख्यमती सिदारथशकर रयं वं 

` सार्बजमिक केमतरी कौ बुलाया ओर सलाह दी कि सडको कौ मरम्मत के पिए 

` सार्बजसिक्‌ निर्माण विभाग कौ सहायता लेनी चाहिए। उस समर्यं यह कार्यं कलकनता नगर 

निगम्‌ के अधिकार क्व मे था। परे रच्यपालं के सलाह पर तुरन्त अमल किया गया ओर इस 
दिशा मे वांछित कदम उठाये गये 3 


0 पश्चा पान भी > वा मिम्‌ वौ अभत श्री सीएम. पिवेदी ने कई बार मंत्रिमंडल की अध्यक्षता, 
कौ सी ज ण तनी म पजा नाद्‌ ने मूरलमानौ व 
शगणा्धियो के कल्याणाथं मतत्वपूणे कदम उब्राये। उड़ौसा म एए. ध ौ स्वयं 

लय म १ यन्म जह पु भे राज्य मे जर्तपविदयुत संसाधरनी के विकास के लिए स्वये योजना बनाई । 
न गिरि के राज्यपाल के रूप मे केद्ध से केरल दे्‌ अधिक अनुदान दिलाने. 


भूमिकानिमायौ 1 1 1 
पर कई बार राज्यों मे राज्यपाल का भरशासनिक मामलों मे अति उत्साह दखलन्दाजी 


कौ सौपा म आ गया, जौर उसकी भूमिका पर परश विह लगाप्रा गया। 1067 मे पोर्तमे 
बेगाल के राज्यपाल धर्मवीर ने बिला न्यायाधौर्शो व पुलिस अधोक्षका को राजभवन बुला कर 
उन्हे सलताह दी किवे मंतरर्यो के आदेश लिखितं मे टी स्वीकार करे। 1973 में बिहार के 
राज्यपाल अष्ट. डी. भन्डरि ने कुछ त्रियो पर प्रष्टाचार के आरोप जन-सभार्ओो मे लगाये । 
1982 मेँ पहार के राज्यपाल ने उनसे मिलने आ रहे पत्रकारों पर हुए लाठी चार्ज पर खुली 
नाराजगी जाहिर कौ । डं. चेना रेडी के तमिलनाडु मेँ राज्यपाल के रूप मे मुख्यमत्रियो के 
साथ सम्बन्ध सहज नही रहे । इस कारण कई विवादास्पद स्थित्यां उभर कर-आई । एस 
व्यवहा ते राज्यपाल के वांछित “तरस्थता क गुण" पर प्रश्न विन्ह लगा दिया (२८ 


राजस्थान के विशेष सन्दर्भ मे यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि यहो राज्यपाल 
एवं मुख्यमेत्रो के पारस्परिक सम्बन्य अधिकंशतया गरिमामय एवं परिपक्ववापूर्ण रे र । न 
तो किसी सुख्यमनरी ने किसी राज्यपाल के भति सम्मान प्रदर्शन कले मे कोई भूल ही को,न 
ही किसी यज्यपाल ते गज्य की एजनीवि मे हस्तक्षेप कर किसी मुख्यमरी की शासकीय शकि 
एवं मभाव को कम के का मयल किया । यहो तक कि दोन पदाधिकारियों कौ राजनीतिक 
पृष्ठभूमि एवं विवारथागारओं मे भिनता के बावजूद टकपहट कौ स्थिति शायद हौ कभी बनी! 
इसी कारण राज्य के अधिकारो-वनर को रज्यपाल-मुख्यमगर के सम्बन्ध को तेकर विडम्बनां 
का सामना नही कपना पडा है । 
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राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कसते हुए राष्टूपति को भतिवेदन भेजता है । इसके 
लिए उसे मुख्यमंत्री से सलाह तेना व्यावहारिक नहीं है, अन्यथा होगा यह कि मुख्यमंनीद्रार 
प्रतिवेदन स्वीकार करना या उसकी सलाह देने का ताप्य होगा कि उसकी सरकार संविधान 
के अनुसार काम नहीं कर रही है । राज्यपाल को प्रतिवेदन भेजते समय सरकार के 
संवैधानिक आधार पर न चल पाने के पर्याप्त आधार होने चाहिए 1 

-ा्टूपति शासन के दौरान लोकभिय सरकार महीं होती । अतः समस्त मंत्िःपरिषद्‌ के 
कार्यं राज्यपाल मे केन्नित हो जति ह । परिणामस्वरूप इस काल मे राज्यपाल राज्य एवं स्कार 
दोनो का प्रमुख बन जाता है । उसकी सहायता के लिए दो अथवा तीन सलाहकार हेते है ओ 
सामान्यतया सेवामिवृत अ्रशासनिक अधिकारी होते है । विभिन सचिवो की समस्त "फारत" 
इन्दौ सलाहकार के माध्यम से राज्यपाल को जाती है । 


यह राज्यपाल के व्यक्तित्व पर निर्भर करता दै कि वह रषटूपति शासन क दौरान 
अपने पद को क्या स्वरूप प्रदान करता है ? एक सप्रिय राज्यपाल अति हस्क्षेपवादी ह 
सकता है अथवा एक "संविधानवादी' राज्यपाल सक्रियता के बावजूद संतुलित ढंग से निर्णय 
ले सकता है । सामान्यतपो, दूससे कोटि के हौ राज्यपाल विभिन रर्यो भे देखने को भिले दै । 


राज्यपाल संघ का अभिक 2? 
संविधान के कुछ अनुच्छेद कौ व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल केन्द्र व राज्य के मध्य एक कड़ी 
के रूप मे महत्वपूर्णं भूमिका अदा करता है । संविधान के अतुच्छेद 160 के अनुसार रा्टूपति 
गज्यपाल को ठन आकस्मिक स्थितियों के सम्बन्य मे कार्य कले का अधिकार दे सकता है 
जिनके सम्बन्ध मे संविधान मौन दै 1 ( 
8 अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राष्टूपति के विचारार्थं विधेयक को रोकं सकता 
ै। & 
, अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राषटूपति राज्यपाल के प्रतिवेदन या बिना भतिवेदन के 
रज्य मे आपातस्थिति घोषित कर सकता दै 1 
अनुद्देद 167 मुख्यमंत्री को यह दायित्व सौपता है कि वह राज्य गतिविधियों के वे 
मे शज्यपाल फो सूचना दे जिसकी आगे सूचना राज्यपाल राषटूपति को देता है । 
अनुच्छेद 257 के अन्तर्गत प्रावधान है कि राज्य कार्यपालिका को केन्द्र के विरद 
पूर्वमह से भस्त होकर काम नही करना चाहिए अर्व ज्यपाल को शष्ट्पति के निर्देश व 
सलाह कौ अतुपालनः कनौ चाहिए । 
उपर्युक्त अनुच्छेदं को मदेनजर रखते ुए यह प्रएन उठना स्वाभाविक है कि 
राज्यपाल कौ केन्द्र के सम्बन्य में वास्तविक भूमिका क्या होनी चाहिए! क्या क्ह वेन्द्र की 
“इच्छा” के अनुरूप काम करे या उमे स्वनिर्थय व स्वपिवेक के आधार पर काम कसमै का 
अधिकार है ? समस्या वौ जड वस्तुतः राज्यपाल कौ नियुक्ति सम्बन्धो पद्धति मेँ हौ निषि 
है। राज्यपाल कौ नियुक्ति गपि द्रा कौ जाती र वन केबो.रावकामतटै कि समस्या 
कौ जङ्‌ यहो है ि रज्य का पधान न तो रज्य दाग चुना जाता ई न उसके प्रसि उचरदायौ है ` 
_ज उसके राप ह्यया जा सकता है [* सज्यपाल कौ नियुक्त ओर विमुपि का पटति जतै 





38 यारत म राज्य प्रासन 


गषटूति के अथीनस्य दने का दर्ज दान करती ई । षटमाकरमो मे यद सिद भी कर दिषा र 
कि वह रूषति कौ अय्गा नह कर सक्ता । “कड़ी” व “अभिकर्ता* भूमिकाओं मं विभेद 
कसते हुए मानते है कि अधिकता की तुत्तता मं "कड" के सूप यँ उसकी भूमिका अधिक 
सक्मपत्मक ६ । तेकिम एक ही समय मँ वह दोन भूमिकाओं का निर्वाह नर्त कर सकद} 
उपे रज्य स्कार दौ प्रतियिम्वित करना चाहिए म कि प्रतिवादी या वेन्द्र के जासूष फे स्य 
प काप करना चाहिए 1 किसी जेस निष्कर्षं पर पटहुंकने से पदते ठचित सेमा कि विभिन 
रण्यो मे रज्यपार्लो कौ कारश व तत्सप्बन्धी प्टनाक्रम पर एकं विश्तैपणात्मक दृष्ट दाते । 


कं वार राज्यपालने एज्य के हित पे अपरे केन के साप सम्बन्ध को सकागमक 
भरयोप क्रिया! रज्यपातत वीवोपिरि म योजना आयोग के समक केले हिते मरय 
किया। आयोग ने तृतीय योजना में ग्य के लिए 105 करोड रुपये देमे को प्रस्ताव किया धा, 
किन्तु अन्ततः फैसता 175 कपेड पर दुभा ० यह री के दी प्रय्लो का फल ईै। 


कई शज्यपार्लो ने ररज्यो मे संवेदनशीत प्रशासक कौ भोति समस्याओं वो मुलञ्ने 
तथा वैधानिक कर्यक्रम को गति देने मे सक्रिय भूमिका निबाहौ । =-= 1983 मे कनिष्ठ 
विकित्सको को हडताल कौ वजह से परिचिप येगाल ये चिकित्सा सेवाए सगभग उष्य 
थौ} उप मुल्यमेनी द्वार कपि णये सरे प्रयास निष्फल सिदध हो रदे ये । वषड चिकित्सक मे 
भी सहानुभूति दडताल मे शामिल दने का निर्णय ते सिया । तत्कालीन राज्यपाल एसी. र्मा 
मे मुख्यमंती कौ निर्धारित यात्रा को सेक कर उने बुलाया उन्तैने भारतीय चिकित्सा संप, 
स्वास्थ्य सेवा सष व कनिष्ठ पिकित्सके संध के प्रतिनिधियों से बातचीत का रौपप्रारमप किया 
ओौर अन्त मे दड्ताल वापिस ले ली गई 1" 


लेकिन 1967 के बाद कौ अधिकोश घटनाओं मे यह इेगित किया दै कि राज्यपान 
सघ के हिते को अधिक ध्यान में रखता है ! 1967 में एजस्यान के एज्यपात डो. समपूरणानि्द 
ने मुक्त दत द्राण बरहुमव प्रदर्शन कै वाद भौ अल्पमत वाली कामेष के मोहनलाल मुडि 
को सर्कार वनानि का निमनरण दिया ¦ स्पष्टत. वे संघ के निर्देश पर काम कररहे ये । कर्मारक 
के मुख्यमंौ देवज अर्स 3 जनवसै 1978 को विधान सभा को सामना करते लेकिन उसके 
पते दौ { जनवरी को राज्यपाल ने उन्दं षद्च्युत कर दिया \ किपौ-किसौ ञ्य पै एज्यपात 
मै अत्यन्त सक्रिय भूमिका निभाते दुए्‌ दलवदस के लिए विधायको को भोत्सादिव किया! 
फलतः सत्ताधारी शासन को यस्त होना पडा । एसे उदादर्णेो की विभिन र्यो कौ राजनीति 
मे संख्या बहुत दै ¦ मे सिदध कपे ई कि कुः अपवादो को छोडकर अधिकतर राज्यपाल > 
संय के अभिकर्ता कौ भूमिका का निर्वहि ज्यादा किया ई 


समीक्ष 
राज्यपाल के पद का मूल्यांकन करते दए विभिन विद्रानो (विशेषज्ञौ, सजनीतिङञो तथा विषार्को 
नै अपना त्त व्यक्त किया है { - 


अग्येडकर-- शक्त्यो कौ वाच तो दुर रन्यफ्रद के त कोई कायं हो नही दै, 
करतवय दै} 
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इन्दर मल्दोत्रा-- जनसाधारण की बाते छोड़ दी जाय, स्वयं राज्यपाल पदथारौ भी 
अपने इस पद को सम्मान की दृष्टि से नहों देखते । 

ख. पट्ाभि सीतारमैव्या-- राज्यपाल का पद अतिधि-सत्कार ओर राष्टूपति कौ एक 
पखवाडे के मतितेदन देने के लिए है 1 . 


विजयलक्मी पण्डित-- यदि कोई व्यक्ति इस पद को स्वीकार करता है तो उसको 
पद नहीं वरम वेतन का आकर्ण है । 

सरोजिनी नायड्‌-- राज्यपाल उस पक्षी कौ भति है जो सोने के पिमे में बन्द दै । 

एवषी. मोदी- संवैधानिक अध्यक्ष होने से राज्यपाल के कोड विरोष कायं नही । 

+ ध्री प्रकाष्य-- राज्यपाल कौ चटी हुई जगह पर हस्ताक्षर करे के अलावा कुछ नही 

फलादै। 

के.ए पुी-- राज्यपाल संवैधानिक ओचित्य का प्रहरी ओर वह कड़ी है जो राज्य 
को केन्र के साथ जोडते हुए भारत कौ एकता के लक्षय को प्राप्त करता है । 


एम वो. पायली-- वद केवल नाममात्र का अध्यक्ष नहीं है, वह एक एेसा अधिकारी 
दै जो राज्य के शासन मे महत्वपूर्णं रूप से भाग ते सकता है । 

इद्दिरा गधो संकीर्ण पान्तीयतावाद पर विजय प्राप्त कले में राज्यपाल कौ भूमिका 
बहुत महत्तपूर्ण है । 

उपर्युक्त मवं राज्यपाल के पद के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी धारणाओं को व्यक्त 
करते रै जिससे इसं पद्‌ के सम्बन्ध मेँ अनेक भरन व समस्थाएे उठ खड़ी होती ह । इसके 
लिए संविधान निर्माताओं को दोष देना सर्वथा अतुचित होगा. क्योकि दे भावी समस्याओ का 
पूर्वानुमान एक सीमा तकं हौ लगा सकते ये । राज्यपाल के सम्बन्ध मे सेविधान का प्रत्येक 
अनुच्छेद एक विवाद्‌ को जन्म देता दै । वस्तुतः इस पद को समञ्जने के लिए सविधान कौ 
उसकी सम्पूर्णता मे देखना होगा। राज्यपाल को निश्चित रूप से अधिक कुछ कएने को नहीं 
होता क्योकि संविधान निमि वस्तुतः चाहते ही यही थे । गज्यपाल से यहं अपेक्षा नदी की 
जाती किं रज्य भ एकं समानान्तर सरकार चलाये 1 उसकी भूमिका वुद्धिमानं परामर्शदाता, 
मध्यस्थं तथा विवाद कौ स्थिति मे बौच-बचाव कने वति की है, न कि सक्रिय राजनीतिञ्च 
की] उसे मृत्निमंडल की संलाह के अनुसार चलना चाहिए किन्तु इसका अर्थं यह नही कि 
भत्येक सताह को तुरन्त स्वीकार कर से । वह विधेयकों को पुनर्विचार के सिए रोक सकता 
है ताकि जल्दबाजी से निर्णय न लिवे जये । अनुच्छेद 356 के तहत राषटूपक्ति को प्रतिवेदन 
भजते समय पर्याप्त सावधामी व नियन्रण से काम सेना चाहिए, अन्यथा राज्य कै संरक्षक के 
रूप मँ उसकी तस्वीर धूमिलं हो जयेग । उसे सक्रिय राजनीति से अलग रहना चाहिए, क्योकि 
किसी दल विशेष का अतिनिधित्व करता हुआ एक सक्रिय राजनीतिद् समस्त जनता का 
विश्वासपाव्र नही बन सकता । इसी कारण म आ ए के सुर्वो (जिनका विवरण 
पिठले अध्याय में दिया जा चुका है) पर ध्यानं देना आवश्यक है । राज्यपाल पद के आतोचकों 
को इष यात पर ध्यान देना चाहिए कि संसदात्मक एवं संघ व्यवस्था में यद पद एक परमं 
आवश्यकता रै । अवः इष पद्‌ पर उन्हो व्यक्तियों कौ नियुक्ति होनी चाहिए जे संतुलन एवं 
निष्पक्षता के गुण लिए हुए हे । 
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राजस्थान के राज्यपाल श 

1. सस्दार गुरमुख निहाल सिंह 1 नवम्बर्‌ 1956 से 15 अप्रैल 1962 
2. लँ. समूरणानन्द 16 अप्रेल 1962 से 15 अप्रैल 1967 
3. सरदार दुकुमसिह 16 अप्रैल 1967 से 30 जुन 1972 
4. सरदार जोगेनदसिहं 1 जुलाई 1972 से 14 फरवरी 1977 
5. श्री रघुकुल तिलक 12 मई 1977 से 8 अगस्त 1981 
6 श्री ओमप्रकाश मेहरा 6 मार्च 1982 से 3 नवम्बर 1985 
7. श्री बसन्त राव पाटिल 20 नवम्बर 1985 से 10 नवेम्बर 1987 
8. श्री सुखदेव प्रसाद 20 फरवरी 1988 से 17 जनवरी 1990 
9. प्रो.देवौ प्रसाद चक्टोपाध्याय 14 फरवरी 1990 से 22 अगस्त 1991 
10. श्री स्वस्प सिह 26 अगस्त 1991 से 5 फप्वसे 1992 
11. <. एम. चेनषिदी 5 फरवरो 1992 से 31 मई 1993 
12. श्री धनिकलाल मंडल 31 मई 1993 से 30 जून 1993 
13. श्रौ बलिराम भगत 30 जून 1993 से 30 अप्रैल 1998 
14. श्री दर्वा सिह 1 मई 1998 से 24 मई 1998 
15. न्यायधिपति नवरगलाल रियेरेवाल 25 मई 1998 से 17 जनवरी 1999 
16. श्री अंशुमान सिंह 17 जनवरो 1999 से कार्यरत 

राजस्थान में रषट्ूपति शासन ^ 
1. 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 
2. 30 अप्रैल 1577 से 21 जून 197 
3. 16 फए्वौ 1980 से ऽ जून 1980 
4. 15 दिसम्बर 1992 से 3 दिसम्बर 1993 


राज्यपाल सचिवालय 

राजस्यान्‌ मे राज्यपाल वौ भशासमिक सहायता प्रदान करने के लिए एक राज्यपाल सिवास 
कार्यरत दै । इस सचिवालय का ष ख एज्यपाल का सचिव ठोता है जो भारतीय अरशासनिक 
सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता ई । उसकी सहायता के लिए एक उपसचिव होता है ज 
रभस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारौ होता है । इसके अतिरि एक लेखाधिकारी राजभवन 
मे विय प्रशासन एवं लेखो को देखता ई 1 राजभवन में इन अधिकारियों के अतिरिक्तं सम्पति, 
उदान आदि के प्ररासन्‌ देतु कई कार्मिक निमुक्त द । राजभवन के पुस्तकालय का भवन्धन 
पुस्तकालयाध्यक्च करता है । 

गजस्यान सरकार से प्राप्त देशे पत्राबलियां गजभवन मे राज्यपाल के अनुमोदन दु 
आती ह जिन राजपवन सयिवालय के अथिकमपिो कौ दिष्णौ के साय राज्यपाल को बरसुत 
किया जाता है 1 राज्यपाल अपने निर्णय देते समय, जावरर्यकता पडमे पर, कानूनी रय भी हेते 


राज्यपाल पद्‌, शचित्तयाँ एवं भूमिका 
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राज्य सरकारे का संगठनं 
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पंचायती रज 
संस्थां 


नगरीय ब्ररासन 
संस्थाएं 


राज्यपाल-. पद, शकितियां एवं भूमिका 43 


10. 
11. 
12. 
13. 


14. 


15. 
16. 
17. 


संदर्भ एं दिणणियां 
शज्यपाल के पद के संवैधानिक एवं व्यावहारिक पहलुओं के विश्लेषण हेतु देखे, 
रमेश फे. अरोड़ा तथा रजनी गोयत, इण्डियन एष्लिक एडभििसरेशन (नई देहलीः 
न्यू एज, 1997). 
एव एम. सिग्वाई, कीरिरटयुशग्ल लो आफ इष्डिया, वोल्यूम 2, तृतीय संस्करण 
(ब्म त्रिपाठी, 1984), १. 1736. 
जे.आर. सिवाच, भिस आफ द गविः क्रिटिकल स्ट, 1950.73 (नरं दिल्लीः 
स्टदिग, 1977), पृ. 260-261. 
गोविन्द मारायण, “कान्सटिर्‌यूशनल ओ्लीगेशन्स", सोली सोराषेजी एवं अन्य । 
(सम्पादक) , द ग्र: सेन ओर बेर दिल्लीः तेली बुक्स, 1985), १.77. 
सीरवाई, कार्िट्युशनल लो आफ इण्डियः, पृ. 2193. 
जेःएन. पाण्डेय, कट्‌ वुशल तां आकर इण्डिया, (इलाहाबादः सेन्दरूल ल एजेन्सौ, 
1984), पृ्‌.312. 


केली. राव, “रोल ओंफ स्टेट गवर्नर इन इण्डिया”, वौरिन्दर प्रोवर (सम्पादक), एपेन 
आनि इष्डिकत गकि एण्ड प्रातिटिक्स दिल्लीः दीप एण्ड दीप, 1988), पू. 
194-195. 


एमली. पायली द रोल ओंफ स्टेट गवनर्स इन इण्डिया", परोवर, (सं) एसेन अनि 
इष्डिन गरकामिर एण्ड पलिटिक्स, प्‌.193. 


एमएस. दहिया, ओकस आफ द गवि इन इष्डिका दिल्ली, सन्दीप, 1979), पृ. 
57. 


सिवाच, अफिस आवे दे गरव से उद प्‌. 52. 

सीरवाई, कारटद्युरनत लो आए इण्डिया, पृ. 1723. 

व| 

एनःएस. गहलोत, ठ ऋस आफ द गवर्नर - कास्यीदुयृ्नल इमेज एण्ड तितियो, 
दिल्तीः गीतीजली, 1987) प्‌. 87. 


एमवी. पायलौ, कान्दीदुयूयनल वनमिन्ट इ शष्डिया, (म्बईः एशिया, 1963), प्‌. 
521. 


दहिया, आफिस' आने द गरक न इण्डिया, प्‌. 880. 
सिवाच, आफिस अ द गकि पृ.83. 


डी.सो. गुप्त, उष्डित गकि एव्ठ परोतटिकस (न दिल्ली: विकास, 1978), पू. 
35. 
विस्तृत अध्ययन के लिए दे, सोली सोरबजी, द कान्सरीदयूशने एण्ड गवर्नर्‌. 


25; वीकरे. वग्दाचाते, यक्स्म उष्ठियम कन्सर्वटयूयन तई दित्लीः देसि, 
1980), पृ.6२. 


19. 


20. 


21. 
22. 


24. 


27. 


29. 
30. 
31. 


भारत में राज्य प्रशसिन 


डी डी. बसु, शट कन्सयीटृयूयन आफ इण्डिया, दिल्लोः रैन्टिस-होल, 1988), पृ. 
419. 


श्रीमन नारायण, दोज्ञ ठैन मधर श्रैमिङय रूल इने गुजरात, दिल्तीः विकास, 
1973). १.३६. 
सिवाच, ओफिस आव द गवर; पृ.223 


गहलोत, स्टेट गवरनर इन इण्डिया टम्डस एण्ड इष्यूज,(दिल्तीः विकास, 1973), 


शिव रजन चटर्जी, "गवरनर एन एढमिनिषटरेट", एडभितरिटिव चैन्ज.>१९], (मलाई 
1993, जून 1994),प्‌.62 


शिव रंजन चर्जी, “ गवि एवे एडमितिष्टरररः, प्‌. 63. 

विष्णु सहाय, “गवर्मस रोल इन एडमिनिस्टरेशन", द इण्डियम जनरल आफ पन्तिक 
एडमिनिस्टरसन, > (जुलाईःसितम्बर, 1970), पृ. 272, 80. 

भारत सरकार, “के राज्य स्कार सम्बन्ध आयोग” सरका्वा आयोग, रर, माट 
1 लई दिल्ली. 1988), पू. 115 


अशोक सेन, रोल आफ गर्न इमर्जिग पैन आफ सेग्टर स्देर रिलेशन्स ड 
इण्डिया, दिल्ली. नेशनल, 1925), पृ. 65. 


ग्रोवर (सम्पादक), एसेज अगि इण्डियते गवर्नमिन्ट एण्ड पाोलिटिक्स, पृ. 159. 
वही। 


द स्टेद्समेने (दिल्ली), 30 जुलाई, 1970. 
द स्टेद्समेन (कलकत्ता), 14 अक्टूबर, 1983. 


अध्याय 3 
राज्य म॑त्री-परिषद 


भात मे केन्र व राज्य दोनो ही स्तर पर समान शासन पद्धति भपनाई गई टै । बरिरिशं 
संसदीय व्यवस्था के अनुरूप केन्र मेँ प्रधान मंत्री कार्यपालिका का वास्तविक भमुख दै । राज्य 
स्तर पर वह स्थिति मुख्यमंत्री फी है । किन्तु, संवैधानिक दृष्टि से समपर्णं कार्थपालिका शक्ति 
मंतरी-परिषद में निहित है । संविधान के अनुच्छेद 163, 164, 162 मे राजयो की मंत्री परिषद 
की चर्याोकी गई है। अनुच्छेद 163 के अनुसार प्रत्येक राज्य मे एक मत्री-परिषद होगी 
जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री हेगा। इस मंतरी-परिषद का कार्य राज्यपाल को उसके कर्त्व्यो के 
निर्बहन भें सहायता व मत्रणा देना है । वस्तुतः राज्यपाल का पद नाममात्र के प्रधान कारै, 
यधप जैसाफि पिछले अध्याय मँ स्पष्ट किया गया रै, रषटूपति शासन के दौरान बह वास्तविकं 
सत्ता का प्रयोग करता दै । 


संरचना 

भंत्री-परिषद की संरचना सम्बन्थी भावधान संविधान के अतुच्छेद 164 मे उल्लिखित दै । यहं 
एकं प्रिस्वरीय संगठन है जिसे भुख्यमंत्ी के अतिरिक्त कैनिनेट मेती, रज्य मंत्री तथा उपमौ 
होते दै। कुछ स्थिति मे संसदीय सचिव भी नियुक्त किये जते हँ जो संगठन कौ ५ र्थ पवित 
स्थापित करते है ! राजस्थान मे संसदीय सचिव के पद्‌ की व्यवस्था पहली बारश्रौ ० 
सुखादय के मुख्यमंबरित्त फे समय 1967 मेँ कौ गई थी । 
4 राज्य मंतरी-परिपद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है जिसकी मियुवित राज्यपाल कता 
है 1 यदि विधान सभरा म किसी राजनैतिक दल अथवा कत्तिपय दलो के णठ्॑धने को स्पष्ट 
बहुमत प्राप्त है तो राज्यपाल को उस दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिये आमंत्रित करने 
के अलावा कोई विकल्प नहीं है, किन्तु जब किसी भी राजनैतिक दल को पूर्णं बहुमत भप्त 
नदीं होता तव राज्यपाल की भूमिका महत््पर्ण हो जाती है! एसी स्थिति मे उसे स्ववितेक के 
भयोग करने का अधिकार हे । 

मुख्यमंन कौ नियुवित के पश्चात्‌ मंतरीपरिषद के सदस्यो कौ निरुक्ति की जाती 
है । अन्य मत्रि की नियुक्त भी राज्यपाल ही करता है पर ेसा वह मुख्यमंत्री कौ सलाह से 
करता दै 1 वास्तयिकता यह दै कि इस मामले में मुख्यमंत्री की भूमिका ही निर्णायक होती दै । 

मरी-परिषद मे महत्वपूर्णं स्यान कैबिनेट मंत्रियों का होता है। यह कैबिनेट 
मृवरी-परिषद कौ छोटी इकाई है, जिसमे महत्वपूर्णं विभाग यथा, गृह, रिक्षा, वित्त, कृपि, उद्योग 
आदि आति है । कैविनेट स्तर के इन मंत्रियीं के समूह को मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता दै, 
चकौ तीनो श्रेणी के मत्री यानि राज्यमंतरी, उपमेनरी तथा संसदीय सचिव को मिलाकर 
मेती-परिषद बनता दै । कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की सहायता देतु राज्यमंतरी तथा उनकी सहायता 
शतु उपमेत्री होति है। 
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मंत्री-परिपद कौ रचना के समय कई यार्त का ध्यान रखना पड़ता है, यथा- व्यित 
कौ योग्यता एवे अनुभव, दल के वरिष्ठ नेताओं का दृष्टिकोण व इच्छा, ज्य कै विभिन कैग 
को उपित्‌ तथा पर्याप्त प्रतिनिधित्व, विभिन जातियों, जनजातिर्यो, पिच्ड़ौ हई जातिर्मो एव 
महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व । यद्यपि यह राज्य का आंतरिक मामला ै तथापि मंत्रि्गडत 
तथा मंजी-परिषद निर्माण में रष्टय स्तर पर दल के उच्च कमान कौ इच्छा व निर्देश बहुत 
महत्वपूर्णं भूमिका का निर्वाह कसे है ! 

दल अथवा शासक दल गदयंधन के मरभावी, अतुभवी एवं योग्य व्यवितयो को 
सामान्यतया मंतिमंडल में नियुक्ते किया जाता है । ये कैबिनेट मंत्री स्व्तवर सूप से एक अथवा 
अधिक विभाग के राजनीतिक भमुख के रूप मे कार्य करते ट 1 सर्वाधिकं वरिष्ठ कैविनेर मरी 
स्वय मुख्यमंत्री होता है जे कई विभागो का प्रमुख देता रै} 


राज्य मंत्रर्यो का पद इस सोपान कौ दूसरी श्रेणी है । इन पदों पर तुतनापमक शूप 
से राजनीतिक दृष्टि से कम भभावी व्यक्ति नियुक्त किये जति हँ । राज्यमवरी दो प्रकार के देति 
है,एक वे जो किसी कैबिनेट मंन के सहायक के रूप भे कर्य करते ह तथा दूसरे वे जो किनी 
विप्रयो के स्वते्र प्रभारी है । कभो-कभी एेमा भी होता रै कि एक गज्यमत्री किन्दीं विपर्षो के 
लिये तो स्वतंत्र प्रभाते द तो किन्हीं अन्य विष्यो के लिये किसी फैथिनेर मंत्री के सहामव 
ल । उपमं्रौ कौ भूमिका सहायकं की होती दै ओर बहुत विशेष परिस्थिति मेँ ही उन स्व 
भार सौपा जाता है । उपमत्री कौ मुख्य भूमिका कैविनेर मं के कार्यभार को कम करत हेता 
दै। संसदीय समिव दल के नये एवं युवा व्यवित्त दते ह जिनं गजनीतिक एवं शासकीय 
अनुभव लम्वा न होता । वस्तुतः उन्हे यह षद देने का अर्थं हाता है शासकीय दा्ित्व करा 
प्रशिक्षण म्रदान करना} 
मंत्रियों मे विभागों का वितरण राज्यपाल मुख्यमंत्री कौ सलाह से करता है। 
मंत्रिमंडल में फेरवदल, विस्तार आदि के माध्यम से मुख्यमंत्रौ प्रशासता में चुस्ती एवे कुशतता 
लाने का प्रयास करता है । इस अक्रिया के माध्यम से मंत्रि को पुरस्कृत तथा मवाडिति 
किया जाता है । कई बार यह तुष्टिकरण व समञ्नौते का माध्यम भी बन जाता है जैसाकिं 1998 
मं भैरोसिद शेखावत मंप्ी-परिपद के विस्तार के समय हुआ) देसी अवस्था मे सुष्यत्री मौ 
वास्तविक शक्ति कम हो सकती है । व्यावहारिक रूप में राज्य के मंत्रो कौ सूची को अंतिम 
रूप शासक दल के केद्धीय मेवृत्व द्वारा दिया जाता है राज्य शासनं मे एेसी व्यवस्था व 
पर्प को विकास नौ किया गया है कि कोई मंत्री किसी विभाग विशेष मेँ दक्षताव 
विशेषङकता पराप्त कर ले । परिणामतः भारत मेँ सरकार के मत्री, उच्चतर लोक सेवको की भाति 
“सामान्य” (जनरतिस्ट) ही है । 
मंत्री पद्‌ के लिये आदश्यक नही कि व्यक्ि विधायिका का सदस्य हो ही । तेकिति 
मंत्री पदपरहण कले के याद छट मदने के अन्दर विधायक बनना आवश्यक है, अन्यथा उप 
पद त्याग करना पड़ता दै । एेसे कई मौके देखे गये टै जब कोई व्यक्ति विधायिका का सदस्य 
नेन प्र भी मूख्यमंत्रो या मो यना दिया गया । 1977 मे जनवा दल की हवा ठेने के काण 
केई राज्यों भ इस दल की सरको जनी । उपर पदेश तथा राजस्थान भे श्रौ रामनरेस यादव 
वेधा श्री भेरोसिंह शेखावत को अपते-अपते राज्यो मे मुख्यमेव जनाया गपा । यद्यपि ये उम्‌ 
>~ >. .के सदस्य नौं थे! इमके पहले 1952 मे श्रौ सी. राजगोपालाचारयं को मद्रास 
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कमस विधायक दल का नेता तत्पश्चात्‌ मुख्यमंत्री बनाया गया ¦ वाद्‌ मे वे उच्च सदन में 
मनोनीते किये गये 1 इस प्रकार उन्हेति संवैधानिक योग्यता ्राप्त कौ ओर पद पर बने रहे । 


मत्री-परिपद का आका ६ 
मंगी-परिपद के भकार के वरि मेँ सविधान मेँ कुछ भी स्पष्ट रूप से नही कहा गयां है । वस्तुतः 
केन्द्र तथा राज्य दोनों मे हौ यह आकार बदलता रहता है । भातत के प्रशासनिक सुधार अयोग ˆ 
का मुञ्ञाव था कि मंतिर्यो की सख्या विधाने समा के कुल सदस्यो की संख्या का दस प्रतिशत 
से अधिक महीं होनी चाहिये ।2 मंत्ी-परिषद के लिये “राज्य योजना" मे कामस द्वारा यह 
निश्चित हुआ था कि 20 से ज्यादा मनी न हो। पर इस्‌ सिद्धान्त का पूर्णं परिपालन न हो 
सका] विहर मेँ मंनी-परिषद के सदस्यों की संख्या 35 से 40 तक के बीच रही । 1967 से 
1972 के वीच मंत्रियों कौ संख्या 53 तक हो गई । श्रौ कर्पूरी ठाकुर के समय (1977) भी 
सं्दीय सथिव सहित यह संख्या 52 धी । वस्तुत. 1977 मे 9 राज्यो मेँ गैर कातरे दल सत्ता 
भ भये) उन्ह अपे दल के अधिकतम सदस्यो को संतुष्ट करना आवश्यक था। रेस 
मत्रि्यो की संख्या ज्यादा हो जाना स्वाभाविक था! 


राजस्थान मे श्री भैयिसिह शेखावेत (1977) के मत्री-परिपद की सदस्य संख्या 37 
थी तथा सुखािया मंत्रो-परिपद (1967-68) म॑ यह सदस्य संख्या 30 से ज्यादा थी । 1989 
मे हष्दिव जोशी मत्ी-परिपद्‌ मे कुल 36 सदस्य ये जिनमे 12 कैबिनेट मंन, 6 राज्यमनी, 1 
उपमत्री तथा 7 संसदीय सचिव थे ।* यह उत्तेखनीय है कि जहो मुख्यमंत्री राजनीतिक दृष्टि 
से सक्षम दता रै वह छदे आकार की मंतरी-परिपद भी बनाकर सुरक्षिते रह सकता दै, किन्तु 
उसकी स्थिति यदि पूर्णतया सुरक्षित न हो तो उसे यथार्थ से समञ्लौता कर बडु मृतरी-परिषद 
बनानी पडती टै जिससे विधियो को संतुष्ट किया जा सके । 1996 मेँ कर्नाटक के जे एव.परेल 
की मंनरी-परिपद में इतने मत्री हो गये किं उनके लिये पृथक व विशिष्ट विपर्यो का अभाव हो 
गया। एक समय राजस्थान मेँ सुखाडिया मंतरी-परिपद मे कई उपरत्रि्यो कौ नियुकित्त 
एजनीतिक आधार पर की गई थी किन्तु अधिकांश उपमंत्रियो के पास एक भी फाइल नही 
जाती थी। श्रौ भैरोसिह शेखावत की 1994 मे बनी सरकार में विधानमंडल मेँ भाजपा के पूर्ण 
बहुमत के अभाव के कारण कतिपयं स्वरत सदस्यो को मंत्री पद दिया गया जिससे उनके 
समर्थन से बहुमत बनाया जा सके तथापि इस कदम के कारण राजनीतिक अस्थिरता का माहौल 
मही बना क्योकि श्री शेखावत को अपने दल का मरचुर समर्थन प्राप्त था। 


दिसम्बर 1998 में नवीन मंत्री परिषद का गठन. 

राजस्थान मे नवम्बर, 1998 मेँ सम्पन हए विधानसभा चुनावों के फलस्वरूप गरतं 
नवौन मंी-परिपद्‌ का गठन 7 दिसम्बर, 1998 को किया गया । इस मंत्रिमण्डल मेँ मुख्यमनरी 
श्री अशोक गहलोत के अधीन्‌ 17 विभागो का मभार था। पारम्परिक रूप से मुख्यर्मत्री कार्मिक 
विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रशासनिक सुधार विभाग एतं 
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आदि महत्वपूर्णं विभाग अपने अधीन हौ रखते रहे है ! किन्तु 26 
र्वी, 1999 को श्रौ गहलोत ने लीक से हटकर एक विरिष्ट एवं अभूतपूर्वं निर्णय लिया 
जिसके अन्तर्गत उन्होने अपने सरे विभागो का भार अन्य मगत्रियो को संपि दिया एवं अपने 
पास केवल समभर पर्यवेक्षण एवं समन्वय का दायित्व रखा ! इस नवौन्‌ व्यवस्था के अनार्गेत 
राज्य मंत्रिमण्डल का स्वरूप इस प्रकार है-- 
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कैषिनेट मत्री 
श्री अशोक गहलोत, पुख्यपंत्री 
कोई भौ विभाग मही, किन्तु समन्वय एवं पर्यवेश्चण स॒प्पर्णं सर्कार पर 
श्री चनव्रारी लाल वैरवा सपाज कल्याण पत्री 
1. समाज कल्याण विभाग 
2. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग 
श्री बुलाकी दास कल्ला शिक्षा पत्री 
1. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग 
2. भाषा विभाग 
3. सामान्य प्रशासनं विभाग 
4. प्रशासनिक सुधार विभाग 
5. सम्पदा विभाग 
6. कार्मिक विभाग 
7. मत्रिमडल सचिवालय 
श्रौ भीखा भाई श्रम पत्री 
1. श्रम एवं नियोजन विभाग 
2. दादी एवं प्रामोचोग विभाग 
छोभाराम कोलिया, यातायात मंत्री 
1. यातायात विभाग 
श्री चन्दनमल वैद, वित्त मत्री 
1. वित्त एवं करारोपण विभाग 
2. आबकारी विभाग 
3 इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग 
श्री सी.पी. जशी, प्रामोणं विकासं एव पचायती राज म॑ती 
1. प्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग 
2. विशिष्ट योजना सगठन एवं एकीकृत प्रामीण विकास विभाग 
डो. चनद्रभानु. ऊर्जा मत्री 
1. ऊर्जो विभाग 
2. ऊर्जा के वैकट्पिक साधन विभाग 
3. सैनिक कल्याण विभाग 
श्रो गुलाव सिहं शक्तावत, सहकारिता मत्री 
1. सहकार्ति विभाग 
2. सहायता एवं पुनर्वास विभाग 
शरो हरन पिधौ, सार्वजनिक निर्माण मंत्री 
1 सार्वजनिक निर्माण विभाग 
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14. 


15. 
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1. 


18. 


19. 


श्रीमती कमल! सिंचाई मंत्री 
1. सिंचाई विभाग 
2. मंस्कृत शिक्षा विकास 
3. सिचित क्षत्र विभाग विभाग 
श्रौ खेत सिंह राठैडु विधिमत्री 
1. विधि एवं न्याय विभाग 
2. संसदीय कार्यं विभाग 
3. चुनाव विभाग 
श्रौ किशन पोटवानी, राजस्व त्री 
1. राजस्वं विभाग 
2. उपनिवेशन विभाग 
3. मत्स्य विभाग 
4. देवस्यान विभाग 
श्री प्रन सिह उदोग मंत्री 
1. उद्योग विभाग 
2. राजकीय उपक्रम विभाग 
3. गृह विभाग 
4. भ्रष्टाचार नितोधक ब्यूरो 
श्री रामसिह विश्नोई जन स्वास्य अभियांत्रिकी मत्री 
1. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 
श्री रामकिशन वर्मा, खाद एं नागरिक आपूर्ति मंत्रो 
1. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग 
श्री शाति धारोवालु स्वायत्त शासन मत्री 
1. स्वायत्त शासन विभाग 
2. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग 
श्र तैय्यव हुसैन कृषि मत्री 
1. कृपि विभाग 
2..भू-जल विभाग ॥ 
श्रीमती जकिया, प्रहिता एद वाल विकास मंत्रो 
1- महिला एवं बाल विकास विभाग 
2. विज्ञान एवं भौद्योगिकी विभाग 
3. नीति-निर्धारण प्रकोष्ठ 
4. जन्‌-अभियोगं निरकिर्णं विभाग 
राज्य मत्री 
श्री अन्धुल अजीजु. शिक्षा राज्य मेत्री । 
1. वक्फ एवे भाषाई अल्प संख्यक विभाग (स्वत प्रभार) 
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2. आर्थिक एव सांख्यिकी विभाग (स्वतत्र मभार) 
3. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग 
4. भापा विभाग 
श्री भगराज चीधरी, वन एं पर्यावरण राज्य पंतरी 
1. वन एवं पर्यावरण विभाग (स्वत प्रभाये 
2. विधि एवं न्याय विभाग 
3. संसदीय कार्यं विभाग 
4. चुनाव विभाग 
श्रोमती वीना काक, पर्यटन राज्य मत्री 
1. पर्यटन विभाग (स्वततर प्रभारो 
2. कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग (स्वरतत्र प्रभाय 
3. नागरिक उेडूयन विभाग (सवततर प्रभार) 
श्री चद्धशेखर, राजस्व राज्य मत्री 
1. गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग (स्वततत्र प्रभाए) 
2. राजस्व विभाग 
श्री दीपेन सिंह शेखावतु, स्वायत्त शासन राज्य मंत्र 
1. कृपि विपणन विभाग (स्वतेत्र प्रभाय) 
2. स्वायत्त शासन विभाग 
3. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग 
4. आयोजना एवं जनशक्ति विभाग (स्वतत्र प्रभा) 
श्री हरिसिंह (कु्टेर) , डेयरी पशु पालन राज्य मत्री 
1. डेयरी एवं पशुपालन विभाग (स्वतत्र मभार) 
2. श्रम एवं नियोजन विभाग 
3. खादी एवं प्रामोद्योग विभाग 
श्री हीरालाल इन्दौर, खनिज राज्य मत्री 
1. खनिज विभाग (स्वतत् प्रभाय) 
श्रीमती इब्दिरा पायाराप वित्त राज्य मंत्री 
1. आयुर्वेद विभाग (स्वतत्र प्रभाय) 
2. परिवार कल्याण विभाग (सवततर प्रमार 
3, वित्त एवं करशरोपण विभाग 
4. आबकारी विभाग 
5. इन्दिरा गाधी नृहर परियोजना विभाग 
डो. भितेन्र सिह उन्व शिक्षा राज्य पत्रो 
1. महाविद्यालय एवं विरवविद्यालय शिक्षा विभाग (स्व्तेत् प्रभा) 
2. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 
-स्टर भ॑वरलालु पचायती राज राज्य मत्री 
युवा एवं खेलकूद विभाग (स्वतत्र प्रभाय) 
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2. कारागार विभाग (स्वततत्र रभे 

3. मामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग 

4 विशिष्ट योजना संगठन एवं एकीकृत प्रामीण विकास विभाग 
11. श्रौ पसाद लाल भोणा, सहकारिता राज्य मत्री 

1. राज्य लाटरी एवं अल्प मचत विभाग ¶स्वतेतर प्रभाय 

2. राज्य बौमा विभाग (स्व्त्र प्रभाय) 

3. सहकारिता विभाग 

4. सदयायता एवं पुनर्वास विभाग 
12. श्र राजेन चौधरी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मत्री 

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (स्वतंत्र प्रभाय) 

2. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग (स्वत भारो 

3. तकनीकी शिक्षा विभाग (स्वेत भाय) 

4. मोटर भैरेज विभाग (सवते प्रभारे 

5. कृपि विभाग 

6. भू-जल विभाग 
13. श्री दयाराम पराद्‌, समाज कल्याण राज्य भ॑त्री 

1. मुद्रण एवं लेखन सामप्री विभाग (सवततर मभार) 

2. भेड व ऊन दिभाग (स्वतंर प्रभार) 

3, समा कल्याण विभागं 

4. जनजाति कषत्रीय विकास विभाग 
मेत्र-परिषद के कार्यं 
संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मंतरी-परिषद का कार्यं राज्यपाल को सलाह व उसके 
कायो मेँ सहायता देना है। जनु व्यवहारिक सूप मेँ सारे महत्वपूर्णं नीतिगत निर्णय लेते का 
कार्य राज्य मंतर-परिपद का है । {० कि पिले पृष्ठो मे स्पष्ट किया गया है कि कैननिर मंत्री 
५ रणं विभागो के मंत्री होते है यह रमतरी-प्रिषद कौ ससे छोर किन्तु सबसे ६५५ र्ण 
इकारं ह। ये मत्री तथा स्तत्र मभार वाले रज्यमेती मंतरिमडल कौ बैठक मे भाग तेते ह। 
अन्य राज्यमंत्री तथा उपमेत्री कैबिनेद मंत्रियों की सहायता के लिये होते है । ये मंत्रिमंडलीय 
वैठके म भाग नहीं लेते पर आवश्यकता पड्ने पर उदे मत्रिमेडल कौ वैठक मेँ बुलाया जा 
सर्क्ता है । 

मंत्ौ-परिषद का सवसे महत्वपूर्णं कार्य रज्य ये शासन क्ती नीति निर्धारित करना रै । 

विभागके मत्री द्वास लोक सेवको को सहायता से नौति का प्रारूप पयार किया जाता दै, जो 
मं्ी-परिषद दवारा स्वीकृत किया जाता है । तत्पश्चात्‌ इसे अगुमोदन हेतु विधान मंडल में प्रस्तुत 
किया जाता दै। मत्रौ का कार्यं नीति निर्माण तक दी सीमिव नहीं ई! दद यह भी देवता दै 
कि मंत्रो-परिषद द्वारा निर्मित तथा विधान सभा दरार स्वीकृत नीति का क्रियान्वयन भती रकार 
सेहो रहा है या नही । वह विधान सभा के समक्ष अपनी नीतियों व कार्यो को प्रस्तु करता 
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दै, सदस्यों दवार पूष गये भरश्नां का उत्तर देता है, विधान सभा मे य रहे वादविवाद मेँ भाग 
लेता है, अपने विभाग के विधेयक विधानं सभा मँ अस्तुत करता है इत्यादि । 
मंत्री-परिपद को मुख्य रूप से निम्नलिखित कायो मे महत्वपूर्णं भागीदारी निपाती 
पडती दै 
~ मुख्यमंत्री द्वार विचारर्थं दिया गया कोई भी विषय । 
नये निधेयक के लिये प्रस्ताव अथवा वर्तमान कानून मे संशोधन का प्रस्ताव । 
~ वर्तमान नीतियों सहित महत्वपूर्णं मीति सम्बन्धी विषय । 
~ पिछले मत्रिमंडल द्वारा लिये गये निर्णय के विपरीत या भिन प्रस्ताव । 
~ अन्त-र्विभागीय एवं अन्त.ास्थानिक समन्वय स्थापित करना । 
गज्य राजस्व, व्यय, निवेश तथा सेखा का परीक्षण । 
बजट के लिये प्रस्ताव, अतुपूरक मोगे तथा आकस्मिक निधि से अप्रिम। 
राज्य प्रशासनिक व्यवस्था मे महत्वपूर्णं संरचनात्पक परिवर्वन । 
लोके सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यो की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को कौ 
जनि वाली सिफारिगो के बारे मे मतैक्य स्थापित करना । 
राजस्व मडल, जिला एवं सत्र न्यायाधीर्शो की नियुक्ति के सम्बन्य मेँ सिफारिरें 
राज्यपाल को देना। 
ज्य सेवा की शर्त का निरूपण एवं संशोधन । 
राज्य सरकार द्रा जाप अनुशासनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध किसी सरकार 
अधिकारी की राज्यपाल को अपील। 
ष्य परिपदं को निर्देश देने वाले प्रस्ताव । 
= संघ-राज्य सम्बन्ध । 
~ अनर्ाज्यीम सम्बन्ध । 
= अन्य एेसे विषय जिनं मत्ी-परिषद अनुभव करतौ है, विचारार्थं रखे जति है । 
भृत्रिमंडल यें मिर्णय प्रक्रिया 
गौरतलब दै कि भारतीय संविधान में मग्रिमडल (करैबिनेर) शब्द का उल्तेख न॒ही है (एक 
अपवाद के अतिरिक्त) केवल मंगर-परिषद (काउसिल ओवि मिनिस्दर) का दै। तथापि, 
कार्वपालिका की वास्तविक शक्यां मंत्रिमंडल के पास टी निहित ईै। इसीलिमे भारतीय 
शासकीय व्यवस्था, चाहे वह केन्र की टो अथवा राज्य कौ, को “कैविनेट गवर्नमन्ट^ के नाम 
से जाना जादा है । स्य है कि राज्य सरकार के सभौ महत्वपूरण निर्णय म॑त्र-परियद द्वारा लिये 
जति द । एक प्रस्ताव को निर्णय तक पहुचाने के लिये कई मक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता 
है । ये क्रियाय इस मकार 
दैठक के लिये 'कार्य-सूवी' (एजिण्डा) तैयार करना 
बैठक में जो भ भ्रस्ता भस्तुतं किया जाना है तन्सम्बन्थी समस्त सूचनाय मंबरी-पप्पिद के पासं 


` , यथा-- विषय सम्यन्धित पृष्ठभूमि, पर्व निर्णये फारत आदि । विषय के क्च तया 
र्कः, मस्वाव से होने वाते संभावित सुमभाव एवं दु्भाव, लागत तथा लाभ आदि 
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का विश्लेषण भी निर्णयो को व्विकपूर्णं बनाने मेँ सहायक होवे द । आदश रूप से मत्क 
विषय प्र सिस्तृत “नीति प्रपत्र मनयि जति टै जिनेके आधार पुर निर्णय तिये जने चहिये । 
इन प्रपत्र के निरूपण का दायित्व सम्बन्धित विभाग का देता है । 


कार्व-सूचौ मे कोई विषय तभी शामिल किया जावा है जब सम्बन्धित म्र से स्वीकृत 
हकर उसके सम्बन्ध मे “मरीमडलोय मीम" भुख्यमनी दवाय , स्वीकृत कर लिया जाम! 
कार्य-सूचौ को तैयार कले मे समन्वयकारी भूमिका मंतीमंडल सचिवालय (कनि 
-यैक्रेदेरिय) कौ होती दै जिसका राजनीतिक प्रमुख मुख्यमी तथा मशासनिक प्रमुख मुख्य 
सथिव होता है । 


भतरिमंडलं बैठक की सूचना 

मुख्यमंत्री जन यैऽक के सिये सहमति दान कएता है तो ध सविव को एक पुत्रदारा बैठक 
कासमय, तिथि तथा स्थान के बर मे सूचित किया जाता है । सामान्यतया दो दिन कौ सूचना 
पर बैठक बुलाई आती है, पर यदि आवश्यके हो तो फोन द्वार कुछ षष्टो की सुचना कै द्वारा 
भी बैठक बुलाई जा सकती है । राजस्थान मेँ पए्परतुसार मंतरि्मडत कौ बैठक म्यक वुधवार 
को आयोजित की जाती है । यदि बुधवार को मुख्ययंत्री राजधानौ मेँ नहीं है तो मनिमंडल की 
यैठक महीं होती, किन्तु यदि मुष्यत लम्बे समथ के तिये बाहर है पो मंत्रिमंडल कौ बैठक 
की अध्यक्षता ठपमुख्यमेनी अथवा उनेकी अनुपस्थिति मे वरिष्ठतम मी करौ दै । किन्तु पेम 
अवस बहुत ही कम आति है । 

"पर्वालम द्वार निर्णय . 

सदि कभी एेसी परिस्थिति हो कि मंत्रिमंडल कौ बैठक आहूत कएने का समयन हो ओर किसी 
मुदे प तुरन्त निर्णय लेना आवर्यक हो, तन मुख्यमतरी के आदेश द्वाए मंत्रियों के पाम उस 
विषय से सम्बन्धित प्रस्तावं भिजवा दिया जाता है एसी स्थिति मे मंत्रि्यो को निरिचत तिथि 
तके अपना अभिमत व्यक्त करे के निर्देश दिये जतत है । “मौनम्‌ स्वीकृति ४५,४५॥ "के 
सिद्धान्तानुसार यदि कोई मंब निर्थासिति समय ठक अपना अभिमत व्यक्त नदीं करता है तो 
यह माने लिषा जाता है कि उक्त विषय मे ठसे फोई एतज नही है ! तत्पश्चात निर्धारित 
मियमानुसार निमय ले लिये जति है। वैसे इस प्रकर की भरक्रिया अपनाने से पहते 
अनौपचारिक रूप से मंत्रिमंडल के सदस्यो मेँ मतैक्य स्थापितं पहते ही कर लिया जता है, 
उनके दस्ताशचर तर केवल ओपचारिकं ही रह जति ई 1 मग्रिमंडल की अगली चैटक मे पेते 
निर्ण कौ सूचना दे दी जतौ दै। 


मत्ि्मडल में निर्णय प्रक्रिया ॥ 

मंगरिमंडल मे विचारार्थं विषया कौ सूची बनाई जाती है। साधारणतया सूबीवार टी 
विचास्विमशें तथा निर्णय लिये जते है। षर कभी-कभी विषय कौ महता तथा 
अविश्यकवातुषार किसी विपये को प्राथमिकता के आधार पर विचारार्थं ते लिया जावा है} 
मुख्य सचिव (जो मंतिमंडल सचिव भी है) पिषय सम्बन्धित न त ग्यौरं पद्कर सुनाता है 1 
एसी परम्परा है किं जिस विषय पर मंत्रिमेडल मे वर्चा होठी है, उस समय उस विषय से 
सम्बन्धित शासन सथिव को भो मेतरिमेडल कौ बैठक मे आमंत्रित क्य सिया जाता दै एेसी 
स्थिति मे मुख्य पिप के स्थान पर ्षम्बन्धिव शास्म सविव दौ किसौ विषय को मृतरर्मडल 
के समक भरसतुत करता है { आवश्यकता पड्ने पर इम अधिकाय से सम्बन्िव सूचनां एवं 
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विश्लेषण को खुलासा करने के लिये फहा जाता दै । बहस के दौरान मुख्य सचिव, सम्बन्धित 
मत्री एवं मुख्यमंत्री भौ र्नो का उत्तर देते है । 

सूची मे निर्धारिते हर विषय पर एक ही बैठकर्मे निर्णय हो जाय यह आवश्यक नदी 
दै! वास्तव भें मुख्यमंत्री तथा उसके महयोगिो के वीये कितना तामत रै इस पर ठ बैठक 
का परिणाम निर्भर करता है । एक निर्णय पर सर्वसम्मति से पहुंचने मे मुख्यमत्री की भूमिका 
महत्वपूर्णं होती है। सिद्धान्त रूप मे सभी निर्णय मंत्रिमंडल दवाय लिये जाने वादिए, पर कई 
जार मुख्यमेत्ी नीति सम्बन्धौ निर्णय स्वयं ते लेता है तथा इसका अनुमोदन माद मेँ मंत्रि्मडल 
द्राण कर दिया जाता है । ेसी अवस्था मेँ भी अनौपचारिक मतैक्य पहले. ही स्थापित हो जना 
चाहिये । मृतिमंडल के निर्णय या तो विधान सभा को सूचित किये जाते दै या जनता को 
जनसंचाए फे माध्यम से सूचित क्रिया जाता है । 


राजस्थान मे मत्रिमंडल कौ चैट सामान्यतया सौहाद्रपूर्णं ह रही ह । इसका मुष्य 
कारण मुख्यमत्रिमो कौ राजनीतिक एवं प्रशासनिक कुशलता रहा है । किन्तु श्री मोनलाल 
मुखादिया के मुख्यमंत्ित्व के समय मेँ एक ेसा अवसर आया था जब वे यजनीतिक दि मे 
अपे दल (कापर) मे यथेष्ट रूप से शक्तिशाली नही ये । उस समय कतिपय वरिष्ठ मंत्र 
मुख्यमंत्री की राजनीतिक निर्बलता का लाघ उगकर कई बार मंत्रिमंडल में हावी हो जति ये। 
किन्तु इस प्रकार के लयुकालीन उतारचदाव कौ बात जाने दे, तो यह कदा जा सकता दै कि 
राजस्थान मेँ मत्रिमंडल की बैठक को संचालित कले मेँ मुख्यमत्रियो ने अपनी दक्षता का 
परिचय भलीभांति दिया है । ॥ 


भत्रिपंडल की वैठको का विवरण 

मत्रिमंडल की बैठक की कार्यवाही का वर्णन सिखनी मुख्य सिव का दायित्व है, प वास्तव 
भे मंत्रिमंडल फा विशेष सथिव इस कर्तव्य का निर्वाह करता है । मुख्यमंत्री के अनुमोदन 
पश्चात यह विवरण सभी मंतरियो, राज्यपाल के सचिव तथा अन्य सचिवो के पास भेजा जाता 
दै1 इस विवरण में बैठक कौ विस्तृत कार्वाही दरं नदौ कौ जती, सिर्फ सिये गये निर्णयो 
कोहीलिखाजातादै। 


मिर्णयो का क्रियाग्वयनं 
मृतिमंडल के निर्ण कौ सूचना मत्ये सम्बन्धित विभाग को दी जाती है । प्रत्येक निर्णय के 
साथ यद उल्लेख भी कर दिया जाता है कि उस निर्णय कै निपपादन कै लिये उ्रदा्या कौन 
होगा? व्यवहार मे सम्बन्धित विभाग के मंत्री एवं रासन सचिव का यह उत्तरदायित्व हौता 
फि वह दस्र निर्णय को मृत्रिमृडल कौ पावना के अतुस्म नियत समयं पर क्रियान्वितं करे! इस 
हेतु आवश्यक मिरदेश नीचे के अधिकारियों एं सम्बद्ध एवं अधीनस्थ संस्यां को दे दिये 
जते ह । यदि किसी निणंय को लागू कल हेतु अतिरिक्त साधनो अथवा अन्य विभागो के 
सहयोप की आवश्यकता हो तो उस्र सम्बन्थ मेँ कार्यवाही करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित 
विभागकाहीषहै। 
मंतिमेहल्त के तिर्णय के निष्पादन कौ अगति के सम्बन्ध म विकाण सम्बन्धित विभागं 
` “~. सविवालय को दिया जाता हं । इस बरे मेँ सकलित सूचना मतरिमडतं कौ 
+ मु्यर््॑री तक पहंाने का उत्तरदायित्व मत्रिमडत सथिवालय का टौ दै। 
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मंत्रिमंडल के किसी निर्णय के क्रियान्वयने भे यदि कोर विलम्बो र्हदहोतो 
सम्मन्धित्त विभाग को इस सम्बन्ध में स्मरण-पत्र मुख्य सविव अथवा विशिष्ट सतचिव।उप 
सचिव, मत्रिमंडल सचिवालय द्वारा भेजे जा सकते है वैसे इस सम्बन्ध मेँ विस्तृतं चर्चा संधिवों 
की यैठर्को मेँ अथवा मुख्यं सचिव के स्तर पर होती रहती है । 


जहां पर मंत्रिमंडल के निर्णय को लागु कले भे कई व्यावहारिकं केटिनाई होती है, 
उसके बि मे भौ सूचना मंत्रिमंडल कौ वैको मे दौ जाती दै, जिसमे कि यदि किन्ही निर्णयो 
मे संशोधने की आवश्यकता हो तो वे किये जा सरके! 


मत्री-परिष्द की विधायी भूमिका 
समस्त महत्वपूर्णं वित्तीय वथा भैर वित्तीय विधेयक मंननिमेडत द्वार तैयार किये जति है । किसी 
वित्तीय विधेयको को विधान सभा मे भरसतुत या प्रस्तावित कले के पहले राज्यपाल की 
ू्वानुमति आवश्यके है 1 विधान सभा मे सरकारी विधेयक मंत्री द्वार भस्तावित किये जति है! 
अधिकतर विधान सभा म शासक दल अथवा मठवंधने के बहुमत म होने के कारण ये विधेयक 
पारित हो जति दै । विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कले के कारण मंत्रिमंडल 
को “लघु विधायी समिति" का दर्जा मिल जाता है ! परत्यायोजित विधायन के कारण धी म्॑री- 
परिषद की शक्तियों मे पर्याप्त वृद्धि हुई दै ! विधान सभा, चूकि अत्यधिक कार्यभार से प्रस्त 
है, अतः बह विधेयकं को मौटे तौर पर पारित कर देती है । इसके सम्बन्य में क्रियान्वयन 
र विस्तृत तथा सूक््म नियम एवं प्रक्रिया का दायित्व सम्बन्धित विभाग पर छोड दिया 
जातारै। 
राज्यपाल के नाम पर जो अध्यादेश जारी किये जति है वे भौ वस्तुतः मतिमंडस द्वारा 
तैयार किये जति है ! केवल असाधारण स्थितिर्ो मेँ हो राज्यपाल उन पर हस्ताक्षर कले से 
इन्कार करता है । राजस्थान मे देसा अवसर शायद हौ कभौ आया दो ) आम चुनाव के पश्चात 
विधान सभा के उदघाटन सतर भे, तथा बजट सुतर मेँ पढ़ा जाने वाला भाषण मत्रिमंडत द्राय ही 
तैयार करिया जाता दै । समूर्णं आलेख मँ से कोई एक अंश राज्यपाल निकालना चाहत है तो 
वे फसा कर सकते है, लेफिनं इसमे स्थिति विवादास्पद हो जाती है । एम.सी. सौतलवाड्‌ तरथा 
अशोक सेन जैसे न्यायविरदो का मानना है कि भाषण की वे पक्तियां या अंश जिसमे राज्यपाल 
के पूरव के किसौ किये गये कार्यं को अनुचित ठहराया गया हो, उने रज्यपाल को छोड देना 
चाये, महीं तो फेसा अतीतं होगा जैसे राज्यपाल अपने स्वयं के किये किसी कार्य की निन्दा 
कर रहा हो । भाषण के उन आपत्तिजनक अंशो को भी छोड़ सकता है जो राज्य ओर सभके 
सम्बन्धो मे कटुता व संर्पं उत्यनं कसते या संवैधानिक भावनाओं का उल्लंघन कए्वे हं । 
मंत्रिमंडल राज्यपाल को सलाह दे सकता दै कि वह विधान सभा को आहूत, निलम्विते या भंग 
कर दे। ईस क्षत्र मँ राज्यपाल अपने स्वनिवेक का प्रयोग कर सकता है तथा मंत्रिमेडल की 
सलाद सदैव बाध्यकारी नदीं लेती 1 5 | 
अश्न काल में विधाने सभा में उखाये गये मरतो का सम्बन्धित मंन को जवाव देना 
पडता है। ध्यानाकर्पण भस्ताव मेँ अपने विभाग के कार्यकलाप से सम्बत्थिव भरनो का 
समाधाने कएना होता हे। मदि कतरी रेसा कले मे अक्षम रहता है तो उसका कोई ओर साथी 
अधवा मुख्यमंत्री उसकी सहायवा्थं जवावदेही कौ भूमिरा का निर्वाह कर सकता है । 
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सपृहिक उत्तरदायित्व † 
विरि संसदीय एवं कैनिनिट शासने परम्पय के अनुसार भास मे ४,केद एवं रज्य स्तरपर 
मदरी-परिषद “सामूहिक उत्तरदायित्व" (क्लेक्टिव रिसपोपिविसिि) के सिदधानतातुमार कर्य 
करता दै । यह सिद्धान्त, बो्तयाल कौ भाषा मे “साय हौ तै तथा साध ही दयन” का सिदधाच 
है1 अन्य शब्दो मे पत्रीपरिपद के किसी भो सदस्य के कृतयो के लिये सम्पूर्ण मेत्री-पीषद 
उत्तरदायी दै 1 परिमाणतः किसी एक मंत्री कौ गंभौर भूत का खामियाजा समस्त मगी-परिष्द 
को उडाना पड़ सकत रै! विपाम भंड मे केवत रेषो पदी हौ जस, समयूं पपरिपदके 
त्यागपत्र कौ मोग उठ सकती है । यह अलग बात टै कि सामान्यतया, सम्पूरणं मंगी-परिषद यपौ 
किसी व के दुष्कृत्य के कारणं त्यागपतर मही देती, किन्तु इसकी वि पर ठौ दाग तगं 
ही सकताद। 

विधान मंडल मे भौ किसी मृती के विभाग के सम्बन्ध मँ उठयि मये मुदे का यदि 
वह मी संतोपजनक उत्तर नहीं दे सकता है तो उसके सहयोमो मंत्री अथवा मुख्यं स्वयं 
उसकी सहायता को आ सक्ते है । इमौ प्रकार सम्बन्यिते मंत्री कौ अनुपस्थिति मे उसके विपाग 
से सुडे प्रनौ अथवा विवाद पर उसके सहयोगी उत्तर दे सकते है । 

राजस्थान मे यदपि कई म्रियो मे समय-समय पर त्यागपत्र दिये रै, लेकिन समस्त 
मृत्ी-परिषद को किसी एक मंत्री के कृत्य के कारण कषो त्यागपत्रे नही देना पड़ा । केन्र मपका 
मँ भौ यहौस्थितिरहीदहै। 

निष्कर्ष 


भारत के सेविघान के असुसार रज्य सरकार कौ कार्यपालिका का संवैथनिक भमुख रज्यपाल 
दै \ वेह वास्नविकं कार्यपालिका अर्थत मंतर-परिषद की राय पर कर्यं कएता है । 
मंनी-परिपद मे सामान्यतया तीने स्तर हेति ₹ै-- कैबिनेट मंत्री (ुख्यमंतरी सदि), 
रज्य मत्री एवं उपयंत्री । बहुत कम्‌ अवसर पर ही चौये सर, जो संसदीय सिव का है,को 
भौ सम्मिलित किया जावा है] कैविनेद स्वरके मतयो से वना मेत्रिमेडलं ही वास्तविक 
कऋर्यपालक शकतियें च्छ केन्र रै 1 
मबी-परिपद्‌ समूहिके उतरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्यं करता है! इसके गुप 
दायित्व है- विधायी अस्तावों कौ तैयार कना, नोति-निरूपण, नोति-मिपपादन का मूर्याकन, 
प्रशामनिके समन्वय तथा ४४ से प्रशासन को दिशा एवं गति प्रदान करना । केन्र राच्यं 
एं अनार्न्यौय सम्बन्धो सेमे जदिल विषयो पर नीति-निरूपण्‌ का काय भब्निमंडल कर ही 
३१ इसके अतिरक्त नियोजन, वित्तीय प्रशासन, कार्मिक नौति, महल्पर्णं नियुकियौ, 
प्रशामरनिक समन्वय एवं नियंवरेण जैसे आधारपूत मामर्लो पर मंत्रिमंडल के निर्णयं ही 
भरतव रखते ई । 
मंत्र-परिषद मै आन्तरिक सहयोग एवं मेत्ियो कौ दश्चवा काफी कुछ मुख्यत के 
मैदृत्व प्रही निर्भर करती है 1 मह वांछनीय है कि मंबो-पर्यिदं एकता एवं से कार्यकर 
\ ते सम्पूणं सप्कार अस्थायिलय के गर्त मे गिर सकनी है । लोक सेवक भी उप सृर्कारके 
^ ` ` अनुशासन एवं निष्ठा से कायं करे है विम सत्कार के राजमौतिक नेतृ पे 
। दक्षठीं एवं पार्पर्कि सहोष छे 
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मतरिमंडल को उसकी बैटको एवं निर्णय क्रिया मेँ सहायता मरदान कले के किये 
प्रिमंडल सपिवालय कार्य करता है जिसका प्रशासनिक भमुख मुख्य सचिव होता है 1 राज्य 
सरकार के विभिन्न विभागों एवं उनके शासन सचिवों तथा मुख्य सचिव पर यह निर्भर करता 
दै कि मंनिमंडल के निर्णयो कौ गुणात्मकता क्या हो ? विस्तृत सूचना, विर्तेषण एवं 
विवेकपूर्णं परमर्शं उच्च कोटि के निर्णयो के आधार बन सकते हे । 

इमी प्रकार मंत्रिमेडल के िर्णयों का कुशल मिपादन भी अधिकांश मात्रा में 
भर्ासनिक ततर पर निर्भर करता है । यदि मंत्रिमंडल निर्णयो के क्रियान्वयन के वरि मे जागकूक 
है तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरणं प्रशासनिक केने पर पड़ेगा । 


संदर्भ एवं दिपणियां 
1. श्रीम महेश्वरी, स्टेट गरवनमिदस इन इण्डिका नईं दित्तोः मैकमिलन, 1979, 
पृष्ठ-41. 
2. वटी, प्‌. 122. 
3. वही। 


4. राजस्थान वार्पिकी, 1995 (जयपुर : भाग्य लोक प्रकाशन, 1995), पृष्ठ-21. 


अध्याय 4 
मुख्यमंत्री 








भारतीय संथ के रन्यो में मुख्यमंत्री फ पद को अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण कले मे विरिष्ट 
अक्रिया से लेकर गुजरा पड़, क्योकि स्व्तत्रता से पूर्वं राज्यो की कृति एवं संरचना भिन 
थी । राजस्थान पुनर्गठन की प्रक्रिया लम्बे समय तक चली तथा कई चरणो मे पूरी हुर। 
इसके पूर्वं यहां राजा्ओं का शासन था जो कुछ सीमाओं को छोड़ सर्वाधिकारसम्पन ये। ये 
राजा ही मंत्री तथा अन्य महत्वपूर्णं पदाधिकारियों को नियुक्त करते थे। कुढ राज्यो भँ 
मंत्रियों के पद पर वंशानुगत नियुक्ति भ हआ करती थौ ।1 इन मंत्रियों को विभिन नामो से 
पुकारा जाता था जैसे प्रधान, दीवान या धर्माध्यक्च इत्यादि । जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा 
मेवाड मे मंत्री परिषद हुआ करती थी जिसमे सर्वोपरि स्थान प्रधानमंत्री अथवा मुसाहिव 
आला कां हुआ करता था। कुछ र्यो मे प्रधान तथा कुछ र्यो मे दीवान दूसरा महतवपरण 
शक्तिशाली पद हआ करता था। वस्तुतः प्रधान या दीवान को जो अधिकार प्राप्त थे वे 
मुख्यमेव के समकक्ष ये तथा शासक की अनुपस्थिति मे वे शासन भी कते धे 
मंत्री-परिषद मेँ कई मंत्री हभ करते ये जो विभिन विभार्गो के प्रभारी थे। 
अग्रज शासन काल मे स्थितियों मे परिवर्तन आया । सिद्धान्त रूप मेँ तो रिया 
व रजवादे अपने आंतरिक मामलों मे स्वायत्त ये, तेकिन इन रियासर्तो मे ब्रिटिश शासकीय 
भरतिनिधियों कौ उपस्थिति उन पर कतिपय अंकुश लगाये थी । यदि सिंहासन का उत्तराधिकारी 
नाबालिग होता तब तो अभजी प्रतिमिधि का वर्चस्व ओर भी बद्‌ जाता । वस्तुतः किसी भी 
स्थिति मे उनका उदेश्य अमरेजौ शासन की सर्वोपरिता को बनाये रखना था । , 
स्वतंत्रता के पश्चात राजयो के पुनर्णठन का कार्य जब प्रारंभ हुआ तो राजस्यान को 

वर्तमान स्वरूप ग्रहण के मे कई वर्धं तगे। 1947 से तेकर 1956 तकं विभिन चरणो मेँ 
राजस्थान का एकौकरण सभव हो पाया, इसका वर्णन दम पूर्व मे कर चुके है । 

व्यवस्थापिका निर्माण के पूर्वं की स्थिति 

जस्यान की एकीकरण कौ प्रक्रिया यद्यपि स्वर्तत्रता के तुरन्त बाद ही शुरू हो गई धी तथापि 
विधान सभाकानिर्माण 1952 मं ही संभव छे पाया था। इस मीच यहो कमि का अन्तपिमि 
शासन रहा जिसने दिशा-नर्देश भारत के तत्कालीन रियासतौ मंत्रलय देता था । राजस्थान कौ 
प्रयम “लोकप्रिय” सरकार का नेवृत्व श्री ठीरताल शाखी ने 7 अप्रैल, 1949 को संभाला। 
उन्हे कई प्रकार की चुनौतिरयो व विरोध का सामना करना पड़ा । वस्तुतः उनके मंत्रीमंडल 
जनता का समर्थन पराप्त नही था। राजनीतिक स्थिति मे इस प्रकार कएवट ती कि पहते 
मुख्य दैरताल शास को रज्य भरशासन पर यिना कोई महत्पूर्ण रभाव डाले 5 जनवरी, 
1951 को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा ।3 5 जनवरी, 1951 को ही आई सीएस. 
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अधिकारी श्री एस. वैकटचारी को मुख्यमंत्री बनाया गया । इनके नेतृत्व मेँ मंनिमंडल ने 26 
उत्त, 1951 ठक काम किया !* 26 अप्रैल को हौ श्री अयनारयण व्यास के नेवृत्व मे ने 
मेतनिमेडल का गठन हुआ जिसने 3 मार्च, 1952 तक काम किया। 

वस्तुतः सता को तेकर तीव मतभेद कमस के नेतारो भे ओंप्भ से हील ष्ये थे) 
एततः गजस्थान राज्य के आररोभिक वर्पो मँ राजनीतिक स्थायित्व का अभाव रहा) प्रथम 
विधान्‌ सभा के पठन के बाद भौ सत्ता सर्पं के चलते प्रशासन मे कोई उल्लेखनी ठउपलब्पि 
हासिल नदीं की । 1954 मे श्री मोदनलाल सुखादिया के मुख्यमंत्री बनने के बाद हौ यह पद 
महत्वपूर्णं व उल्तेखनीय बना} 


संवैधानिक स्थिति 

भारतीय संविधान के प्रावधानें केः अनुकूल मुख्यमेती रज्य सरकार का वास्तविक संवैधानिक 
प्रमुख है । संविधान कै भाग 63 तथा अनुच्छेद 169, 164 मेँ मं्र-पशपद, जिसका नेतृत्व 
मुख्यमे्ी कपत रै, के यटन की व्यवस्था की गई है ) मुख्यर्मत्र वस्तुतः केर मे भधानम के 
समकक्ष रै, यद्यपि सज्यपात को राज्य का सेवैधानिक भमुख बनाया गया दै लेकिन र्य 
शासन का वास्तविक ६/४ मजी है! संविधान सभा के वाद-विवाद मे जब यह प्रश्न 
उठा कि रव्यपाल के पद्‌ वेः लिये निर्वाचन करना उवित दै तब यह निश्चित किया गया करि 
भत्यक्ष निर्वाचित राज्यपाल व मुख्ये के नच टकराव की स्थिति आ सकती है? संविधान 
के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल अपने उत्तरदाधित्वौ का पालन म्॒रीपरिपद कौ सहायता 
व सलाह से करता है, जयकि मंत्ी-परिषद का नेद्त्व मुख्ययंत्री करता रै 1 


. गियक्कि.क-विमुक्ति £ 
मुख्यमत्रौ को नियुक्ति के संवैधानिक भरावधारनो का उल्लेख करे समय यह ध्यान रखना 
होमा कि सामान्य स्थिति में क्या व्यवस्थाये दौ गई ह तथा असामन्यि स्थिति मेँ क्या 
व्यवस्था है} संविधान के अनुच्छेद 164 (1) में मुख्यर्मनो के सम्बन्ध मेँ कंहा गया दै कि 
मुख्यमंत्री कौ निमुक्ति राज्यपाल द्रा कौ जायेगी तथा अन्य मतरर्यो की नियुक्ति मुख्यमंत्री 
व पर राज्यपाल करेया तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपने पद धारण 
। 

म्यी की वियद े सषवन म सविन विसतत व्यवस्था नही दौ गई ह, 
पर त सभा मे बहुमत दल (अथवा दलो के 
गठबधन का सर्य रोता बाधि । अग्दिथात सभा मेँ कोई एजनीतिक दल पूं बहुमत 
भप्त किये दुर्‌ है, त्‌ राज्यपाल के-पास उप दल के वेता.को मंबिमंडल गख कसे के सिये 


` अर्पिते के क अतिरिवत कोई उपाय नीं है 1 सामान्यतया मुख्यमनी को निम्न सदनं (चिन 
राज्यों मे द्विसदनीय विधायिका है) का सदस्य होना चाहिये लेकिन उच्चे सदन के सदस्य को 
मनोनीत कले मं भी कोई बैधातिक नापा नही दै! यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन कां 
सदस्य नहीं है तव भी वह मुख्यमंत्री बनं सकेता है, लेकिने रेसा वह छह महीने तक ही कर 
सकता है {7 इस बीच यदि वह विधायिका मे निर्वाचित लेकर नहीं आ जाता वो उसे अपना 
स्थाने रिक्तं करना पडता है ।8 


श्रौ हीसलात्त शाखी 
श्री एस. वैकाचासै 
श्री जयमापयण व्यास 
श्री रौकासम पालीवास्ष 
श्री जयनाएयण व्यास 
श्री मोहनलाल सुखादिया 
श्री मोहनलाल सुखाडिमा 
श्री मोहनलाल सुखाडिया 
श्री मोहलाल सुखाडिषा 

, श्री मरकतुल्ला खौ 

„ श्री बरकतुल्ला खों 

„ श्री हरदेव यशी 

„ श्री पैतीततिह शेखावत 

, श्री जान्नाथ पदाडिया 

. श्री हिवचर्ण माथुर 

. श्री हीपलाल देवपुरा 

. श्रो हस्दिव जशी 

, श्री शिवचरण माथुर 

. श्री हरदेव जोशी 

, श्री भरसिह शेखावत 

श्री भैतेसिह शेखावत 

श्री अशोक गहलोत 
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राजस्थान के मुख्यत 
7 अमल. 1949 
5 अनेवरी, 1951 
26 अप्रैल, 1951 
3 माच, 1952 
1 नप्वर, 1952 
13 नदेम्बर, 1944 
7 अत, 1957 
12 मार्च, 1962 
28 अप्रैल, 1967 
% भुलाई, 1971 
16 मार्च, 1972 
11 अक्टूलर, 1923 
22 सून, 1977 
6 जून, 1980 
14 जुलाई, 1981 
23 फएवते, 1985 
10 माच, 1985 
20 जनवरी, 1988 
4 दिसम्बर, 1989 
4 मार्च, 1990 
4 दिसम्बर, 1993 
1 दिमम्बर, 1998 
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भारत मेँ राज्य प्रशासे 


5 जनवपे.1951 
26 आरै, 1951 
3 मार्च, 1952 
31 अक्यूषर, 1952 
6 नवम्बर, 1954 
4 अरत, 1957 
11 मार्च, 1962 
13 मार्च, 1967 
8 जुलाई, 1971 
15 भार्च, 1972 
11 अक्टूभर, 1973 
29 अप्रैल, 1977 
16 एरवरी, 1980 
13 सुलाई, 1984 
23 फरवपै,1985 
10 मार्च, 1985 
20 जनवरौ, 1988 
29 नवेम्बर, 1989 
1 मार्च, 1990 

15 दिसम्थर, 1092 
30 नवप्व, 1998 
तिरम्तर 


मध्यप्रदेश में पीसी. सेठी (1972), उडीमा मे नंदिनी सवेपथौ (1972), विहार म 
कर्प ठक्ुर (1912) तथा उत्तः भदे मे एम नश यादव (1977) बिना सन्य विधायिका 
सद्य हुए द मुख्यमंत्री बनाये मये । राजस्थान यँ भौ देसे अवसरे क उदाहरण है 1 1977 
म॑तेसिह शेखावत तथा 1980 मे जगनाथ पहाडिया भी मुख्येन त्युक्त कयि गये 
दोन ही विधानसभा के सदस्य नही ये ! माद में वे क्रमश. छवा तथा बयाना सुताव कव 
मध्यावधि चुनाव कौ प्रक्रियां सै राज्य विधाने सभा के सदस्य चुने गये! 

उच्व सदन के सदरसयो के मुख्यमंभो यनमे के भर उदाहर है । मोसप्यी देसाई वथा 
सी.रजगोपलाचाते क्रमशः 1952 वथा 1960 ये बम्ब तथा मद्रास के मुख्य भनी वमे । दो 
दी विधान पप्पिद के सदस्य थे! रेते भी उदास है जव पुख्यमंत्र बनने के याद विधाधिवा 

ञ्च्य सदने पे ममोनयने के माध्यम से सदस्य प्राप्त की ¦ 1960 मे सी बौ. गुप्त, दष 
1968 पै गोत. मंडल. बिहार तथा 1969 यँ रील. सिह, उतर प्रदेश के मुख्ये यौ 
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ओौर बाद मँ उन्होने विधान परिषद कौ सदस्यता माप्त की !° कतिपय विशेष परिस्थितियों मे 
मुख्यमंगरी कौ नियुक्ति के मामे में राज्यपाल को “स्वविवेक” का रयोग नियुक्ति के समय 
करना पडता है पवा : 
1.. यदि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत कारणो से या सभा के चहुमत खो जाने पर त्याग पत्र दे ¦ 
2. सदि स्कार फे विषुद्ध अविश्वास क प्रस्ताव सपा मे पारित हौ जाय । 
3. यदि कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाय। 
4.. यदि उच्च नेतृत्व के अदेश पर मृत्रिमेडल भंग कर दिया जाय । 

इन सभी परिस्थितिर्ो मे जब राज्यपाल मुख्यमंत्री कौ नियुक्ति के सम्बन्यर्मे निर्णय 
लेते दै तो उन स्वविवेक का प्रयोग कएना होता रै } निर्वाचन के नाद विधायिका के किसी भी 
त के स्पष्ट बहुमत में न आने से भी राज्यपाल के सामने इस शत्र मे निर्णय की चुनौती आती 

1 


पिरते कुर समय में कुर राज्यो के घटनाक्रम ने मुख्यमंत्री के चयन व सरकार बनाने 
के आमंत्रण सम्बन्ी राज्यपाल के अधिकार व उससे सम्बन्धित व्यवहार पर प्रशन चिन्ह लगाया 
दै] उत्तर भदेश मे प्ले कुछ समय से सरकार के गिएे व वनने की विचित्र पक्रिया रही] 
गभ्यपालके निर्णयो के बार मँ ठठे विवाद ने उततर प्रदेश कौ सप्कार के शासन कौ गरिमा को 
ही कमकियारै। 

जहां तक मुख्यमेनौ कौ विमुवित्त का प्रश्न है इस सम्बन्ध मे संविधान के गृ 
164 (1) मे उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के साद पर्यन्त अपने पद पर रहता है ।10 
सामान्यतया जव तक मुख्यमंत्री व उसका दल सदन मे बहुमत का आधार पति रै तम तक अपने 
पद पर रहते ह ओर जव वे सदन में बहुमत खो देते है, या किसी महत्वपूर्णं मुदे पर मंत्रिमंडल 
के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाय तो मुख्यमंत्री व ठसके मंत्रिमंडल को अपे पद 
से हटना होता है । इस सम्बन्ध मेँ सैद्धान्तिक व्यवस्था वं व्यवहार मेँ अन्तर देखा गया है। 
राज्यपाल से अपेक्षा को जात है कि वे ज्य कौ राजनीति भे तटस्थ भूमिका का निर्वाह कग 
तथा परिवार के मुखिया के रूप मँ राज्य व शासन को सताह मशवर देते रगे । व्यवहार्मे 
विभिन र्ज्यो के राज्यपार्लो ने केन्र के एजेन्ट के सूप मेँ उसके दिशा-निदेश पर काम किया 
है ¡ ेसी स्थिति में व्यावहारिक रूप में मुख्यमंत्री को द्यम का काम केन्द्रीय सरकार के दिशा 
निर्देश पर होता है । रेस स्थिति अधिकतर तब आती है तम केन्द्र व राज्य मेँ भिन राजनैतिक 
दलों फी सरकारे हो तथा दोनों में टकराव की स्थिति उलन ठो । इस सम्बन्ध मेँ कई भार 
अलग-अलग रर्ज्यो मे राज्यातो ने परस्पर विरोधी निर्णय दिये है । पश्चिम बंगाल में 1967 
मँ राज्यपाल धर्मवौर का मत धा किं अजय मुखर्जी की संयुक्त मोर्चा सर्कार मे अपना बहुमत 
खो दिया है क्योकि कुछ सदस्यो ने दल परिवर्तन कर सिया है ! उनका अदिश था कि मुख्यमंत्री 
को तुरन्त विधान सभा बुलानी चाहिये । जब मुख्यमंत्री ने एेसा कसे से ईकार कर दिया तो 
राज्यपाल ने मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल को पदच्युत कर दिया 1 1970 में राज्यपाल गोपाल 
ग्ने चरणसिंह सरकार को रमी हौ अवधारणा पर पदच्युत कर दिया । उन्देनि विधान सभा 
के निर्णय की मरतीक्षा नहीं कौ जबकि विधान सभा का अधिवेशन कुछ ही दिने मे होने बाला 
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धा । जुलाई 1998 में मोवा के राज्यपाल ने बहुमत खोने वाले मुख्यमंत्री को अपना बहुमत सिद्ध 
केले के लिये कहा.ेसा न कले प्रर ही नये मुख्य्म्री कौ नियुक्ति कौ । 


भूमिका एवं कार्यं : 
भारतीय सविधान ने राज्य के मुख्यमत्री को कहौ स्थाने दिया है जो केद्ध में पअधानमत्रीको 
दिया है । वस्ततः शासन संचालन का प्रमुख कर्ताधर्तो वही हे । मंत्रिमंडल का मुखिया चने के 
नति समस्त सतता उसौ मेँ अनानि्ति दै 1" मुख्यमत्री कै कारो को निम्नलिखित श्रेणियो मे 
विभाजित किया जा सक्ना है- 
भत्री-परिपद की ५५५ क्ति 
सेविधान के प्रवधानां के अनुकूल मुख्यमंत्री कौ नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा म्री-परिषद 
के अन्य सदस्यों कौ निमुक्ति भी रज्यपाल ही करता है परदेस वह ज्य के दुल्यमनी की 
सलाह पर करता है । वस्तुत मत्री-परिषद के सदस्यो की नियुक्ति मेँ राज्यपाल की कोई 
भूमिका नही है । मुख्यमंत्री ही मंपरियो का चयन करता है । राज्यपाल से यद अपेक्षा की जती 
है कि उन नामों पर अपनी सहमति अभिव्यक्त करे। मुख्यमेतरी तथा उसकी मं्री-परियद राज्य 
की विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, न कि राज्यपाल के प्रति । मुख्यमंत्री हौ मत्रिर्यो को विधां 
का वितरण कत्ता है ¡ उसी कौ अनुशसा पर मंभ्ियो को बर्खास्त किया जा सकता है । 
मेनर-पपिषद के आकार का निर्धारण भो वहो करता है । विभागो के वितरण के समय यथपि 
सिद्धान रूप पे मुख्यमत्री की स्वविवेक ही निर्भारक तत्व येवा है पर वास्तविकता मेँ उमे कई 
महत्वपूरण मुदो को ध्यान मेँ रखना पड़ता दै ! दल के वरिष्ठ तथा विश्वासपात्र सदर्स्यो को 
महत्वपूर्ण विभाग सौपे जति है ! अन्य महत्वपूर्णं तथ्य जो मदस्य के विभाग वितरण के समय 
विचापर्थ रखे पडते है, वे ~ राटी स्तर पर दल के उच्चतम नेतृत्वे की इच्छा, राज्य स्वर 
प्र दल के महत्वपूर्णं सदस्यों कौ इच्छा, राज्य के विभिन क्ष्रीं को उपित तथा पर्याप्त 
प्रतिनिधित्वे, विभिन जातियों यथा अनुसूचित जाति जनजाति, पिषडे वर्गं तेथा महिलार्भो का 
प्रतिनिधित्व इत्यादि । वस्तुतः मेबी-परिपद के स्थायित्व तथा सहज संचालन के तिये इन सव 
ध 4 रखना आवश्यक है फिर भौ सभौ वर्गो व समूर्टो को संतुष्ट करना संभव नही 
पातादै। 
जह तक मंबी-परिषद के आकार का प्रशन है यह भ मुख्यर्मनी कौ इच्छा पर निर्भर 
कएता है 1 भाषत सर्कार के मर्ासनिक सुधार आयोग (1960-70) की अतुर्शसरा थौ किं 
विधायिका मे सत्ता दल के कुल सदस्यो के दस्वे भाग से अधिक मनयो कौ संख्या नही देनी 
चाहिये, किन्तु व्यवहार भे राजनीतिक कारणो सै ेसा करना संभव नही ह प्रत! वस्तुतः जे 
मुख्यमंतरौ राजनीतिक रूप सै सुदृद्‌ स्थिति मे है तथा जिसे अपने दल के उच्च कमान का 
समर्थन प्राप्त है वही म्री-परिपद के निर्माण मेँ निर्णायक भूमिका का निर्वाह क पाता टै। 
राजनीतिक सूम से कमजोर मुख्यमतरी को सिद्धान्त ओर आदर्श मापदण्डों से कई भकार 
स पडता दै ताकि वह सत्ता मे रह सके ! अधिकतर रन्यो ये रेसा री देता देखा 
आस्ह्ादे। 
मुख्यमंत्री मत्ियो के विभागो का वितरण तो करता ही है उने फेरबदल भी कट 
सकता दै) व हते जा रहे मवी के विभाग में परिवर्तेन कर्के वह वसे यथास्थान रखने 
^ करवा है। कभौ-कभो मंग को ओर अधिक महत््पर्ण बनाते के लिये विभागो मे 
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त्वदीली कौ जाती दै । यह साप वतिं इस पर निर्भर कसती है कि मुख्यमतरी कौ स्थिति कितनी 
दृढ़ दै तथा उक्त मंकी कदल क्या स्थान तथा प्रभाव दै? 


मंत्रियों की विपुद्ति तथा त्याग पते 
मंत्री-पशियद के सदस्यो मेँ कोई यदि भुख्यमंगी क मनोनुकूल कार्यं नदी करता, सामूहिक 
उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का पालन मीं करता, अत्यधिकं अस्वस्थ है, अथवा अपने 
उत्तरदायित्व को सश्चमता से वटन नहं कर सकता तो मुख्यमंत्री उक्त प्री को त्यागपतर देने 
के लिये कट सकता है । यदि उक्त म्री एेसा के से इन्कार कर दे त मुख्यमंत्री सज्यपाल्त 
को सलाह दे सक्ताकि्मत्रीको पदसे वर्खास्ति करदे! कभी-कभी रेाभीहोतादैकि 
मुख्यमंत्री स्वयं पद से त्यागपत्र दे दे, रेसी स्थिति मे संपूर्ण मंती-परिषद को त्याग पत्र देना 
होता है । विधायिका मे वहुमत होने के कारण वही व्यित फिर मुख्यमंी निगुक्त होता है 
ओर वह मत्रियो का चयन तथा उनके विभागों का वितरण अपनी इच्छानुसार करता है । एेसा 
भरी देखा गया दै कि एक राज्य मतरी-परिषद के सभो सदस्य अपना त्याग-पतर मुख्यमंत्री को दे 
देते र जिसपे मुख्यरमंग अपनी इच्छा से मंगी-परिपद का पुनर्मठन कर सके । 

मुष्ययंनी तथा पंनरी-परिपद 

राज्य का मंत्री.परिषद एक त्रि-स्तरीय संगठन टै जिसमें सममे ऊपर स्थात कैषिनेट मंत्रियों का 
होता दै । कैषिनर महत्वपूर्ण विभागो के मत्िर्यो का छोटा संगठन होता है । कैवीनेर मंत्रियों 
के नीचे रज्यर्मत्री होते ई तथा उनके नीये उपमंत्री ! उपरमत्रियो की नियुक्ति बहुत कम अवसरे 
पटही होती देखी गईं है । गज्यमंत्री भौ दो प्रकारके हेते है- वे जिनके पास किन्टी विभागों 
कास्वतत्र भार होता है तथावे जो किन्दी वरिष्ठ मन्यो के सहायक होते टै) सामान्यतया 
कैनिनेट में कैविने मंतररयो के अतिरिक्त उन रज्य मत्रि्यो को भी आमंत्रित किया जाता है 
जिनके पास किन्ही विभागो का स्वरतत्र भार टो। कैबिनेर वैठर्को का स्थान, समय तथा मुदो 
का निर्णय मुख्यमत्री ही करवा दै । एमी यैठक कुछ घण्टे की सूचना पर भी शो बुलाई जा 
सकती है, किन्तु व्यवहार मेँ कैविनेट कौ ैठर्को की सप्ताह मेँ एक दिन निरिचत देता है । इन 
चैठर्को कौ जध्यक्षता मुख्यमंत्री हौ करता दै] कैविनेर मुख्य नीति-निर्माता होने के कारण 
इसकी वैठकों कौ कार्यवाही अत्यन्त कुशलता से संचालित करनी पड़ती है । यदि कहीं किसी 
प्रकार का भत वैभिन्य टो तो मुख्यर्मतरी उन दूर कएने क प्रयाम करता है । यह आवश्यक नही 
ैकिवहसरेनिर्णयकैविनेटकीवैठर्कोमेही ले! कई यार निर्णय वह सवयं लेता 
ओर वाद मे कैयिनेर को सूचित कर देवां है । सम्बन्धिन मत्री को विश्वास मे लेकर भी बैठक 
के पूर्व ही निर्णय लिया जा सकता दै, तत्पश्चात उसे कैविनेर कौ स्वीकृति के लिये रता जा 
सकता है । ेमी अनौपचारिक व्यवस्था तभी संभव टै जबकि मुख्यमंत्री को सपूर्ण म्॑ीमंडल 
का षिश्वास प्राण हो। ॥ 

कैयिनेर द्रा लिये निर्णय को ज्रियान्वित कने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग 

के मंत्री तथा सचिव का होता हे । मुख्यत्री इन क्रियान्वयन सस्थाओं का मूल्यांकन कवा दै 
तथा समय॑न-समय पर संशोधनालक या सुधारात्मक कार्यवाही करता है । 

भुख्य्ेत्री तधा राज्यपाल * 

मुख्यमंत्री राज्यपाल तेथा भ॑त्री-पर्िद के बौच कंडी का काम करता दै । मुत्रिमंडल मे लिये 

गये सभौ निर्णयो की सूचना वह राज्यपाल कौ देता है, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार मधान 


64 भात में राज्य प्रशासन 


मंत्री रा्ट्पति कौ मंनरिमंडलीय निर्णयो से अवगत कर्ता है । यदि रज्यपाल उन निरपयो से 
सहमत नही है तो वह उन्हे पुनर्विचार के लिये वापिम भेज सक्ता है ! सेकिन अगर वही 
भस्ताव दुबारा राज्यपात के पास आता है तो राज्यपाल को उस पर सहमति व्यक्त करनी पड्वौ 
है । सविधानं के अनुच्छेद 167 (1) के अनुसार मुख्यं का कर्तव्य है कि वह शज्यपाल को 
राज्य प्रशासन तथा प्रस्ताविते विधायन के सम्बन्ध मेँ समस्त सूचने दे । किन्तु राज्यपाल 
मंत्रिमंडल कौ कार्यवाही में हस्तक्षेप महीं कर सकता। 

एज्यपाल्त संघ तथा राज्य के वीचक्ड़ीकाभी काम करता है) इसी दायित्वके 
ञन्तर्मत वह राषटूपति, मधानमेत्रौ तथा कद्धीय मृ मंत्री को राज्य प्रशासन सम्बन्धी गुप्त विस्तृ 
मासिक प्रतिवेदन भेजता है जव तक ये मरतिवेदन राज्य अशासनं के संतौपजनकं पक्ष को 
भस्तुत करते रहते दै तब तकं ज्य प्रशासन तथा मुख्यमंनी के पद को कोई खतरा नही हेता 
लेकिन संतोषजनक मरतिवेदम न होने की स्थिति मेँ राज्य सरकार के अस्नित्वे को खत ह 
सकेता है | यह स्थिति जब बद्‌ जाती है तब अनुच्छेद 356 के अन्र्गव आपात स्थिति लागू 
हो जाती है तथा रज्य कौ लोकप्रिय सरकार का पतन हो जाता दै! 

रान्य मासन के अन्तर्गत गुल्यमंनी का ही यह विशेषाधिकार टै कि वह रज्यपाल 
से सीधे सम्पर्कं स्थापित कर सकता है ! मंत्री-परिपद के अन्य सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त 
नही है किन्तु फिर भी विभिन मत्री शिषटाचारेश राज्यपाल से मिलते रहते ईह । 


मुख्यपत्री तथा विधायिका 
मुख्यमंत्री मेत्री-परिपद तथा विधायिका के बीच मधान कड़ी है । बहुमत दल के नेता या संयुक्व 
दुल के नेता के रूप मँ वह अपनी उपस्थिति का अहसास विधायिका मे हर समय कराता रहता 
है । जितने भी वित्तीय तथा भैर वित्तीय विधेयक विधान सभा मे रखे जति है वे सधी मतिमंडल्‌, 
जिसका नेतृत्व मुखय्त्री करता है,द्राय स्वीकृत होने चाहिये । वित्तीय विधेयक को प्रतु कसे 
के पहले राज्यपाल की स्वीकृति भी आवश्यक है । यद्यपि बजट की तैया वितत मंत्री द्वार कौ 
जती दै तथापि मुष्यमंगर पूरौ तरह से इस प्रक्रिया से जुड़ा रहता है । कभी-कभी मुख्यमेव के 
पास हौ (भैसाकि 1993 से 1996 तक शरी भेयोचिह शेखावत के पास था) वित विभाग होने 
मे मजट की तैयारी वही कती है । वह राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता है, अतः समय-समय 
पुर विभिन्‌ नीतियों को स्पष्ट करता दै । नीति सम्बन्धी सभी प्रमुख घोषणां मुख्यमंती द्वारं 
की जातौ दै) विधान सभा के वाद-विषादर्मे वह सक्रिय रूप से भाग तेता है, वथा यदि 
मंत्री-परिपद का कौई सदस्य प्रश्नोत्तर काल के समय उपयुक्त एवं संतोषजनक उत्तर 
स्थिति मे नहीं होता है तो मुख्यमतरी उसकी तरफ से सरकार के पश्च को स्पश करवा है। 
समय-समय पर राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारो किये जति है, षे वस्तुत. सुख्यर्मतरी तथा 
मंतिमेडत द्वा ही स्वीकृत किये जते है । उल्तेखनीय दै कि संविधान के अनुच्छेद 213 के 
अनृत राज्यपाल को अधिकार है कि वह किसौ प्रस्तावित अध्यादेश के मसरौदे पर हस्ता 
न करके अपनी असहमति भकट करे किन्तु रेसी स्थित्यां बहुव ही कम उत्प देती दै । एन्य 
विधान सभा छ कार्यसूची यद्यपि विधानसभा अध्यशच निरिचत करता दै पैसा वद मुख्यत 
की सलुट के आधार पर कप्ता है । 

मुख्यमेरी अपने षद पर वियान सभा के विश्वास मात के यर्यन रह सकता है । 
वस्तुतः मुख्यमंत्री को अपने दल के साय-साव वियेथी दल के विधायको की भावनार्भो का 


\॥ 
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ध्यान रखना पडता है! अपने दल के कुछ वरिष्ठ विधायकौ को वह मंत्रिमेडल तथा 
मत्री-पर्पिद मे शामित करता हो है । अन्य महत्वपूर्णं विधायकों को सोक उपक्रमों इत्यादि मेँ 
उच्च पद देकर सं कत्ता है । विधी दल के विधायको से उचिते तालमेल बैठने से ही 
मुख्यमंत्र अपना कार्यकाल सुचारू रूप से पू कर सकता है अन्यथा हर कदम पर विरोध का 
सामना करना पड़ सकता है जो अन्ततः विकास कार्यो मे अवरोध का कारण बन जाता है । 


राजस्थान में यह स्वस्य पर्णा रही रै कि मुख्यरमत्री विरोधी दलों के विधायकों के 
सथ सम्पापूर्वकः व्यवहार क्रत दै अपर कगे के दिका तथा अन्य आवश्यक कारणों से 
विरोधी दलो के सदस्यों को मुख्यमंत्री तथा मंत्री-परिपद के अन्य सदस्यो से सम्पर्कं कटा 
पडता रै तथा कई अनुरोध कसे हेते हँ । मायः देखा गया टै कि रेस अवसरो पर मुख्यमंत्री 
तथा उसके साथौ इन विधायको के मतं एवं इच्छ का भरपूर ध्यान रखते है । यद्यपि सभी 
अनुशंसाएं एवं इच्छां पूरी नदी की जा सकती, तो भी मुख्य बात तो व्यवहार की दै । इस 
भ्रकार की स्वस्थ परम्परा के लिये वास्तविक श्रेय श्रौ मोहनलाल सुखाडिया, श्रौ हरिदेव जोशी 
एव श्री भैरोसिंह शेखावत को मुख्य सूप से है । 


मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देकर राज्यपाल को सदन भग कले की सलाह दे सकता 
दै! य राज्यपाल का अपना दृष्टिकोण दै कि बह मुख्यमंत्री की सलाह स्वीकार करे या 
स्वषिवेक का प्रयोग करे। 


मुख्यमंत्री : प्रशासकीय भूमिका 
एक राज्य के मुख्यमंबरो कौ सफलता इस बात पर अत्यधिक निर्भर करती है कि वह अपने 
मन्निमंडल व मंत्र-परिषद के माध्यम से विभिन विभागो मे तालमेल तथा समन्वय किस भकार 
स्थापित करता दै! कुछ शासकौय विभाग मुख्यमंत्री रत्य रूप से अपने आधीन रखता रै । 
कौन से विभाग मुख्यमंत्री वेः पास रहेगे इसके लिये कोई निश्चित नियम नहीं है, यह 1 
की स्वयं की इच्छा तथा ४५२०५ सार किसी विभाग के महत्त के ऊपर निर्भर कता हं । कोई 
म॑ मंत्रिमंडलसमे हटताहैतो व्यवस्था होने तक वह विभाग भी मुख्यमंत्री के पास 
ही रहता टै } जन किसी विभाग का उत्तरदायित्व मुल्यमंत्री भत्यक्ष रूपसे संभाल तेताहैतो 
उसकी शक्ति व कार्य अन्य विभागो के प्रभारी मंत्रियों कौ भांति ही होती रै । राजस्थान मे 
ेसे कई अवसर आये हैँ जबकि एक मुख्यर्मत्री के पास लगभग एक दर्जन विभाग रहे है । 
सिद्धान्त रूप से मुख्यमंत्री को उतने विभाग हौ अपने पास रखने चाहिये जिनका प्रबन्ध वह 
करुशलतापूर्वकं कर सके । इसीलिए उसकौ भरवन्धकीयं कुशलता व क्षमता हौ यह निर्धारिद 
करती है कि किसी मुख्यमंत्री के पास किते विभाग रहैगे ? 

दिसम्बर,1998 भे नव-नियुक्त मुख्यर्मवी श्री अशोक गहलोत का मत है कि मुख्य 
को अपने मरतयक्ष अधनं कम से कम विभाग रखने चाहिए तथा उसे “मोनिटरिग” एलं पर्यवेक्षण 
पर ही अषना ध्यान केद्ित करना चाहिए । यहौ मत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय 
सिह का है । राजस्थान मेँ अधिकतर मुख्यमत्र्यो ने सामान्य अशासन, योजना विभाग, कार्मिक 
विपाग तथा प्रशासनिक सुधार विभाग जैसे महत्वपूर्ण पद अपने पास रखे है । शस सम्बन्यमे 
कोई कठोर नियम अथवा परम्परा नहीं है, किन्तु सामान्यवया वे विभाग मुख्य्मनी के अधीन 
होते है जिनका मशासनिक समन्वेय के लिये सर्व्वे महत्व दै । 
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इप्र सम्बन्ध मे एक उल्लेखमीय वध्य यह टै कि 26 फरवर, 1999 को श्रौ अशोक 
भहलोत ते अपे अधीन सभी 17 दिभार्ो को अपने सद्योगी मियो मे यार दिया। उनका 
मानना दै कि मुख्यपृत्री दिन-परतिदिन कै प्रशासनिक दायि स यदि अपने को मुक्त रवे वो 
दह शसन पर नित्रण एवं उप्तकी मानि अधिक कुशलता से कर सकता दै} किनु 
तेदोपरन्त यट अनुभव करिया षया कि कतिपय अत्ति महत्वपूर्ण नीतिर्यो, नियुक्तया, 
प्रशासनिक मियं्ेण, वित्तीय स्वीकृतिरयो आदि के मामले मुख्यत के पास अनुमोदन हैदु अते 
आवश्यक दै । अतः 1 अप्रैल.1999 को रजस्यान के राज्यपाल मरे इस सिलसिले में संविधानं 
फे अनुच्छेद 166 कौ धार 2 व 3 के तहत प्रदचच अधिकारं के उपयोग के साय कार्थं संचालन 
नियमो मेँ संशोधन किए) 
इस संशोधन के अनुसार अग भखित भारतीय सेवाओं भौर राज्य स्तरीय सेवार्थं 
के अधिकारियों कौ मियुक्रिि,स्थायीकरण ओर पदस्थापन के मामले मे मभार मंत्री के पास 
जने के साथ मुख्य सपिवं के मार्फत मुख्यमेव कौ स्वोकृति के लिये भेजे हग । इस स्तर 
कै अधिकारियो कौ बरखास्तमी, दशना या अनिवार्य सेवामिवृतति के मामले भी मुख्यर्मी के 
पार स्वीकृति के सिये ज्ये । राज्य के सिव, विशिष्ट सिव, अतिरिक्त सथिव विपां के 
प्रमुखो कौ नियुक्ति एवं स्थायीकरएण सम्बन्धी भदेश जायी किए जार से पठते मुख्यमंत्री कौ 
स्वीकृति लेना आवश्यक दोगा । 
राज्य लोकवा आयोग के अप्यक्ष, सदस्य, सिव एवं उप सिव कौ नियुक्ति के 
अस्तवे, विधाने सभा भंग कले एवं चुनाव तिथि तय के सम्बन्धो मामलों के अदेश भौ 
मुख्यमेत्री की मेजूरौ के बाद ही जाते हेगि । सरकाते विमान एवं दैलीकोष्टर का संचालन, 
गाटपतति एवं प्रथानरमतरी की यत्र, एक कतेड रुपये से अधिक कौ सरकारी संपति वेधने, 
स्थानीय निकाय, सहकारिता तथा पचायतो गज सदित सभौ चुनी गई संस्थाओं को भेष कले, 
जनप्रतिनिधि्यो के छिताफ कार्यवाही तथा विभिन विभागो, स्थानोपं निकायो मे सलाहकार 
समिति जननि तथा किसी भौ अन्य मानद नियुवित के मामले पर भी मुख्यमंत्री का निर्णय 
जरूरी होगा । लोक सेवक के पद पर रहते ए सरकारी संपति के नुकसान की भरपाई के, 
विधायिका मे सचिव, उपसविव, सहायक सचिव कौ नियुक्ति ओर नौति संधो मामलों मे 
अदिश देने सै पटले भी मुख्यमेत्रो की स्वीकृति सेना आवश्यक होगा । व 
राज्यपाल सम्बन्धी मामले, महाधिवक्ता, अतिरिक्त मह्मधिवक्ता ओर सर्कार वकीरतो की 
नियुक्ति तथा नेदम्‌ रम्बन्थी मामलों के अदेश भी मुख्यमत्री कौ जानकारी विना जरौ नही 
किए जा सरकेगे। 
संशोधा भे यिनी मुकदमा चलाए किसी को मिरपतार केरे के लिए मण्डल गठित 
करने तथा मौत खे समा भाण व्यक्ति की क्षमादान याचिकाओं के मामलों मेँ भी मुख्यमंत्री 
कौ स्वीकृति अगेश्यक हेगो ! 
राज्य की शांति व्यवस्था को भावित के ठथा सांप्रदायिक तनाव एवं अशांति 
कैलनि वाले आदोलन व गजनीतिक स्थिति के यरे मे पाश्चिक तथा विभेष पिपोरं भो मुख्यमती 
की स्वीकृति के बाद दौ जायी कौ जा सकेगी ! अदुसूधित जाति, जनजाति एव पिच जाति 
के हितं सम्बन्धी यामर्तो के अदेश भी मुख्यमत्री की जानकारी के बाद ही जरी ठनि) 
मुख्यमननी दवाय विभार्मो का वितरण एवं केरवदल अपने दल के लग कौ पुरस्कृत 
कसे एवं योग्यता एवं अतुभव के आधार पर विषय मा्दटित कसे के उदस्य मे किया जवा 
विभागो का प्रभासो बनाकर दल के वरिष्ठ सदस्य को महत्व व सम्मान दिया 


भु्पमंत्री [| 


डना दै इसके टक विरसौन प्रहच्यपर्ण विभाग मे हाना किमौ मंत केप्रभावकोक्मक्मे 
या सरायत्‌ माध्यम द सदना र।12 मुख्यमन्ने मुखाडिया के ममयमे मधुरादास पुर्वे 
वित्त म॑गसय प ट्यना देमा टौ एक कदम दा । रिवचरणं मदुर > चन्दन मल रद मै विते 
विभाग स्वयं ते लिया पा ओौर उदे रजस्यान नद परियोजना विभाग सीर दिया था! 
शजनीतिक दृष्टि से अतिरिकः मदल् षे वाले मगरी का राजनीतिक कद विभाग परिवर्तन द्रा 
छोय किया जा सदना टै! इ प्रफार मपरी-परिषद मे तरिषमों का यंटवाय राजनीतिक एवं 
प्रशासनिक ओधार दमो पर किया जाता टै । 

प्रयासं कौ सफलता के लिये आवरयरु टै फि मुख्यमेती, अन्य मत्रियो एय तोक 
सेवकौ मे मौदादपूर्मं सम्बन्ध द. देमा वातावरण ननि म मुख्यमनी मटच्तपूरणं भूमिका का 
निर्वाह फर सस्ना दै । सवैधातिक दृष्टि से देपे तो रान्य में नीति-निर्माण का कार्यं मुष्यरमरी 
यञन्यमंत्री कनेर फिन्‌ य्यावप्वि सूपसे दकषत मे लोक मेव्यो कौ भूमिका केः महत 
को नकारं नर्त ज सक्ता नीति-निर्माण के तिये आवश्यक मूचना, व ओंकडे तोदः सेषयो 
द्वार चै प्रस्नुते किमे जति रै। इम प्रकार वे मीति-निर्माण का आधार यनाति ह। इसके 
अगरिरिक्त मुख्यमेत्रौ व उनके सहयोगिये द्वात वनाई नोति तथौ सफल हे सक्तौ ह जव कि 
लौफ सेवक ठन उसी भाव्रना के अनुरूप कार्यं रूप म परिणत के। देते में मुख्यमप्री का 
अपने विभाग केः भर्रिमों तथा लोक सेवे के माथ परम्पर सम्बन्धो कौ भूमिका अत्यन्त 
मटल्वपूणं दे जानी दै। 

राजस्थान में मुख्यमत्रियों का रज्य के लोक सेवको के साथ आस्या एवं विश्वाय 
का सम्यन्य एदा ६ै। विभिन विधागों के सिव, लोक उपक्रमो के मुख्य कार्यपलक 
विभागाध्यश, पुलिस मटानिदेशक, लिला कलक्टर आदि अधिकारो आवश्यकना पडुने प्र 
भुख्यमंगी को आवश्यक मूचनायें देने के अतिरिक्त उसे निर्देश एवं परामर्शं भौ प्रान कएने 
गह्मै है । एमे अनौपचारिक सम्यन्थ राजस्थाने की मरशासनिक संस्कृति कौ विरोपता रह दै । 


५, मुख्यमंत्री का सचिवालय 
मुख्यर्म्रो पद के यदृते दायिल को देखते हुए यट .आवर्यक टै फि उसकी सहायता के लिये 
याभ्य व कुशल प्रशामको का समूद दो । न म मुल्यर्मबी सदिव्रालय कौ स्थापना 1951 
„भद धो। इम सवियातय का मुख्य कर्थ. मुम दरण दियं ददशो का पातन ग्न्य ` 
-सम्भाग व जिला पासनं ठत सं तरीके सेद हं मानी यद.दवनादै। यह अपी 
करव्यो क सिम मख्यम क पति टी उततरदायौ है) यहे सुख्यमतरी वौ यारओं व पत्रायार से 
मम्बन्पिते मामर्लौ कै लिये जिम्भेदार ई । लोगो कौ शिकोयरवे को दूर कला, मुख्यमंत कोष 
का प्रयोग, मुख्यतो के आसवासरनो कौ अनुपालना आदि मरत्वपूर्णं कायो का देखना इस 
सषिप्रालय का दायित्व है । 
दिसम्बर्‌ 1998 तक मुख्यमत्रौ सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख मुख्यमत्रौ का एक 
सचिव टोवा था जो भारतीय प्रशासनिक मेवा का एक वदिष्ठ अधिकारौ था { ठसक सहायता 
के सिये दो उपसयिव, दो विशेपाधिकाप, एक सद्ायक निदेशक, एक सदायक सेखाधिकाते 
एवं एक अनुसंधान अधिकारी (जन अभियोग) हेते थे । इनके अतिरिक्त मुख्यमवरी कमै 
सहायतां के लिये एक प्रेस सलाहकार, एक जनसम्पर्क अधिका, एक प्रेस अरैची, एक प्रमुख 
िजी सचिव, एक निजी सथिवे, एक अतिरिक्त निजी सचिव, एक अपर पुलिस अधीक्षक 
(सतर्कता), एक उप पुलिस अधौक्षक (सतर्कता) कार्यं करते है। 
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सचिव कां कार्य मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता देना तो है हौ साथ ही वह 
मुण्यमंपरौ के साथ कभी-कभी दरि पर जाता है, गुप्त-पत्ौ व दस्तविजों को अपनी निगरानी मेँ 
रखता दै, मतरिमंडल के निर्णयो की अनुपालना सौ तरीके मे हो रही है या नहीं यह देखत दै, 
मुख्यमंत्री की महत्वपूरण मर्धो के बार मेँ सूचित करता है, उसे विधान सभा के कार्य में सहायता 
करता है एवं मुख्यमंत्री के पास जाने वाली हर फाइल पर वह अनौपचारिक दिणणी 
सिखता रै जो मुख्यमत्री को निर्णय तेने में 1 है। 


देखा गया रै कि मुख्य के कार्यालय तथा विशेषतया मुख्यमत्री के सयिव का 
अमौपचारिकं महत्व शासकीय एवं अशासकीय कत्र मेँ ओपचारिक संगठनों से काफी अधिक 
हये जता दै । इसका मुख्य कारण यह है किं शासन की सर्वोच्च सत्ता अर्थात मुख्येन का पूर्ण 
विश्वास इस संगनं को उपलब्य है । अतः यह सुमिरिचत केना वांछनीय है कि मुख्यमेमौ 
कार्यालय एवं मुख्यमंत्री सचिव का प्रभाव सरकार के अन्य अंगों पर अनुचित रूपमे हावी न 
हो अर्थात वे अपनी भूमिका का निर्वाह विवेकसंगत एवं संतुलित ठंग से करं । 


मुख्यमंत्री सचिवालय का पुनर्गठन 

9 दिसम्बर, 1998 के राजस्थान राज्य सरकार के अदिश के अनुसार मुख्यमंत्री सचिवालय में 
अव एक मुख्यमंत्री सचिव के स्थान पर दो मुख्यमंत्री सचिव होगे जिनके बीच र्मे कार्यका 
नंटवाप इस प्रकार किया गया दै-- 

श्री सीकर. मैथ्यू, सपिव, मुखर्जी, मथम 
. कार्मिके विभाग 
. सामान्य प्रशासन विभाग 
, अ्रशासनिक सुधार विभगि 
मंतरिमंडले सचिवालय 
, सम्पदा विभाग 
„ नागरिक ठडयन विभाग 
, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो 
. नीति निर्घारण प्रकोष्ठ 
„ आयोजना विभाग 
10. आयोजना जन शवतत विभाग 
11. मत्स्य विभाग 
12. यातायात विभाग 
13. वित्त एवं करागेपण विभाग 
14. आबकायै विभाग 
15. इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग 
16. ऊर्जा विभाग 
17. ऊर्जा के गैर परम्परागत साधन विभाग 
18. सार्वजनिक निर्माण विभाग ४ 
19. विधि एवं न्याय विभाग \ 
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भातमे रज्य मामन 


मुख्यमती 


20. निर्वाचन विभाग = 


21. जने स्वास्थ्य 10 

22. खाद्य एवं नागरिक 

23. स्वायत्त शासन विभाग 

24. नगपौय विकास एवं अवसन विभाग 

25. कृपि विभाग 

26. भू-जल विभाग 

27. महिता एवं बात विकि विभागं 

28. पर्यटन विभाग 

29. कता एवं सस्कृति विभाग 

30. भेड व उन विभाग 

31. कृपि विपणन विभाग 

32. इयती एवं पशुपालन 

33. आयुर्वेद विभाग 

34. परिवार कल्याण विभाग 

35. महविघ्रालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा 

35. सुचना एवं जन-सम्पर्कं विभाग 

37. तकनीकी रिक्षा 

38. युवा एवं चेलकूद 

अने मुख्यमेत्री सचिवालय मे चार उपसचिव है जो मुख्यमंत्री के दौ सधिष की 

सहायता करते ह ! 


निष्कर्य 
एके ज्य के शासन एवं प्रशासन की कुशलता एवं प्रभावशीलता उ राज्य के मुख्यमंत्री के 
व्यक्तित्व एवं दक्षता पर निर्भर करती दै ! राजनीतिक सूङयूञ्, दूरदर्शिता, नियोजमे शक्ति, 
प्रशासनिक क्षमता, प्यवेकषण कुशलता, टीम भावना, अभ्परिरणा, प्रगतिशीतता एवं 
विकास्‌-उन्युखता के गुणों से मुक्त मुख्यमेव अपने राज्य करे सार्थक एवं प्रभावशाली मेतृत्व 
अरदयान कर सकत है । सरैभाग्य से रजस्या भे कुशल नेतृत्व भदान करे काले मुख्यमतरियो ने 
इस रज्य क साम॑ती परम्प एवं सामाजिक -आर्थिक पिच्डेषन के कुचक्र से वाहर निकालने 
म काफी सफलक्ना अर्जित्र की है। प्रकृतिफ कारणो, विशेषतया मरुस्यलीय विस्तार के 
फलस्वरूप, राजस्थान उनत एवे विकसित राज्य की त्रेण मे नटीं आ पाया, किन्तु इस 
असंतोषजमक स्थिति का कारण यहो का प्रशासन नहीं है । देखा जाय तो प्रशासनिक व्यवस्था 
ने सजस्थाने को स्वामीण प्रगति के पथ पर अपसर कले चेतु पूर्ण प्रयास किये है तथा 
रजस्थान्‌ का स्वरूप 1990 के दशक मे एक गतिशील राज्य का वना दे ! इसके सिये श्रेय 
राज्य के राजनौपत्निक एवं प्रशासनिक नेतृत्व कौ जाता है । कमियां तो है, किन्तु उन पर विजयं 
भप्त कसे के प्रयलंं मे कमौ नही आनी चघ्यि 


2 भारते पे रज्य प्राव 


श्री मोहनलाल सुखाडिया,श्रौ दरिदिव जोशी एवं शनी भैरेसिह रोखावत जपे कुशत 
मुख्यम्रियो मे अपने विवेक, संतुलन एवं प्रशासनिक प्रवीणता से जो नेतृत्व प्रदान किया है, 
वह प्रशेसनीय है! 
आगे अमि वे समय मे यह देखना होया कि श्रौ अशोक गहलोत द्वार कतिपय 
भसासनिकं विभाषे को प्रत्यक्षतः अपने अधीन रमे के स्थान पः केवत भोनिटि' क 
अति-मच्त्वपूरण दामित्व को हौ निभानि के नवौन प्रशासनिक संकल्प का मभाव समपूर्ण 
शासकीय तेतर प क्या पदता दै ? इसी प्रभाव पर भविष्य मे मुख्यमतर कौ शासकीय शेत 
कार्ूपरमिर्धरकोणा। 
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अध्याय 5 
राज्य शासन सचिवालय 








राज्य सथिवालय,राज्य शासन व भरशासन का वह केन्र जहो से त्यक्ष रूप से नीति निर्धारण 
तथा परोक्ष रूप से नीति के क्रियान्वयने कौ भक्रिया संचालित होती है । इस प्रशासनिक य॑रयना 
के शिखर प्र राजनीतिक नेतृत्व, मध्य भँ सचिवालय तथा अन्त मे निदेशालय हते ई । 
सथिवालय वस्तुतः सत्ता का हदय है, जहो से शासन शरीर के लिए अवश्यक निर्देशके रूप 
मँ रक्त संचार प्राप्त होता है) 


सरचना 

केन्द्र सकार की भाति, भत्यैक राज्य सरकार का एक शासन सचिवालय दता दै, जो राज्य 
शासन कौ उच्यतमं संस्या है । महाराष्ट मे इसे “मेतरालव" के रूपमे जाना जाता है । नाम से 
तो प्रतीत होता है कि सथिवालय “सचिवों” का आलय (ध है, किन्तु वासव मे सह सचिवों 
के अतिरिक्त नके उच्यत शजनीतिक अधिकारी मंभियों का भौ कार्य-स्यत है अर्थात्‌ 
सचिवालय वह स्था दै जहों राज्य सरकार के सभी मत्रि्यो, सचिवों तथा उनके अधौनस्थ 
अधिकारियों के कार्यालय स्थित हीते है । राज्य सरकार करे सभी विभाग इस संस्याके अंग 
होते है। यह एक अंतर समञ्च लेना चाहिए । सचिवालय कै अधीन करई कार्यपालक विभाग 
अथवा निदेशालय हेते है,वे सचिवालय के अंग नही होते । जैसे राजस्थान का उच्च तकनीकी 
शिक्षा विभाग तो सपिवालय का जग है, किन्तु इसके नीचे कार्ये निदेशालय सैम कीलेन 
शिक्षा निदेशालय, सचिवालय का अंग नहीं है ! वह तो कार्यकारी विभाग है । विभाग तथा 
कार्यकारी विभाग मँ अन्तर है । सचिवालय का सम्बन्ध मूलतः "नीति" से है । इन नौति के 
क्रियान्वयनं के लिए कुछ संस्थाएं होती टै जिन्हे कार्यकारी संस्थां या विभाग कहते ई । 
कार्यकारी विभागौ के पमुख को अलग अलग नामो से जानां जातां दै यथाः निदैशक, 
महानिदेशक, महानिरीक्षक, आयुक्त, नियन्रक आदि, पर सामान्यतया इन्द विभागाध्यक्ष कहा 
जता है । सचिवालय विभागों कौ स्थिति वरिष्ठ तथा निदेशालय विभागो कौ स्थिति कनिष्ठ 
होती है! सचिवालय मेँ कृपि उत्पादन विभाग का ग्रमुखं सचिव, कृपि उत्पादन हेता है, तो 
निदेशालय मे निदेशक, कृषि विभाग का प्रमुख हेता है । सचिवालय के भत्येक विभाग के 
साय कार्यकारी विभाग सम्बद्ध नहीं होते ई, विशेषकर उन विभागो के साथ जिनकी भूमिका 
परामर्शीय एवं नियच्रकीय है, जैसे वित्त, कार्मिक, योजना एवं प्रशासनिक सुधार! सचिवालय 
का विभाग भमुख अधिकांशतः सामान्यज्च होता है, जयकि निदेशालय कां विभाग मुख 
सामान्यतया विषय-विेषङ्ञ होता है । 

कुछ रसे भी विभाग ह जहां सचिवालयनिदेशालय का पृथक्करण नही पाया जाना, 
जैसे मामीम विकास तथा मचायती राज विभाय, रदत विमाग, खाच एवं नागरिक आपू 
विभाग आदि । इसी प्रकार कतिपय महत्वपूरण विभाग ह जो केवल सचिवालय तक ह सीमितं 
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जैसे कामिक विभाग, अशासनिक सुधार विभाग, सामान्य प्रसासन विभाग, नियोजन विभाग, 
चित्ते विभाम,दिधि विभाग आदि! 


भूमिका 

समस्थान शासन सथिवालय कौ भूमिका के मुख्य आयाम इस प्रकार दँ : 
1. मीति-निर्माण 
सता के केन्र के सूप मे विवाय राज्य सरकार के सभी शक्रितियो का सोत रै! यह राज्य 
स्कार कौ मुख्य नोति.निर्माण संस्या है। एज्य प्रशामन मे सम्यन्यित सभी मामलों पर 
पुख्यम्री एवं अन्य मंत्रियों को यह नीवि-निरूपण मँ सहायता प्रदान कता है} नीतिर्यो का 
यह उद्गम स्थत रै, साथ हौ उनके संशोधन का केन्र भी यहो रै । 

सचिवालय मे ही स्थित यंत्रिमंडस सथिवालय रमु नौपिःनिरूपण संस्था है । साय 
ही मुख्यत एवं मुख्य सथिव के कार्यालय भी इस सम्वन्य मे महत्पर्ण भूमिका निभ र! 
सचिवालय म एक नीति-नियोजन इकाई भी दै जिसका सचिव मुख्य का सथित दी र 
वैते प्रत्येक विभाग के मत्री एवं सचिव एकौकृत रूप से अपने-अपने विभाग के विष्यो से 
सम्बन्धित मीतिर्यो के रूप्‌ वनानि के लिये उत्तरदायी टै । यही प्रारूप मुख्यमतर की स्वीकृति 
के पश्चात मंत्रिमंडल कौ बैठक मे प्रस्तुतं किये जति ई! राज्य की ओद्ोगिक नीति, कृषि 
नौति, स्वास्थ्य नीति, आवास नौति आदि सचिवालय में विभिन्न स्तते पट मंन के ही परिणाम 
है! किन्तु कई बार कुछ नीतियां विभिन विभागो के पापस्पप्कि मतभेद के कारणं अंतिम 
अवस्था तक मही पहुच पाती । 1905.96 मे पर्यटन नीति का यती हात हुआ, क्योकि 
परिवहन विभाग इस गीति के कुछ भार्गो से सहमत नहीं था । उधर, 1996 मे ही परिवहन सौति 
भी केर सरकार की कतिपय मुदो पर स्वीकृति के अभाव मे अटकी रह गई थी । किन्‌ 
सामान्यतया एेसौ कठिनाइयो नीति9क्रिया मेँ देखने को नदी मिलती । 1994 के पश्चि 
शजस्थान शामन मधिवालय मे सथिवो की समितियो कौ मवी व्यवस्था कारय कर पी ह। 
इस व्यवस्था के अनरमत सम्बन्धित विभागौ के सचिव मीतिगत मनो पर विचारविमर्शं कलते 
है मलूर प्रावलियां भौ कई बार इस समित्रि को समोक्षा के लिए भेज दौ जती रै! 
सिवो कौ समिति के कु सदस्य स्थाई लेते ह, याको सम्बन्धित वियो के सचिव ठेते र 
तेथा मुख्य सचिव द्वारा मनोनीते भौ किये जते ह । 


2. सूचनाओं का केन म 
मीति-निर्पण काशषेत्र हो अथवा नीति तिष्फदन एवं मूल्यांकन का, सही सूषेनार्ं एवं अक 
अपि आविश्मक है जिनके आधार पर नीतियां एव निर्णय लिये जाते ई । सथिकलम रव्य 
भ्रशाएन केः सभौ पटतुओं के गरि मे सूदनाएं एकगरितं कते, उनके वर्किरण एवं विश्लेषण 
कसे एवं आवश्यकता षने पर ठरे विभिन संस्याओं को सम्मेपित करे का दायित्व निभाता 
दै 1 यह कार्यं आयोजना एवं वित विभाग र सेके है) भयोजना विपाम्‌ के अधीन 
कार्थं करए कम्प्यूटर विभाय, सूचना विभाग एव जिला आयोजना सम्मा 
विकासात्मक सांछ्यिकी के एकवण एवं वभीकिएय में विशेष सफलता अरित कर सके हं! 

3. भुर्य सपखयद्छ सस्या 

सज्य प्रशासय पे निदेशसय, मंडल, निगम, सोक उपक्रम, येकीय एवं स्थानीय संस्थाओं का 

भिर हुआ रै । समस्त अरासतिक तत्र को एक सूत्र मे वाधते का दायित्व सथिवातय 
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का दै । प्रशासन की मुख्य समन्वयातक संसा है-- मंत्रिमंडल सचिवालय, मुख्यमंनी का 
कार्यालय, मुख्य सचिव का कार्यालय, आयोजना विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग, कामिक 
विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, सामान्य प्रशासनं विभाग तथा अन्य सचिवालय स्थित 
विभाग । सचिवो की समितियां तथा आयोजना एवं विकास समन्वय समितियां भी इस धेत्र 
मेँ महती भूमिका निभाती है) 
, 4. नियमन एवं नियच्रण 
सरकारी मशासन के विभिन पहलुओं पर नियमःनिरूपण का कार्थं सपिवालय के विभिन 
विभागों मे होता है। इनमें से मुख्य कार्मिकः, वित्त एवं दिधि विभाग है । अन्य विभाग भौ 
अपने-अपने शत्र से सम्बन्धित नियम बनति दँ जिन्हे मंत्रिमंडल अथवा सम्बन्धित मत्री की 
स्वीकृत्ति से घोषित किमा जाता है } 
स्कार योजनाओं, नीतिर्यो, कार्यक्रमो एवं त्ियर्मो का पालन एवं कुशत निष्पादनं 
विभिन मिदेशालय एवं अन्य संस्याएे कर, यह सुनिश्चित करना सचिवालय का ही कार्यं है । 
मीिरयो एवे निर्णयो के निपादने पर निगरानी रखना सथिवालय का ही मुख्य दायित्व है । 
5. संसदीय एवं विधायो कार्य 
रज्य सरकार के प्रशासने के बरे में संसद अथवा राज्य विधान समभार्मे उटाये गये श्न का 
उततर तैयार करना, विधायी समिति के समक्ष प्रशासन का प्रतिनिधित्व, नये विधेयको का 
विण, पुराने विधानों मे संशोधन आदि से सम्बन्धित मामले सथिवालय के ही काके 
अति है। 
6. केन्र एव अन्य राज्यो से सम्यन्य 
एजस्थान राज्य के केन्र स्कार एवं अन्य रायो से सम्बन्धित प्रशासनिक मामले राज्य 
सचिवालय के विभिन विभागों के कार्ये मे रौ आते है । केन्र सरकार से मिलने वाली 
सहायता, ऋण, कार्यक्रमों से सम्बन्ित निर्देश आदि के मामले सचिवालय मेँ ही निपदाए 
जति है । मुख्य्त्री एवं मुख्य सिव के कार्मालय इस सम्बन्ध मेँ महती भूमिका निभति है } 
विभिन राज्यो से सौमा-निर्पारण, नदी-जल, नहसी-पानी, पर्याविरण-सुरक्षा, तस्करौ-निरोध, 
दस्यु-ठन्मूलन आदि से सम्बन्थित निर्णय एवं उनके निष्पादनं के मामले सचिवालय के ही 
कार्यक्षम अतिरै। ॥ ् 
9, कार्विक प्रणासनं 
सचिवालय के कार्मिक विभाग मे अखिल भारतीय सेवाओं एवं मुख्य उच्चतर राज्य सेवाओं 
के मामले निपयए जति दै । इन सेवाओं से सम्बन्धित नियुक्तिं, पदस्थापना, पदोन्नति, 
स्थानान्तरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि इसी दिभाग के क्षत्राधिकार मेँ आते ईै। नये 
पदों का सृजन, उनका नियमन, अधिकारियों की पुनर्वियुक्ति, त्यागपत्र, विशेष वेतन, भके, 
पशनं आदि के मामले भौ यहीं निपराए जाते है! हँ, कई विभागीय सेवार्थो एवं मध्य एवं 
निम स्तर के कर्मचािरयो के कार्मिक अ्रशासन सम्बन्धी मामले सम्बन्धित विभागो मेही 
, तिणीत होते है । राजस्थान सेवा नियम, आचरण एवं अनु्चासनात्मकं कार्यवाही नियम आदि 
सथिवालय में हौ निरूपित एवं संशोधित हेते. टँ । न 
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8. विनीय प्रसासनिक नियन्रणं 
सचिवालय स्थित राजस्थान सरकाए् का वित्त विधा वित्तीय प्रशाषन एवं तियन्रण का मुप 
केन्र रै} विभिन्ये विभागे से प्राण आय एवे व्यय के अनुमाने षो संयोधित कए साकार का 
वाधिकं यजट वभाना, विभागो फो व्यय कौ वित्तीय स्वीवृतिया प्रदानं कणा, बजट मे संशोधनं 
के प्रस्तावों कौ समौशा कपना, वाणिज्य कर एवं उत्पाद कर विभा पट नियन्रण रखना आदि 
१ के मुख्य दायित्व है । राजस्थान सखा सेवा पर प्रासमिक वरियतण भौ इती विभाग 
सहै; 
9. आयोजना प्रशासन 
रज्य कौ पेचवर्पौय एं वार्षिके योजनाओं के निरूपण एवं निष्पादनं प निगपनी एवे उनका 
मूल्यांकन सिवालय स्थित आयोजना विभाग क मुख्य दायि है के स्थित मोजना जोग 
से विषारविमर्श कर राज्य योजना के आकार.संसाध्ें एवं सहायता कै मामते इसी विभागके 
अन्तर्पत अति ई । 

एजस्थान शामन मे निमोजन के मामलों पर अनार्विभागीय समन्वय हेतु आयोजना 
तथा विकास समन्वय समितिर्या, (४ सचिवे कौ अध्यक्षता मे, कार्य कतौ ई । यद समिति 
योजनागत कार्यक्रमो के निपाद्न मे समन्वय को अधिक सुलभ बनाती ह! 
19. सामान्य प्रशासन 
सविवालिय स्थित सामान्य प्रशासन विधाग्‌ के धत्राधिकार भे स्का आवास, भवन, 
विशामाृ्े, वाहने, उत्सवो, अनुदानं एवं आयोजने के विषय अति ह} वैसे समस्त मग्कपि 
सम्पदा इस विभाग के शेतराथिकार मे आतो है । रषटपदि, उपरा्टपति, भानमती केनरीय म॑, 
अन्य उच्च अधिकारो, विदेशे के अतिनिथि आदि उच्चस्तरीय अपगिधिधो कौ राजस्थान यत्राके 
ध एवं शिवा से सम्बन्थित क्रियां सामान्य प्रशासन विभाग के ह के्राधिकामरे 
आती दे। 
41. प्रशासनिक सुधार 
1955 मे राजस्थान मकार के शासन सचिवालय मे “संगठन एवं पदति” सम्भाग की स्थापना 
हुई धी । आने यह एक प्रशासनिक सुधार विभा का व्यापक अंग है! समस 
विभागों एे संस्था्भं मे भ्रश्ासनिक सुधार्ते को मिरदेशित कएना एवं उनका मूल्यांकन कला 
इस विभाग का दायित्व है। 1992 से 1995 के गौय कार्त प्रशासनिक सुपार समि 


(अध्यक्ष: १ ] भनेर) द्वा दी गई पफ षर आवकल यह विभाग त 
कार्यवाही कर रहा है 


2. विधि पर्श 
विभिन सर्कार नीतियों एवं निर्णयो के वैधानिकं पहतुओं कौ समीक्षा कर ४५ क्त एय णवं 
न्याय देने का उत्दायित्वगज्य के विधि मिभाग्‌ का है विभिन विधागी के कध ममते इ 


विभाषे पास सम्दर्भ एवं चिभर्शं हेतु अवर सहते दै 1 
उपक संधिप्त विवए्ण से स्पष्ट है कि सिवालय र्य रासन कौ सभौ 
महतपूथं नीति एवं अरशासनिक मामलों मे केदरीय भूमिका पिभावा दै! इसके काथो का 
विस्तार निरन्तर चेदा रहा दै व नवीन शासकीय उत्तरदायित्व के जुडधे मे इसके अकार व 
न की अभिवृद्धि अपेक्षित है, | 
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सगठन 
एजस्थान सरकार के शासन सचिवालय के एकीकृत स्वरूप का समारम्भ 1949 मे हुआ जनकि 
पूर्व राजपूताना कौ प्यिासतो के प्रशासनिक तन्द का एकीकरण हुआ ! पिले लगभग 50 वर्षा 
मं सचिवालय के समय-समय पर पुनर्गठन हए,पुराने विभागो का विस्तार हुआ, कतिपय विभागो 
का पृथक्करण हुआ एवं कई नये विभागों का निर्माण हुआ । सचिवालय स्थित विभागों के 
आंतरिक प्रशासन मे भौ कई परिवर्तन हुए 
1999 के आरम्प मेँ राजस्थान शासन सचिवालय में निम्नलिखित विभाग/संगठन 


कार्यत 

1. आयुर्वेद एवं परिवार कल्याण विभाग 

2. आयोजना विभाग (सूचना गरौद्ोगिकी एवं कम्प्यूटर विभाग, जन-शक्ति सहित) 
3. दृंदिए गांधी नहर विभागः 

4, उद्योग विभाग 

5. र्जा विभाग 

6. कला एवं संस्कृति विभाग 

॥ कृपि विभाग (कृषि विकास परियोजना एवे कृषि उत्पादन विभाग) 
8. कार्मिक विभाग 

9. खान विभाग 

10. खेल एवं युवा मामले विभाग 

11. खाद्य एवं नागरिक विभाग 

12. गृह विभाग गृहं सम्भाग एवं न्याय विभाग सहित) 
13. म्रामीण विकासे तथा पचायती राज विभाग 

14. चुनाव विभाग 

15. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 

16. जन अभियोग निराकरण विभाग 

17. जनजाति कषत्रीय विकास विभाग 

18. जनस्वास्थ्य अभियान्रिकी एवं भूजल विभाग 

19, जनसम्पर्क विभाग 

20. पशुपालन, भेड तथा उन, मत्स्य तथा डेयरी विकास विभाग 
21. पर्यटन विभाग 

22. पर्यावरण विभाग 

23. पुनर्वास विभाग 

24. भरशासनिक सुधार विभाग 

25. मृत्रिमडतल सचिवालय 

26. महिला त्था बाल विकास विभाग 

27. यातायाते विभाग 

28. राजकीय उपक्रम विभागं 

29. रजस्व, उपमिवेशम, देवस्थान एवं जनगणना विभाग 

30. वन विभाग 


28 भारत पै राज्य प्रग 


ॐ. विङ्ान, प्रीचयोणिकौ, सेल केका युवा कल्याण विभाग 
32. वितते विभाष 
33. विपि एवं संसदीय ममलीत विभाय 
34. विभागीय जच वरिधाग 
35. विशिष्ट योजनां एवं एकीकृत प्रामौण विकाम विपाग 
36. शिक्षा विभाग (उच्च एवं तकनीकी चिश्चा) 
3. शिक्षा विभाग प्राथमिक एवे माध्यमिक रिक्षा) 
38. श्रम एवं नियोजन विधागं 
39. सहकारिता विभाग 
40. सहायता विभाग 
41. समामे कल्याणं एवं जनजतिीय शेत्र विकास विभाग 
42. स्वायत्त शासने, नगरीय विकास अवासन एवं नपर नियोजन विपाग 
43. सामान्य प्रासन विभागं 
44. सार्वजनिफ निर्माण विभाग 
45 सिंचाई विभाष 
46. सिचित कषत्रीप विकास विभाग 
4. सैनिक कल्याण विभाग ते 
र उल्सेखनीय दै फि उपयोक्त सू स्थाई नही है! इसमे समय-समय पर सशोधन ेवे 
रेहते है। 
शासन सचिवालय मेँ सर्वोल्वि शजनीतिक अधिकारी मुख्यमंत्री एवं सर्वोच्च 
अशासमिक अधिकारी मुख्य सचिव टोता ह! मंतरी-परिपद के सभी सदस्य, समस्त शासन 
स॒चिव, उनके सहायक एवे अधीनस्थ सभी सचिवालय मे ही कार्यरत रै । 9 पति शासन के 
दौएन गज्यपाल एवं उसके सलाहकार शापन सचिवालय से ही मासन 0५ है. 
अत्येक विभाग का राजनीतिक प्रमुख एक कैविनेद मंत्री अथवा राज्य मत्री हेता ठै) 
ग्य त्री दौ प्रकारके देते रै,एक वे जो किमो कैविनेर मंत्री के साथ सम्बद्ध तथा दूरे 
वेमो विन्द विभागो के स्वतय भभासौ मंत्र है। कई बार एक राज्यम कुठ विषयो के तिथे 
तो स्ववने मभार होता टै तथा कुछ विभागों के लिये किसी कैविनेट मंत्री के साथ सरम्बन्ध 
होता है । किन विभागो के लिये उपरम भी हते ई । उनके पास सामान्यतया स्वत प्रभार 
नहीं होता । इस सम्बन्य मे कोई विशिष्ट नियम नही है 1 
सिवो मे भमुख मुख्य सथिव दत है! तैमा कि अन्यन उल्तेव किया गा दै, वह 
संमस्त रज्य प्रशासन का प्रमुख समन्वयक हेता दै ! सचिषालय का वह वरिष्ठम प्रशासनिक 
अधिकारो ह! सभी व्रिभा्ो कौ अति महत्वपूरण फाले उसके पास निर्य अथवा सूचना के 
लिये भेजी जाती रै । मंमिमडल के सामने जाने चाली सभी फाडते मुख्य सचिव के माध्यम 
जती है। मुख्य सपिव दो विभार्मो का सयिव भौ है-- सामान्य प्रशासन विभाग वथा 
मंत्रिमेडतं सचिवालय | 
मुख्य सचिव के नीचे अतिरिकता मुख्य सचिव ऋ भौ नियुकित सामान्यतया टोती है। 
इस आधकाते को भी मुख्य सचिव के समान 26.000 रुपये मूल वैन मिलना दे 1 1998 सक 
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वी.एनेः बहादुर गृह एवं न्याय विपर्यो भमुख शासन सचिव होने के साथ-साथ अतिरिक्त मुख्य 
सथिवप्रीये। 
प्रत्येक विभाग अथवा दो अथवा अधिक विभागों का प्रशासनिक भुखिया एक 
शासन सयिव अथवा ५ ख शासन सचिव होता है । प्रमुख शासन सचिव का दर्जा उस वरिष्ठ 
अधिकारी कौ मिलता है जिते 22.400 से 24.500 सपय का वेतनमान मिल र्य ह । 
उल्तेखनीय ठं कि भागतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर.टाइम के सचिवो का वेतन 18.400 से 
22400 रुपये होता है । वैसे प्रमुख शासन सथिव एवं शासन सथिव के अधिकाय व 
उततरदायिल् मे कोई अन्तर नहीं है । 1999 के अरम्भ्‌ मे 11 भमुख शासम्‌ सचिव एवं 23 
गासन सचिव द । ये सभी भारतीय अरशासरनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हे । केवल विधि 
एवं संसदीय कार्य विभाग सचिव उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य होता है । उतल्लेखनीय है 
कि जिस प्रकार एक मंत्री अथवा राज्यमेत्री एक से अधिक विभागो का प्रभारी मंत्री हो सकता 
है,उसौ मकार एक भमुख शासन सचिवे अथवा शासन सचिव भी एक से अधिक विभागो का 
अरशासनिक प्रमुख हो सकता दै । कई बार यह कार्य विभाजन इस प्रकार का होता है कि एक 
सथिते दो या उससे अधिक मूत्रियों के आधीन कार्यं करता है तथा एक मंत्री के अधीन एकं 
से अधिक सथिव कार्य कते ह । 
कतिपय विभागो में प्रमुख शसन सिव अथवा शासन सचिव के आधीन विशिष्ट 
शसन सचिव नियुक्त होते रै । सामान्यतया यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी 
हते द। गृह विभाग मं दो विरि्ट शसन सचिव है ! 1998 के मध्य मे वित्त विभागमे भी 
दो विशिष्ट शसन सचिव ये, जबकि सामान्यतया इष स्तर का एक हौ पद इस विभागमे है। 
जन सम्पर्क निदेशक तथा ्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशकों फो पदेन 
विशिष्ट शासन सधिवं का दां मिला हुआ रै } ई 
शासन सचिवालय मेँ विशिष्ट शासन सचिव के अधीन उपसचिव का पद होता है । 
यह उपसपिव पाच प्रकार की सेवाओं के होते दैः 
1. भारतीय प्रशासनिक सेवा 
2. राजस्थान भ्रशासनिक सेवा 
3. राजस्थान लेखा सेवा 
4. एजत्थान सचिवालय सेवा 
5. अन्य यििष्ट सेवाएं जैसे राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा 
ˆ एक विभाग में एक से अधिक सेवाओं के उपसचिव हो सक्ते है जैसे गृह विभाग 
एवं वित्त विभाग। 
उपसयिव के नीचे सहायक सचिव का पद होता है। यह अधिकारी सामान्यतया 
गजस्थान सचिवालय सेवा के सटस्य होते रै । पदसोपानात्मक व्यवस्था मेँ सहायक सविव के 
अधीन अनुभाग अधिकारी होते रै, यह राजपत्रित अधिकारी भो गजस्थान सचिवालय कौ सेवा 
कै सदस्य होते है । उनके नीचे वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिकः, कनिष्ठ लिपिक एवं चतुर्थ ्रणी 
कर्मचारी होते है । सचिवालय कौ पदसोपानात्मक व्यवस्था का क्रम इस भकार है-- 
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उपरोक्त श्रंखला ॐ बाहर कतिपय विशिष्ट सहायक निजी सविव भी हेते है जो 
मंनरियों कौ सहायता कते है! ये सेवा-निवृत्त अधिकारी अथवा विभिन सेवाओं से आए 
भरिनियुक्तति पर अधिकारी हेते है । इनके अतिरिक्त कतिपय निजी सचिव हेते हँ ओ मुख्य 
सचिवे तथा अन्य सचिवों को सहायता मदान कसते ह । ये अधिकारी राजस्यान शासन 
सथिवालय के वरिष्ठ स्टेनोमाफर होते है । 


विभागीय आन्तरिक प्रशासन 
सपिवालय का प्रशासन कार्वेविधि नियम (रल्स ओंफ बिजनेस) के अन्तर्गत सम्पन येता रै । 
इनका प्रकाशन संविधान के अनुच्छेद 166 के प्रावधान के अपुसार होता है । संथिवालय के 
विभिन विभागों के उत्तरदायित्व इन नियम मे उस्लिखित होते ह । आवश्यकतानुसार, समय 
समय पर इनमें संशोधन किया जाता है। 
सचिवालय का मशासन “सेक्रेदेपियेर मैन्युल” के अनुसार होता दै । इस पुस्तिका के 
दो खण्ड हँ-- पहले खण्ड मे सरकारी काम के संचालन की विधि का विवरण है तथा दूस 
खण्ड मे आवश्यक प्रपतन, विभिन पदाधिकारियों कौ भूमिका आदि अंकित दै । 
पारम्परिक रूप से सचिवालय के प्रत्येकं विभाग को अनुभार्ो मेँ बांदा मया है। 
भत्येक अतुभाग का अभागी एक अतुभाग अधिकारी होता ै। अनुभाग अधिकारी से 
भशासनिक पत्रावलियां सहायक सचिव को तथा फिर ओर आगे उल्वतर स्तरो पर भेजी जाती 
। 1969-70 कौ सचिवालय पुनर्गठन समिति (अध्यक्ष: श्री मोहन मुखर्जी मे सभिवालय के 
विभागो मे “समूह व्यवस्य” अपनाने की सिफारिश की थी । इस सिफारिश को कई विभागों 
मे स्य गया दै । इस व्यवस्था के अनुसार उपसचिव स्तर के नीचे “समू मभारौ” कार्य 
कते है,ये या तो सहायक सचिव स्तर फे होते है अथवा अनुभाग अधिकारी स्तर के । इसका 
परिणाम यह दै कि अनुभाग अधिकारौ अपनी पत्रावलियां सीधे उपसचिव को भेजता है तथा 
-यहौ प्रथा सहायफ़ सचिव के सम्बन्य मे लागू होती है । इससे मशासनिक मिर्णय को एक स्तर 
कमो जाता है एवं कार्य कौ गति में तीव्रता आती दै । उतस्लेखनीय टै कि 1960-61 मेँ कुछ 
विभागो मे “इकाई व्यवस्था” लागू की गई थौ मिसके अन्तर्गत एक विभाग के कार्य को 
सिव्‌, उपसचिवे एवं सहायक सचिर्वो में इस भकार विभक्त कर दिया गया कि वे स्वतन्र 
रूप से मामलों का निपराा कर पार्ये । इस व्यवस्था के अन्तर्गत पत्रावसिर्यो पर टिपणि्याँ 
लिपिक नहीं लिखते ये, सीधे ही ठन पर निर्णय इकाई अधिकारी सम्बन्धित पत्ावलिर्यो व 
सन्दभो की जँ कर लिखवा देता था! किन्तु भ्यलों के वावजूद यह व्यवस्या सफल नही हो 
पाई। बिना नीचे से लिखी रिप्पणिर्यो के अधिकारी निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अतः शनै-शनैः 
इस पद्धति का व्यवहारे सोपदहो गया। ' ` 


राजस्थान में सचिवालय सुधार 
राजस्थान शासन सचिवालय की कार्यप्रणाली का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन भारत सरकार के 
राज्य मंजालतय के श्री जी. स्वामीनाथन द्वारा अक्टूबर, 1951 मे किया गया ! सपिवालय कौ 
कार्य-मणाली एवं कार्मिक कौ संख्या के व मे सुज्ञाए गये अथिकांश सुजञावो को लागू कर 
` दिया गया । नवम्बर, 1959 में तत्कालीन गृह-सचिव, श्री एसडी. उज्ज्वल कौ अध्यक्षता में एक 
“ समिति का गढ किया गया जिसकी सिफारिश पर सचिवालय विभागों का पुनर्मठन किया 


~ 


गया तथा कषत्रीय विभागों (निदेशालर्यो) को अधिक शक्तया दस्वान्विर की गई 1 1955 में 
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सेगवन तथा पद्धति अतुभाग कौ स्वनाकौ गई जोकि कार्यात्मक परक्रियाये सुथारफेतिमि 

तिस्त्र सुञ्चाव देता रद्य! कालान्तर मै यहं अतुभाग प्रशासनिक सुधार विभागका्ओगये 

मया । 1960 मे इकाई व्यवस्या फो सयिवालय के कु विधा कौ आनरिक सांग्ठमिक 
प्रणाली के स्प मे लामू किया गवा, किन्तु शोप्र दी इस प्रणाली क तोप हो गया) 

1963 म राजस्थान प्रशासनिक सुथार समिति य अपने भरतिवेदन ये सपिवालपं के 
सम्बन्प मे निम्नलिखित सुक्नाव दिये: 

6) सथिवालय मे केवल महत्वपूर्णं विपये को हौ निषराया जाए। 

&) ससिर्वो एवं उपसयिवं (तब विशिष्ट सविव नहो ह कले थे) का एक पद षर 
५ चाएसे पाच वर्प का होना चाहिये, अर्पात्‌ स्थानान्तरण शौर नही तेने 
चादिरं । 

(४) सयिव के पद्‌ पर नियुवित्त वरिष्ठा एवं योग्यता के आधार प्र होनी चाहिएने कि 
केवत वरिष्ठता के आधार प्रर। 

1981 मे भारतीय सोक अशासनं कौ रजस्या शाखा मे एक समेन मे सचिवालय 
मे भुधाररैहु निम्नलिखित सुद्चाव दिये : 

(® विभिन मामर्लो को निपरनि में दक्षता हेतु समय-यद्धता का ध्यान रखा जाए। 

®) किषी मामले की जय एवं निर्णय के लिये स्तर तीन से अधिक महीं होने चाहे । 

घ) कौ नवीन विधियो के लिये का्िकों को आवस्यक प्रशिक्षण दिया जा 
चाहिए । 
श्री गोपाल कृष्ण भनोत की अध्यक्षता मे नियुक्त प्रशासनिक सुार-सभिति 

(1 ने भी प्रशासनमे दक्षा एवं विवेक कौ अभिवृद्धि देतु कई महत्वपूर्ण सुञ्चाव दियं 

} इनि तिमे के सरलीकण एवं प्रशासनिक शक्तियो के मत्यायोजने अथवा विकेन््रीफएण 
पर बहुत बल दिया दै । भमोत समिति मे यद्‌ भी मुञ्चाव दिया टै कि प्रशासनिक पु्र्गठन फे 
अन्तर्गत कतिपय विभागो म पृथक सरथिर्वो के पद को समाप्त कर देना चाहिये । ये विभाग 
है-- वन एवं पर्यावरण, श्रम एं रोजगार, लोक उधम, विज्चान वं मौद्ोगिक, युवा कल्याण 
एवं खेल विभाग ! साथ ही कमाण्ड क्षत्र विकास, योजना, विरिष्ट योजना, एवं एकीकृत मामीण 
विकास विभाग,पशुपालने, कारिक आदि विधारणे के सचिर्वो के स्तर को नीचा कमे की राय 
टी दै। भनोत समिति की इस राय को लागू कस व्यवहार मे किन इस कारण है कि भरारतीय 
अशासनिक सेवा के एाजस्थान संवर्ग के अति वरिष्ठ अधिकारियों कौ उपलब्धता पहले से 
काफी अधिक हौ गई है, अतः उन उपयुक्त पद प्रदान करना भी आवर्पक हो जाता है ! इषौ 
कारण कई वार एक बडे विभाग को विभक्त कला पड़ता दै ¦ वैतरे भासते के प्रशासनिक सुधार 

आयोग ने भी अपने राज्य प्रशासन के मतिवेदन मे संत्वि्वो की संख्या कम्‌ कने किवल दक्ष 

तकः) का सुदाव दिया या, किन्तु यह सुश्ाव भो अव्यवहारिकि ही है ! सचिव इतने कार्यभार भे 

मही दबने चादि कि चे ए्वनासक रूप पे अपने विभो को सम्पात हौ न सरके । अतः इम 
सम्बन्ध मे अधिक सेतुतित दृष्टिकोण अपनाने कौ आवश्यकता दै ! 

भरनोव समिति की यह सय मानने योग्य है कि विकास आयुक्तं के षद कौ पुनः 

बनाना चाहिए ¦ एक समय में उसको दर्जा अतिरिक्त मुख्य सचिव को था! 
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त विकास कै कार्यक्रमो को अधिक महत्वपूर्ण स्थान देने के लिये यह एक वाखनीय कदम 
गा। 


निष्कर्यं 
शासन सचिवालय नीति-निर्माण, तथ्य-एकत्रण एवं पिश्लेपण, समन्वय, नियमन, मियन्नण, 
संसदीय एवं विधायौ कार्य, केन्र एवं ज्य सम्बर्थो, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय नियन्रण 
५. प्रशासन, मशासनिकं सुधार एवं विधि परामर्शं से सम्बन्धित कायो का केन 
॥ 
सचिवालय कौ एक सामान्य आलोचना यह है कि यहो प्रशासनिक, वित्तीय, कार्मिक, 
नियोजन एवं नीति-निमाण की शवितियो का केन्रीकरण आवस्यकता से इतना अधिक है कि 
मिदेशलय एवं शष्रीय संस्थाएं स्वायत्तता विहीन सौ हे जाती है ! सचिवालय पर उनकी 
निर्भरता प्रशासनिक दक्षता को कम कर्ती है । तिदेशलयो के तकनीकी अधिकारियों की यह 
रय सामान्यतया देखी गई दै कि सचिवालय के अधिकारौ जो अधिकांशतया सामान्य प्रशासक 
है, तकनीक पस्तावों की गहराई व जटिलता को समनने विना या तो उन्हे संशोधित कर 
देष ई अधवा अनावश्यक आपत्तियां कसते दं । इससे तकनीकी अधिका का मनोबल नीचा 
हेता रै तथा तरणयो मे दिलम् भी होता है । तकनीकी निदेशर्को को यह भी शिकायत है कि 
सथिवालय के अधिकारी मंत्रियों के निकट होने के करण समस्त महत्पूणं नौतिर्यो व निर्णयो 
को अतिरेक रूप से प्रभावित कर है । 
अतः आवश्यकता इस यात की है कि शक्तियों का मत्यायोजन मिदेशाल्ो को प्रचुर 
म्रा मे किया जाए! यती राय भारत कै प्रशामनिक सुधार आयोग कौ अपते राज्य प्रशासन 
प्र प्रतिवेदं (1969) मे थौ । एक ओर सुञ्ञाव सामान्यतया सामने आता रहा है कि 
सथिवालय के पदो प्र विशेषज्ञो को भो नियुक्त किया जाना चाहिये । यह व्यवस्था जटिल न 
रखकर अधिक खुली बनाई जानी चाहिए । 
मीमाओं एवं आलोचनाओं के बावजूद सचिवालय का मत्व प्रघुर है । फिर भी यह 
तो आवङ्यकं है कि शक्तियो के केद्रीकरण के स्यान पर विकेद्रीकएण एवं प्रत्यायोजन पर 
बेल हो तथा सथिवालय के स्तर पर होमे वालि प्रशासनिक विलम्बो को न्यूनतम किया जाय । 





अध्याय 6 


मुख्य सचिवं 








रजस्थान प्रशासन मे मुख्य सचिव वह केन्र वि है, जिसके चा ओर सरकारी नीतियो के 
निरूपण एं क्रियान्वयनं कौ क्रिया पूमती दै । राज्य प्रशासन मे मुख्य सचिव का दही स्थन 
हैजोकेद्रीय स्तर पर कैबिनेट सथिवे कार तथा विभां मे वह राञ्य प्रशासन का मुख्य 
समन्वेयक एवं प्रशासकीय अधिकारियो एवं कर्मचारियो के सिये प्रमुख उलरक रै। 


पद्‌ का उद्य तथा विकासि 
मुख्य सिव का पद अंमेजी शासन की विरसत दै ! 1298 मे लो वेलेगली जव ग्व 
जनरल वरन तो उन्धेनि केन्रौय सचिवालय का पुनसंगडन किया । उसी समय मुख्य सचिव का 
पद सुमित किया गया वथा जां हितेमे वालो पते मुख्य सचिदे बने 11 ईस्ट इण्डिया 
के शासन समाप्त होने तक इसी प्रकार की व्यवस्था वनी रही ! 1858 मे भारतीय शसन सीः 
गरिटिश ससद के अधीन आ गया! विदिश शासित भारत मे बंगाल, वम्बई्‌ तथा मद्रास 
रसौदेन्सी" मे गवर्मर को प्रारम्भ मे सौमित अधिकार दिये पये। धीरे-धीरे विभिन 
अधिनियर्मो द्वात गवर्र के अधिकर्ते मे वृद्धि हुईं । इसी काल मे सभौ गरान्तो मे मुख्य सविव 
का पद्‌ सृजिते हुआ था तथा राज्य स्तरीय भरशासन में वट मह्वपूर्णं भूमिका का निर्वाह कप्त 
थारवह ५५ नियुवित्तयों करता था जिनमें जिला स्तर के अधिकारियों की नियुवि्िया 
प्रमुख धीं! जैसे-जेमे विभिन अधिनियमों दास भारतीयों ने शासन मे भवेश कला प्रापि 
किमा, वैसे-वैमे मुख्य सिव की भूमिका द्विविधापरणं लेती गई । वस्तुत विदिश शासन के 
हित तथा सोकमरिय भारतीय नेताओं के हितों मे किसन्य समर्थने वह किस सीमा तके करे भह 
निरिचिते करना उसके लिए कठिन कार्य था। 


देरी रियासतो विशेषकर राजस्थान की स्थितिं 

भाप्त कौ देशौ रियासतते सीये विटिश सरकार के अन्तर्गत आती थी । वायसयय व्रिटिश सत 
क प्रतिनिधित्व कएता था । विभिन देश पियास मे यामन कौ पिन-भिन व्यवस्था थी 1 
जैसा कि स्वविदितं है, राजस्थान मे सामन्त राजतन््र व्यवस्था अचक्तिन थौ । महग 
(कली-कलय महारव तथा महाराणा) समस्त शक्ति के सोत होते ये। उनकौ सहायतार्थ दीवान 
य रथान हुभा कते थे, जिनकी तुलना आज के मुख्य सचिव से कौ जा सकती है 1 ये विभिन 
आर्धिकः, न्यायिक, सैनिक शवितर्या का उपभोभ कणे ये ¡ वस्तुत" महापा के नाम पर समन्ते 
अधिकारो को प्रयोग दीवान या मधान द्वारे किया जाना था} पर इने सम पर निपन्रण 
कीडेन्ट" पा -पोलिरिकल एञेन्ट” का होता था तथा वे राज्य कौ तेनमर्पकी त्िविधियो 

"भी पर्यवेक्षणक्सेये। 
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मह्यएजा के सहायतार्थ एक सलाहकार परिषद होती थी, जो प्रशासन के मामलों मेँ 
महयणजा को साह दिया करती थी । महाराजा इन परिपदं की. बैठर्को कौ अध्यक्षता करते 
ये। परिषद के पास राज्य कौ सर्वोच्च कार्यकारिणी, विधायी तथा म्यायिके शक्तियाँ हआ 
करती धीं । राज्य प्रशासन विभिन विभागे द्वार चलाया जाता था, जिनकी अध्यक्षता परिषद 
के सदस्य कसते ये। कुछ विभाग सौभे शासक के तियन्वण में हेते थे, जिनका प्रशासन 
महाराजा कै गज्य सचिवे द्वारा देखा जाता था! परतिपद का दूसर प्रमुख अधिकारी परिषद 
सचिव हुआ करता था । वस्तुतः परिपद सचिव तथा महाराजा के राज्य सचिव दोनो के दायित्वो 
को मिला दिया जाय तो वर्तमाने मुख्य सचिव के अधिकारो कौ स्थिति यनती है ! 

स्वतन्रता के परचात्‌ देश के विभिन राज्यों के पनर्भठन कौ भक्रिया प्रारम्भ हुई । 
1956 मे जाकर यह अक्रिया पूरौ हो पाई । इस काल मेँ राजस्थान राज्य का संवैधानिक भमुख 
राजम्रमुख जाना जाता था तथा कार्यपालिका कौ वास्तविक शक्तियो मुख्यमंत्री तथा उसकी 
मंतरी-परिषद मे निहित थी । प्रशासने का प्रमुख मुख्य सपिव राजस्थान का होता था-- जी 
कभी तो राजस्थान सरकार का ही अधिकारौ होता था तथा कभी केन्र से परतिनियुकितत पर आता 
धा] 

एक नवम्बर 1956 को राज्यों के पुनर्मठन तक राजस्थान उस समय की व्यवस्था के 
अनुसार “वी श्रेणी का राज्य था। रज्य के मुख्य सचिव बाहर से अति थे, भिनकी नियुक्ति 
केन्द्रीय स्कार द्वाय की जाती थी । राजस्थान में यह व्यवस्था 1958 तक जातौ रही । राजस्थान 
का निर्माण होने पर प्रथम मुख्य सचिव श्री के. राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया, जौ 
आईसीएस, थे 1 1958 मे रथम वार भारतीय रशासनिक सेवा के रजस्थान सर्म से मुख्य 
सचिव कौ नियुक्ति कौ शुरुआत हुई । श्री भगवत सिंह मेहता रेसे प्रथम अधिकारी थे जो 
राजस्थान के ही अधिकारी थे तथा जिनका कार्यकाल मुख्य सपिवें मे सर्वाधिक रहा । 

उतल्लेखनीय है कि 1970 से पूर्वं भारत के सभौ राज्यों मे इस पद के स्यन्ध मेँ 
एकरूपता ले कां प्रयास किया गया । फलस्वरूप, मुख्य सचिव की स्थिति भारत सरकारके 
सचिव के समकक्ष वना दी गई! राज्य लोक सेवा मेँ यह पद सर्वाधिक महत्व, सम्मान एवं 
बरिष्ठता का पद्‌ माना जाता है । 


नियुक्ति 

मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में ध भूमिका का निर्वहन करता है, अतः उसका चयन करते 
समय कई वातो का ध्यान रखा जाता हे 1 चयन्‌ का कर्य राज्य का मुख्यमृत्री करता है । परम्परा 
यह है कि देस करे समय वह संघ सरकार से सलाट कता है, किन्तु एसा करना आवश्यके 
मृही है 1 वह अपने सहयोगी मंत्रियों से भी सलाह कर सकता है पर अन्तिम निर्णय उसी का 
होता है} मुखम सथिव के चयन के समय तीन वातो का ध्यानं रखा जता है ` ` 

(9 वर्ष्ठता- सर्वोच्च स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारि्यो ये 
से मुख्य सचिव का चयन किया जाता है । यह स्पष्ट है कि सामान्यतया 28.30 वरप के सेवा 
अनुभव वाते व्यक्ति मुख्य सचिव बनाये जाते है । -यह धारणा सही नहीं है कि भारतीय 
भशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को हो मुख्य सचिव बनाया जाता है ! राजस्थान मे 
देसा कड वार हुआ है कि वरिष्ठता मे चौथे, पोच यँ तक कि आठवें स्तर वाले अधिकारियों 
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को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया गया है । रेमे अवर पर परामान्यतया मयनियुक्त मुख्य 
सचिव से वरिष्ठ अधिकारो को मुख्य सिव का ही वेतनमानं देकः उमे रज्य सचिवाय 
से बाहर कतिपय महत्वपूर्णं सरकारी पदौ फर पद-स्यापित कर्‌ दिया जावा दै} 


फ) सवा अभिलेख एवं कादं दश्चता- मुख्य सविव. का चयने कएने समय इस बति 
का ध्यान रखा जाता ई कि उका पूर्वं सेवा-अभिलेष्ट अति श्रेष्ठ रो, वह शसकीय कां मे 
दक्ष हो तथा उसे निर्णय शिति मभावशाली हे ! एके अय घरक जौ मुख्य सचिव के चयनं 
गँ ५४ है वह उस अधिकाय कौ अपने सहयोपियो मे “ठम भावना" विकसित्र कते 
की क्षमता रै 


(क) मुख्यमगी का विश्वास मुख्यमेगी ब मुख्य सविव कौ आपसी तालमेल के 
साथ काम करना आवश्यक दै । रे मे मुख्य सचिव को मुख्य मंत्री का विश्वास प्र चना 
चाहिए! वस्तुतः मुख्य सचिद का कार्यकाल भौ कभी-कभौ उनके मुख्य मत्री के साथ सम्बन्धे 
से प्रभावित होता रै ! राजस्थान प्रशासन मे शरौ मोहम लाल सुखाद्धिया तथा श्री भगवत सिह 
मेहता के अति सामन्जस्यपूरणं सम्बन्ध रहे । एतत्त श्र मेहता मे सादे आट वर्ष के तप्ये समय 
तके मुख्य सचिवं का पदं भार सभ्भाला तथा अपतरी कादं कुशलता का परिचय दिया † हत 
ही मे॑श्री भैपिसिर शेखावत एं शरी मिद्ालाल मेहता का पारस्परिक विश्वास भरौ उत्तेठनीय 
गहा) 


वस्तुतः मुख्य सचिव कौ नियुक्ति के समय उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर ध्याने दिवा 
जास रै \ फिर भी विभिन्न रन्यो से चयन क्रिया ये अपनी-अपनी परम्परां व प्रवृत्तियों देखी 
गई है। कुछ ए्यो मै वरिष्ठम अधिकारी को मुख्य सचिव बनाने कौ परपरा हैः तो 
कर्ही-कटीं इसके साथ-साथ वरिष्ठता च विश्वास को भी महत्व दिया जनि है! 


सेवा अवधि 

भारतीय प्रशासमिक सुधार आयोग का सुदाद था कि मुख्य रविव को कम से कम तीन या 
चार वर्यं अपन पद पर रहना चाहिए # किन्तु इस मकार का नियम वना देने से मुख्य मंत्री के 
चवि आवश्यक हो जयिग कि वह मुख्य सचिव के रूप मे मनोनुकूल व्यक्ति म देने प्र भ 
उसके साथ काम कए को बाध्य से । अभौ तरक कौ व्यावहारिक प्रवि तो यही र्दी रै कि 
मुख्य सचिव की सेवा अवधि उसके मुख्य मती के साय सम्बन्धो प्र निर्भर करती दै} 
राजस्थान म पमे भी उदा्ण दै जव क मुख्य सथिव ने देते चार मुख्य मतयो के साच कार्य 
किया ज कि विभिन सजमैतिक दतो के नेता ये) श्रो विपिन बिहापै लाल माशुरमे 16 मर्व, 
1086 से लेकर 31 जनवरो 1992 ठक मुख्य सचिवे का पद भार सम्भाला । इस दौत क्रमशः 
श्री दद्दिव जोशी © मार्च, 1985 से 20 जनवरी, 1988), शरौ शिवचप्म माधुरं (20 जनवरी, 
1998 से 2 नवम्बर, 989 तकः), पुमः शरी हरिदेव जोशी (4 दिसम्नर,2989 से 1 मार्च, 1990} 
चथा शरी येति सेखावत (3 मार्य, 1990 से 15 जनवरे 1992 तक्‌) रोयस्थात के 

रहे {? वस्तुतः मुख्य सचि पद के लिए वसतुनिष्ठता वथा सनतुलित दृष्टि आवश्यक है 1 ख्याति 
प्राप्त प्रसासकं श्री धर्मदोर के अनुसार प्रशसको को अपना मुंह यथासम्पवे मन्दु रखना 
चादि ८ वह प्रशा्रक जो निष्मधता, वस्था, संहुतिव व्यवहार वथा निर्णये तेम मे सक्ष 

किसी भौ मुष्यरमत्री के साद काम कर सकता है । 


मुख्य सिव 


राजस्थान के मुख्य सचिव 
1. श्री के. रथाकृष्णन 13 रेल, 1949 
2. श्री वी.नाणयण 2 मई, 1950 
3. श्री के. रथाकृष्णन 1 सितम्बर 1950 
4. श्री एसडयल्यू. शिवेश्कर & एरवरी, 1951 
5 श्री वीजी.राव 16 एरवयी 1953 
6. श्री किशन पुती 20 दिसम्बर, 1954 
7. श्री केश. सुव्रह्मण्यम 11 मार्च, 1957 
ह. श्री भगवत सिह मेहता 9 मई, 1958 
9. श्री स्वल दान्‌ उञ्‌ 26 सिनम्बर, 1964 
10. श्रौ धगवत सिर मेहता 16 जनवमे, 1965 
11. श्री केपीयू.मेनन 29 अक्टूबर, 1966 
12. श्री अर्धौ. माथुर 22 अक्दूबर, 1965 
13. श्री जोरवर सिंह इला 17 मई, 1969 
14. श्री मुन्दरलाल खुएणा 9 अगस्त, 1971 
15. श्री मोहन मुल 7 जुलाई, 1975 
16. श्री आर्डी. थापर 4 मई, 1977 
17. श्री मोहन मुखर्जी 22 जून, 1977 
18. श्री मोपाल कृष्ण भनोत 28 नवम्यर, 1977 
19. श्री मदन मोहनं कृष्ण वली 29 दिसम्बर, 1980 
20. श्री आनन्द मोहन लाल सक्सेना 21 फरवरी, 1984 
21, श्री मेश चन्र सक्सेना 23 सुताई, 1985 ` 
22. श्री चिषिन विहारी लाल माथुर 10 मार्च, 1986 
23. श्री रीवी.रमणन 31 जनवपै, 1992 
24. श्री गोचिन्दजी मित्रा 30 अगस्त, 1993 
25. श्री मिद्रासाल मेहता 2 फरवरी, 1994 
26. श्री अरुण कुमार ~ 1 जनवरी, 1998 

- ` भूमिका तथा कर्य 


से 2 मई, 1950 

से 1 सितम्बर, 1950 
से 31 जनवदै, 1951 
से 16 एरवरी, 1953 
से 30 दिपम्बर, 1954 
मे 12 जनवचै, 1957 
से 6 मई, 1958 

मे 26 सितम्बर, 1964 
से 16 जनवरी, 1965 
से 29 अवदटूवर, 1966 
से 22 अक्दूवर, 1968 
से 17 मई, 1969 

से 9 अगस्व, 1971 
से 23 जून, 1975 

से 1 मई, 197 

से 22 जून, 1977 

से 31 अक्दूनर,1977 
से 29 दिसम्बर, 1980 
से 20 फरवरी, 1984 
से 22 जुलाई, 1985 
से 10 मार्च, 1986 

से 31 जनवरी, 1992 
से 30 अगस्त, 1993 
से 29 जनवरी, 1994 


.से 31 दिसम्बर, 1997 


से निरन्तर 


ध 


मुख्य सचिवे की भूमिका राज्य रशासन में अत्यन्त र होत हुए भी भारतीय संविधान 


म उसकी भूमिका तथा चर्यो को सूचीबद्ध नही किया गया 


{ उसके ओपचारिक कर्तव्यो को 


राज्य सरकार के कार्थ विधि नियर्मो मे उल्तिखित किया गया है, प्र ये उसकी प्रभावी भूमिका 
को स्पष्ट कले मेँ सक्षम नहीं है। इन नियमे मेँ समय-समय पर संशोधन भी कयि जते रह 
रै । मुख्य सचिव कौ भूमिकाकरो मोटे तौरपरदो भार्मोमें बांय जा सकताहै: 
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( ओंपचारिक भूमिका 
(2) अनौपचारिक 
सक ह भवात पू क म सि स रगे कि 
| सचिकेस्परमे 
छ) पा सवक 
(4 रज्य भरशासन कै समन्वयकके स्पृ 
1) ४ 
यख्य सथिव राज्य मरित का ता मत्रिमंडल पमिवातय विभाग मुखम 
11 रकौ हे है। इत 
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मुख्य सचिव अपे लब्ये प्रशासनिक अनुभव के आधारं पर राजनीतिक के निर्णयं 
तथा उनके + क्रियान्वयन तथा परिणामो के नौव सन्तुलन स्थापित कर मे सहायता 
कर सकता हे । 


भरत्िपडलीय निर्णयो का क्रियन्वयन तथ! “पोलो अप” 

जव मंत्रिमंडल मे कोई निर्णय ले लिया जावा दै तब सम्बन्धित विभाग के कार्यपालक अध्यक्ष 
का यह दायित्व होता है कि वह उसे क्रियान्वित करे 1 यहो मुख्य सचिव की पर्यवेक्षीय भूमिका 
महत्वपूर्णं हौ जाती दै । वह समय-समय पर विभिन योजनाओं, परियोजना, मीतिर्यो एवं 
प्रशासनिक निर्णयो के क्रियाम्वयन के सम्बन्ध मेँ जानकारी प्राप्त कता रहा है । जह्य कहीं 
उसे यह अतौ दोतारै कि किसी कषतर मे प्रगति अशानुकूल नही है तो उस सम्बन्ध में वह 
५ निर्देश देता रै } कभी-कभी नीतिर्यो एवं उपनीतिये मे संशोधन दहेतु भी कदम ठठाने 
पडते है। 


प्रशसिमिक विपागाध्यक्च की भूमिका 
सामान्यतयः राज्य का मुढ्य सचिव, सामान्य प्रशासन, कार्मिके विभाग, प्रशासनिक सुधार तथा 
योजना विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष टोता दै । यद्यपि इस सम्बन्ध मे विभिन गज्यों में 
एकरूपता महौ है फि कौनसे विभाग मुख्य सचिव के अधीन होने चाहिए, परन्तु यह निश्चिते 
है किवे विभाग, जो राज्य प्रशासन्‌ मे महत्वपूर्णं समन्वयालक भूमिका निभाने वति विभाग 
हो, मुष्य सचिव के अधीन रखे जाते ह 1 जव एक विभाग मुख्य सचिव के अधीन काम कता 
हेतो उस विभागका भी महत्व बद्‌ जाता है। 

उत्तेखनीय है कि योजना विभाग को मुख्य सचिवे के अधीन रखने की परम्पररही 
है} यदि राजर्थान का उदा्रण लें तो य्य चार दशक तके मुख्य सचिव ने योजना सचिव 
कौ भूमिका निभाई ।"0 1992 मेँ योजना सचिव का पृथक पद सृजित फिया गया, पर फ़िर भी 
इष क्षत्र मे मुल्य सचिवे का दायित्व अभौ भी मह्वपूर्णं है । एक वर्पौय तथा पंचवर्पीय 
योजनाओं के सन्द मे रा्टौय विचार विमर्शे मे वही राज्य का तिनिधित्व करता दै । साथ 
ही योजना ओर विकास ममन्वयन समितिर्यो के अध्यक्ष के रूप मे अन्तर्विभागीय समन्वय में 

ष भूमिका निभाता है । जिन राज्यो मे मुख्य सचिव योजना सचिव के कूप मेँ काम करता 

ह, वहो योजनार्ओो क निर्माण तथा क्रियान्वयनं दोनों का पर्यवेक्षण करता है । 

मुख्य सचिव काधिक प्रशासन कौ भो देखभाल कपत टै । भारत के प्रशामतिक 
सुधार आयोग ने यह अतुशेमा भी की है कि कार्मिक मरशासन मुख्य सचिव के नियत्रण मेँ 
१ चाहिए 11 कार्मिक सविव के रूपे मेँ वह निम्नलिखित भमुख कार्यो के लिए उत्तरदायी 


८) भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्य संवर्ग के अधिकारियों कौ स्थान रिक्त, नियुवित, 
पदोन्नति, स्थानान्तरण, पदस्थापन, वरिष्ठा तथा सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित मामे 
मुख्य सचिव के मिर्देशानुसार क्रियान्विते किये जति रै । पदोनति तथा वरिष्ठता फे 
निर्धारण मँ मुख्य सचिवं कौ भूमिका महत्वपूर्णं होती है । 

0) सेवा शकत म सशोधन के लिए उसकी अनुमति आवश्यक है ! 

(9 सज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक् तथा सदस्यो कौ नियुक्ति के समय सामान्यतया. 

` मुख्यम्री उसमे सलाह करता है 1 


9 भारत मे पजय प्रसास 


(9) कारिक सथिव के मति लोक सेवको म नियम के परति प्रतित्रदता प नजर यनाय 
रखना धष्य सविव क काम ₹ै। अतः ठसके अधन पापै सेवा के 
अनुशासनात्मक कार्ववादी के मापते उसके पाम वियापर्थं अलुन फिमे जति 
अखिल भाप्तीय सेवा के अभिकारियो, विभागाध्यक्षो तथा अन्य उव्व पदस्य 
अधिकारियो फे तिरु अनुशासनात्मक कार्यवाही के उसके मिमय कौ मुप्यमरी 
का समर्थन अधिकतर प्राप्त दौ जाता दै। 

८} सज्य मे प्दध्वापित अखिद् भाए्दीय सेवा के अधिकारियों का वाक गोपनीय 
प्रतिवेदम्‌ (सजस्थन मे वाक निपतति अिवेदम) लिखना उसका दायित्व है । 

(भे) जिन गज्यो मे लोक आयुक्त का पद टै वहं उपर पद पा नियुक्ति के समय गुष्यमंर 
मुख्य सचिव से सलाह लता रै! लोक आयुक्त के प्रतिवेदन सा राज्य विधान सभा 
म पहुंयने के पदृते मुख्य सधिव द्रा अध्ययन फिया जता है। 

(भ) सज्य के सरकारी अधिकाप्यि के कल्याण व सेवा शते के निर्धारण के सम्बन्मे 
वह हस्तक्षेप कर सकता दै । 

(नो) सन्य के लोक सेवने के प्रशिक्षण तथा जोवक-अवन्थन क्ैरियरमैनैजमैट) मे 
सम्बन्धित व्यवस्था मुल्य सचिव के कार्य कष मे आती रै । राजस्थान मेँ अशिक्षण 
तथा प्रशिक्षण समन्वय कौ याज्य सलाहकार समिति का बह अध्यक्ष तेता ६ै। 
उल्लेखभीय है कि 1992 से शजस्थान मे कामिक विभाय का सधिव पृथक रूपमे 

नियुक्व किये जने लगा है । किन्तु इस व्यवस्था के बावजूद किक मशासन मेँ मुख्य सि 

की भूमिका पहते से कम नहीं हुई है! मुख्य सचिव राज्य शासन के कार्मिक प्ररासनं वा 
वास्यविक भमुख है, अतः उपयोक्त सभी मामले अव भी मुख्य सचिव के पास निर्भय हेतु खो 

५ } ५4 आवश्यक हो वं मुढ्य सचिव कतिपय मामलों को पुदयपत्री अथवा मेत्रिमडत का 

जता है) 

अशासनिक सुधार विभाग, जो कि प्रशासनिक तत के पुनर्गठन तथा अररिया सम्बन्धौ 
मुधासो के लिए उतरदायौ दै, भी अधिकतर राजो मे मुख्य सचिव के अधिकार स्र मे आता 
है। इसकषतरये भौ यदि पृथक सचिव कौ तियुक्ति की जाती दै तव भी मुख्य सषिवे, निदेश, 
मेतृत्व तथा मशासमिक सुधार सलाहकार के रूप ये अप्ना महत्व यनाये रखता है । यजस्यान 
मँ प्रशासनिक गुधार मिव पृथक टता दै, ठव धो प्रशासनिक पुषा को दिश एवं मतिदेन 
भे मुख्य सिव कौ भूमिका महत्वपूर्ण हेती है } 

अधिकतर रज्य मँ मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन्‌ विभाग का, भी सचिव्‌ होता 1 
पह विभाग सज्य के अन्य प्रशासनिक विभागो कौ देखरेख करवा है तथा उन्हे विभिन 
आवश्यकः सुविधारं मुदैया कयता है । सामात्य प्रशासने के सचिव के रूप मे मुय सविव. 
विभिन महत्वपूर्ण कां करता दै, यथा-- 

@ विशिष्ट अहिथि्ो के रज्य में आगमन की आवस्यक व्यक्स्था कला} 

८) सम्मान व विशिष्ट पद देने चाले निशेषद्न समिति कौ अध्यक्षता करना । 

(म) पूर्व शासको तथा स्वतन्ता सेनानिर्यो के सम्पत्ति तथा धतिपू्ति सम्बन्धी 
मुख्यर्मवी के पास भेजे जने के पडले माणल पर मत देना ! 
अन्तसंज्योय विवार्दो कौ समीक्षा करना! 
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५} कार्य विधि नियमों मे संशोधन के वे मे सुक्षाव देना । इस सम्बन्ध मेँ अन्तिम निर्णय 
भंतरिमंडल का हेता दै । 

(५) मोटर मैरेज के परशासने पर पर्यवेक्षण एवं नियच्रण करना। 

(+) सामाजिक-मास्कृतिक विकास मे संलग्न एेच्छिक संस्थाओं की अनुदान कौ मागो के 
सम्बन्ध मेँ अनुशंसा करना । 

(फ) सरकारी आवास, भवन, तथा विग्राम गृह से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध मे निर्णय 
लेना। 


सामान्य प्रशासनं विभागं का राजनौतिक प्रमुख मुख्यमंत्रौ होता है, अतः उपरोक्त मे 
मे अधिकांश मामले पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री दवार किया जति दै। 

उतल्तेखनीय है कि वर्धं 1998 से सामान्य प्रशासन विभाग का भी एक पृथक्‌ सिव 
है । विशिष्ट सचिव के पद को ' भपुमरेड' कर सचिव का पद मना दिया गया है । किन्तु इससे 
मुख्य सचिव की सामान्य म्रशासन के सम्बन्ध में भूमिका प्र कोई विशेष अतर महीं पड़ा है । 


सुक समन्वयक् के रूपमे 

जैसा कि पिष्ते पूष्ठो में स्पष्ट है, मुख्य सचिव राज्य प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख होता दै । इस 
भूमिका मे उसे सज्य प्रशासन के विभिन विभागो एवं अन्य संगठन के बीच समन्बयक का 
कार्यं करना पडता दं । विभिन विभागो एदं संगठनो के कार्यकलाप इस तरह सै संयोजित 
किये जाने चाहे, ताकि कार्यो, कारक्र मे दोहयव न हो । समय, धन व मानव श्रम का 
अपन्यय न हो, यह्‌ सुनिश्चित करना मुख्य सचिव का कार्य है । साथ ही यदि कीं अन्तर 
सांगठनिक अन्तर्विवेध की स्थिति ये क भी दूर करे का उत्तरदायित्व मुख्य सचिव का 
होता दै। एक समन्वय के रूप मे मुख्य सचिव को विभिन स्तरे पर कार्यं कलना होता है, 
यथा- 

८) केन्र, रज्य वेथा अनर्ज्योय स्तर पर; 

(८) राज्य के अन्तर्गत अन्तर्मज्यीय स्तर पर { 


केन्द्र राज्य तथा अन्र्ज्यीय स्तर पर 
मुख्य सचिव केन्र व राज्य के बीच सवाद सेतु का कार्यं करता है ! योजना, वित्त तथा कामिक 
भ्रबन्य के कतर मके तथा राज्य के वोच निरन्तर अन्तक्रियाएें होती है ! अतः मुख्य सचिव 
काकेन््रीय स्तर के सचिवो से लगातार सम्पकं बनाये रखना आवश्यक दै । केन्र कै मंत्रिमंडल 
सचिव, योजना सचिव तथा गृह सचिवे आदि से वह ओौपचारिक तथा अनौपचारिक दोनो स्तर 
पर सम्पर्क बनाये रखता हे । इन सम्पर्क ओर सम्बन्धो के माध्यम से बह वेन्द्र से राज्य के 
लिए वितौय व अन्य सहायता प्राप्त कसे मेँ सहायक होता है । इन सम्पकों के बनाये रखमै 
के लिए समय-समय पर सम्मेलनं का आयोजन किया जाता है ! समन्वय के लिए अन्तर्खज्यीय 
समितिर्यो का भौ समय-समय प्र गठन किया जावा है। 

सु सचिवो का सम्मेलन भारत के सभी राज्यो के मुख्य सचिवों का सम्पेलन 
भतिवपं मई दिल्ली मँ आयोजिते किया जाता है । इस सम्मेलन की अध्यक्षता कैन का 
मंत्रिमंडल सयिव करता दै । इस सम्मेलन का कार्य-व्यौरा केन्ध तथा राज्य सरको द्वय मिल 
कर निश्चित किया जाता है । इस सम्मेलन में राज्य अ्रशासन से सम्बन्धित सभी विषयों पर 


ण मरादत मे र्य अरसापन 


िघाएविमरथं फिथा जाता है केन्र द्यप प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्ययन के सप्वयप 
शौ मते चकौ जीर) 

धपय परिषद वह परिपदे राज्य पुमर्टन अधिनियम. 1956 के दात स्थायि यौ 
गई ध! इस समय पांच के्रोय परिप कार्यत रै, जिनके अन्तरगत सभी रज्य त्था 
शासि शत्र आ जति है1 भलेक चेकरेय परिषद ठेर के र्यो से मित कर बनती दै। 
के्रीय मृहमतरी सभी धतरीय परिषदो का अध्यध छेत ई! इनके अतिरिविन श्ये के 
पुख्यमगौ, योजना आयोग का एक सदस्य, त्र के मभौ मुय सपिव तथा सदस्य एज्या के 
विकास आयुक्त इन वैठको मे भागं ठेते रई) 

विभिन सदस्य एन्य के मुख्य सचिव वारी-वाप मे इन धेतरीय परिषदो के सदव 
अनाथे जति {1 इन धेत्रीय परिषदो कौ प्रमु भरिविधियौ ई-- विकास परिमोजनाभे ॐ 
क्रिषान्दथन्‌ भ एज्यो को सष्योण प्रदाने कना; समान नीति के निर्माणमे केन्र तथा पजय 
विघारविमिमय के अवसर प्रदान कएना तथा पर्ज्यो के असी दिकाद को दूर कपे मे स्यत 
क्यना। 

यद्यपि इन धेग्ीय परिषदो का निर्माण सदुदैश्य से किया गया 2 ठथापि निमि 
यैरको केने सकने के कारण ये अपनी भूमिका का तिब कले मे सकषम नरी हो पाई ई॑। 
सकि यदे नि्िवाद तेथ्य है कि इन सम्मेलन तथा परिषदो के माध्यम मे मुख्य सविव 
समन्ययक की भूमिका येहतः तर पर निथा सक र} पनियल, पामी तपा सज्य सीमा प 
सम्बन्धित विवादो को निप्र का प्रयास पहसे मुख्य सचिव स्तर पट्‌ क्रिया जता दै 
ततपर्षान्‌ दौ इन विवादो को उच्चतर स्तर पर प्ेपित किया जता रै1 
रज्य प्रशासन मे सम्वय 
अपनी परस्थिति तथा अधिकर्ते का भोग को हुए पुष्य सचिवे राज्य मम्‌ के मनृनयका 
कार्य प्रभावशासी तरीके सै कर सकता हे । सचिवालय प्रशासन कई विभागे मे बय हेव ह। 
र विप कः प्रमु एक सविद सेत है । मुख्य सचिव इम्‌ सभो सिवो क भदानक्ता 
ै\ हल ही मे स्यापितं सविर्वो की समितिय भो समन्वय कौ उपक ई। 
अनविभामीय्‌ विवाद को निपदना तथा विभा कौ गपिषिधियो का प्यवेधृण कला ठ्कै 
मुख दायित्व म से एक है । वह मंतिमंडल रथा विभाग के मीच कौ कड रै, क्योकि सरी 
महत्वपूरण मप्र उसी के माध्यम से मंत्रिमंडल पक पटुक हं } 

रास्थान अशासमिक सुषा समिति (1969) ने सुदा दिया घा कि मिमे ठया 
कारय पदधतियो मे यदि परिवर्तन कला है रो वतसम्यनधं सुव मुख्य सचिव दराए ही दयि जे 
चाहिए! भाव कै प्रशासनिक सुधारं आयोग (1965-70) ने मुख्य सिव के पद को 
शक्तिशालौ बनाने का सुञ्ञाव दिका था; 


=-= +, १." . ^-----> ~ल ङ्यी 


मेँ मुख्य सचिव महतती भूमिका निषावा रै ! + 
भशासनिक समन्वय का एक महत्वपूर्णं सतौत शज्यं केः वष्टि के 

अधिकारियो की वार्षिक बैठे दै 1 इन यैक पृ विभिन विभि के सचिव एवं अध्य 

अतिसि सभौ जिल के कलक्टर शरी भाग सेते ड । भदेश के समश सभौ वैकाक्षिक षव 


मुख्य सचिव ` 93 


समस्याओं का पारस्परिक विमर्थ से समाथान होमे मे सहायता तो मिलती दी है, एक दूसरे के 
विचामे एवं सुदया्वो से प्रशासनिक दक्षता कौ भौ वृद दती रै । इस सम्मेलन मेँ मुख्यमृमी 
समेत मंत्रिमंडल के सदस्य भौ भाग लेते है । इस कारण इसका महत्व ओर भौ बद्‌ जाता है । 
0 अधिकारियों के इस सम्मेलन मे मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव की केन्रीय भूमिका 
रहती ईै। 


मुख्य सचिव का भूमिका-समृह 
मुख्य सचिवं को राज्य के विभिन वर्गो, संस्थाओं, सगर्न तथा व्यक्तयो के साथ काभ करना 
पटुता दै । एम मे उसकी सफलता इस वात परनिर्भर करती है कि इन सब के साथ उसके सम्बन्ध 
तथा व्यवहार कैसा है ? एक तरफ राजनीतिक नेतृत्व दै तो दूसरी ओर सम्भूर्ण मशासनिकरतत्र 
जिसका नेतृत्व उसे करना दै ! जन प्रतिनिधिरयो तथा जनता के प्रति जवाबदेही उसे अपने निर्णयों 
तथा कायौ मे सतर्कता बरतने के लिए सचेत करती है । मुख्य सधिव को किन-किन स्तरो पर 
सहयोग व समन्वय कएना आवश्यक दे यह नीचे दिये रेखाचित्र से स्पष्ट है-- 


मुख्य सचिव का भूमिका-समूह 
| तथा मत्रीगण प्रशासतिके 
- | विधायक ( सचिव | 
न्याय- \ ¢ 
पालिका वि 
मंस्था ॥ 
क, 
२ अध्यक्ष 
८ ५ ल 
महानिरीक्षक 
स 
८ ६ आयुक्त 


पंचायती राज जेता 
|, 


जिलाधीश 








॥ 





[| 
| 


सर्वप्रथम मुख्य सचिव ओर मुख्यमंत्री के सम्बन्धो के मुदे को स, रो यह माना जाता 
है कि दोनी का एक इकाई के रूपमे काम कला आवश्यकः है । एसा माना जाता है कि 


%4 शरास्ते सस्य प्रश्न 


सथिव को मुख्य मती के मस्विष्क फो भांति सोचना चाहिए तथा तदनुरूप कार्य कल 
चाहिए । राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्र मोहनलाल सुखादिया तथां तत्कातीन मुख्य स्थिव 
श्री भी.मेहता कौ शासकीय एवं मशपकीय जुगतन्यौ सम्बे सादे ठ वँ तक चती शर 
सुखाड्या का मानना था कि मेहता स्वत व निर्भीक एय देते यै तथा उन्हे मानव भरववौ 
स्पष्ट समञ्च थौ \ जव तक सुखाडिया सर्कार बहुमव मे रल तन ठक मेहाके निर्ममो क 
मुख्यमंत्री का सम्पूर्णं समर्थन प्राप्त चेता था । चौये व माव के वाद जब सुखाडिया सरकार 
अस्समत मे आ गई तो उन कतिपय प्रजनीपतिक ९५ कमे षडे, तेकिन इसमे ऊके 
आपसी व्यक्तं सम्बन्धौ मे कर्‌ अन्तर नहीं आया 1५ 


मुख्य सनिन्‌ कौ ओषवारिक शकितो के अतिरिक्त उसकी मशासनिकं स्थिति इम 
यात्र पर निर्भर करती है कि मुख्यत उपे किवनौ चट तया किते अधिकार देते हँ । कई बार 
विभाग के सचिव मुख्य सचिव को दरकिनार करके मुख्यत से सीधे सम्पर्कं कले का प्रयास 
कपे हँ । यदि इस प्रवृत्ति को मुष्यत बढावा देते ह त मुख्य सचिव कौ स्थिति दद्‌ मही 
रहती । वस्तुत. आवश्यकता इस बात कौ टै कि पुख्यर्मी मुख्य सचिव से राय ते, अधिकार 
भौ दे पर अतिश्यकता पडने पर स्वये स्वतन निर्णम भी ते 1४ 

एजस्पान के विभिन मुख्यतो मे अपने मुख्य सविव को पूं सम्पात दिया दै, 
९1 उन्मि मिर्णस लेने मे अन्य सचिवो कौ राय भौ विभिन विषयो पर आवश्यकता 
सी हे । मुख्यमंत्री के सथिव का महत्व भी इस शेर म पर्याप्त रहा रै । काफी कु प्रशासनिक 
तत्रमे अनौपचारिक सम्बन्यो प्रभौ मिर्भरकनारै) ` 

मुख्यमघ्री व मुख्य सचिव के साथ-साथ काम कसे को सममनबेद्ध या सीमायद्ध कला 
कठिन दै । पजान के पूर्वं मुख्य सधिष मेगतयय सपे मुख्य सचिव के रूप मँ अनुभव का 
चर्णन कसते हुए कत्ते हं कि मुख्यमंत्री श्री प्रतपसिह कैसे के फोन से सरद सुबह ¢ ममे उनी 
नीद खुलती धौ तथा कड वार रात के ग्यारह वभे या उसके गाद्‌ भ बत्िवीत तेत थी। वे 
करं बाट विना पूर्वं सूचना के फोन कते ओर दुर्वे मिलने कौ इच्छा जाहिर कते त 
महृप्वपूरणं मामले तत्काल निपराये जा सके ४८ लगभग यही सम्यन्पश्री ५५ व्री 
भ्गवतर्मिह मेहता एवं शी भैरोसिंह शेखावत एवं श्रौ एमएल. मेहवाके र द 1 

मुख्य शिव के अनय प्य फे साय सम्बरथ एस अर्थ भ महत्व ह सि करं 
मृत्यो फो प्रशासनिक अनुभव कम होता है । इस काएण वे अपने अशामिनिक सचिव एव 
मुय सचिव से परामर्शं लेकर निर्भय कपो है} अतः मंत्रियो तथा मुय सचिव के व 
पारस्परिकं अगीपयारिक सम्बन्ध बनना स्वाभाविक टै! ५ 

सांसद चथा विधायको के साय सम्बन्ध रखते समय मुख्य सचिव द्वा संहुसि् 
व्यवहार करना वाखनीय लेता ई । यह सम्बन्ध न अत्यन नजदीकी ओर न अभिक दूते के तेन 
चाहिए । सामान्यतया संसद एवं विधायक अपनी समस्याओं के लिय सम्बन्धित मयो 
अर्थवा मुख्यमंत्री मे मिति है,दिल्तु अविश्यकता पड्म पएवे मुख्य सचिव तथां जन्य 
ये भौ सौथा समप कते ह {पलः विवेक ुषय सिव रज्य कौ राजनीति कौ बाम 
यो समञ्ञता ह वथा सामान्यतया रे आचरण करदा टै कि जिसमे राज्य स्कार के रोजनीदिरक 
नेदृत्वे को जनावश्यक रूप से शिकायतों का सामना न करना पदे । 
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विभिन्न विभार्मो के अध्यक्ष के रूपम ष्टीम' भावना के साथ काम करना आवश्यक 
है1 इतने सरे दायित्वो को वह अकेते कुशलतीपूर्वक नेहौ निभा सकता} अतः सभी विभा 
को यथोचित महत्व देते हए ठन्े नेतृत्व भरदाग कएने का उत्तरदायित्व मुख्य सचिव का है । 

स्वैष्छिक संस्थाएं विकास योजनाओं व कार्यक्रमों को क्रियान्वित कले मे महत्वपूर्णं 
भूमिका का निर्वाह कर सकती है । लेकिन यह तभौ सम्भव लेगा जब उन्हे अनुदान रारि सही 
समय ओर अधिक रक्रियार्ओं नियो मेँ उलघ्चे वैर मिल जयि । मुख्य सचिव इस दिशा 
उनकी सहायता करके राज्य के विकाप्तप्थ को तेजी से अगि ते जा सकता दै) किन्तु इस मद 
प्र दिये जाने वाते अनुदान आवश्यकताओं कौ तुलना मे अपर्याप्त सिद्ध होते ह॑ । 

सज्य मे कानून व व्यवस्था बनाये रखने का दायित्र यद्यपि गृह विभाग का दै,पर 
अनतः से विभागो को मेवत्व देना उसका दायित्व है । एसे मेँ राज्य कौ व्यवस्था की सम्पुर्ण 
तथा सही जानकार उसके पास उपलव्य होना आवश्यक है, अन्यथा सही तथा समयोचित 
निर्णय सम्भव नहीं हो पायेगा । राज्य के पुलिस प्रशासन, विशेषतया पुलिस महानिदेशक से 
मुख्य सिव कां निरन्तर सम्पर्कं रहता है । जय भी कानून व्यवस्था का कोई संकट आता है, 
उस समय पुख्यं सचिव तथा पुलिस महानिदेशक के यौच 24 घटे सम्पर्क रहता ह! मुख्य 
सचिव का सम्भागीय आयुक्तो एवं जिलाधीशो से निरन्तर सम्पर्कं बना रहता है । उसके द्वार 
दिये गयै निदेश एवं पणमर्शं को ये अधिकारी हर समय ध्यान मेँ रखते दै । 

अन्ततः मुख्य सचिव के अपनी राज्य कौ जनता के साथ कैसे सम्बन्ध है, यह भौ 
अत्यन्त महत्वपूर्णं है । मजातान्विक शासन व्यवस्था मे जनता को मुखी एवं सन्तुष्ट रखना 
आवश्यक है । जनता कौ मागो के अनुसार निर्णय लेना तथा तदनुकूल शिकायतों का निवारण 
करना आवश्यक है ! राजस्थान के मुख्य सचिवे जनता कौ शिकायतों को सुन कर उन षर 
आवश्यक कार्यवाही करना अपना समङ्ञते रदे है! इन मे से अधिकांश अपने मानवीय 
व्यवहार तथा मानवोय दृष्टिकोण के कारण जाने जति र्दे दै ।'7 

इन से दायिर्त्वो को निर्वाह करने में मुख्य सचिव का व्यित्त्व, जीवन के प्रति 
दृष्टिकोण, प्रशासनिक क्षमता एवं मानसिक चैतन्यता महत््पूर्णं भूमिका निभाते दै । 


सन्दर्भ एवं दिणणियां 

1. वीजी.भिश्रा, द सेन्द्रत एडमिनिस्टेखन आफ ईट इण्डिया कम्पनी~ 277-165६ , 
(लदनः मेनचेस्टर युनिवर्भिरी, 1959), पृ. 79.80. 

2. मौना सोगानी, द कीफ रेकरेटौ वन इण्डिया (नई दिल्सीः देसोमिएट पन्लिशिग 
हाऊ, 1984), पृ. 16. 

3. मोहन मुखर्जी, नोत स्यरी आं ए चीफ सेक्टर इयूरिग इमरजेसी, एटसेट ई 
दिल्लीः एसोसियेट पच्तिशिग हाऊस, 1982), पृ. 2८. 

4. सोगानी, वी, पृ. 28-29. 

5. मए. सुतालिब तथा एमःए अलम, “आन्ध प्रदेशः, एषी. पाधौ, (सम्पा), स्टेट 
एडमिनिस्टेशन, नईं दिल्ली, 1968), पृ.२९. 


96 


11. 
12. 


13. 


16, 
1. 


भाते रज्य प्रशन 


भरत सर्कार, प्रशासनिक सुधार आयोग, रं अनि स्टेट, एढयितिदटथन नई 
दिल्लीः 1968), प 26. 

रजस्या वार्विकी 1995 (जयपुर पचर्गगा प्रकाशन. 1995), खण्ड 5, प,67. 
ध्॑वीए, मेमोवर्म ओक ए सिविल सके, नई दिल्ली; विकास 1975), पृष्ठ 12. 
एजस्थान सपार, कैनिनेद रेकरेेरियेट, डिफदमिन्टमः स्येष्डिय आऽ जताई 21, 
1980. 

आरएम, खण्डेलवात, स्टेट सेवल प्वान एडमितरस्टयमे इत इण्डिया, (जयपुर 
आग्यीएसए. प्रकाशन, 1985). 

प्रशासनिक सुधार आयोग, रिपोर्ट अर स्टेट एडमिविरटेयम प्‌.24. 

आग्पौ. मरेबा, ए ेल ेत्ड बाई एल इडियद, (नई दिस्तीः विकास, 1976) पू. 
163-164. 

पिफितेक्यम मोत एडमितिरटयन : स्पीचेस एण्ड राइरिग्स ओंफ वी. मेहता (जयपुर: 
गरवर्नमेद येन्ुत प्रेस, 1966), पृ. १.१५ 

सरोगानी, बही, रिफलेक्यन अगि एपिपरषटशन : स्पीचेय एण्ड राइटिग्स अफ वी, 
मेहता, (जयपुर : गवरममिर, सन्त प्रस, 1966), पृ.151 


ईषत, म॑गतपय, कमिरमेन्ट माई स्टाइल ; कैत्यर इम द इण्डियन सिविल सर्विस, 
(दिल्लीः विकास, 1973), प 184. 


ई, म॑गतेपय, बह, दिल्लौः विकास, 1973), प 243. 
सोगानी, वही, प्‌. 160. 


अध्याय 7 
राजस्थान सरकार का गृह विभाग 








गृह विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्णं विभाग माना जाता है । इसकी सक्षमवा व 
कुशतता के अभाव मेँ कोई भी राज्य सरकार न तौ शान्ति व्यवस्था ही बनाये रख सकती है 
न विकास कायो को समुचित रूप से क्रियान्वित कर सकती है । गृह विभाग का महत्व 
इसलिए भी बद्‌ जाता है क्योकि इसका दायित्व केद्ध तथा अन्य पड़ोसी रज्या के साय 
समन्वयात्मक सम्बन्धी का निर्माण तथा उनका निर्वहन भी रै। 


गृहं विभाग के उत्तरदायित्व 
विभाग के दायित्वं को निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट किया जा सकता हैः 


1. शन्ति व्यवस्था वनाये रखना तथा पुलिस प्रशासन 

किसी भी समाज या राज्य की क्रियाशीलता बनाये रखने तथा सृजनात्मक, रवनात्क 
क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के लिए शान्तिपूर्णं तथा व्यवस्थित वातावरण कौ आवश्यकता 
हती टै । गृह विभाग का दायित्व है कि वह शान्तिपूर्णं वातावरण की यथास्थिति कौ बनाये 
रखे । इसके लिए वह समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्र सरकार से भी निर्देश प्राप्त 
करता है। गृह विभाग विभिन केद्रौय व राज्यीय कानूर्नो की क्रियान्विति हेतु आवश्यक 
कदम उठाने के निदेश देता दै । ईस दायित्व के निर्वहन के लिए पुलिस बिभाग ही राज्यके 
गृह विभाग के मुख्य उपकरण के रूप मे कार्य करता है । पुलिस प्रशासन से सम्बन्धित सभी 
दायित्व राजस्थान सशस् पुलिस, रेल्वे पुलिस, होमगाई अदि राजस्थान पुलिस प्रशासनिक 
नियत्रण कौ परिधिमें ही अतिरे। 

2. आंतरिक सुरक्षा 

कानून एवं व्यवस्था थनाये रखने की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त आंतरिक सुरक्षा के अन्य 
कई आयाम है जिनसे गृह बिभाग का प्रत्यक्ष सम्बन्य है । राज्य कर्मचारियों की हड़ताल, 
सामाजिक तथा शजनीतिके संगठन द्रा किए अनि वाले आन्दोलन, साम्प्रदायिक दमे तथा 
५ द्वार घोषितं युद्ध जैसी परिस्थितियों के दौरान गृह विभाग को गम्भीर चिन्तन एवं 

से कार्य करना पडता है । राज्य, सम्भाग तथा जिला एवं स्थानीय स्तर पर सुगक्षाका 

वातावरण वना रदे, यह देखना गृह विभाग फा हौ दायित्व है ¦ महत्वपूर्ण रंस्थापनों की सुरा 
के साय साथ अति महत्वपूर्णं व्यक्तिरयो (वौ.आईपी) तथा अति-अति महत्वपूर्णं व्यदतर्यो 
लीलीआईषी) की सुर्शा कले कौ जिम्मेदारी भी इसी विभाग की है । 

3. त्रिवारक नजरवेदी 

आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने के लिए निवारक कदम अति उपयोगी है । रा्टीय सुरक्षा 
. अधिनियम तया विदेशी विनिमय संरक्षण एवं तस्करौ गतिविधियों निवारण अधिनियम 


किफेषोस) के अन्ग फैलाने वा अथवा करने वाते व्यक्तियों कौ 
निवात्क रज्य 1. लिये आवश्यक टै। इस समवन्ध ्ेँ 
अवश्यक दिशा निदेश गृह विभागरल देाहै। यह विभागही यह सिर्शि 
स क्ष्माकढने 
वेह (शज्यपाल) स्वविवेक क उपयोग कर 
# अपराधो की 
सानि व्यवस्था 1“ काये रखने के पर्चाते अपरो प निमेत्रेमव अपराधियो 


पर पैनी-समग दृष्टि रखना भविश्यक है / इसलिए गजस्थाने पुलिस युए से, मरके 

भवृततियो पर सग दृष्टि रखती है तथा उने यनि केएनेका भयास कात है डका डत 
करने चोरी करके जीवन यापन केने बाले जरायम पेशा अप्रापको जीवने वृत्ति मनाने वातै 
लोगो पर निवत तिगरी रखना ओरञ्न ष वियते रखना आतश्यक है। विष तथा 
खतरनाक ओषधयो के इणयोगो कौ रोकथाम तेषा अन्य दापित्वो के लिए केद्धीय जो 
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विभागो तथा संस्थाओं से गृह विभाग को इस सम्बन्ध में निरन्तर समन्वय रखना पडता है । 
ये संगठन ईै-- सीमा सुरक्षा बल, भारतीय सेना, के्धीय जच ब्यूरो, सोमा शुल्क विभाग, 
राज्य पुलिस आदि ! सर्कार गोपनीयता अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम आदि के 
अधौने पकडे गये अपगधिर्यो के विरुद्ध कार्यवाही कने का दायित्व गृह विभाग का ह है । 
सीमा विकास योजना का कार्य भी इसौ विभाग के अधीन अता दै। 


ॐ. विश यत्र वासपोटं एवं वीजा सग्वन्थी दायित्व 

विदेशौ नागरिकौं, पर्यटको तथा तीर्थं यात्रियों से सम्बन्धित निर्णय गृह विभाग ही लेता रै। 
अधिवास, देशोकरण तथा नागरिकता सम्बन्धौ मामले, भारत के आप्रवासन, भारद से बाहर" 
उल्रवासने सम्बन्यी मामते गृह विभाग के कषे्राधिकारमे अति ईै। 


10, मानव अधिकार व क्रृरतानिवारणं 

वच्चो का संरक्षण, महिलाओं, अत्पसरंख्यर्कौ, अनुसूचित जाति व अनजाति पर हो रहे 
अत्याचार की सुनवाई व नियन्त्रण गृद विभाग का दायिल है ! हाल ही मे इन दायित्व प 
पहले से काफौ अधिक वल दिया गया है। यह विभाग पशुओं से सम्बन्धित क्रूरता की 
गेकथाम का भौ प्यास करता । 

11. मनेरेजने व्यवस्थापन 

गृह विभाग द्वार सिनेमा, रम॑चो कौ व्यवस्था तथा उनके लिए लाहसेन्स जारी किया जाता 
हे। विभाग बाहर से आये सांस्कृतिक दलो के कार्यक्रमों के आयोजन की सुरभा की दृष्टि से 
व्यवस्था करता रै । 

12, प्रकाशन तथा संचार मध्यमो का नियपन-नियन्रण 

गृह विभाग का दायित्व राजपुत्र तथा राजकीय पुस्तकों का प्रकाशन तथा वितरण करना है । 

राजस्थान भे सरकारी मेसो की व्यवस्था, समाचार एञेन्सिरयो के कार्य, राज्य के भैर सरकारी 

प्रकाशनं का पंजीकरण, सरकारी वि्गापनों की व्यवस्था, परर कानून, कोपीगइट कानूनी का 
क्रियान्वयन, समाचारपतरौ पर नियन्रण तथा आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशनं भी गृह 

विभाग द्वाय करवाया जाता है । 

13. विविध कार्यं 

जमीन से खोद कर निकाले गये खाने सम्बन्धो मामले, नगरपालिका तथा नगरकषत्र से 

बाहर क्निस्तान तथा श्मशान भूमि सम्बन्धी मामले, गजस्व विभाग दवाय प्रदत्त आधिक 

सहायता को छोडकर नागरिको को आयात सहायता उपलब्ध कराना, परमवीर, महावीर तथा 

अश्नोक चक्र भाप्त व्यक्तियों को राजकीय अनुदान मदान करना गृह विभाग का के्रधिकार 

है। गृह विभाग स्वयं के स्यफ के सेवा सम्बन्धो मामलों फो तौ निवातां हौ है,साथदही 

अपम सम्बद्ध संगठनों के कार्मिक प्रशासन सम्बन्यी उन मामर्लो पर भौ निर्णय लेता है जो 

इसके भत्राधिकार मे अदे है! 


10 पराप्त मे रम्य प्रयाम 


यृ विभाग यततुनः सभी पिभा मे कदो न कुह ग्द {अनः एसी महना 
स्मतः सिद्ध रै । यह पिभाय फेद्धर वधा राज्य रकार फे सौदरदपर्य मम्यत्भो तथा समये 
लिए भी ठत्त्दायौ टै 


संगठन 
पजैपिक सर पर पृष मंत्रालय का रेतृत्य वैपर स्तक एक यणिष्ठ गी वार पिपा जवा 
रै कपौ कभी यह विभाग सुप्यमयी स्यपं भौ अफे पात रते रै। इम स्यन्य प यो 
विसेए प्रावधान नद दै1 गृ फे व्यमितत्य ता अन्य मदचपूनं मेधि की आती 
सहमति द्वार है इस विभाग का दायित्व मपा जता दै। 
गृही के पुष्य कायं इ प्रकरै 
॥। एय विधानसभा मे गृद मंतरल्य से सम्यन्थयित कानून, पिप एवे नीतियों फे मो 
मै राज्य स्कार का दृष्टिकोण प्रस्तुत फमा। 
॥ गृह भावय से जु विपानसधा प दाये गये प्ररो काठतरदेना) 
॥ ंत्रिमदल कौ वैय भाग तेना, उमम गृहे विभाग से सम्बन्धित मामसौ यो 
प्रस्तुत कला तथा उन पर मतिमंडलीय मिर्णयो को तेने मे सद्यता अ्रदान कला। 
॥ गृह विभाय से सम्बन्यिते मामो मे मदलपूरणं नौनि-निर्णय तेना तथा इतन नरे 
अवश्यकता षड्ने परप मत्रिमंत एवं मुख्यत से समन्वय रपना। 
* गृह विभाग के ठच्च अधिकारियों के कार्यो का पर्यतेश्ण कटा तचा उन्हे आवरयक 
रिघामिदेश प्रदाने कएना 
*= यह सुनिर्ित कएनाकि गृ विभाग से सम्बन्यिते कानून, तरियमो आदिक 
क्रियत्वयन सरी गमे लो रदाहै। 
० गृह विभाग से सम्बद्ध संस्थाओं के क्रियाकलाप की जात हेतु आवश्यकं दौरे एवं 
निरैक्षण कना! 
= गृह विभाग से सम्बन्धित मम्लौ म जनता कौ शिकायतों को दूर क्से रदु 
आवश्यक कदम उठाना! 
प्रशासनिक स्तर प्र मृद विभाग के सचिव को सामन्यितया "शासन सचिव, मृद" के 
नाम से जाना जाता दै 1 1996 मै इष अौधफातै का पद्‌ प्रमुखं सविव, मृ रै, तपः दिपप्यर्‌ 
1998 सक इख पद पर नियुक्द अवि वरिष्ठ आईएस. अधिकाय रज्य सरकार के अतिक 
मृ्य सविव भीये। 
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विभाग के प्रशासनिक मुख के स्पे प्रमुख गृह सविव कौ मीति निर्माण, 
मौतति-क्रियान्वयन पर नियसेण र्खे, विधानसभा के प्रश्नो का उत्तर तैयार कसे, आवश्यक 
निवैकषण कपे, भविष्यं कौ योजनां बनने, सागठमिक पुनर्ेठम्‌, विभागीय कारमिरँ प 
नियन्वरेम रमे, नये पदो कौ रचना, सम्बद्ध सस्या के संचालन कौ दक्षता सुनिरिवत कर, 
केन्र सर्कार से समन्वय रे, केद्धीय सुरक्षा बलों से समन्वय स्यापित कसे, ज्य मे स्थिति 
सेनाको से सम्पर्क रखने, अन्तरस्य सीमाओं पर सेने वाली गतिविधियों पर नजर एछे, 
सीमा मुरा सुत्िर्चित करने तथा आंतरिक सुरथा से सम्बन्थित अन्य मागत के वरे 
आवश्यक कर्तव्य सम्पन कणे पड़ते है। वह गृहम का ओपचारिक अधीनस्थ हेने के 
साथ-साथ अनौपचारिक सलाहकार भी है । राज्य की गोपनीय सूचनां मरमुख गृह सचिव के 
माध्यम से ही मुष्यमेतरी वक पर्वतौ रै। 
भमुख गृह सचिव की सहायतां के लिये एकं विशिष्ट सचिव होता है जौ आईएस. 
अधिकाते देता दै । इस विशिष्ट सचिव के अधीन ठः उपसचिव कार्यं कसते दै, जो भारतीय 
भशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अथवा राजस्थान सचिवातय सेवा के अधिकापै 
है! इनके पद इस प्रकारहै : 
* उपमरचिवे, पुलिस 
* उेपषचिव, सुरक्षा 
* उपषचिव, जेल तथा पासो 
* उपसमचिव, समन्वय तथा नागरिक सुरक्षा 
* ठपस्मचिवे, मानवे अधिकार 
* टपस्चिव, अपील 
विरिष्ट सचिवे स्तर का एक अन्य अधिकारी विरिष्ट सचिवे, विधि तेथा निदैशक, 
अभियोजने के रूप मे कार्य कत्ता है । इसके गौवे दो अतिरिक्त निदेशक अभियोजन है भे 
म्याय तथा पुलिस के लिये पृथक-पृथक है । यहे दोनों अधिकारी राजस्थान उच्चतर न्यायिक 
सेवा के सदस्य होते दै तथा उपसव स्वर के समकक्ष हँ } 
आन्तरिक संगठन की दृष्टि से स्रणं गृह विभाग 13 समूहो मे वेध हुज रै 
एक समूह या तो एक अतुभाष अधिकारे के अधीन कायं कत्ता है अथवा एक 
महाय्क मवि के । कई वार एक सदायक सचिवे दो समू का भौ मिरदशत कना है । एक 
समूह अधिक (ज सहायक सचिव अथवा अनुधाग अधिकारी से सकता दै) उपसविव 
अधीन कार्यं करता है । विभाग मे एक लेखाधिदारी रै जिसकौ सहायता के लिये एक सहायक 
लेषाधिकते कार्य है! 
पृ विभाग मेँ विभिन समूह इन विषयो से सम्बन्धित है 
समूद 1 ~ पुस 
सपू 2 ~ लेया एवं बजर 
ममर 3 ~ जेल, पाम्पो्, वोजा 
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समूह 4 ~ सुरक्षा ~ साम्मदायिक शान्ति, प्र्टावार्निरोध 
समूह 5 - न्यायिक 
समूह 6 ~ विधि परामर्शदाता (अभियोजन) 
समूह 7 ~ समन्वय ~ सीमा, सेना, सिनेमा, आराएसी. 
समूह & - नागरिके सुरक्षा, गृह रक्षा दल 
सभूट 9 ~ सुरक्षा - सीमा सुरक्षा, शस लाइतैस, सेना हेतु भूमि-आवंट 
समूह 10 - सुरक्षा-कानून एषं व्यवस्या 
समूह 11 - जेल, पासपो, वौड् 
समूह 12 ~ अनुसूचित जाति, जनजाति, रष्टीय एकता परिषद 
समूह 13 - मानव अधिकार, महिला सुरक्षा 
सम्वद्धे एं अधीनस्थ संस्थाए्‌ं 
गृह विभाग अपने दायित्वं को कुछ सम्बद्ध विभागो, उप विभागों तथा अभिकररणो कै 
माध्यम से करता है! गृह विभाग से संलग्न भमुख विभाग इस रकार ईै-- 
पुलिस विभाग एवं रत्वे पुलिस 
कारागृह विभाग 
गृ रक्षा-दल एवं नागरिक सुरक्षा विभाग 
अभियोजन विभाग 
भ्रष्टाचार निचेधक विभाग 
अपराध जच विभाग 
न्यायिक विभाग 
गृह विभाग का मुख्य कार्य शान्ति व्यवस्था बनाये रखना है. साथ ही रज्य की सीमा 
से लगे राज्यो के साथ सह-अस्तित्व कौ भावना के साथ सौहार्दं सम्बन्य भी ननाये रखना 
है। देसे मे पुलिस विभाग का दायित्व बद्‌ जाना स्वाभाविक दथा आवश्यक रै । पुलिस 
विभाग के बद्ते महत्वे वथा सतते आवस्यकत्ा के कारण इसके संगठन तथा शवितयोँ पर 
विेष ध्यान दिया गया है । बढ़ते अपराध, मूल्यहीनता तथा असीम जन-वश्यकताओं एवं 
किसौ भौ कौमतत पर आकीक्षाओं कौ पूतं कौ भावना के कारण समाज मेँ असन्तोष बढ़ता दै । 
ेसी स्थिति भै पुलिस को सामात्य व्यवस्था बनाये रने के साथ शक्तिके प्रयोगकी भी 
आवश्यकता समय-समय पर पड़ती दै। 
ध महानिदेशकं पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता रै जिसके अधौत पुलिस 
मुख्यालय, सी.आई डी, राजस्थान पुलिस अकादमी, स्टेट क्राइम रिकाई बयुये, पुलिस विधि 
विज्ञान अयोगशाला, दूर संचार, यातायात तथा अन्य सम्बन्धित संस्थां आती है । इसके 


अतिरिक्त जिला पुलिस, रेलवे पुलिस, मेवाड़ भल कोर तथा राजस्थान आदं कान्ेषुलरी भौ 
सम्मिलित है । 
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महामिदेशक पुलि पर विषाय का वितीय तथा प्रशासक दायित्वहैत्रपाप्य 
मे शन्ति व व्यवस्या यनये रखना भी रै। पुलिस ्रशामत कौ दृष्टि से राजस्थान दो भए 
पनम मे बोरा गया है । इन आउरेन् को पुनः34 जितो, 147 पुलिस सर्कितो,676 पुनि 
याने, ठया 73 पुलिस चौय मे विभाजित किया गया ई पिवते कुछ दिने भे महिताओं 
म अपने अधिकरते के भति जागस्कता मदौ है तथा गरशासन भौ उनके भ्रति हने ते 
अत्पाचे के भ्रति कार संमेदनशौत हुभा ६ । महितां पुलिस प्रशासन के पास पेहिषक भा 
सफ तथा अपनी समस्याओं को येदिञ्चक कह सके इपतिर जयपुर मे 8 मई,1989 को पहता 
महिला थाने स्थापिते किया भया । 
उपरोक्त प्रशासनिक विभाजन के सन्दर्भ मे यह सयष्ट कर देना आवश्यक टै फिञ्च 
मुख्यालय उप महातिरेक्षक पुलिस के अधन है,जिला स्तर पर पुलिस अधौक्षक हो प्पुठ ३। 
सर्किलि अभिकातौ के माध्यम से अथीनस्य पुलिस स्थन का कां संचालन किया जावा र ` 
रेलवे पुलिस कै दाप रेत लान तथा आसपास के कमे होने वाते अपापो को मिनि 
कने का.मयास्‌ किया जाता है । पुलिस अयौ, रेलवे तथा अप्र महानिरीक्षक म अतं 
भौर अपराष शा) के संयुक्त पयासो सै इष दायित्व को कर्वहम किया जाता ै। 
पुप्प विभागको चार शाखां मे विभाजिते किया भया है~- अपराध आखा,विशेप शणा 
स्वर्का तथा कम््ुटर 
अपदारधो व अपराधियों कौ शीषर पकड्‌ के लिए सुप्र विभाग को आघुमिक संय 
से युक्त किया गया है ! वायस तथा भयोगशानाओं दाय पु्तिस को अपने कर्तव्य पे कप 
भे सहायता भिलवी है ! राजस्थाने सश पुलिस तथा नागरिक पुरिस कौ कई बलि 
बनाई गई है । प्रष्टाचार निरोष विभाग भौ गचित किया गया है जिते रज्य अनष मयूतेके 
नोमसेजाना जागदै। 
पुलिस अधिकार अपते दायिरत्वौ को परिवर्षित सामानिक परिवेश तथा 
आवश्यकताओं के जतुरूप सकषमता से निभा सक इसलिए उनके परसिथण कौ भौ व्यव्या 
कौ. गई है। कु प्रशिक्षण सेवा ये अनै के समय भावी दायित्व को दृष्टिमत रख कर दिये 
जत ई! साय ह सेवा मे रहते हए दृष्टिकोण तथा डान के मयौनीकरण हेषु प्मिशर परसि्षण 
कारथमो कौ भौ व्यवसा की गई हे } मरिक्षण के मुख्य केन, राजस्थान पुलिस अकादमौ 
को जयपुर मे स्यापित किया गया ई ¡ इसे अतिरिक्तो सज्य के प्रमुख शरे मे पुति 
भरशि्षण के कई कर्करो के लिए केद्ध स्थापित किये गये टै । रजस्या भे पुति 
अधिकारिर्यो की निम्नलिखित पदसोपान व्यवस्था है ; 
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पुलिस विभाग में पटपोपान व्यवस्था 






अतिरिक्तं पुलिस महानिदेशक 


पुलिस महानिरीक्षक 


पुलिस उप महानिरीक्षक 


पुलिस सहायक महानिरीश्चक 
पुलिस अधीक्षकं 


कं 
पुलिस अपर अधीक्षक 














106 पाते सज्यप्राफन 


गृह पिभाग क ह अमो मे ्ेमगाई है जिसकी स्थापना ॐ मे की 
धो} आपात स्थिति को के लिए इस विभाय कौ स्यापना कौ गई षी मिदेशकः 
नागरक सुरा एवं मदा सदेश. लेमगाई के प्रशासनिक तियनरण मै विभाग काम कवा 21 

„ ` अपरधो कौ रोकथाम, दण्ड व्यवस्था चथा अपधिो को सुषाणे को मौकादेनेके 
सिए जेत व सुधारयृह भी सूह विभाग के निकनचरयमे दी क्रियाशीत ई । महानिदेशक.साएगार 
इस विभाग का सर्वोच्च पद है! मरिताओं तथा बाल अपायो को ओर विष ध्यान देने को 
आवश्यकता टै, अत: उनके लिए पृथक सुधारो कौ स्थापना कौ गर रै। 

गृह विभाग के अनर्गत अधियोजन विपाग निदेशक, अभियोजन के मियचयरभे 

कार्त ई} प्रषटायार तिपेष का दायित्व महािदेशक प्रटावार निरधक विभागं का है; 
न्यायालय सम्बन्धो मामले के लिए उपसपिव की व्यवस्थाकौ गर) 


गृह विभाग के सम्भुख चुमौतिया 
यह स्पष्ट है कि सजस्थान ज्य कौ सरकार का सर्वाधिकं महतवपरण विषाग गृह विभाग हौ 
ह। शान्ति व्यवस्था, साप्रदायिक एकता, सीमा मुर्छा, मानद अधिकार आदि सविदनशत 
विप्यो ते अंति रूप पे जुडे गृह विधाग को दृष्टि एवं दता प निर्भर कष्ता है कि न्य 
मे सौदारधपर्ण सहअस्तित् एवं विकास का मार्ग प्रशस्त हे सके। 
मानव अधिके क उभे आन्दोलन मे अव पुलिस के दृष्टिकोण, भूमिका एवं 
कार्यशैली मँ बदलाव के तिये दबाव डाला दै! 
गृह विभाग कौ अपेत भूमिका मे काफी परिवर्तन भा गया है ! अव यथास्थिति 
नाये एखन ह काफौ नही है यत्कि ठते अव विकासकाते भूमिका री निधान दै । नागो 
के सिए कल्याणकारो योजनाएं ्रियान्वित कए दै, उको रासीरिक सुरा के साषनपाय उनके 
मनोरंजन तथा मानसिक गुणवत्ता मे वृदि कसे मेँ सद्ययना भो करनी है । सिद्धान्त रूम 
ये स दायित्न स्वीकार कर लिए गये है, पर व्यवहारिक सूप भे उन क्रिया्वित कले के लिए 
मतो अधिकारियों को मवीन-टृषटि प्रदान कौ गई है न पर्यास आर्थिक अशासनिक सरना 
भ्दानकीदै। 
आय गृह विभाग कौ कानूनी विरोषह, पुलिस मशामन के ताभ, अपरे 9 
समक्षे व रोक के सिए मनोवैशचनिकं तथा मनोचिकित्सको कौ आवश्यकता है ! अपराधि 
से अपरथ उगलवाने के तिए क्र पतिया ही गरभावशाती संगी, इस गलवणटमी को र ५६. 
कपना जस्र ३} पनवै्ानिक दबाद्‌, अपसध स्वीकार के के पश्चाव ग्व कौ चु 
का मौका ठा फिर से जवन र्म कले का अवमः कल्याणकापी सज्य की भावना के भुत 
ह साथ ती पेशेवर अपपधिरयो से टक्कर तेने के लिए हथियार तथा संतर आनश्यक ह । 
पतस अशान भे विरोष दृष्टिकोण परिवर्तन कौ आवरयकका है । जन सामान्य क 
साथ सहयोग तथा सददमवा के व्यवहार के दरार वे पुलिस के परति विश्वाम तथा आस्था जगी 
सक्ते है ! अभौ तो जनता के लिए यह तय करना मुदिकल हौ जाता दै कि पुलिस उनकी र 
है या भष्षक। रेते अविश्वास तथा अनास्था कै वातावरण को बदलने के लिए योजनव 
भयास करने आवश्यक है । पुलिस प्रशासन मेँ विशि्ीकरण भी बहुत जरूरी है) 
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गृह विभाग कई रेमे दायिलों के बोञ्च तते दबा टै जिसका सीधा सम्बन्य इस विभाग 

से नदी है, उने गृह विभाग से अलग कर देना बेहवर होगा, ठभौ यह विभाग अपनी सम्पूर्णं 

चेतना, धमता तथा ऊर्जा को अपने भूलभूत कर्तव्यौ के साथ सम्पादितं कले में लगा सकेगा। 
विभाग कौ सक्षमा कौ वदनि के तिए अधिक वैज्ानिक पद्धतियों के उपयोग कौ 

आवश्यकता है । इमके सिए समय-समय प्र नवौन शोध होते रहने चाहिए! 
मीति निर्माण के स्तर पर सम्बन्धित विभार्गो के विशेपो की राय लेना सार्थक होगा 

तेभो कु व्यावहारिक सुड्ञाव तथा कटिनाइयों से उबर के वास्तविक रासते ज्ञात ठो सर्केगे । 
संक्षेपे गृह विभाग को अपनी दक्षता एवं निणत्नि सुधार हेतु निमलिखित उपायो 

को आयमिकता देनी चाहिए 

* उभरती चुनौतिो को देखते हृए योग्य पुलिस अधिकारिर्यो एवे कर्मारो कौ 
संख्या मेँ आवश्यके वृद्धि} 

* कुशलता-वदधि देतु आवश्यक प्रशिक्षण का अवन्ध । 

॥ दृष्टिकोण परिवर्तन एवं पुलिस कर्मियों मेँ मानव अधिकारो के प्रति अधिक 
संवेदनशीला हेतु आवश्यक परिक्षण । 

॥ सौम्भ्रदायिकं तमाव को दूर करमे एवं पारस्परिक सहिष्णुता के वातावरण को बनानि 
हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक एवं स्थानीय संस्थाओं व समूहो के साथ तालमेल रखना । 

॥ सीमा सुरक्षा हेतु कंडे प्रबन्धं कना तथा इस सम्बन् में केन्र सरकार कौ संस्थाओं 
से पूर्णं सहयोग अर्जित कना। 

॥ घुसपैठ, अपराधी तत्वों तथा रा्-वियेधो शक्तियो को विवेक एवं बल से 
नियन्त्रित करना। 

* कारगृर्हो को मानवौय बनाना तथा पूर्व-कैदियो को नवजीवन आरम्भ कले हतु 
सुविधाएं तथा गओत्माहन म्रदान करना । 

1 विभिन विकास विभागं के साथ समन्वय स्थापित कट.राज्य के बहुआयापी विकास 
कौ क्रिया में योगदान करना 


आवश्यकता है कि गृह विभाग दूरदशितापू्णं परिवर्तन एवं सांस्वनिक क्षमता का 
तीक यने! 


अध्याय 8 
चित्त विभाग 








भूमिका एवं संरचना 

जस्थान सत्क के सर्वाधिक महत्वपूर्णं एवं मरभावराली विभागौ मे वितत विभाग का स्यान्‌ 
सम्भवतया सर्वोपरि दै! राज्य की कोई भो रेसी नियामफौय अधवा वैकासिक भरिया ए 
मतिविभि नी है भिस के लिए वित्तीय साधम कौ आवश्यकता ज हौ! इम माध कौ 
सुलभ करमर, किये मये व्यय प निर्ण पठने तथा लेखांकन एवं वैधानिक अकिष्षण को 
नियमितता अदाने कएने का उत्तरदायित्व वित्त विभाग का दी रै । समष्टि सर पर सम्पूर्णं एय 
कौ वितीय स्थिति को संभरालना एवं संमाथनो एवं व्ययौ के गीय संतुलन स्थापित कणे कौ 
जिम्मेदारी भी इसी विभागकी दै। 


वित्त विभाग की भूषिका 
रजस्थाम स्कार के वित्त विभाग के प्रमुख कार्थं इस मकार है-- 
1. चजट प्रशासने 
वित विभाष शयस्थान सर्कार का बजट निर्माण करता दै, सकी स्वौकृति मिमत से भाण 
कर खसे विधानसभा मे प्रस्तुत करते हेतु अंतिम रूप प्रदान कता है ! विधानसमा मे बजट 
वित्त मत्री भरसतुते करता दै तथा वहां बहस होने व पारित होने के पश्चात्‌ वित्त विभाग 
विभिन प्रशासनिक विभागो को उनसे संयंधित बजर-अंश सूचित करता दै । वजट-निपादा्‌ 
का उत्तरदायिल प्रशासनिक विभि का दै किन्तु इस निष्यादम पर निस्तर निगगनौ र्खोकी 
जिम्मेदारी वित्र विभाय कौ दी है । बजट प्रशासन से संधित मुख्य चरण इस प्रकार है-- 

1. पटला चरण-- अगस्त मास के अंतिम सप्ताह तक वित विभाग विभिन 
प्रशासनिक बिभाग को बजट के प्रस्ताव भेजे हेतु भत्र भेजता रै । 

2. दुर चरण-- अक्टूबर के अंतिम सप्वाह तक विभिल प्रशासनिक विभगं अगते 
वित्तीय वर्ष के लिए भयं एवं व्यय के अनुमान वित्त विभाग को भेज देते है । 

3, तीसरा चरण-- विभिन तिधागो से प्राप्त बजट अनुमानो का संकलन वित्त विभाव 
भँ किया जाता रै तथा नवम्बर एवं जनवरी के बीच बजर शनिणांयक' समितियो की 
आगलित कौ जाती है 1 यह वठँ गजस्व णवं व्यय दोनों मदो के सम्बन्थमे की जाती है। 
इन बैठवो भे संयेधिन अशासनिक विभा तथा वित्त विभाग के अधिकारौ भाग तेते ६} 
सामान्यतया व्यय अ्स्ताव अधिक सहत्वाक्षौ होते रै, अतः इन बैठक मेँ ठरेको कार्मः 
किया जाना स्वाभातिक ही है) 
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4. चौथा चरण फवरी में वित्त विभाग मे सम्पूरणं अनुमान का सकन किया जाता 
है तथा उह अंतिम रूप दिया जाता है । 

5, पौव चरण-- फरवर मे हौ पमुख वित्त सचिव का बजर प्रस्तावो से संबेधित 
“मोमो” मंमिमेडल च्छ भेजा जाता रै। संक्षिप्त विचारविमर्शं के पश्चात्‌ मन्रिमंडत इसे 
स्वीकार कर तेता है । 

€. छठा चरण-- वित्त मंत्री दवारा अगते वित्तीय वर्षं के लिए बजट प्रस्ताव रज्य 
विधान सभा में मार्च के आरम्भ प्रस्तुत किये जति है । 

7. सातवो चरण सामान्यतया मार्च-अप्रैल में हौ बजट पर बहस होने के पश्चात्‌ 
विधानसभा, यदि आवश्यक हुआ तो उपयुक्त संशोधरनो के साथ, पारित कर देती दै । 

8. आटवो चरण-~ अप्रैल के आरम्भ मेँ हौ पारित बजर के संबंधित अंश तथा 
स्वीकृतिं विभिन प्रशासनिक विभागों रो भेज दौ जाती है । 

9, नवौ चरण-- विभाग अपने स्तर पर स्वीकृतियां जारी कर बजट का निषदनं 
आरम्भ कर देते है । वित्त विभाग समय-समय पर इस निप्मादन पर निगरानौ रखता रहता है ! 
2. व्यय-नियंत्रेण 
चैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, वित्त विभाग बजट-निर्माण एवं बजर-निपादन के दौरान 
विभिन भरशासनिक विभाग कै व्यय पर नियत्रण रखता है । विशिष्ट सचिव (्यय) एवं चार 
वित्त सचिव (न्य) इस त्र मेँ निल्तर त्िमर्श एवं निगनी रखते रै ! बभर निर्णायक 
समिति मे ए निणेय एवं पारित बजट के अतुसार सभी विभाग पूर्णं वपे के दौएन 
स्वीकृति के अनुसार व्यय कसते ह । हाल ही के वर्पो मे व्यय कौ स्वीकृति के सम्बन्ध में 
शविः का प्रचुर परत्यायोजन वविक्रन्रौकएण) हुआ दै। "गजर मेन्युअल" के अन्तर्गत 
विभागाष्यक्षो को वित्तीय समंजन हेतु भौ काफी शक्तियाँ अदत्त कौ गई दे । 

3. मार्गेपाय (चेन्न एण्ड मोन्स) 

जस्थान सरकार के दिन म्रतिदिन का वित्तीय भ्रयन्धन एक जरिल अक्रिया है । भारतीय 
रिजर्व बैक ने राजस्थान सरकार को दिन प्रतिदिन के वित्तीय प्रशासन को चलाने के लिए 
100.37 करोड स्पैया पेशगी दे रखा है । वित्त विभाग का दायित्व है कि वह रिजर्व वैक के 
नागपुर कार्मालय को येज सूचित करे कि उसके आय व व्यय का संतुलन क्या रहा? यदि 
100.37 कदेड़ रूपए से अधिके व्यय हो जाता है तो राजस्थान सरकार को रिजर्व वैक से 
“ओवरदाप्ट” लेना पड़ता रै जिसके व्याज का भार सरकार पर पडता है । प्रमुख वित्त सधिव 
विभागे के बजट मिदेशक एवे उसके मीचे कार्यरत वरिष्ठ लेखाधिकारी भत्ति कार्य-दिवेस 
वित्तीय संतुलन को बनाए रखने का भ्रयल कते ह । 

4. राजस्व प्रशासने 

व्यय को उपलन्य राजस्व की सीमा मेँ रखने कौ समस्या से तो वित्त विभाग जूञ्लवा ही रता 
है, विन्तु उसके समक्ष रज्य के वित्तीय साधनों क अभिवृद्धि भौ एक मृहत्वपरणं लक्षय है । 

राज्य के राजस्व के दो प्रकार के सोत है-- एक तो करो से संबित तथा दूसरे अन्य सोत । 
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कते मे घाणिज्य कर, आवकार, रिष्टरचन एवं स्टाम्प दया भृमि तथा भवन कर रै तथा अन्य 
एजस्व घते में भू-राजस्व, सिवाई-शुल्क तथा जल विभाग, राजस्थान राज्य वियुत मंडत वं 
राजस्थाने यज्य पथ परिवहन निगम आदि तोक उतरमो से प्रप आय का अं शामित रै! 
पिषटते कुछ वपँ मे मैरूकर राजस्व सोन काण मौमिन रहे ई, अतः अधिक वड़ा योगद 
कन्सेोर्तोकाहीरहै। 
वित्त विभाग सोतं से पराप्त राजस्व पर दैनिक निगपनी रखता है| हात हौ मँ मर 
निर्णायके समितियों से एजस्वे सोते पर भी विमर्त ठेते सगा है) कई दको तक यह 
एमिियाँ केवल व्यय के भस्तावें पर ही विवार करती थी । 
5. सेवा एव वित्त नियम 
राजस्थान सेवा नियमं एवं साम्य वित्तीय एवं तेखाक्न नियमो फा निरूपण, संशोधन, 
कार्यन्वयमएवं उनकी व्याख्या पर आधारित निर्णय देने का दायित्व पित्त दिधाग क दै! 
इस हेतु अमु वित्ते सचिव कौ सहायतार्थं दो उपसयिव ई, एकं सेवा नियमो हेतु तथा ए 
वितत मियो हेतु ! वित्त विभाग के पास शासकीय विभार्गो एवं मंस्यार्ओं के इन नियमो कौ - 
अनुपालना, उने चट एवं उनकौ व्याख्या के सम्बन्ध मे कड संदर नित्त अत स्ले है! 
ष्म संदर्भ के सम्बन्ध मे अपना मत देना वित्त विभाग को हौ दायित्व है। 
6. केरीय भंडार एं क्रय सेगठन (८570) ८ 
जिन यस्तुं एवं सेवां कौ आवश्यकता राज्य सरकार के अभिका विभागौ को पूरे वर्य 
रहती दै, उनके क्रय हेतु यारवार टेन्डर भेगाने मे लगने वाले ममय एवं लागठ को कम कते 
हु वित्त विभाग इन वस्तुओं व सेवाओं के लिए भरमुख उत्पादक एवे अभिक, 
विक्रेताओं आदि से दे ^र-कटरेक्ट” पर नियत कर लेता है । इन दे पर सभी विभाग 
चिना रैष्डर बुलाये इन वस्तु के क्रय एवं सेवाओं को भप्त कर सकते है । अन्य दस्तुजं 
जो किनं विशिष्ट विभागो कीहीमोगहै,उनका भी ^ट काद्टेकट" वे विभाग नियमत 
अपे स्तर प्र कर सक्ते रै} 
%, त्वेक-मिवेश 
गजस्थाम सरकार कई लोक उपरमो की पूजी कौ अंते है। अंसधाती वनना एवं 
संस्थाओं से प्रप्त होने वाते भुगनान आदि के सम्बन्थ मे निर्णय वित्त विभाग ही कसता है। 
इस बर म किये मे निर्णय विेकपूरण हने चाहिए निवसे सरकार को अपे वित्तीय निवैश 
प्र उत साप पिल सके । 
8. उकि्षण एवं निरीक्षण र 
पुर प्रदेश मै फैले स्फानीय (नसय) निकार्यो, विर्ववियालर्यो एवं राजस्यान्‌ आवापन म॑हल 
आदि का वैभानिक अकिशण करना विक विभाग का उत्तरदायित्व ई} म्थानीयं निधि अककण 
विभाग जौ वितत विमाम के अधीन कायं कता दै, इस हेतु पै वं करयर रहता है! इसी ¦ 
भकार विभिन प्रशासनिक विभागे को वित्तीय भक्रिया का निरीक्षण भौ वित्त विभाग के 
निदे्न मे निरीश्रण बिदेशालय कपा हे { 
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चित्ते विभागका ह भौ दयित है कि वह विधान सभा क ज लेखा समि एवं 
समिषिसेसं का अवश्यके 


उपक्रम कर्ये म्वोधने भिनिरसिग) के। डन 
समितियों को लष्‌ कृता तथा उनकी का उत्तः एवं निराकरण वित्त 
विभागकेह् कार्य्ेतरमे है 
9. फोपालय.मिय्रेण 
रस्यान के ॐ कोप्रालय, 151 ता 10 पशन कोपालयो प्र तकनीकी 
एन विकतीय नियेण वित विभाग दवारा हौ रखा जाता ह। सस हेतु कोषलय एवं लेवा 
कौ भूमिका दै इस अधिकारी 
उप-कोषालयो से निरनार हउ दिशाः निदेश देते है तरया निर्ण भौ 
प्रकते ह॑) विति विभागका भी " धित एण्ड मौनम) 
के प्रबोधन हेतु निरन्तर रहता है। 
10 लेखा पर नियत्रण 
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कि श्री भैपेसिह शेषधावतत अपनी ही सरकार मेँ तगभग तीन वर्षं तकं वित्त मंत्री रे, 
त्यश्चात्‌ उपमुख्यमेतर श्री हरिशंकर धाभड़ा वितत मंत्री बने । श्री भाभड़ा चित्त के साथ साथ 
उयोगमेत्ी भीर्हे। 
राज्य के दितीय संसाधनों की अभिवृद्धि, वित्तीय व्यय पर नियंत्रण, बजट निरूपण 
एवं प्रशासन तथा अन्य वित्तीय मामलों मँ लगभग अंतिम निर्णय वित्त मत्री का हौ होता है, 
यपि यह ठेसा विषय है जिसर्मे मुख्यर्त्ी से विमर्शं एवं उसकी कई विपरयो पर स्वीकृति माप्त 
कना स्वाभाविक रै ! चकि बजट विधायिका द्राए पारित दो है, अतः विधायिका के परति 
राज्य सरकार का उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से बना रहता है । अभिमाय यह दै कि वित्तम॑त्री को 
कई शासकीय सौमाओं मे कार्यं कना पडा है, तथापि उसके अधिकार यथेष्ट ह 1 
. वित्त मंत्री कौ सहायता के लिए कई वार एक वित्त राज्य मंत्री की नियुक्ति होती दै, 
किन्तु यह कोई नियमित प्रथा नही है । 1993-98 के बीच भरे सिंह सरकार में लोटौ एवं 
अत्प-यचतत के लिए एक पृथक्‌ राज्यरमत्री कार्यं कर रहे थे, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि 
वे वितत मती के सीधे अधीन भे। तथापि दोनों पदों मँ समन्वय की आवश्यकता है ही तथा 
यह तालमेल एक कैविनेट व्यवस्था मेँ आवश्यक भी है । 
प्रशासनिक स्तर 
वित्त विभाग एक विशाल विभाग है ! इसकी शक्तियाँ तो विस्तृत है ही, इसका संगठन भी 
विस्तृत है । देखा जाये तो राजस्थान सर्कार के रत्येक विभाग व निगम मेँ मतिनिधि कार्यरत 
दै। निस्संदेह इस का सम्पूणं सरकार मँ जाल विख हुआ है। 
वित्त विभाग की मुख्य शक्ति सुरकारी विभागों व संस्याओं के व्यय प्रस्तावो कौ 
दो" अथवा “ना" करने कौ है ! यह नदीं कि रेखा बिना नियत आधार के किया जाता द्ये, 
तथापि विभाग की शक्तियो प्रभावशाती है! इस के स्वविवेक उपयोग्‌ के कई अवसर होते 
है। इन्दौ कारणों से वित्त विभाग के अशासनिके भमुख का एक विशिष्ट स्थान दै। अतः 
राजस्थान सरकार के सर्वाधिक भभावशालौ एवे शक्तिशातौ अधिकाय मे वित्त सचिव भी 
है 1 अन्य अथिका्ो मे मुख्य सचिव, गृह सपिव, मुख्यमंत्री के सचिव एव उद्योग पमुख 
सचिव हौ इस उच्चतम सशक्त श्रेणी मे अति रै । वैसे एक अधिकारौ कौ शक्ति एवं भरभाव 
काफी कु इस बात पर भी निर्भर करता रै कि उसे राजनौद्िक नेतृत्व का कितना विश्वासं एवं 
सम्बल प्राप्त है। 
ध राभस्थान में श्री मोदन मुखर्जी एक रसे वित्त सचिव हृ ह जो एक संश्िप्ते अतल 
क साथ दस वर्षं तकं इस पद पर स्थापित रदे ! उन्हेमि वित्त विभाग मे आमूलचूल सर्चनात्मक 
एव क्रियात्मक सुधार लागू किये । कुछ एेसे भी वित्त सचिव हुए हँ जो वित्तीय अनुशासन मेँ 
अपनी कठोरता के लिए भ्रसिद्ध ये, जैसे श्री मंगल विहारी । अलबत्त, यह निर्विवाद तथ्य है 
कि सचिव के व्यक्तित्व, दृष्टिकोण एवं कुशामरता का प्रभाव सप्पर्ण राज्य प्रशासन पर 
पड़तादै) 
यदि षित्त सचिव परमुखं सचिव कौ वेतनं शृंखलामें हो तो ठमे प्रमुख वित्त सचिव के 
नामसेजाना जाता दै । लगभग ख वरं (1193-99) ङो. आदर्शं किशोर नै वित्त सचिव सथा 
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वितत विभाग उपयोक्त मुख्य यों के अतनितिवति कई अन्य विषयो से संमेधितरे कार्य समन 
कता क ~ पेशनषारियो का कल्याण, लरत निर्ण, अत्य कते प्रशासन, रज्य 
कर्मचारियों के वेतन एवं भोरे संशोषन्‌, राज्य सरकार कौ सचिते निधि, एवं आकस्मिक 
निषि पर नियर एवं केरीय सरकार के विति मनालय, योजना आयोग, विच व 
४ नय स्पत कणन यह सः 
अपने ५ 9 महत्वपूरण है जो यन्य कौ वित्तीय अवस्वा एवं वित्तीय रासनिक तंत 
भर केरे ॥ 
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कि श्री भैरोसिह शेष्धावत्र अपनी ही सरकार मे लगभग तीन वपं तक वित्त मत्री रहे। 
तत्पश्चात्‌ उपमुख्यरमतर श्रौ हरिशंकर भाभड़ा वित्त मरी वने । श्री भाभड़ा वित्त के साथ साथ 
उद्योग मंत्री भी रहे। 

राज्य क वितीय संसाधनों की अभिवृद्धि, वित्तीय व्यय पर नियंत्रण, बजट निरूपण 
एवं प्रशासनं तथा अन्य वित्तीय मामलों मेँ लगभग अंतिम निर्णय वित्त मंत्री का ही होता दै, 
यद्यपि यह शेसा विषय है जिसमे मुख्यमंत्री से विमर्शं एवं उसकी कई विपर्यो पर स्वीकृति माप्त 
करना स्वाभाविक है ¦ चकि बजट विधायिका द्वास पारित होता है, अतः विधायिका के भ्रति 
राज्य सरकार का उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से बना रहता दै । अभिप्राय यह है कि वित्त म्॑री को 
करई शासकौय सौमाओं मे कार्य करना पड़ता है, तथापि उसके अधिकार यथेष्ट है । 

„ वित्त मंत्री कौ सहायता के लिए कई बार एक वितत राज्य मंत्री की नियुवित्त होती है, 
किन्तु यह कोई नियमित प्रथा नदीं है । 1993-98 के यौच भैर सिह सरकार मेँ लोटरी एवं 
अल्प-बचत क लिए एक पृथक्‌ ज्यरम॑ी कार्य कर रदे थे, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि 
वे वित्त मती के सीथे अधौत थे। तथापि दोनो पदों मे समन्वय कौ आवश्यकता है ही तथा 
मह तालमेल एक कैविनेट व्यवस्था मे आवश्यक भौ है । 
प्रशसिनिक स्तर 
वित्त विभाग एक विशाल विभाग है । इसकी शवितयां तो विस्तृत है ही, इसका संगठन भी 
विस्तृत दै । देखा जाये तो यजस्थान सरकार के प्रत्येक विभाग व निगम मँ मतिमिधि कार्यएत 

। निस्संदेह इस का सम्पूरणं सरकार मे जाल विचा हज है । 
वित्त विभाग कौ मुख्य शक्ति सुरकारौ विभागों च संस्याओ के व्यय प्रस्तर्वों को 
चो" अथवा “ना" करे कौ है ] यह महीं कि ेसा विना नियत आधार के किया जाता हो, 
तथापि तिभाग की शक्तियाँ प्रभावशाली रई । इस के स्वविवेक उपयोग के कई अवसर दते 
। इन्दी कारणों से विते विभाग के प्रशासनिक भमुख का एक विरिष्ट स्थान है । अतः 
गजस्थाने सरकार के सर्वाधिक प्रभावशाली एवं शक््तिशाती अधिकारियों मे वित्ते सचिव भरी 
दै। अन्य अधिकारियों मे मुख्य सचिव, गृह सचिव, मुख्यमंत्री के सिव एवं उोग भमुख 
सथिव ही इस उच्चतम सशक्त श्रेणी मेँ अति रै । वैसे एक अधिकार कौ शक्तं एवं प्रभाव 
काफी कुच इस बात पर भौ निर्भर कर्ता है किं उसे राजनीतिक नेतृत्वे का क्रितना विश्वा एवं 
सम्बल प्राप्त ै। ध 
गेजस्यान मे श्री मोहन मुखर्जी एक रेसे वित सचिव हुए ह जो एक संक्िप्ठ अंतराल 
के साय दस वपं तक इस पद पर स्थापित रदे । उन्तेने वि विभाग मे आमूतचूल संएचनातमक 
एव परक्रियात्मक सुधार लागू किये । कुछ एसे धी वित्त सयिव हुए टँ जो वित्तीय अनुरामरनर्मँ 
अपनी कठोरता के लिए भ्रसिद्ध ये, जैसे श्री मंगल विहारी । अलवत्ता, यह मिर्विवाद तथ्य है 
५ त सपिव के व्यक्तित्व, दृष्टिकोण एवं कुशाप्रता का भरभाव सम्पू्मं राज्य प्रशासन पर 
इता र। 
पदि वित्त सधिव प्रमुख सविव कौ वेतन खलाय दो तो उमे ्रमुख वित्त सथिव के 
नामे से जाना जावा है! सगमग खः वष (1193-99) डो. आदते किशोर ने वित्त सचिव तधा 
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विति विभागका यह पत हैव विधान सभाको यर लेखा समि एवं 
५ 


सर्जनिक उपरम से कर्यं का आवश्यक भमोन (भोगि) {ङ्ज 

समितियों कौ सिफारिश लागू करना तथा आपतियों क्ति 

विभागकेही कार्यते अतेहै। ५ ॥ 

9. कोपालय.नियत्रण 

पजस्वान के ॐ कोपालय्‌, 181 गपकोप्ालय तथा 10 पशन उप-कोषातयो पर वकी 
त वित्तीय तयण इ श दी र्वा जाता है स्स द॒ कोषातय एवं तेव 
वशाल कौ भूमिका ^ उस मिदेशालय के अधिका कोषालयो एवं 

उपकोषालयो से रखते दिशामि देते वथा उनका निरीक्षण भरी 

विग 


गजस्यान सदस्यो वाली लेखा सेवा राजय की तीन सर्वाधिक 
ओंमेसे 1 सेवा एवं गवस्यान 
पलित सेका है। उत्तेखनीय है गत्य तेवा सेव का निमि भारत म सबसे प्रते 
मेषी श! आ ङ्म के अधिकारौ एवं अर्-सरकतै 


की निभारहेहै के सदस्यो कौ 
नियुक्ति, स्थापने, पदोनति, सेवा की शतै त आदि से (१ मामले वित 
विभागक तराधिकार मे ही अते है। विशिष्ट शासन सिव (रजस्क) त्या भमुख विति 
सिव के निदेशेन मेङ्मसेवा को प्रबन्धे किया जताहे। 


वि विभाय पक्त मख्य कायो भविति क अन्य विषमो से समभित कां समपन 
केता स जैसे पेशनधारियो का कल्याण, लारयी.नियतरेण अल्प बचत भयास, यज्व 
कर्मचागियो के वेव एवं भतो मे संशोष, रज्य सतकार कौ संधित निधि, एवं आकािक 
स 1 


महतवपरण है जो यन्य कौ वित्तीय अवेस्या एवं वित्तीय मशासनिक तव 


संगठन 
क 
वरिष्ठ है। रकार मे इस यद र मुर महत्व है तवा इसी कारण सै 
क 
भीदेखागया है कि द्यम ने विच मृ का स्वयं संपादा # => 


¡ वित्ते विभागं 
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उश्यात्‌ प्रमुख वितते सिद के रूप मे अपनी मत्यात्मकता को प्रभाव वित्त विधाग कै संचित 
परछोडा र मई. 909 श्री री. श्रीनिवासन मे विते सचिव का कार्यभार सम्पाला है। 

लोकं भणासन के विदयाधिय मे ष्क मुख्य कार्यपतक के कार्योके चरमे पद्ाहौ 
दै। सामान्यतया उस के कायो फो सूयर एगुल्िक के शो म, “पोर्डकर्य 
(06०८०१४) म समाहित किया जाता रै ) वित विभाष के प्रशासनिक प्रमुख के स्परे 
प्रमुख वि सथिद भौ वदे थी कार्यं सष्यन क्प्तारैओ किण विप का परु 
भरशासनिक प्रमुख करता है । अतः पिते पृष्ठो मे वित्ते विभाग के जिन कार्यौ का उत्ते 
किया मया रै,चे सभौ प्रमुख वित्त सचिव के निर्दशन मे सम्पादित किये जति है । 

उत्तेखनीय है कि एक लम्भे असे तक राजस्थान मे दो धित्त-सधथिव एकं साय कर्य 
किया कते ये! एक वितत व्यय) का प्धाते धा, तधा दूर वित (पयस्वी का। दैन मे जै 
अधिक वरिष्ठ था, वह वित्त व्यय) का भभारी हने के साथ-साय वित्त विभाग का प्ररासनिक 
भमुख भी हुआ कता था} कालान्तर भे वित्त सविव का एक दौ पद रह गया तथाः 
(राजस्व) का कार्यं विरिष्ट सचिव, वित्त (राजस्व) को सौप दिया यया { 1996 भे एकं नवीन 
परिवर्तन दुभा । वित्त समिव के अधीन दो विशिष्ट सथिव के पद पिर्मित कर दिये गे-- ए 
विशिष्ट सचिव, वितत (पसव) तथा एकं विशिष्ट सविव, वित (व्यय)! यह दोन हौ अधिकह 
भारतीय भशासनिक सेवा कौ चयनित वेतन शृंखला के अधिकारी ई तथा प्रमुख वितते सर्विव 
के अधीन कर्यं कते है। \ 

इन तोन वरिष्ठ अधिकारियों के नीये विभाग मे एक बजट अधिकारी हे जो रजस्या 
लेखा सेवा कई चयनिते श्रुखता का अधिकातै है। 

इन उच्च स्तरीय चार अधिकारियों के मीचे 11 उपसचिव है, जो इस प्रकर है-- 
चार ~ उप सचिव, व्यय (भारतीय प्रशासनिके सेवा के दौ अधिकारी तथा एजस्थन 

लेखा सेवा के दौ अधिकापै, (कुल 4} 
एक ~~ ठप सचिव, बजट (जस्या लेखा सेवा का अधिकारी) 
एक -- उपसविव, सामान्य वित्त एवे तेखा नियम तथा कोष 

(पस्यान लेखा सेवा का अधिकातै) 
एक -- उप सचिव, नियम राजस्यान तेखा सेवा का अधिकारी) 
एक ~~ उप सचिव, कर (पाप्तीय प्रसासमिकं सेवा का अधिका) 
एक ~~ ठप सचिष, आधिक मामले (भारतीय वैखा सेका का अधिकारी) 
एक ~~ ठप सचिव, अकेक्षण (भाप्तीय सेखा सेवा का अधिकारी) 
एव -- उप सथिव.दस्यद-कर व जस्य (माप्तोय प्रशासतिके सेक क अधिका) 

स्मष्ट है कि उप सचिव स्तर के 11 अथिकारियो मे 4 अथिकारी भारतीय अशासत 
सेवा के अधिका है तथा 2 रजस्यान लेखा सेवा के अधिफाती दै । दल्लेढनीय है कि 
पयोजन मोनिर्म इकाई का निदेशक जो रजस्या साख्िकौ सेवा का अथिकातै ह,मपि 
वदे आयोजना सिव के अपोय दै, न्तु अपुख विपे समिव को पो मोरटं करता दै। 
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जैसा कि रग चष से स्पष्ट रै, दोनो विशिष्ट सयिव, बजट निदेशक, उप सच, 
आधिक मामले तथा उपसचिव, नियम सीये ही प्रमुख वितत सथिव के अथीन कर्व कपे द। 
विशिष्ट सयिव (व्यय) क नीचे व्यय फे चार्यो उप सयिवे कार्य करते ह तथा विशिष्ट सचिव 
(राजस्व) के अधीन उपसयिव, सामान्य वित्त एवं रेखा नियम तथा कोपागार, उपसर्थिव 
अकिक्षण, उपसयिव, आयकारी एवं राजस्व तथा उपसयिव, करान कार्य कते 1 
सामान्यतया देखा गया कि सभौ उपसयिवों का अतौपयारिक सम्बनय प्रमुख विह सिव मे 
भौ प्रत्यक्ष रूप से रहता रै । 

वित विभाग मे उप सचिव स्तर के नीये चार सहायक सथिव, एकं विशेषाधिकात, 
अतुसंधान, दो वरिष्ठ तेखाधिकारी, चौदह सहायक तेखाधिकाती, दौ असंधान अधिकार,एक 
उप वैधानिकं सलाहकार तथा पाच अनुभाग अधिकारी दै! 

विच्च विभाग आतपिकि प्रशासन की दृष्टि से कई समूहे परप) मे यंय हु है। ये 
समूह निम्नलिखित है 

1. व्यय 

2. व्यय 

3. व्यय ना 

4, व्यय 1५ एवं समन्वय 

5. बजट 

6. नियम 

9. मार्गोपाय 

8. आबकारी एवं अन्य राजस्व 

9. अकिक्षण 

10. करधानं 

11. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा कोपालय 

12. विधि परर्णं 
वित्त विभाग के अधोनस्थ संगठनं 
शज्य की वित्तीय प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु वित्त विभाग का एक 
विस्त सागमक परिवार है जिसके 11 अन्य संगठन सदस्य है । ये सभी सगढन विष 
विभाग के नीति-निदशो प्वं मशासनिक निगयती ये कार्यं कते द, यपि इनके दिनरविदन 
के भरशासन ये विद विभाग का दस्तक नही रै । ये संगठन अप्रलिखिव ईै-- 
1. कोपालय एव लेखा विदेशलव 
सज्यम गत जिल मे स्थित कोपालयो षर तकनीकी एवं वित्तीय नियंत्रण, अधीन 
लेखा सेवा पर प्रशासनिक निर्ण, कोयासय मैन्यूअ मे सशोधन हेतु भस्ताव सरकार 

+ तथा समस्त वोपालयो मे माप मागोपाय विज एड मीन्य) सम्बन्यित जंक कौ नित्य 
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वित्त विभाग को देने संबेधित कार्यं यह निदेरालय सम्पन कत्ता है । राजस्थान में कुल 38 
कोपालय व 181 उप-कोपालय है (जिनमे 93 स्वर्त्र उप-कोषातय है) } इनके अतिरिक्त 
रज्य मँ 10 पशन उप-कोषालय ई । राजस्थान अधीनस्थं तेखा सेवा मेँ संशोधित काडर्बल 
7400 का नि्ौरितं किया गया है । ध 
2. स्थानीय कोष अकिक्षण मिदेशालय 

शजस्थान मे स्थित 11.106 स्थानीय निकायो के लेखो के रिर्न्तर अकिक्षण का उत्तरदायित्व 
इष विभाग का है । विश्वविद्यालयों एवं राजस्थान आवापन मंडल के लेखो का अकेक्षण भी 
इसी निदेशालय के अधीन रै! 
3, पेन तथा पेशनेर कल्याण तिदेशालय 
.भारत मे राजस्थान पहला राज्य है जहां सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पशन के मामलों 
को त्वरित गति से निपटने ठेतु प्रथक्‌ विभाग यनाया गया है) इस निदेशालय के पोच 
ष्य कार्यालय रै जो जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकनिर एवं अजमेर मे स्थित रै ! 

५. निरीक्षण द्दिशालय 

1995 मे दी इस विभाग की स्थापना की गई । यह विभाग विभागाध्यकषो के कार्यालय, उनके 
स्टोर तेथा अन्य संवधित विपर्यो का निरीक्षण करता है । वित्त विभाग द्वाए मिरदेशित किसी 
विरोष अकिक्षण को भरी यह सम्पन कता है। 

5, अल्प-वचत विभाग 

शष््ीय मचत योजना तथा अन्य योजनाओं को प्रोत्साहन देने का कायं 1987 से अस्प नयते 
विभाग द्वारा सम्प किया जाता है । चिर फंड अधिनियम के अवर्गत नियंद्रण लामू कने का 
कार्य भी इसी विभाग का है ! उल्लेखनौय है कि राष्टीय यचत योजना से प्राप्त आय का 7 
प्रतिशत भाग केनद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दीर्घकालीन ऋण के रूपमे दे दिया 
जाता है। । 

6. लाटरी विभाग ५ नि , 

लाटप विभाग का एक समय कायं काफौ विस्तृत था, किन्तु अव जबकि राज्य मे लाररी पर 
भरतिबंध है, इसं का कार्य लाटी भरतिबन्ध नियंत्रण एवं पिते लेखो के समायोजन तक ही 
सीमित है। 

१. चाणिज्य कर विभाग , 

यह वित्त विभाग का सर्वाधिक महत्वपूणं अधनस्य विभाग है । विक्री कर, मनोरंजन कर, 
विलसिता कर तथा विचयुत-दूयूटौ एकत्रित के का दायित्व इसी विभाग का टै! वाणिज्य 
करु विभाग का काडस्बल सादे चार हजार कर्मचारियों से भी अधिक है। 

8. श्य वीपा एवं सामान्य भविष्य मिथि विधाग 

अनिवार्य राज्य बौमा योजना, सामान्य भविष्य निधि योजना, सामान्य बौमा योजना, सामान्य 
बीमा दुर्घटना) योजना तथा विचयर्थी समूह बीमा दुर्घटना) योजना के मशासन का दायित्व 
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इसी विभाग कां है! हाल ह मे इस विभाग मे विके्धीकए्ण एवं कम्पयूटीकरण कै माष्यम 
से कार्य-कुशलता मे अत्यधिक वृद्धि ट्ई ¦ 
‰. नीय भूमि एं भवनं कर विषागं 
इस विभाग का पुष्य दायित्वं राजस्थाने भूमि एवं भवनं कर अधिनियम, 1964 तथा गरीय 
भूमि (सीमा) अधिनियम, 1976 का कार्यान्वयन करना है} भूमि एवं धवन कर एजस्थान कै 
दमे सभी नगर म लगाया जाता दै जहां कि जनसंख्या ठेद्‌ लाख से अधिक रै । पिते कठ 
वपो मे इस कर से मिते वालो आय मे भायै वृदि हुई दै। 
10. प॑मीयन ए सथ्य विपा ॥ 
अजमेर स्थित यह विभाग एक मदा-नितीकषक, पंजीयन एवं सथमप के अधीन कार्य करता र। 
विभिन सम्पत्िर्यो पर अधिकार एवे स्वामित्व से संबधित दस्तावेज के पजौकए्य शुत्के पथा 
(त मे प्राप्त राशि कौ प्राप्ति एवं लेखांकन इसी विभाग दाया सम्पम किया जता 
॥ 

11. आबकारी विभाग 
उदयपुर स्थित यह विभाग मुख्यत. मद्य-उत्पादने पर लगने वाते आवकारी कर का नियमन, 
नि्त्रेण एवं एकवण करता है । . 

उपरोक्त 11 संस्थारं हो वित्त विभाग कौ कारयपालक उपकरण दै ! उल्लेषनीम्‌ ह 
कि अल्प-क्चत्‌, लाटी, वाणिज्य कर, राज्य यौमा ए सामान्य पराविधि कोष, नगरीय भूमि एवं 
भवन कर पंजीयन एव॑ स्टैम्प एवं आवकराती विभाग के भशासनिक प्रमुख धारय 
सेवा के अधिकारी है जरकि अन्य विभागो के प्ररासनिक मपु यस्यान लेखा सेवा गी 
खयनित शंखला के अधिकाती है । यह सभी अधिकारी संधिते उपचि कै षिशिष्ट सभि 
के माध्यम से प्रमुख सचिव, वित्त के नियंत्रण एवं निदेशन मे कार्यं कते टै! 


निष्कर्य 

राज्य कौ वित्तीय स्थिति इसके वित्त विभाग कौ कुशतता पर काफी मात्रा मेँ निर्भर करती दै 
किन्तु वित विभाग को रज्य की वितीय व्यवस्या मे संतुलन स्थापिते कएने हेतु कई दावे, 
ताको एव कठिनाइ्यो को सामना करना पड़ता है । 

करो की अभिवृद्धि का रस्ता राजनीतिकं जोखिम का रस्ता है, अतः सरकार का 
एजनीनिक येवृत्व इसकी अगुमति मेही देता । सन्‌ 1998 ये चँगी को समाप्त कसे के पर्चा 
भी उमकौ एवय मे स्थानापन कद समाने का निर्णय इसी काएण लागू नही हे सका। यदि 
ऋण अभिक तिमे जति है वो रज्य सरकार एक “अण-जाल मे फंस सकती है! ऋण मदि 
सूभौगत व्यय हेतु लिये जाए तो वह स्वीकार्य है किन्तु सजस्व व्यय हेतु छण सेना अर्थव्यवत्या 
कौ अतिरिक्त निर्बल का हौ परिवायक दै । इन यो को सित रखना भौ वित विपाके 
मामे चुनौतो बनी रती है} वि ॥ प 


अध्याय 9 
कृषि विभाग (सचिवालय स्तर) 
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एजस्यान सज्य के एकौकप्ण के पश्चात्‌ 1949 मे सयिवातय स्तर पर कृषि विषाग स्यापि 
किया गया। यह विभाग रजस्यान में कृषि के विकास से संबधित नौति के निर्माण एं 
उनके सफल निष्पादन से सबधित दै! पितते कुठ वरप मँ बडी सेवया मे अन्त्षटीय, रीष 
एवं ज्य स्तरौय कृषि विकास योजनां तथा संबोधत षर कौ परियोजनाओं कौ मग्र 
लगातार बने से कृपि विभाग के दायित्व मेँ काफी वृद्धि हई है! 


भूमिका 


सचिवालय स्तर पर स्थित राजस्थान सरकार के कृपि विभाग के मुख्य दामिल इस परकर टै 
1, कृपि मीति का तिर्माण 
यद्यपि कृषि के कषतर मे सजस्थान पिछले 51 वें मे प्रचुर मगति कट दहा है, किन व्यव 
एवं सुच रूप से समता का गुण तेते हए एक कृषि नीति का निर्माण अभी चक व ५ 
पराया हे) मह कृषिं विभाग का दायित्वं दै कि वह एक देसी समगर कृषि नीति का निरूपण 
केरे जिसमे निम्नलिखित तत्व हे- 
1, कृषि उत्पादन नीति जिसमे फसल के उत्पादन से संबंधित आमाधिकग के विम 
प्रवधान द) 
2, उत्पादन मे गुात्मकता कौ अभिवृद्धि जिससे फि वीर्यो, खाच आदि सर मँ उच्चम्‌ 
कौटि के आदार्मो काउपयोग्‌ किया जये { 
भू-सरण के उपाय । 
अल प्रण कषतर का विकास। 
उथान का विकास । 
कृषि उथोग के क्षेत्र मँ उच्चतम उत्पादन । 
` कृपि विपणन व्यवस्था मेँ कुशमता ! 
भ्रष्डार व्यवस्था का सुसंगठित स्वरूप । 
. सिचित शत्र विकास, सिवाई विभा, इदिगर याथो महर परियोजना, मामप विकाम 
आदि विभार्गो से निरन्तर समन्वय ! 
10. केन्द्रीय कृषि नौति एवं प्रशासन से सामन्जस्य} ञे 
पिचले कुछ वर्पो मे इस रेत्‌ मंभीर भयास किये गये है ठथा राजस्थान ५ 
सय कृषि नोति का मसौदा स्वीकृति क सिर केदरीय सप्कार को मेका है,मिनु संगोधरो 
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मुञ्चाव फे साप यह तीन बार केद्धीय सरकार से वापस आ चुका दै । इन मुदारवो का समावेश 
कले का प्रपल फिया जा र्हा है । देसी आसा दै कि सीघ्र ठ रयस्यान सत्कार एक सर्वागीण 
शेज्य कृषि नौति कौ पोपथा फ स्के) 

2. प्रविष्य आयोजना 

बदृठी हुई जनसख्या कौ आवरेयकवा के अनुरूप खाघ्ानों का अथिकतम उत्मादन अनिवार्य 
है। यह प्रक्रिया अनवरत दै । अवः अविरमक है फिं अगले 25 वपो, 15 वर्पो, 10 वो तथा 
5 वपो फे लिए विकासात्मफ योजनां इस शषेड में निर्मित कौ जायें) रेसी योजनाएं 
अन्वीय ओर रदरीय कपि विकास कार्यक्रमो के अंतर्गत मिते वाली संभावित सदाय 
कौ समध स्वकर बनाई यात्री है । इन मुख्य उदेरय है कि आगे आत्रे वाते काल मे वंदृती 
हुईं आवश्यकताओं ओर संभावित स्थिवियो का इस भकार समन्वय किया जये जिसते 
एजस्थान कूपि फे षर मे, तपा वितेपत्रया पादयार्नो के उत्पादन एवं कुशल वितरण के क्षत्र 
मे, समम कौ मांग के अनुसार विरा ्ो सके। एज्य सरकार के सिवाय का कृपि 
विभाग इस संव॑ध मे निल्वर योजनाएं व उपयोजनाये निर्मित फरता रहता है तथा इन 
योजनाओं हेतु संसाधनों की उपलन्यवा सभव करने के लिए अन्र्णषरीय संगठनों व केद्धीय 
सरार से निरन्तर विमं एवं सम्पर्कं करता रहवा है । इन योजनाओं को सरकार कौ स्वीकृति 
मितने के परवात्‌ उपमुक्त संस्थाओं फो प्रपत कर दिया आता £ जिसघे कि उने निपाद 
हेत्‌ आवस्यक वित्तीय एवं दकनीकौ साधने उपलब्यं हो सके । 

रज्य सरकार कौ पचवर्पय एवं वार्षिकं योजनाओं मे कृषिगवष्नो का १५ र्ण 

स्थान है) कृषि के विकास से संबधित पंचवर्पोय एवं वार्षिक योजनाओं के निरूपण 
आवश्यके प्रमुख समन्वयातमक भूमिका सचिवाय स्थित कृषि विभाग की ही होती दै 

उ. अन्तत्रौय संस्थाओं के कार्यक्रमो खा प्रयन्यन 

विश्व यैक की सहायता से रायस्यान कौ कई कृपि विकास के कार्यक्रम स्वौकृत होते रहते 
है । उदाहस्यार्थ “प्रशिक्षण एवं रमण (1\/)' कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत गावे मे किसान 
तक ओवश्यक तकनोकौ परामर्शं एवं आदान विरिति किये गये तथा जिससे राज्य में 
“हिते” संभव यमौ, वह विश्व वक कौ योजना का ही अंग धौ । इसके अतिरिक्त समय 
समय प्र राज्य मेँ कृपि के विकास के लिए कृषि विभाग विश्व बैक तथा विश्व खाद 
संगठन जैसी संस्थाओं को समय-समय प्र प्रस्ताव भेजता रहता है जिसकी स्वीकृति के 
पश्चात्‌ उपलभ्य वित्तीय साधनो का अधिकतम संभव व विवेकमूर्णं उपयोग सुनिश्चित कनै 
की विम्मेदापी भी इसी विभाग कौ । उल्तेखनीय है किं पिछले लगभग 6 वर्पो से 
जस्थान भे विश्व वक द्वारा समरधित एवं अवर्तत “कृषि विकास परियोजना" लागू कौ जा 
रही है जिसके अनर्गत कृषि, उदानो, भू-जल संग्रहण, कृपि विपणन, सडक एवं याँ का 
निर्माण, भष्डारण आदि क्त्र हेतु समन्वित्र विकास कार्यक्रम लागु किये जारहेरै। इन 
कार्यक्रमो के निष्पादन हेतु आवश्यक संसाधन विश्व वैक ही प्रदान करता दै । 
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२, केन्धीय साकार द्धाय प्रवर्तिते योजनाओं च्छा प्रयन्धन 
परत सरकार द्वस कृषि के विकास के सिए कई मर्वपर्ण योजनाय यतता ज दै प्रे 
क्रियान्वयनं देतु एज्य सरकार को आवश्यक वित्तीय संसाथन प्रदान किय उति ई । जि 
केद्रीय वैकासिफ योजनाओं फे मवंधन के तिए कृपि पिभाग उतादायी दै,वे इस प्रम 

1. रष्टीय दलह विकास प्ररियोजनादं 

2. रष्टय तितहने विकास परियोजना 

3. केन्द्रीय सूद विकास परियोजना 

4 गषटीय उदान मंडल से संबधिव परियोजनारं 

5. फस बमा परियोजना 

6. रष्टीय सर्वेक्षण एं अध्ययन 

9. राष्ट्रीय भन्ना विकास परियोजनारं 

8. रष्टय कृषि सिंचाई परियोजनादं 

9. मिनीकिद्‌ कार्यक्रम 

10. अ्ुसूषितर जाति एवं अनुसूचित जनजावीय धेत मे मक्का भदरशेन कर्वक्रम 

11. गुषटीय कृषि अनुसधाम्‌ परियोजनारे 

12. कपि अर्थव्यवस्था एवं साख्यिकी तथा कृपि सराख्थिकी का विकास । 

इनके अविरिक्व रा्ैम कृषि विस्तार कार्यक्रमो के प्रबधय का दायित्व भी इं 
विभापकाही है) केन्र सवकारः की परियोजना से सरवेधित दो १५ र्भ बै, षहती,य 
अवश्यकं दै कि केन्द्रीय सर्कार द्वारा अनुशेसिव कृषि परियोजगरओ के निपाद वे एम 
नियमों व उपनयो का पूरौ तण्ड से पालने करिया जाये वेधा दूसवै, इन परियोजना के तिः 
हेते वाली चिततीयं सहायता का उपयोग केवल उन्हौ उदेश्यो के लिए किया जाये जिसके लिए 
कि वह साध उपलव्य करये गये ओर साथ हौ इन साधने का वित्ैकपू्णं एवं ईपनदापी 
उपयोग हो} कपि विभाग का यह दायित्व हे कि वह अपे सभी अधीनस्य संबित 
द्वय इन परियोजनार्ओ को लागू कएने की प्रक्रिया पर निस्तर नियंत्रण रखे । अनवत 
पर्थेक्षण दरार हौ इन कार्यक्रमों कौ कुशूलवा सुनिश्चित कौ जां सकती है! 
3. कृषि विकास कार्यक्रमो फे द्रियान्वदन हेतु समन्वय 
चकि कृषि अरशासनकेषषतिमे बड़ी ४ संस्थां सजस्थान मे कर्य कर्‌ प ई, ् 
आवश्यक हो जता है कि ये सभी संस्थादं परस्पर एकीकृत एवं समन्वित रूप 
चिस कि पारस्परिक सहयोग स्यापित से एवं सथो परियोजनारं विदेकमूर्ण दग मे ४ 
हो सर्के । समन्वयं के अभाव भें होने वाले विलम्ब एवं साधनों के अपव्यय को रोकना 
आवश्यक है । अर्तः मिततव्ययता एवं कुशलना के लिए इन सभी संगरनौं मे तालमेल आवश्यक 
है| इस चालतमेल को कृषि विभाग अपर स्तर पर सभव वनाता है । 

जिन विभिन कृषि विकास कारवत्रमों से कृपि विभाग सचधित रै, वे इक रकार रै 

(9 कृषि उत्पादन क्रे सै सवधिर अभियानः ध 

८9) न्यूपिम वर्जो का उत्पादन एवं वितरण, भूमि संरष्षणः 

(४) युष्क भूमि विकास परियोयना; 
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(५) पौष संरक्षण तथा कौट मशक से संबंधित परियोजना, खाद विकास कार्यक्रम; 

(^) सरकारी फर्म का विकासः 

(ण) खाद की, मोग के अनुसार, आपू एवे वितरण; 

(ष) कृषि उपज मंडियों का परवेधनः 

(ण) उदयनो व नर्सरी का विकासः 

(४) अजमेर तथा सांगरिया मेँ स्थित कपि महाविद्यालय को अनुदान; 

(ॐ) पु विकास, निर्देशन एवं प्रशासन विस्तार कार्यक्रम हेतु प्रसिक्षणः एवे 

6) कृषि वस्तु भण्डारण की व्यवस्था | 

इन सभी कार्यक्रमो को लाग्‌ कसे मे कई राज्य स्तयैय सस्या संल्न है । अतः उन 
सभी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना कृपि विभाग का ही उत्तरदायित्व है । उच्चतर 
स्तर पर समन्वय के लिए कई समितिं गठित कौ जाती है, इमे से कुछ समितियो की 
अध्यक्षता कृषि मंत्री करते है, जबकि कुछ अन्य समितियों की अध्यक्षता कृषि उत्पादन सचिव 
कते है। इनके अगििक्त कुछ एसी भी समितियां है जिनकी अध्यक्ता मुख्य सचिव द्वार कौ 
जती ३, तथा जिनमें कृषिं विभाग तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य विभागों व इका के 
तिमिधि भाग लेते है । निरन्तर सनां मंगाकर एवं नीति निर्देश भदान कर कृपि विभाग 
अपनी विभिन्ये अथीनस्थ संस्थाओं को राज्य मीति के अनुसार समन्वित करता ठे । जगं 
आवश्यक हो वहो प्रबोधन एवं निय्ेण कौ विभिन विधियो को उपयोग मँ लिया जाता है । 
सम्बद्ध संस्थाओं पर आवश्यक तियतरेण 
कृषि पिका एवं भवन्धन से संधित कुछ संस्था तो सीधे हौ सचिवालय स्थित कृषि 
विभाग के अधीन कार्यं करती है, जसे कि कृषि निदेशालय, कृषि विपणन िदेशालय, उद्यानं 
निदेशलम, भू-जल संग्रहण एवं भू संरक्षण निदेशालय । इनके अतिरिक्त कुछ एसी स्वायत्त 
संस्थां भी हँ जो कायत्मिर स्वायततता लिये हुए ३, यदपि उन पर वृहत्‌ तियतण सपिवातय 
स्थित कृपि विभागका दही है। ये संस्थं है राजस्थान राज्य कृपि विपणन मेडल, 
राजस्थान राज्य बीज त्िगम, राजस्थान बीज प्रमाणनं अभिकरण, रजस्थान राज्य कृषि तथा 
उद्योग निगम तथा रज्य भण्डारण निगम । इन स्वायत्त संस्थाओं के दिन-मतिदिन के प्रशासन 
मे कुपि विभाग का हस्तक्षेप नदीं होवा किन्तु नीवि के निर्माण, उच्च स्तरीय पदो पर 
नियुक्तियां, बद्धे रशि के निवेशो एवं व्यय आदि के क्षत्र में कृपि विभाग का इन स्वाय 
संस्थाओं पर नियंत्रण बना रहता है । इन संस्थाओं के कई रेते महत्वपूर्णं मामले हेते दै 
जिसकी स्वीकृतिं कृपि उत्पादन सचिव अथवा कृषि मनर द्वार अदाने की जाती है । कई एसे 
स्वायत सेस्थाओ के अध्यक्ष कृपिरमगौ होते ई तथा इन मंडलो के कृषि उत्पादन सचिव भौ 
सदस्य होते है । 

उल्लेखनीय है कि कृषि प्रशासन से सवभत लगभग सभी स्वायत्तश्यासी संस्थाओं 
के भरवन्थ निदेशक अथवा प्रशासत्रिक अधिकाय भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रे 
है ओर चकि कृषि उत्पादन सविव एक सुपर याइम शृंखला का भारतीयं प्रशासनिक सेवा का 


संस्याओे लागू की जाए तया महातेखाप्रल दवाय की 
विपि दाग करौ जाये! 


फैपिषि है कर्य 
विभाग का दायित्व कि बह उससे संवधिते एवं अषीनस्व सभौ सस्यार्ओकेका 

परिवालन से संवित मदि ससद या राज्य विधानसभा ये रल उये गये दो वो उनके 
धित उतर वार को ' स तैयार किये गये विवयो के आर पर कृषि त्र विथानभरा 
मे अपना उत दे सक्वेहै। इसके अतिरि ऊन तेखा समिति, लोक उपक्रम समितित्या 
अन्य मिधानसभा की समितिं केपि से संबधित विागो से सम्र् के सुलभ बनाने ठे 
भौ सिवाय श्यत कपि विषाय करो आवर्यक दिगामिदेश समय.समय प दने प हं 
एक लोकते मे विधाई समिवियों रग अत्यधिक महत्व है। अ्रः उन्म भावना व दिप्पणी 
ओ आदर कना वि दिति 
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संगठन 
रज्य सर्कार मेँ कृषि विभाग का राजनीतिक पमुख कृपित होता है जो कि केनिनेट स्तर का 
अथवा राज्यमंत्री स्वर का मंत्री होता है । कृषि विभाग के स्थाई अदेशं में उल्तेख है कि कृषि 
मगरी के पास कौन-कौन से मामले स्वौकृति के लिए ज्यैगे तथा कौन से मामले वे उच्च 
स्वीकृति के लिए मुख्यमेव अथवा मंत्रिमंडल को भजेगे । कितु अधिकांश मामलों मँ कृषि 
मत्री ही अतिममर्णयते तेते है। 
कृषि नीति के निर्माण, उसकी निष्पत्ति पर निगपनौ, उच्चस्तरीय पदो पर स्थानान्तरण, 
अनुशासनात्मक कार्यवाही, बजर स्वीकृति, उच्च राशि के व्यय नियमानुसार अनुमोदित कला 
एवं संसद एवं विधानसभा के प्रश्नो के उत्तर को अंतिम रूप देना कपि मत्री का हौ दायित्व 
है1 यह उल्लेखनीय है कि कृपि मंत्री का कार्य केवल सचिवालय कौ चारदीवारी तक सीमित 
नदीं हेता । सरि राज्य में विभिन कैं मे कृपिगत विकास पर निगरानी के लिए उसे भ्रमण 
करना पड़ता है । इसी प्रकार कपि से संबंधित विभिन्न स्वायत्त संस्थाओं के क्रियाकलापो पर 
भी निगरानी रखनी पडती है} 
प्रशासनिक स्तर पर सचिवालय में कृपि विभाग का प्रमुख कृपि उत्पादन सचिव ही 
होता है जो कि भाए्तीय प्रशासनिक सेवा का सुपर टाइम वेतन शृंखला का अधिकारी होता 
है । विभाग के स्थाई आदर्शो म यह उल्लेख होता है कि कौन-कौन से मामले निर्णम अथवा 
अनुमोदन हेतु अथवा कृषि मगरी को आगे भेजने हेतु कृपि उत्पादन सचिव के समक्ष आयेगे। 
आवश्यकता पड़ने पर कृषि उत्पादनं सचिव अपने विभाग व संस्था से संबंधित कोई भी 
पत्रावली मगवा सकता है तथा अधिकारिरयो से विमर्श कर सकता है । प्रशासनिक नियुत, 
पदोन्तति, स्यापन, भरिक्षण, अनुशासन, भशासनिक निदेशन एवे नियत्रण, वजट प्रशासन आदि 
से संधित मामले कूपि उत्पादन सचिव तक अवश्य जति दै । 
कपि उतयादन सचिव की सहायता के लिए कृपि विभाग मेँ दो उपसचिव हैँ जिनमें 
एक तो कृषि विभाग का ्रशासनिक कार्यं देखता है तथा दूसरा खेती एव राष्टीय बीज 
परियोजना से संबधित हे । इनकी सहायता के लिए दो सहायकं सचिव हँ । इनके अतिरिक्त 
कृषि विभाग म उप निदेशक अवबोधन), विशेषाधिकार (विपणन्‌) तथा वरिष्ठ तेखाधिकातै 
नियुक्त है। 
विश्व वैके द्वास परिवर्दन कृपि विकास परियोजनाओं के निष्पादन हेतु एक विशिष्ट 
सधिव, कृपि विकास परियोजना है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा कौ सुप्रटाइम भ खला का 
अधिकारी है । यह अधिकारौ सिचित कषे विकास का भी सचिव होता हँ । इस अधिकारी के 
दो उत्तरदायित्व ै-- एक तो सिचित कषे विकास का प्रशासन तथा दूस कृपि विकासः 
परियोजनाओं का निर्देशन ! इस अधिकारो कौ सहायता के लिए एक उपसदिव, कपि विकास 
प्रियोजनां भौ नियुक्त है! 
$ अविक प्रशासन देतु कृषि विभाग को 4 समूहे मेँ वाय गया है । ये समूह इस 
मकार रै 
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समूहं 1- यह राजस्थान राज्य भण्डार निगम, विपणन तथा विपणन मंडल से 
सबेधित मामलों को निष्पादित क्ता है तथा साथ ही यह कृपि मामलों के प्रशासनिक ओर 
मैरप्रशासत्रिक अधिकाते के कार्मिक प्रशासन से संवंधित मामलों को निपाता दै। 

2~ यहं केन्धीय सरकार दवारा भव्ति परियो जनार्भो, विश्व बैक से सहायता 

शर्त , रा्टौय कृषि विस्तार कार्यक्रमो, कपि उत्पादन अभियान, समन्वय समितिर्यो, 
वार्षिक योजनाओं, समुन्नत बीजों के उत्पादन, ऋण विस्तार कर्यक्रमोँ के लिए प्रशिक्षण, फसल, 
मोम तथा वषा से जुदे मामलों से संबंधित है । 

समृ ह 3~- यह समूह कृषि विकास कार्यक्रम, निर्माण ऋण, खेती की अपर्थाप्तता, माग 
व वितरण, कीर नाशकं दवाओं, सरकारी फार्म आदि से संबंधिव है । 

समूह 4- यह समूह कृषि उपज मण्डर्यो से संबधित है तथा राज्य कृपि विपणन 
मेडल (स्थापना संबंधी मामलों के भतिरिक्त) से संबधित विपर्यो का निपटारा करता है तथा 
लोक लेखा समिति एवं विधानसभा मे सकार द्वार दिये गये आश्वासने के निष्पादन से जुडे 
कर्मो को करता है । 


कार्यकारी संगठन 
तैसा कि स्पष्ट किया जी चुका है, कृषि विभाग कई संगठनौ का प्रशासनिक विभाग है तथा 
इन संस्थाओं पर आवश्यक एवं पर्यवक्षेण करता है । इस विभञआग का कार्यकारी संगठन इस 
कार है-- 
1. कृषि निदेशालय 
2. आदान निदेशालय 
3. भूजतं प्रहण क्षेत्र विकास तथा भू-संरक्षण निदेशालय 
4. कृषि विपणन मिदेशालय 
5. राजस्थान राज्य बीजं निगम + 
6. रजस्थान यज्य भू विकास निगम % ~ 
7. रजस्थान राज्य कृषि विपणन्‌ मंडल 
8. राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम्‌ 
9. राजस्थान ीञ प्रमाणन अभिकएण 
संधित संस्था 
कृपि विभाग का जिन अन्य सरकाते विभार्गो के साथ निर्तर सम्पर्कं रहता है, वह इस प्रकार 


1. सिचित कषतर विकास तथा जल उपयोग विभाग 
2. सिंचाई विभाग 

3. खाद्य विभाग 

4. इईदिय गांधी नहर परियोजना 

5. राजस्थाने कपि विश्वविद्यालय 

6. सजस्थान रज्य विपणन मंडल 


1 भारते मेँ ग्ज्य म्ररासन 


7. पशु पालन विभाग 

8. भेड व उन विभाग 

9. यरो विभाग 

10. सहकारि विभागे 

11. म्ापीण विकास एवे पचायतौ राज विभागं 

12 कते विभाग 

उपतेक्त तथा सम्बन्धित सस्थाओं के साथ सथिवालय स्थित कृषि विभागका 
निरन्तर सपक मना रहता है । अनतर्पषटीय एवं रष्टय स्वर कौ कई संस्थाओं ते विभिन 
परियोजनाओं के प्रणसन से सम्बन्धित विषयो पर भी, कपिं विभाग अमवत्‌ समन्वय बन 
रखता द॑। 

निष्कर्व 
उपदेक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार के सचिवालय स्थित कपि विभाग कौ कृषि 
नीति के निरूपण एवं उस के निष्पादन से संव॑धित भूमिक काफी महलपूर्ण है । अतः इष 
विभाषे का कार्यकर अत्यधिक विस्तृत है । अपे मत्यक्ष स्प से अधौन निदेशालर्यो एवं 
सम्बन्धित स्वाय सस्याओं पर निस्न्तर पर्यवेक्षण एतं नियण के माध्यम से यह विभागं 
0 ऊ विभिन कार्यक्रम को कुशला से लामू कले मेँ उलेरक कौ भूमिका निभावा 
॥ 


भद्यपि रास्थान कूषि के केन मै भगतिशीसत्ता का मार्गं अपना कर आगे बद्‌ एदा दै 

किन्तु जनसंख्या-वृदधि के कोर खाययान्नो के उत्पादन में निस्तर वृद्धि आवश्यक है । कृषि 

वस्तुओं का उत्पादन एव वितरण आवश्यकतानुसार हे, इसे सुनिश्चित करने का उत्तदार्थिल 

कृपि विभाग का है ! 21वौ शतान्दौ कौ दहलतौज पर खड़ा राजस्थान कृषिःविकास के कैद 

१५५ श वने, ईस दतु कयि जाने वाले भयासों को सागठनिक आश्र कपि विभाग 
सक्ता हे। 


अध्याय 10 
राजस्व मंडल 








एक कृपि ्रधान एवं प्रामप्रथान देश मेँ गजस्व अशासन का अत्यन्त महत्वपूर्णं स्थान है । 
वास्तव मे राजस्व प्रशासन की भूमिका बहु-आयामी एवं विस्तृत है । इसके मुख्य दायित्व इसं 
भकार दै-- भू-एजस्व एकत्रित करना; भूमि के सम्बन्ध मे अधिकाय को स्पष्ट कटना एवं इस 
सम्बन्ध में मामलों को निपटना- इसमे सरकार तथा जनता (यत, जमीदार्‌, खतिदार) के 
अधिकार सम्मिलित ठै; मामीण जीवन के सभी पठ्‌ ॐ भूमि , फसलें, सिंचाई के तरीके आदि 
के वारे मेँ अभिलेख रखना; तथा गों पर आने वाते जैसे वाद्‌, सूखा, अकाल, पौरो 
एवे पशुओं के रोग आदि प्र विजय पाने हेतु आवश्यक प्रयल कटा, सरकारी ऋणो को 
उपलब्ध कएने मे संहयायता करना तथा कृपि के क्षर मे समृद्धि हेतु उपाय कना} इन सभी 
भूमिकाओं का नर्वाह कसे के लिये राजस्व प्रशासन मेँ एक पदसोपानातमक व्यवस्था है जो 
पटवारी से लेकर सम्भागीय आयुक्त तक विकसित दै! राजस्व प्रासन कौ कुशलता एवे 
ईमानदायी पर गवो मँ शान्ति, व्यवस्था एवं समृद्धि निर्भर करी दै । 
स्व प्रशासन का एक महत्वपूरण दायित्व ओर भी है जो व से सम्बन्धित 
है । इसके हेतु ्रत्येक गाव मेँ राजस्व न्यायालय काम कपत ठै जो भू-अभिलेखो, भू-अधिका्ये, 
धिप आदि से सम्बन्धित विवादो का निपटा करते है } एक राज्य मेँ इस राजस्व न्याय 
ल म उच्चतम राजस्व न्यायालय रजस्व मंडल है ओ प्रशासनिक एवं न्यायिक संस्था 
॥ 
भरति भ मद्रास राजस्व मंडल कौ स्थापना 1786 मे हुई थी । वंगात राजस्व मंडल 
की स्थान भो इसी वर्षं हुई थी। इसे वाद मेँ विषटित कर दिया गया। विरिश कल्लर 
पन्नगा क्का परागात मेष्ननति त गया कठ भत गना, नृ तिष्ट रागत त 
॥ “ | “ ००९ ५७ १११५५ ११ ि बृ 
[कि 0 ५" „५ १,५०ब्‌ 
महन है) आज भारत्‌ के लगभग सभौ राज्यो में राजस्व मडल कार्य का रहे ह 1 अधिका 
मंडल 1 हे । हिमाचल परदेश वथा पजाव मँ मंडल के सदस्य को वित्तीय आयुक्व 
कहा जातो है1 


राजस्थान मे राजस्व मंडल का विकास 
सस्थान के एकीकरण के पूर्व सभी राजपूताना रियास्ो मृ राजस्व प्रशासन एव न्याय के 
पृथक-पृथकं तियम, प्रणातियां एवं संरचनारएं थो । इन सव के एशीकप्ण के साथ हौ यजस्व 
मंडल की स्थापना कौ आवस्मकता अनुभव कौ गईं । 
अन्य शर्ज्यो कौ भाति, रवस्थान मेँ भो यजस्व मंडल कौ स्थापना राजस्वं 
अधिकारियों के कर्यो का अभावौ पयुवेक्षण तथा नियन््रण रखने वथा यजस्व माम के 


130 भाद ये राज्य प्रशासन 


उचच.सतर प्र निपयरे के लिपे हुईं! इस संस्या की रचना के पे दीवानी के 
अतिरेक कार्यं के बोज्ञ तते दे होना था। फलस्वरूप पम्परागत न्यायिक 1) 
गजस्व मामलों का निप्र धीमा तया ख्षलि हो गया धा इ काएण रजत्व मंडल जैती 
विशिष्ट वैकल्पिकं न्यवस्या कौ स्थापना कौ गई । 7 परत 1949 को एक अष्याेश्च कै 
माध्यम से राजस्थान ग्रजस्व मंडल कौ स्थापना कौ गृह। रेसके साध ह बीकानेर जयपुर्‌ 
जोधपुर मलस्य संप तथा पूर्व यनस्यान के राजस्व मंडल का इसमे 


व ममल नो न क ~ वा 
न्यायिक कायं. ~ 


राजस्त मंडल राज्य का न्यायालय ३} यह विभिन भू राजस्व से सम्बन्धित 
अधिनिवमों के 111. करत है। वे अभिनु भिनसे सम्बन्धित 
अपील, संशोधन एवं सन्दर्भ को शक्तियों मंडल के पास है, निम्नलिखित है 


| भूमि सुधार एवं ज्गीरदासो पुनर्मम , 1952 
2 राजस्थान सहकारी सभितियो अधिनियम, 1953 
3. गजस्थाने जागीर निर्णय एवं विषीकरप्‌) अधिनियम्‌, 1955 
+ गजस्यान खातेदाै अधिनियम, 1955 
> शजस्यान भू राजस्व , 1956 
6 राजस्यान राजगामी सम्पत्ति नियमन अधिनियम, 1956 
2. रजस्थान सोक मोग वसूली अधिनियम 
वेन अधिनियम 
9, सथ्य अभिनियम 
10. राजस्थाने तेथा अधिनियम, 1959 


. जमीदातै विस्वादारी उन्मूलन 
उत्लेखनीयहे कि 2984 से पूरे जस्व मंडल को राजस्वाने मागिज्य कट्‌ अधियम्‌, 
1954 के अषीन भरी -यायिके शक्तियों र्ते थी। अगस्त, णष्वर्मे न ही ९.५६ 
की ही ल की इस शक्ति को मवग 
संस्थाको हस्ान्वि क दिया गया । इसी प्रकार ज्य गे सम्पागीय आयुक्तो के पद के 
पनस्थाप्नाके माय ही राजस्थान अधिनियम, 959 वथा राजस्थान उतपाद्‌शुल्क, 
अधिनियम्र 1950 हि अर्ष मामले राजस्व मडल के कषतराधिकार से टय क सम्भागीयः 
गये + 


राजस्व मेडल रज्य कै जस्व के मे अपील, संशोषन एवं सद्ं कौ उच्चतम 
न्यायिक न है। रिनु, जलं पवष मंडल ने अपने 1 (44 
अथवा अवैधानिक उपयोग किया अवा जलं इसके शतराभिकार 
अस्मष्टता (0 ठेस 
वस्था ण कऋगरलय क निर्णये अम मरना जायेगा ववो वह यजस्व मंडल पर 
ध | 
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पादनि कार्य 

गजस्थान का राजस्व मंडल राजस्वं प्रशासन की शरं संस्था है ! राजस्व पशएसन्‌ से सम्बन्धित 

सभो अधीनस्य अधिकारी एवं संस्थां इसी के नियन्रण में कर्यं कते ठै । उल्सेखनीय है कि 

राजस्व भशासन से सम्बन्धित नीतियों एवं नियम का निर्धारणं राज्यं का पजस्व विभाग (जो 
जयपुर स्थित शासन सचिवालय का एक अंग है) कत्ता है, किन्तु इस सम्बन्ध मँ की जने वाली 
पहल रास्व मंडल के सुकवो एवं सिफारिो पर ही आधारित होती है ! 

मंडल के प्रमुख प्रशासनिक कायं निम्न विषयों से सम्बन्धित है-- 

6) सजस्थान रज्य के राजस्व कानूनो के प्रवर्तन की सुनिश्चित कला तथा उसमे 
सम्बन्धित म्चासनिक व्यवस्था पर निगरानी रखना; 

( तार्किक एवं मान्य आधाय एर राजस्व दरयो का निर्धारण एवं पर्ननिधारण ; 

(४) राजस्व अधिकारियों एवं संस्थाओं के कार्य-निपादन का समय-समय पर निरीक्षण 
एवं पर्ववेक्षण तथा उन पर आवश्यक नियन्रण; 

(४) भू-एजस्व कौ वसूली भक्रिया एवं प्रशासन को वस्तुनिष्ठ, ५.५५ र्णं एवं कुशल 
बनाने हेतु निरन्तर निदेशन एवं प्यवेश्षण। मुख्य रूप से जिलाधीश, 
एसडी.ओ. तथा ठंहसीलदार कार्यालयों का निरीक्षण शामिल दै; 

८) भू-अभितेखन की भक्रिया को अधिक सुसंगत एवं वैज्ञानिक बनाने हेतु निर्देशन तथा 
नि्यत्रण; 

() भूमि तथा उसके प्रबन्धन मे सम्बन्धित सांख्यिकी का संकलन एवं समेकन्‌; 

(प) राजस्व नीति एवं मरशासन मेँ सुधार सम्बन्धी विपर्यो पर राज्य सरकार को 
समय-समय पर परामर्शं देना; 

(0 सजस्थान तहसोलदार सेवा का प्रशासन तथा इस सेवां के अधिकारियों का कार्मिके 
प्रबन्धन; तथा 

(४ राजस्व अनुसंधान एवं भशिक्षण संस्थान, अजमेर तथा राजस्व प्रशिभ्षण स्वूल, योक 
के प्रशासन का पेक्ष । 
भतः राजस्व मंडल एक न्यायाधिकरण होने के साथ एक प्रशासनिक संगठन भी रै! 

एक्‌ न्यायिक सस्था के रूप मे यह यजस्व न्यायालय का कार्य करता है बिसके समक्ष अपीते, 

सशोधन एवं सन्दर्भ के ममे अति दै । भू-अभिलेर्खो दथा भू-राजस्व के मामलों में इसने 
न्यायिक दक्षता का परिचय दिया है । दीवानी भक्रिया पर आधारित इसकी कार्यवाही से 
निषपक्षता को बल मिला है । साथ ही मेडल कतिपय प्रशासनिक दायित्वं का भौ वहन करवा 
दै । सज्य सरकार कई बार मडल के भशासनिक युधि मे वृद्धि कर दैवी रै! 
--- -*<< 
५ संगठनं ९ 
रोजस्थानं के राजस्व मडल को शक्तियों एवं भूमिका राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 
म्र पाण्‌ 4 भे वात है । इस आधनियम के अनुसार राजस्व मेडल का एक अध्यश्च तथा अन्य 
सदस्य टोते ई जिनकी संख्या तीन से पन्धद कर बीच हौ सकती दै ¦ इनको निमुक्ति राज्यपाल 
द्वारा की जाती है तथा उनका कार्यकाल भी उसके प्रसाद्‌ पर्यन्त रहता ‡ \ समस्व अधिकाय 
अरशासनिक एवं न्यायिक_दोनों भमिकारं निभारै दै 1 अध्यध रस्य कैः चतय चलन 
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के रनश्थारे "संवर्ग" के वरिष्ठम अधिकारियों मे से एक होवा है तथा इसका वेतन मुल्यं 
सयिव के समान ता रै (1999 मे 26.000. स्पये) ! अन्य सदस्यो की नियुक्ति के वो 
निम्नलिखित योग्यताओं का उतल्तेख अधित्रियम मे किया गया है-- 
6) भारतीय प्रशासनिक सेवाकाकम से कम 12 वर्थ का अनुभव प्राप्त अधिकतै। 
(८) सञस्थाम उच्चतर न्यायिक सेवा का अधिका जौ उच्च न्याय्य के न्यायाधीश 
बमम की योग्यतां स्वक हो। 
क) एक ध (एडवेकेट) जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वने कौ योग्य 
रखता ले । 
उल्तेखनीय है कि पथम वर्ग मे अव वे दही अधिका नियुक्त किए जा य" 
भासतीय प्रशासनिक सेवा के सुपरटाइम स्केल के ले अर्थात्‌ जिन्हेने लगभग 16 से 18 वं 
का कात इस सेवा म पूर्णं किवा हे । राजस्थान मे सह प्रथा सौ वन गई दै कि सुपर र 
स्केल मे सति हौ एक आङकिदएस. अधिकारी का स्थानान्तरण राजस्व मंडल मे किया जावा द 
जहाँ वह सभग दो वर्प कार्यं करता है । तत्पश्यात्‌ हौ उसे अन्य सरी पदो पर स्थिर 
किया जाता दै । इस प्रथा कौ अनुपालना एजस्व मंडत मँ रिक्त स्यानों पर भ तिरभर क्ती है। 
द्वितीय खं तृतीय र्ण अर्थात्‌ उच्चवर न्यायिक सेवा के अधिकारियों तथा 
अभिवकतराओं कौ एजस्व मेडल के सदस्य के सूप मे नियुक्ति हेतु सिफारिश एक उच्च-सवतैव 
समिति द्राण की जाती है, जिसको रचना इस प्रकार शेव है-- 


© राजस्थाने उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीर भध्यक्ष 
() राजस्थान तोकं सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य 
(४) राजस्थाने राज्य का मुख्य सथिव सदस्य 
(५) राजस्थान राजस्व मंडल का अध्यक्ष संदश्य 


(५) राजस्थान सप्कार का प्रमुख शासन सचिव, यजस्व विभाग सदस्य सिव 
समिति अधिवक्ताओं के चयन के वरि मे सिफारिश कते हुए यह मुनिरिचत कतौ 
रै कि जि व्यकति्यो के नामो को सिफारिश की जा रहौ ३,उन्हं राजस्व कानून वया प्रशान्‌ 
का प्रचुर छान हो तचा उन रज्य के न्यायिक एवं एजस्व न्यायालय मे राजस्व मुकदमौ कौ 
पैरवी का अनुभव हो। 
राजस्व मडत्त के प्रशासनिक प्रमुख के रूप मेँ मडल का अध्यक्ष मेडल मुख्याय 
स्थित सभी अधिकारियों तथा कर्मयारिमो के कार्य का पर्यवेध्ण कता दै 1 मडल के विभिन 
अनुभा्गो के दक्षतापूर्णं कार्य हेतु अवश्यकं तिरे देवा है तथा यह सुतरिश्विव कस्वा दैवि 
मंडल का कार्यं अच्छेप्रवन्धन के सिद्धान्तो के अनुसार सम्प दये ! इस ६ 
उचरदायित्य के बहन के अतिरिक्त मडल-अध्यश् का प्रमुख न्यायिक कार्य भी ह । यह्‌ ठसका 
दायि एवं अधिकार ह कि वह मंडत मे मामलों कौ सुनवाई से लिये निभि पौलो (वव) 
कौ स्वना केरे। अध्यध स्वये भी मामलों कौ सुनवाई कर यस्व से सम्बन्धित मामर्तोका 
निपा कला है । 
रजस्थाय उच्च न्यायालय कौ भति यजस्व मडल मे भौ मामो की सुनवाई एवं 
= कसे हेतु पीठ प्च) कौ च्यवस्या है । अधिकाय पीठे एकनदस्यीय दी देवी है) 
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एक-सदस्यीय पीठो के निर्णयो के विरुद सुनवाई द्वि-सदस्यीय पो मे की जाती द! समूर्ण 
मडल कौ पीठ कापूर्णर्वेचके रूपमे गठन बहुत हयी कम अवसो पर होत्रा है] इसकी 
आवश्यकता भी कम पडती है । 
एसा अनुभव किया गया है कि राजस्व मंडल के अध्यक्ष की योग्यता, खरवा, निष्ठ 
एवं नेतृत्व पर आयोग की कुशलता काफी मात्रा पर निर्भर करती है । कई बार रेमे धी अध्यक्ष 
नियुक्त हुए है जिनके काल मँ मामलौ का निवराण सामान्य ते दुमनी गति से हुआ 
भारतीय अरशासमिक सेवा के मंडल-सदस्यो के मध्य गरजस्थान के विभिन्न कौ 
मारि दिया जाता दै, जिनमे अने वाले जिर्लो के सम्बन्ध मँ वे निम्नलिखित उत्तरदायित्व निभाते ` 
1.  एजस्व प्रशासन के सम्बन्ध मे निर्देशन एवं पर्यवेक्षण । 
2. मिलाधौश के भदेशो के विरुद्ध अधीनस्थ जस्वं कार्यालयों के कार्मिके कौ 
अपीत सुनना। 
3. राजस्व अपील अधिकरण, जिलाधीश कायालय, कोपागार व अधौनस्थ यजस्व 
न्यायालर्यो का निसैक्षण । 
त्र का विभाजन सम्भाग के आधार पट किया जाता है । मंडल के 20 अगस्त, 1994 


न के अनुसार मंडल के छः आईएएस. अधिकारियों के क्रो का आवंटन इस प्रकार 
1 गया-- 


* अजमेर सम्भाग 
जयपुर सम्भाग 
कोटा सम्भाण 
जोधपुर सम्भाग 
उद्यपुर सम्भाग ` 
बीकानेर सम्भाग < 
1994 के अदिशो के अन्तर्गत दी विभिन आईएस. अधिकाि्यो को निम्नतिखिव 
विषयों के लिये पृथक-पथक प्रभाते अधिकासै बनाया गया-- 


७ = @ 9 च 


॥ सांख्यिको शा 
र तेखा शाखा, कम्प्यूटर, राजस्व अनुसंधान तथा परशिक्चण संस्थान, स्थापना शाखा वथा 
पूल 


राजस्व प्रशिक्षण स्कूल शाखा, भू अभितेख शाखा 

पुस्तकालय निरीक्षण साखा 

विभागीय जच शावा 

स्येर वथा यविर 

मत्येक अधिकारे के साथ अध्य द्रा एक “लिक सदस्य' भ मनोनीव किया जाता 
है जो अपने साध जुडे सदस्य के अवकाश प्र रहने पर उसका कार्य निर्वह कावा रै! 


आरःशएस. सदस्यो उवा अन्य के मघ्य भ विशिष्ट अतुभागें के कार्य आविद 
दिये जति है । आवश्यकता पड़ने इस कार्य-वितरण मे संसोधन किये जा सक्ते है} 


134 भ्रासत परं रज्य प्रधान 


पिष पच वपे मे मंडल कौ सदस्यवा के वहि. मे ए मीन्‌ व्यवस्या को ता्‌ 
किया मया है । रेते आईएस. अधिकारौ ओ सेवानितृत दोन वाते दै. सेवातिवृि के निष्ठ 
समय से कुछ समय पूर्वं भाद एस. से त्यागपतर दे कर 60 वर्ध कौ अयु पूर्ण कलेर प 
दो पजस्व मंडल के सदस्य बनाए ज सक्ते ह । उस स्थिति मेँ दे &2 वर्प कौ आयु तक मेडतं 
म सदस्यके स्यम वे ए सकते ई! देसे सदस्यो के चयन देतु सिफस्वि के के 
खी समिति कार्य कहौ है ओ एजस्पान उच्चतर न्यायिक सेवा तथा अधिवक्तार्ओं के यनं 
हेतु सिफापिसिं कती दै । 1996 वक तीन सदस्य इस प्रकार से नियुक्त किये जा दु पे 
सोनो हो नवम्बर, 1996 म सेवानिवृत्त हो चुके ये! यह व्यवस्था इसे कारण कनो पडी 
कई आईएस. अधिका मंडल मँ सदस्यता को कम प्रतिष्टित पद मानवे रँ वणा वह्यं ष 
वापस जयपुर के शव्ति-सम्यन पदो पर आसन दोना चाहते दं ¡ इस दृष्टिकोण को मदत 
की सख्य आवश्यकता ३1 

1999 के मध्य मे आईएएस. ध मि के सदस्यो (भ्यश्च सदित) की संया साव 
थी,दो सदस्य शजस्यान उच्चतर न्यायिके सेवा के ये वथा दो अधिवक्ता संदस्य चै । इस मका 
केवत सात सद्य हौ मडल मे कार्य कर एहे ये ¡ पिक्व पदो के कार्ण मंडल का कारय 
रूपमे धौमाष्ड़जतारै। 


र्वि्टय 
अशासनिक समन्वय हेतु गजस्व मंडल में एक पंजीयन (विस्रा कार्य करता दै जो भाएतीय 
प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अथवा चयन गृंखला का अधिकारी होता दै । रिट ही मेडल 
कार्यं का मुख्य पर्यवेक्षकं है वथा वह सभौ अनुभारगो पर प्रसासमिक निम .रखता €! 
एजस्थान राजस्वं न्यायालय बैन्युअत ये वर्णित भक्रिया के अनर्मह यजस्व मंडल का कर्व 
सम्भ करिया जाता है) इन्दी प्रावयानों के अनुपालन देतु रमिस्टर समस्त अवरयक 
कार्यवाही को गदिथिव करता है ! न्यायिक मामो से सम्बन्धित नोटिस कौ तामील कवा, 
निर्विष, भर्थनापतरो से सम्बन्धित अदेश जरी के व उरे निवे, गवाह को व्यय एव 
भरतौ का भुगतान करम, निर्णयो के संशोधन एवे पूनरवलेकन | अपील तथा आर्थनाप 
स्वीका अन्य न्यायासर्भो को सजस्व मंडल दाप पारित अदिशो को क्रियान्ययन देहु भगे 
आदि से सम्बन्धित कार्य रथिसटार द्वा दी सम्पन करिया जाता ह 1 सस्रा यजस्व शासन 
मे सम्बन्थित भधिकागियिं जैसे सम्भागीय आयुक्त, जिता, उपखण्ड अधिकारियों 
से मेडल कौ मोर से समरेपण एवं समयक का आर्य करता "ह । मंडल के कार्मिक वग 
अधीनस्थ (वहसीतदार सेवाओं कौ स्थापना, राजस्व प्ररिध्षण संस्थाओं के संचालन, कार्मिक 
के न पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि से जुडे कार्यो को वही सम्पन 
क्र्वा है। 

रमषट्ार की सहायता के लिये कतिपयं अन्य वरठि आधिकार कार्त है जे ई 
भकार है-~- दो भतिरिक्व रणिस्ार एक संयुक्त रजिस्टर, तीन उपरसिस्टरार तथा अनय 
अथोनस्य अधिकारी जो मेडक्त के वििषट नियुत कार्यो को सन्पन क्रते है । 

शजस्व मंड के वहु-आयामी दायित्वे को देखते दु उस्र के आन्दरिक प्रासन को 


> ४ मे बाय गया दै जिनमे लमभग चार सौ कर्मचासै काम कते हं! ये अतुभाय न 
८ 
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. स्यापना गाखा 
. यजस्व तहसीलदार सेवां शाखा 
. पशन यापा 
„ श्टिशाषा 
. तितैक्षण शाखा 
विभागीय जवि गादा 
„ भू-अभितेख साखा 
. गोपनीय शाखा 
„ साख्यिकौ शाखा 

10. लेखाशला 

11. न्याय शाखा 

12. चिल शाखा 

13. रिकाई शाखा 

14. स्येर शा 

विभिन शाखाये अपे विर्यो से सम्बन्यित मामलों का निपयरा करती है! वे 
राखा-अधिकार्यो, उप-रविसटरर, संयुक्त एजिसदयर तया रमिषट्र के अपन कारय करतौ द। 
विन्त, चैता कि अपर स्ट किवा गया है मदत के सदस्यो से भी अप कौ जात रैव 
उने शाखाओं के कर्यो पर निगरानी रे जिनके तिथे उन्हे मारी सदस्य बनाया गया दै। 
१. तो मंडल अध्यक्ष ही समस्त शाखाओं के कार्यो के अभावी प्रशासन हेतु उ्र्दामौ हेवा 

। 


> ~ ह ~~ 


2 ०0 3 © + 


निष्कर्षं 
मशानिकं एवं न्यायिक कायो के दोहे उत्तरदायित्वं के कारण गमस्व मंडल का कार्यभार 
अत्यधिक बढ़ गया है । फलस्वरूप, मंडल के समश्च विवारधीन मामले दीर्घकालत्तके 1 
पडे रहते है! कदं मार विरोप वचो तथा त्रय वचो को स्थापना कै माध्यम से लम्बत माम 
को निययय्‌ जाता है, (1 इस व्यवस्था को लागू करना असम्भव है । इस कारणं 
आवश्यक है कि मंडले अबन्ध के सिद्धान्तो को लागू किया जायता स 
एक विशेष अवधि मेँ निपटने के मानक वना कर उन कलेर से लागु किया जाय पर ५ 
सदस्य के कार्यभार का निथमित सूम स मूत्याकन कर उसका निष्पति मे सुधारलिके 
किये जनि चाहिए! साय ही कनीय वयो कौ स्वापना एवं उनके दैत्राथिकाद करौ स्पत 
मेडल का कार्यभार कम किया जा सका है । इसी भकार गजस्व मंडल कौ एकं स्थाई (9 
जयपुर म स्थापिन कएने पर विचार किया जाना चाहिये, उसी भकार जैसे कि राजस्थान उ र 
न्यायालय की च जयपुर मे स्थापित की गई । सदस्यो कौ नियुक्ति भौ कमतेकमदो म 
के सिथे कौ जानी चाहिए । इस पद को अधिक आकषक सुविधाओं से सम्यन किया जाय 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारौ इस ओर अधिक आकदित ेगि.पेसी आशारै) 


अध्याय 11 
राजस्थान राज्य विद्युत मंडलं 








गाजस्यान के लोक उपक्रमो भे सर्वाधिके विशाल सजस्थामे रज्य विषुव मंढल दै! भए फ 
विद्युत आपूर्ति अधिनियम्‌, 1948 के अंर्गव इस संगठन की स्वाप्ना एक निगम के हप 
एक विशेष अधिनियम के अर्त 1957 मे की गई । गजस्थानं राज्य विधत मंडल कौ भूमिक 
एवं कर्यं का विवेचन नीचे किया जा रदा दै। 


भूमिका एवं कार्य 


राजस्थान शाञ्य वियुत भंडते के मुल्य कार्य निम्नलिखित है-- 
1. विद्युत उत्पादन एष क्रय 
वर्तमान म राजस्थान की विद्युत कौ मांग का लगभग 48 प्रतिशत भाग राजस्यान राज्य विघ्रं 
मंडल के माध्यम से सादन किया जाता है ओर शेष सगण 52 प्रततिरात विद्युत को विभिन्‌ 
त से क्रय किया जाता टै । राजस्थान राज्य विद्युत मंडल द्वारा संघालित मुख्य इका 
प्न ~~ 

(1) कोरा तापौय पप्यिजना 

(2) माही पन परियोजना 

3) रमगद मैस परियोजना 

(4) तपु षन विचत्‌ गृ 

(5) सूप्तगढ़ वापीव परियोजना (1498-9 मे आरप्प) 

इनके अतिरिक्व कई लघु पा विघयुतगृह है यो कि मंडल द्राय संचालित है! , 

अनार्तज्यीय परियोजना निम्नलिखित चार एमी अनतरज्यीय परियोजना 
जिनमे गजस्थान का भी एक महत्वपूर्ण अंश दै-- 

(४) भाखण परियोजना 

८2) व्याप परियोजना 

(3) चम्बल परियोजना 

५) सतसुद्धा परियोजना । ध 

इनके अतिरिक्त केन्रीय सकार दवाय संचालित देखी 11 परियोजनाएर हमि 
उत्पादित दिघ्ुव का एक महत्वपूर्णं अंश यजस्यान को भी भप्त होत्र दै । यह विद्युत राजस्य 
को क्रय कटनी पडती है} ये परियोजना इस अकार ईै- 

८) रजस्थाने अणु विद्युत परियोजना 

८2 न्ग अगु विघ्ुत परियोजना 
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3) सिगयैली गु 
(4) रिन्द तापौय 
(5) ऊंचाहार तापय परियोजना 
6) अन्ता मैस पर्यिजना 
@) ओरैया मैस परियोजना 
(&) दादे मैस परियोजना 
@) टनकपुर जल परियोजना 
(10) सलालद्वितीय पन परियोजना 
(11) चमप पन परियोजना 
हाल हो म्‌ कई नवौन लघु विद्युत्‌ गृहौ के निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ की गई है तथा 
देशी व विदेशो निजी शत्रो फो विद्युत उत्पादन के क्षेत्र मे महत्वपूर्णं भूमिका निभे देतु मेरिति 
एव आमत्रित किया गया हे । यद्यपि इस दिशा मे हुई प्रगति अभी तके संतोपजनक नहीं रही 
है, इस कारण राजस्थान याज्य विद्यत मेडल को अन्य सो से विद्युत आप्त करनी टेती है) 
पिषले कुछ वर्षो मे विद्युत कौ उपलब्थि वे ८ वि को बांटे के लिए विद्युत उत्पादन के धिते 
मेँ निजौक्ि्रके प्रवेश को बढावा दिया गया हे तथा केन्द्रीय विद्युत परियोजना से रार्ययो 
को अर्वन मे वृद्धि के साथ-साथ अतिरिक्न विद्युत क्रय के लिए भी प्रयल किया गया दै । 
छर ५१ स्थापना के माध्यमं से भी विद्युत उत्पादन कै विकास को बल दियारा 
५५ 1 , बाडमेर एवं जोधपुर कत्र मे सौर ऊर्जो कै विकास के लिए प्रयल किय जा 
1 
उल्लेदनोय है कि राजस्थान में विद्युत मग का तगभग 42 अत्नत करय कलना 
पडता रै, जबकि अन्य राज्यो मँ यह अलुपान कम दै । परिचम याल में विद्यु मांग का 76 
भतिशत उत्पादन होता है तेथा कुल 24 अतिशत ही विच्युत क्रय कानी पडती है } महार 
श ५ विद्युत का उत्पादने माग का 70 भतिशते है ओबकि 30 प्रतिशत विद्युतं क्रय करी 
इती है । 
2, विद्युतं वितरण पि 
राजस्थान गज्य वियुत मंडल के लगभग 45 लाख से अधिक विद्युत उपभोक्ता है 1 इन्दे विद्युत 
पिततिि कसे के लिए मंडल के प्रास अलग-अतगे क्षमता को कईं विद्रुत लाच है । विद्युत 
सव-स्टेशरनो का निर्माण, विद्युत लाइनों का संधारण, टस्फा्मसे को विभिन क्रो मे लमवने 
त्था उनके रख-रखाव एवं उपभोक्वाओं को कनेक्शन उपलब्ध कएने का उत्तरदायित्व विद्युत 
मेडल काद दै! क्रय कौ जाने वालौ ऊर्जा का लगभग 15 अदिशत रतु कार्यो के लिए.33 
रत्रिशत कूषि के लिए, 44 अतिशत उचोगो के सिए,5 भविशत अयरेलू कायो के सिए एवं 3 
' अरतिशरत अन्य उद्यो के सिए किया जावा 'है 1 ऊंचे मूर्तयो पर क्रय करके ओर कृषके को 
भये मूल्यों पर विद्युत बेच के कारण से मंडल को काफी हामि हवी रै! कृषि मे जँ 33 
तिश विद्युत खौ खत रोती है जिससे मिलने वाली आय विद्युत-विक्रय मे होने नालो आयं 
का केवत 7 भ्रसिशव ह है । दूरौ ओर उोो भे 44 भवित विद्युत खपत होी है षल्तु 
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,८ उने पिले वासी आय कुल आय का 21 -अतिशत दै ¦ षरलू कार्यो के सिए 15 परित 


विद्युते खपत देती है किलत उपे मिलने वालौ आय कृतं 10 पतित ही है। 
3. करगीण विदीर्य 
राजस्थान मे मावो मे सिंचाई की सुविधाओं तधा पेयजल फी उपलब्धता एवं शिच व स्वाय 
का विस्तार काफी कु विधुतोकरण पर निर्भर दै ¦ राजस्थाने राज्य विधूत मंडत मे मम 
विघुत्तीकरण कामौ को गभीरता से लिया टै) लगभग ऽ लाव कुओं का विधुीकदण मत्‌ 
के प्रयत्नो मे ही संभव हुआ द तथा लगधग 35 हजार गरवो का विदयुतीकरय किया जा वु 
है । इस कार्यक्रम को विकासोमुखो कार्यक्रमो, विशयेपतया जनजातीय भैप्रीय चिकम तथा अरय 
प्रासीण विकास फार्म से योढकर मेडल भे प्रशंसनीय आयं किया ६! पिते 2.3 वं 
“नर्सते योन" के माध्यम से सपिक्षिक सूप से उच्यते स्वर पर एक एक विद्रुते कोकणा 
देने मे प्राथमिकता अदाने कतरे की योजना भी काफी लोकमिय रह रै कितु किष 
काल तक कनेकात के लिए ्रर्थना-प्नो का पिपरा नही टो रहा है क्योकि मेडल के पप 
आवश्यके संसाधन नही ई } एकं जन्य्‌ कण्ण यह भौ है फि आपूर कौ जनि वातौ 
श समभग 35 से 40 अरतिशत अंस चोरो फर लिया जाता है तथा इते रोक पाना सप्त 
॥ 


4. राज्य का सर्वागीण विकास 

ओयोगिक विकाम तथ अत्य शेते मे उपभोक्ता विदन आपूर्ति परनिर्भर करका है ऋः एन 
वियुत मंडल से यह अपे कौ जाती दै कि वह राजस्थान के समय विकाम मँ महती भूमिक 
निधाए! जिन कारणे से राजस्थान मे भौदयोगीकरण कौ भति मेद रही है उने र्मा कौ कमी 
समसे महत््पणं कारण है } अतः वियुत मंडत्त का यदे उत्तरदायित्व माना जाता है कि बह इ 
क्षेत्र मँ अग्रणी भूमिका निपाये। 


5, विविध कवं ॥ । 
रज्य विद्युत मंडल का यह उत्तरदायित्व है कि वह विधुतं उत्पादनं तथा वितरण न 
योजऩओं देतु म॑विदा कौ शकं के क्ियत्वयन एवं निजी कषे एवं विदेशी तजी 
केम्पनिर्यो द्राण ५४५ ते उत्पादन एवं वितरण के संवेध मे कौ जने वाली व्यापारिक गतिविभिे 
पट निर्ण रे । गैर षार्परिक सोते से उन विदन कौ मातरा कौ अभिवृद्धि को अभिर 
कर ता उस धेत के साथ संवेथ स्थापित करने का उतरदामित्व भो परीक्ष रूप मे विधव मडत 
कादौ है! मंदल की यह जिम्भेदाते है कि वह विचयुत ्टेशनो, पावर हाउरसो, विधुतं 1 
तथा तिधरुत लाइन का उचित रख.रखाव रखे, इन लाइन पर पड्मे वाले शैद्च पर निर्य ८, 
विद्युद चोर को सकने का उपाय करे तथा इस संध मे जनता का सहयोग प्राप करे? 


6. प्रणाप्रनिक कोषे - । 

किसी भी दिशाल संस्थान कौ भोति एजस्थान राज्य विद्युत मंडल भी विभिन य 

कर्यो को कुश्तता से सम्मन कटने का मरय करता है ¦ इसे तियोजन्‌, नीति निर्माण, धक 

प्रक्रिया, निर्देशन, नियेजण, कामिके की भर्ती, श्रम कल्याण, पदस्थापन, पदोनति, परिक्षण, 

शर्ते, अनुशासन वं अभिभेरणा जैसे विभिन पहलू शामिल हँ । मंडल के बजट का (५ ॥ 

उस निष्यादम, वितीय मिर्यत्रण, मितेव्ययता, व्ययं लेखन, आंतरिक अकण एवं नि 
स्थापिते कलने ससे कार्य भी र्य विद्युत मंडल के द} 
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संगठनं 
राजस्थान राज्य विद्युत मडल के प्रबन्ध मे सर्वोच्च स्तर पर प्रबन्धक मंडल है जो कि नीति 
निर्माण एवं निष्पादन पर निय्रण की शक्तया अपने आप मेँ निहित रखता है । किन्तु इसकी 
विवेचना से पूर्वं सव्य स्तर पर कार्यरत परामर्शदात्री पिद का संदर्भ प्रासंगिक दोगा । 


राजस्थान राज्य वियुत परामर्शदात्री परिषद 
भारत सर्कार के विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के प्रावधान के अनुसार राजस्थान विद्युत 
परामर्शदाप्री परिषद का गठन किया गया है] इस परिषद मे कुल 22 सदस्य होते है । इस 
परिषद का अध्यक्ष राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का ही अध्यक्च दता है । मंडल के तीन अन्य 
पूर्णकालिक व तीन अंशकालिक सदस्य इस परिषद के सदस्य होते है। इम सात सदस्यो के 
अतिरिक्त परिषद मे मंडल अधीक्षक पश्चिम रेत्वे, कपि निदेशक, आयोजना सचिव, निदेशक 
स्थानीय निकाय, दो विधानसभा सदस्य तथा उद्योग, व्यापार एवं श्रमिको के प्रतिनिधि हेते है । 
जस्थान राज्य विद्युत परामशंद्री परिपद कौ वर्ष मे सामान्यतया चार बैठक होनी 
व व्यवहार मे कई बार चार से कम हो पाती है। इस परिपद के मुख्य कार्य इस 
अकार हे-- 
) विद्युत उत्मादन व वितरण के क्षत्र मे नीति निर्माण, 
न मंडल कौ वियुत उत्पादन एवं वितरण से संवंधित परियोजनाओं, कार्यक्रमों तथा 
की समीक्षाकरना। 
(3) मंडल के बजट मेँ आय तथा व्यय के विभिन्न मदो पर समीक्षा करना तथा इस 
संव॑ध में सरकार को परामर्शं देना । 
अन्य कोई भी कार्य जो कि सामान्यतया राज्य सरकार इस परिपद को सोँपती रै, इम 
परिपद्‌ द्वार सम्पन किये जाते है किन्तु एेसा देखने मे आया दै कि इस परिपद्‌ का महत्त 
सामान्यतया ओपचारिके ही दोता हे तथा काफी कुछ इस वात पर निर्भर करता है कि अध्यक्ष 
कितने खुले मस्तिष्क मे इस परिषद मेँ अने वाले सुञ्ञावों को गंभीरता से लेते ह । 
प्रवेन्धक भडल 
गजस्थाने राज्य विद्युत मंडल के पच पूर्णकालिक सदस्य होते है, जिनमे कि अध्यक्ष भौ 
सम्मिलित्त दै यह उत्तेखनीय है कि इन सदस्यो की नियुक्त राज्य सरकार करती है । 
पूर्णकातिक सदस्य निमलिखित देते ईै-- 
८1) तकनीकी सदस्य, सारण 
(2) तकमोकौ सदस्य, वितरण 
(3) तकनीकी सदस्य, उत्पादन 
(4) लेखे एवं वितत सदस्य 
इसके अ्रिरिक्व दो अंशकालिक सदस्य होते रै--वित्त सचिव एवं ऊजा दिभाग। 
इस अकार से मंडले 7 मे मे 3 अधिकारौ भारतीय प्रयासनिक सेवा के अधिकावै तेते है, 
तीन तकनीक सदस्य तथा एक विषय विरैषड् होते ट । उल्तेखनीय रै कि अरवन्यक मडल 
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के सदस्यो कौ संया अधिमियम के अंतर्गत 3 र 12 दे मकौ दै किनु रजस्यानमें इवौ 

संख्या केयल 7 दौ है। 
प्रबन्धक मंडल के मुप्य कायं शस प्रकार १- 

(1) न कौ पित उत्यादन य वितए्ण मे संधित नोतियो तथा उपनरतियो क 
तिर्माणि। 

(2) नीतियों तथा उपनीतो के निष्पादन पर निगनी ग्ना। 

3) केद्रीय मरकार व अन्य रज्य सरकार के साय संध, सम्पर्फ एवं समन्वय रपता। 

(4) राजस्थाने में वियुन उत्पादने एवं धिततरण देतु भविष्यातमक तयोजन का निर्माय एं 
इनको कार्यान्ययन। 

6) सप्पूर्ण मंडल के कर्भिको पर तिरय तधा कार्षर्वो की भर्ती, पदोनति, पदध्यापन, 
सेवा शत, वेते, सेवी निवृत्ति, अनुशासन, मरिद्ण ते संगदुपत मशासनिक पठतु 
पर उच्य स्तरीय निर्णय लेना तेया इनं निरथर्यो फो कुशलता से त्िपादन 
सुमिरिचतं करना । 

(6) मेडल के वजट का तिर्माण, उरक तरिणादन, विचय शक्यो का प्र्यायोज, 
वित्तीय अनुशासन, तेन, आंतरिक लेखा परीका, अकेश्षण तथा संधित पठतु 
पर तिर्णेय लेते तथा इन निर्णयो के भती प्रकार लागू किये जाने को मुनिरिव 
कना । 

(7 अन्य पेते तकनीकौ एवं मशासनिक मामलों म निर्णय लेना जो कि मंडल के सुचारू 
रूप से संचालन हेतु अवश्यक ट । 
उल्लेखनीय है कि गजस्यान याज्य वियुत मंडल मर एक रेसौ परम्परा मनाई गई ह 

कि अधिकांश निर्णय मंडल के चार सदस्य मिलकर करते है! यदपि मंडल कौ ओप्चारिकि 

बैठक वर्पमे लगभग चार हो जाती ह किन्त पूर्णकालिक सदस्यौ कौ बैठक करई बार हर सप्ताह 
भी दये जाती है । अनौपचारिक विचारयिमर्श मेडल के चे सदस्यो मे नित्य-अति ता दै तथा 
इस प्रकार से विघ्ुत मंडल केद्धीयकरण की निर्बलता से बवा हज है। 

अध्यक्ष 

राजस्थान राज्य विधुतं मंडल के प्रवंधके मंडल कौ विस्तृत भूमिका के बावजूद सर्वाधिक 

नीतिगत एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व मंडल के अध्यक्ष काही हेता है । मेडल मेँ अध्यक्ष 

नियुक्ति राज्य सरकार करती है ! मेडल का मशासनिक विभाग ऊर्जा विभाग दै, जिसका 
राजनीतिक प्रमुख ऊर्जा मंत्री होता है तथा अरशासनिक अमुख ऊर्ना सधिव होता है मंडलं 
स्वयं निगम दने के कारण आंतरिक अरशासन के येत्र मे पर्याप्त स्वतंनता लिये हुए है,फिनुं 
फिर भी वित्तीय ऋष लेने, बिजली आपति को दरे तया अन्य संविदाओं के बारे मे महत्वपूर्ण 
निर्णय राज्य सर्कार की मंशा से ही किये जते ह । अतः मडल के अध्यक्ष तथा राज्य सपक 
के बीच नित्वर सम्पर्क बना रहना दै । 
विद्युत मेडल का अध्यकच या तो भारतीय भ्रशासतिक सेवा का टक वरिष्ठ अधिकारौ 
है अथवा एक वरिष्ठ इंजीनियर। लम्बे काल तक भारतीय मशासनिक सेवा के अधिका 
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ही इसके अध्यक्ष रहे रै । श्री वी.आईराजगोपाल, श्री मंगत बिहार तथा श्री पौ एन. भण्डार 
(दो बा) इसके अध्यक्ष रहै ई तथा वर्तमान अध्यक्च श्री नरेद्र सिसोदिया भरी भारतीय 
अरशासनिक सेवा के अधिकारौ है । एक अभियंता स्वर्गीय श्री अरसी. दवे लम्बे कालं तक 
मंडत के अध्यक्षरहे है, जो कि 67 वर्षं की आयु तक (मृचय पर्वन्त) मंडल के अध्यक्ष रे ये। 
एक अन्य अभियंता श्र पृथ्वीसिह भी मंत के अध्यक्ष कुछ वर्षं तक रहे। अध्यक्ष के 
व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वह मंडल कौ क्याखूपदे। वैसे ते देन ही प्रकारके 
अध्यक्ष-- प्रशासनिक एवं इंजीनियर दक्षता की दृष्टि से लगभग समान ही रहे है तथा ईन 
सभी ने मंडत को आगे बढ़ने मेँ अहम्‌ भूमिका निभाई है । 
विघुत मंडत का अध्यक्ष मंडल का मुख्यं कार्यपालक है । अतः नियोजन, आंतरिक 
संगठन, निर्देशन, निरयत्रण, नीति-निर्माण, नीति निष्पादन, कार्षिक प्रशासन, बजट निर्माण एवं 
निष्पादन, लेखांकन एवं अकिक्षण तथा तकनीकी परिचालन आदि से संवंधित सभी कायो पर 
उसका वृहत नियेतरण एवं उत्तरदायित्वं रहता दै । मेडल के प्रशासन तेत्र के सभी अगे के वौच 
कुशत समन्वय स्थापित्र करना अध्यक्ष का ही दायित्वे टोता है ) कुछ रेमे भौ अध्यक्ष हुए है 
जोकिराज्य के विभिन क्षरो मे दौरि करके मंडल के उपभोक्ताओं के साथ सीधे सम्पर्क 
स्थापित कट उनकी समस्याओं का निदान एवं हल कएे का ्रयल कते रहे है । एसे षु 
मस्तिष्के के अध्यक्ष किसी भी कत्र से मिलने वाली राय एव भावो का स्वागत करते रहे हे । 
यह सत्य है कि मंडल के अध्यक्च कौ दृरदरिता, नेतृत्व शक्ति एवं अभिप्ररणा देने कौ क्षमता, 
५ दक्षता एवं कर्म के परति प्रतिबद्धता व ईमानदापी मंडल की सफलता को सुनिश्चित करते 
॥ ति 
मंडल के अन्य चार सदस्य अपने क्षत्र से संबंधित नीतिरयो के निरूपण, उेपनीवियों 
के निर्माण एवं उच्च स्तरीय निर्णय तरथा उनके भली प्रकार से निषपादन को सुनिश्चित कमे 
मेँ महत्वपूरण भूमिका निभि हे । शक्तयो के परतिनिधान की व्यवस्था के अंतर्गत कई मामले 
तो वे अपने स्तर पर निपा देते हँ तथा अन्य मामले जिनमे कि महत्वपूर्णं नीतिगत मश्न 
सम्मिततित है, उन्हे वह अंतिम निर्णय हेतु अध्यक्ष अथवा मडल के पास सम्भेषित करते है । 
विद्युत मंडल एक गरीम के रूप मे कार्य करता है, तथा यह इसकी विशेषता टै । 
आओतर्कि सेगठन-- प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान राज्य विध्यत मंडल को चार 
पूर्णकालिक सदस्यो (अध्यक्ष सहिते) के कष्रधिकार के अनुसार बंटा जा सकता है । 
(1) अध्यक्ष सम्पूर्णं मंडल का प्रशासनिक प्रमुख अध्यक्ष होता है भिसके अधीन 
निम्न अधिकारौ कार्य करते है-- 
¢) कायक्छारी निदेशक-- इस पद कौ रचना 1998 में की गई है। इस पद षर 
आईएएस, कौ चयनित वेवन गंखला का एक अधिकारी कार्य करता है । इसका मुख्य दायित्व 
एन्य विद्युत मण्डल की योजनाओं का निर्माण, केन्र एवं अन्ष्टीयः संगठनों से सम्बन्ध, 
बहुर्टीय कम्पनिर्यो से समज्ञोवे आदि से सम्बन्धित दै। 
(1) सचिदे- राभस्थानं राज्य विद्युत मंडल का सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवाका 
एक चयनित वेतन शंखला का अधिकाते देता ईै । इसके अधीन दो अरिरिक्ति सथिव दथा 
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दो संयुक्त सचिव कार्ये कसते दै! उत्सेखनीय है कि मंडल के प्रतिदिन के प्रशासन क 
उत्तरदायित्व सचिव को ही है। 


(ण) निदेशक कापिक- इस अधिको को सहायता पदान कए के लिए युका 
निदेशक कार्यरत ई जिने उपनिदेशक एवं कामिक अधिकारी सहायता प्रदान क्ते ह! 
कोको कौ संस्थापना संधी मामत तथा तकनीकी प्रशिक्षणे से संवधित विषय ह्य 
अधिकारियों के कार्यक्रमे अतिरै। 


(४) ब्दिशक, विधि मापलात-~ यह अधिकारी राजस्थान राज्य म्याथिक सेवा क 
एकः वष्टि अधिकारी हेता है जो कि मेडल भे परतिनियुक्ति पर कार्य काता दै । मिन भरम 
पा कानूनी पपर्शं कौ आवश्यकता होती है वह इस अधिकारी को परामर्शं हु सौपि मत ह। 
विघुत मेडल के विभिन्न म्यायालयो मेँ दायर सको मुकदर्मो के बे मे भी यह अवश्यक 
वार्यवादौ करता है, मेडल के वकील कौ नियुक्ति यह करता है एवं विभिन मुकदरमो कौ मगति 
के विमं प्रबोधन कता है। 

6) विदिधक वाणिज्यिक कायं विधि-~ यह अधिकारी मेडल की समस्त व्यापि 
गतिविधियो मे संबंधित दै । विधु मंडल दवार विक्रय कौ जामे कलो विघ्ुत का विभिन बँ 
के लि मूल्य निर्भाति करना, विच्युत कौ मोग व आपू मे समन्वय स्थापित कए, विपु 
कौ खरीद एवं विक्री, अन्र्गज्यीय ऊर्जा करय व विक्रय आदि से संवेधित मामर्लौ प आवश्यक 
कार्यकारी एमी भविक कै किकरधिकारमे आती रै} 

(५9 वदिशक, सुरक्षा एव सतर्कता इस पद पर भारतीय पुलिस सेवा का ए 
अधिका प्रतिनिमुवित पर कार्वं कता है! सेवानिवृत्त अधिकारी फो भी इस पद पर नियुत 
किया जता रद्य दै । निदेशक, सुरक्षा एवं सन्तता कौ सदायना के लिट एक उपनिदेशक, 
सतर्कता कार्यं करता है जो कि राजस्थान पुल्तिस सेका के अतिरिको पुस अथीकषक स्तर का 
अधिकारी हेता है । ये अधिकारौ अपने अधीनस्थ कार्मिक की सहायता से विद्रुत कौ चोगै 
यो रोकने का कठिने कार्य निष्पादिते कपत है तथा पौवर हाउस, परिड सव-र्टेशन आदि प्रः 
सुरा का समुचित प्रबन्ध कसते हे! । 

(2) सदस्य वित एर लेखा~ रजस्यान रज्य विघयुत मंडल का सदस्य (वित 
सख) इस सगठन का एक पूर्णकालिक सदस्य । लगभग सभी मट्पूणं निर्णय इष 

अधिकारौ से परम के आधार पर लिये जति रै! इस अधिकारी के अधीन तीन भन 
अधिकातै कार्व कसते रै! . 
॥ (9 तिरेक ओतस्कि अविश्षण जे कि मंदल के ओतरिक अकि वो निर्देशः 
कस्तारै। 

प निदेशक लेखा ओ कि बजट निमाय एवं पादम चथा लेखा से संयमित करय 
कतो तिर्द्शिव प्ता है। 

(0 विष्ीप सलादकार एवं लेखा तरदेशक-- यह अभिका मंडल के विय 

के प्ियवण कछ महत्वपूर्णं उपवरण दै वया अथिरकास व्यय एवं निवेश हयौ एम 

, पयि जेर 
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विभिन उच्याधिकारियो को शवित्तं का आवश्यक भ्रत्यायोजन किया गया है, 
किन्तु कई रसे भी मामले होते है जिन पर निर्णय के लिए सदस्य, वित्त एवं लेखा को अनुमोदन 
हेतु प्ावलियां भेज द जाती है । सदस्य, वित्त एवं लेखा के स्तर पर कतिपय निर्णय तिम 
रूप से ते लिये जाते ह जवकि नीतिगत एं उच्च स्तरीय निर्णयो को अनुमोदन हेतु अध्यक्ष 
को भेज दिवा जाता दै 1 

(3) सदस्य उत्पादन-- सदस्य उत्पादन एक पूर्णकालिक सदस्य होता है ओ कि 
सम्पूर्णं मेडल में विद्युत उत्पादन से संबेधिव कायो का निर्देशन एवं समन्वय करता है । इमके 
अधीत निम्नलिखित अधिकारी कार्य कसते है-- 

¢ मुख्य अभियंता तापोय डिजाडुन निदशालय-- इस अधिकार के अधीन तीन 
अपीक्षण अभि्य॑ता कार्यरत है । 

(1) मुख्य अभियेतए पन एवं उत्पादने परियोजना- यह अधिकारी जयपुर स्थित 
कार्यालय का भमुख रै जिसके अधीन चार अधोक्षण अभियेता कायं करते है ! इनमें से तीन 
जयपुर शषत् हेतु तथा एक अधीक्षण अभियंता उत्पादन कोरा मेँ कार्यरत है । 

(४) मुख्य अभ्ियता. कोटा तापोय परियोजना (निरपाण) - इस अभियता के 
अधीने भी एक ेत्रीय कार्यालय है तथा यह कोटा तापीय परियोजना के निर्माण मे संबेधित 
कार्य का परयवकषण करता है । इसके अधीन एक मुख्य अभियता तथा सात अधीक्षण अभि्व॑ता 
कार्य कते 

(9 मुख्य अभियंता कोटा त्ापीय परियोजना (परियोजना च संधारण) -- यह 
अधिकारौ भौ कोय तापीय परियोजना के परिचालन एव संचालन से संबधित कार्यं का 
निर्देशन कस्ता दै । इस प्रकार कौटा तापीय परियोजना मे दो मुख्य अभियंता है जो कि क्रमशः 
निर्माण तथा प्रिचालन व संचालन से सवेधित ह । इस मुख्य अभियंता के अधीन एक 
अतिरिक्त मुख्य अभियता तथा पच उपमुख्य अभियता कार्यरत ई, जिनकी सहायता 18 

अधीक्षण अभियंता करते ई । 

(५) मुख्य अभियंता, सूरतगढ़ तापीय परियोजना- इस परियोजना मे उत्नादन 

1998-99 मे आरम्भ हो रहा है । इस परियोजना का अरमुख मुख्य अभियंता दै जिसके अधीन 
एक उप मुख्य अभियंता तथा छः अधीक्षण अभियंता कार्य कते है । 
(५) अतिस्विति मुख्य अभियतः, रामगढ भैस-- इस अधिकारी के अधीन दो 
अधीक्षण अभियंता कार्यरत ६16 

८) सदस्यु प्रसारण एवे वितरण-.इस पूर्णकालिक सदस्य के अधीन दो प्रकार के 
अधिकारी है । एक तो वे यो क्षेत्रीय अधिकारी हँ ओर दूसरे वे जो विभिन विशिष्ट प्रकृति का 
उत्तरदायित्व बहन करर्हेरै।! - - 

खदस्य,उस्पदन्‌ एवं वितरण के अधौन कार्यं कर रहे अधिकारी इस प्रकार रै-- 

¢ मख्य अभियता मदर एवं प्रदेवटशम- इस अधिकारी के अधीन जययुर, 
बीकानेर, भीलवाड़ा व जोधपुर में एक-एक अधीक्षण अभियेत कार्यस है । 


१ ॥ (४५०५८ ५६ (१५ (9) 1५९४ 
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(४ मुख्य अभिरता, सिविल- यह अधिकारौ जयपुर मे कार्यस दै तथा ईसके 
अधोन एक मिदेशक सिविल तथा चार अधीक्षण अभियंता नियुक्त है । इन चार्‌ अधीक्षण 
अभि्ताओं मे से दो जयपुर तथा एक-एक वीकानेर व उदयपुर में कार्य कर रदे है । 

(४) पुख्य अभियंता, सामयी प्रवन्य- इसकी सहायता के लिए एक उप मुख्य 
अभिर्य॑ता कार्यरत है जिसकी सहायता के लिए पांच अधीक्षण अभियंता विभिन उत्तरदायित्व 
के लिरए नियुक्त है जैसे-- भण्डार नियतरण, सामपरी निरीक्षण, म्रक्योरमेट आदि । 

(4) मुख्य अध्येता, प्रसारण एं नि्माण-- इसका मुख्यालय जयपुर में टै तथा 
इसकी सहायता के सिए एक उप मुख्य अभियंता कार्यरत है । मुख्य अभियंता जयपुर, कोय 
तथा सूरतगढ़ का कषतर पर्वेकषित कते दै जबकि उप मुख्य अभियंता अजमेर' जोधपुर तथा 
उदयपुर शत्र के लिए उत्तरदायी दै। इन दोनों अधिकारियों कौ सहायता आठ अधीक्षण 
अभियेता कते है। 

(+) मुख्य अभिरता ग्रामीण विदयुतीकरण एव लोड डिस्पैव- इस अधिकारी कौ 
सहायता के लिए एक मुख्य अभियंता लोड डिस्मैव नियुक्त है तथा दो अधीक्षण अभियंता 
सर्वे एवं जाच तथा मोनिर्टरिंग का कार्य कते रै । 

(५) मुख्य अभिया आयोजना, पविक्षण एदं अनुसंधान इस अधिकारी की 
सहायता चार अधीक्षण अभियेता करते हँ जो किं अुश्रवण, डिजाइन आदि से संबेधित 
आवश्यके तकनौकौ कार्य करते ह॑ । 

जोनल चीफ सदस्य प्रसारण एवं वितरण के अधीन विधत मंडल मेँ आठ ओनलं 
चीफ प्रसारण एवं वितरण कार्यरत है जो किं उप मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभिर्यता 
अथवा मुख्य अभिरता स्तर के होते है । वर्तमान मेँ दो जोनल चीफ मुख्य अभियेता के स्तर 
के है, दो अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्तर के है तथा चार उप मुख्य अभियंता स्तर के है । 

भ्रत्येक जोनल चीफ शषत्रीय कार्यालय का तकनीकी भमुख है । ये कषत्रीय कार्यालय 
इस भकार है-- 

(1) जयपुर (2) श्नं इस केर कौ स्यापना हाल री मै हुई है) (3) उदयपुर (4) 
जोधपुर (5) अजमेर (6) बौकानेर (7) अलवर । प्रत्येक जोनल चीफ की सहायता के लिए 

अधीक्षण अभियंता नियुक्त है, जिनकी संख्या कार्यभार के अनुसार कम अथवा अधिक होती 
दै) वैसे जयपुरभे तीन,शलेखन मे दो,उदयपुर में चीन, ओधपुर मे चाए, अजमेर मे तीन,वीकनिर 
मे चार, अलवरम दो तथा कोरा मेँ तीन अधीक्षण अभियंता नियुक्त दै । 

स्पष्ट है कि राजस्थान राज्य वियुत मंडल का संगठन अत्याधिक विशाल एवं विस्तृत 
है तथा इस मंडल को प्रशासनिक दक्षता केवल अध्यक्ष एवं सदस्यों पर हौ नह किन्तु उच्चतर 
स्तर के सभी तकनीकी अरशासनिक एवं वित्तीय अधिकारियों पर निर्ण करती है ! ^ 

सपीश्चा 9 
एक विशाल समठनं की अपनी समस्यां होती है, विशेषतया उस संगठन मे अधिक समस्य 
होती है जो कि व्यापारिक कृति का होते हुए भौ राजनीतिक तेत्र के दवाव में हो । राजस्थान 
राज्य विच्युत मडल पिछले कुछ वपो से भारत के ठन राज्य विधत मंडलं मे अपना स्यान्‌ वन 
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पाया दै निने परसासनिक दक्षता त विद्युत दमवाओं कौ उनदेतर वृद्धि हो शटी है! इषे 
यावजुद यह विदुर पंडस परे मे चत्त रहा रै तथा इमौ वित्तीय स्थिति संतोपजनक य की 
जा श्षकती। 

वर्तमान मे राजस्थान रान्य चिचत मंडल कतिपय समस्या का सामगा करण्डा हं 
जो संक्षेप मे इष भरकर है- 

(4) राजस्यान की वियुत कौ माग देतु आवश्यक उत्पादे गज ये नी हेता. अतः क 
मार मरही दर्ये प्र विजतौ क्रय कटनी पडती है। 

@ रंव दगरपरक्रय क्रे के वाद भी किसानों तथा भेल उपमोक्तर्भो कौ लागत वे 
काफी कम दर प्र विजलौ वितरित कपी पडती है! 

(ॐ) 35 से 40 अत्तिरात विजती कौ चोरी हो जाती टै तथा इस चोप को पेकने मे 
जन-सहयोग बहुत कम दै । 4 

4) मामीण विचुतीकरण कौ अधिक आवश्यकता होने के कारण गांव मे विदुर यं व 
लाहनो का जाल विष्ाना काफी महगा चेता रै । 

&) कर्मचािर्यो कौ विशाल संख्या ठेते दए भौ उनकी उत्पादकता पक्षा से कम है। 
दूसरी ओर, उमके वेतन व भते निरन्तर वदते रहे है । 

(& मिजी एव विदेशौ को को विघुन उत्पादन एवं वितरण के भैरवे मे नितरण के 
वावेचूद उनकी प्रतिक्रिया एवं प्रगति अधिक सतोपजनक मही रह है, अतः मेडल का 
भार निकट भविष्य मे कमहेने के आसारक्महै। 
अतः आवश्यक है कि राज्य विद्युत मंडल कौ अपे प्रवन्धकीय क्षमताओ मे सुधार 

के प्रयासं कसे चा्िए । यह भयल करना चाहिए कि ऊर्जा कौ चोरे पररोकथाम हे,सस्थापना 

व्ययं म पितेव्यपता हो, कार्मको की उत्पादकता मे वृद्धि छे तथा इष हेतु श्रमिक संगठनं का 
सहयोग लिया जाये एवं निजी उपक्रमियों को विद्युत उत्पादन एवं वितरण के शे मेँ भ्रवेश 
कलने हेतु अभिप्ररिति किया जाये ! दीर्षकालीन आवश्यकताओं को देखते हुए यह आवश्यक 
है कि अनुदान पर विदत विवरण म्सौ तीति की समीक्षाकौी जामी चाहिए तथा विभिन 
राजनीतिकं दलो एवं दबाव समूहो को विश्वास मे लेकर एक रेस मीति बनाई जाये जिसमे 
कि कृपो व धरत उपभोक्ता को वितरण कौ जने वाल वि्ुत कौ दर विेकसमत हो । 
आवश्यकता इस बात कौ दै कि विद्युत मृंडल एक दक्ष व्यापारिक संस्था के सूप मेँ कां करे 
1994 मे पूर्व मुख्य सचि श्री गोपाल करान भनोत कौ अध्यक्षता मँ यदितं 
अशासनिक सुथार समिति मे गजस्थान ज्य वियुत मंड के संवंय मे दक्षता एवं उत्पादकता 
अभिवृद्धि मे मामलों मे कतिपय मठ्तपरणं सिफारिश कौ ह, जिसे वे मुख्य इस पकार ै- 
अनौपचारिक आधार यर उच्चतम परामशं समित्नि का गठन किया जये; मंडल मे वित्तीय एवे 
अरासनिक श्वि का पत्यायोजनं अधिक किया जये; भण्डार परयन्यन एवं सामप्री कर्यं के 
लिए भवर्तनं मिममाकली तैयार कौ जये; ग्रशासन मे कंप्यूटर का अधिक उपयोग दो; ननीन 
कर्मासि कौ नवीनं नियुकितियो पर कुछ वर्यं रेक लगे; तकनीक परशिश्वण के सायःमाय 
+ ˆ^ प्रशिक्षण का विस्तार किया जपि; विद्रुत दर निर्धारित कने में विद्युत मडत को- 
ˆ, + दौ जये; विद्युत मंडल की यकाया रसि कौ राजस्वं कार्वि्ो के माध्यम 
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वभूली कौ जाये; ऊर्ना कौ चोरी को अधिक कठोरता से रेका जाये तथा जर्ह आवश्यक हो 
इन मामर्तो पर नियत्रण एवं नियमन के लिए चल मजिष्टरेट की व्यवस्था कौ जाये; ऊर्जां बचत 
हेतु अधिक शिक्षा, परिचर्चा तथा अ्रसार टो; अधिक आधुनिक मीर का उपयोग हो; 
जन-शिकायतो का अधिक मुस्तैदी से निगकरण किया जाये; मये विदु कनेक्शन को देने 
अनावश्यक विलम्ब न हो; विद्युत लाइनो कौ देख रेख हेतु अभिक कुशाग्र हो तथा विद्युत 
उसादन एवं वितरण मे िजी शत्रो को अधिक प्रोत्साहित किया जये 1 

उपरोक्त सुञो के व्यावहारिक पलुं पर ध्यान देकर काफी हद तक राज्य विद्युत 
मंडल कौ दक्षता में वृद्धि की जा सकती है तथा यह संगठन जनता की आकांक्षाओं की पूर 
कएने के साय साथ राज्य के विकास में ओर अधिक महत्वपूर्णं भूमिका निभा सकता है । 


अध्याय 12 
कृषि न्दिशलय 








भारतवर्षं की दप अतिरत्‌ ८५१. बसे राजस्थान परदेश कौ विडम्बना र कि यही देश कौ 
केवल एक मतिश वर्षा ही होती है! रज्य का लगभग दो-तिदाई षेव मरस्यलीय हैते क 
कार्ण आधिक दृष्टि ठे इष्‌ रज्य का िठ्ड् हुआ होना स्वाभायिक दै} राज्यम कृषि 
अधिकीशतः वपा पर तिर्भर ह, यथपि सियाई कौ सुविधाओं के र मे यी उत्तेषनीम प्रणि 
हई है! तथापि हर वर्ष यहं कम एवं असमन वर्प केः कारणं सूखे कौ स्थिति ममी रह ट, 
जिसका प्रधाव अरसिचित फरो के उत्पादन पर पड़ता है । 
विकट प्राकृतिक परिभ्थितियें के बावजूद राजस्थाने उन राज्य मे से एक है यहं कृषि 

उत्पादन के सैर मे हरित क्रान्ति के माध्यम से विभिन वैकारिक योजनाओं एवं कार्यक्रमो क 
सफलतापूर्वक निष्पादन हा दै रज्य ये खतेफ एसे साभात्यवया 120 लाख हैक वै 
पे मयौ जाती दै, इनपे से 70 पतिशते केच ये खा्यान,8 भतिशत कष मे तिसन, अतिरि 
कषेत्रम कपास मे भना एवं शेष 18 प्रतिशत केव मे अन्य एसे योयौ जाती ह । खगीफ 
फषले मे मुख्यतया ज्वार, बाजरा, मक्का, मौठ, मूग, उडद, तित, मूंगफली, सोयागीन एवं कपा 
सम्मिलित है । ज्य भे एवी फसतो कौ बुवाई सामान्यतया 7 से 70 साख हैक कषतरमे कौ 
जाती है भिसमे लगभग पैतातीस साख दकः धेर पयित है । रयो मे मुख्यतः गे, जौ, च, 
गई, सरसो, धनिया, जीरा व मैषी की बुवाई कौ जती है! 

स्थापना 

रयस्यान मे समूर्ण कृषि कर को विकसित के, केपि से सम्बन्धित विभिन संस्था ऊँ 
वोच समन्वय स्थापित कएने, किषानो को तकनीकी शान उपलन्य कपत, उनको कपि उतपरदन 
एवं वितरण में सहायता भदान के एवं खाया के उसादन पर विशिष्ट ध्यान देने के उदेश्य 
से सजस्यान मे 1949 मे कृषि मिदेशालय स्थापित किया गया । 1949 सै लेकर अव तक कृषि 
के क्ेड मे हुई सर्वागीण गति के फलस्वरूप संबधित प्रशासनिक एवं तकनीकी सस्या 
निरन्तर वृद्धि ही र्ट है, तयापि कृपि निदेशालय का इस सममू्ण व्यतस्था मे केन्र स्यि 
हरहा ह । आरम्भ मेँ कृषि विभाग कृपि से सर्वेधित कई सम्बद्ध कायो क भी निवि कता 
था, किन्तु विशिष्टीकण एवं कार्यो के भार की वृद्धि के साथ साथ यह स्वाभाविक थी कि 
विशिष्ट विषयो से सम्बन्धित पृथक्‌ संस्थाओं का निरमोण किया जये । कालानतरमें कुष ते 
सम्बन्धित धे सै जुदे संगमं की रचना राजस्थान रज्य मेँ की ग} वर्वमानरमे कृषि 
मिदैसालय के अतिरिक्त एक विस्वृत रजस्यान राज्य कृषि दिपणन मडल भी कार्य करस 
है जिमकी स्थापना 1980 में की गई! यह मंडल किसानो कौ उनकी उपन्‌ के विपणन्‌ एव 
धिक्रय मे आवश्यक सदायवा ठपलन्य कराता है वेथा कुपि मण्डो का पर्यवेक्षणं करी ६1 

५ मेँ रुक पृथक्‌ उथान निदेशालय की स्थापना कौ मई जो कि राजस्यान के विभिन 
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कै विकास को दिशा भदान के के अविरिक्त उनके विकास में योगदान कर एा है । 1991 
मेँ राज्य मेँ जत हण शत्र विकास एदं भू-संरक्षण निदेशालय की स्थापना कौ गई जिसने 
अत्पकाल मे हौ भातवपं मे अपना एक अनूढा स्थान बना लिया है । इन विभिन स्वतत्र 
तिदेशालयो के निर्माण के साथ हौ कृषि मिदेशलय का कार्यं कुछ कम हुआ है किन्तु बह 
= है कि इस निदेशालय के इस कित्र ये समन्वयात्मक कार्यं का महत्व भभौ वना 
हभ दै। 

उपयेक्त चार मिदैशलयो के अतिरिक्तं कपि मे सप्वन्धित तीन सहायक संस्थार्ण भौ 
कार्यं करर्दी है,वे रै-- राजस्थाने ज्य बीज निगम, राजस्थान राज्य भूमि विकास निगम तधा 
राजस्थान एन्य विपणे मंडल ! इनके अतिरक्त एक कृपि सांख्यिकी कालिय भी कार्यस्त 
रजो कि कपि से संवेधितर आंकड़ का संम्रदण एवं विश्लेषण करता है । 


भूमिका एवं काव 

एजस्थान राज्य मेँ कपि के विकास एवं रयन्थन का सप्पूर्णं उत्तरदायित्व कृपि विभागका ही 
है । पिछले पाच दशकं मे इस विभाग ने वैकासिक दृष्टि से अत्यधिक ठपयोगौ भूमिका निभाई 
हि । इसी कारण कृषि मिदेशालय के संगठन का विस्तार शनैःशनैः होता रहा है तथा आज यह 
राजस्यान राज्य के सर्वाधिक विस्तृत एवं व्यापक संगतो मे से एक है । संक्षेपे कृषि 
निदेशालय के मुख्य कार्यं इस मकार ईै- 
1. कृपि नीति निर्माण एं कार्यान्वयन यें योगदान 
यद्यपि राजस्थान कौ कृषि नीति का निरूपण राष्टीय कपि नीति के अनुरूप होता दै, विन्तु 
राजस्थान कौ विशिष्ट आवश्यकताओं एवं साथनों को ध्यान मेँ रखते हुए राज्य कौ कृषि नीति 
के निरूपण को पुख्य दायित्वं सजस्थान एज्य के सचिवालय मेँ स्थित कृषि उादम विभाग 
काद] यह विभाग कृषि निदेशालय तथा अन्य संबंधित संगठनों द्वारा अदत्ते आंकड़ों, सुसं 
एवं विचारो के आधार पर नीति निरुपित करता दै । कृपि निदेशालय के अधिकारौ इस क्रिया 
मँ निकट सूप से जडे रहे है । 

उतल्तेखमीय है कि राजस्थान राज्य कौ नवोन कपि नीति का मसविदा तैयार है तथा 
उत विमर्शं के लिए केद्ध सरकार के पास भिजवाया गया हे । इस नीति के निरूपण से सम्पूर्णं 
कृपि कषतर मेँ सर्वागीण विकास को संबल प्राप्त होमा। 

कृपि मीति के निषादन का दायित्वे मुख्यतः कृषि तिदेशालय एवं अन्य संबंधित 
संस्थाओं का है जिनकी चर्च ऊमर कौ जा चको है परन्तु यह स्पष्ट दै कि कृपि नीतिके 
कार्यान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी कपि निदेशालय की है जो कि अपनी क्षत्रीय एवं विकेद्धित 
संस्थाओं के माध्यम से इसको मूर रूप प्रदान करता है ! एेमा देखा गया रै कि कृषि नीति के 
क्रियल्वयन्‌ के समय कई व्यावहारिक कठिनाइयां आती ई जो कि संसाधनों की कमी के 
' अतिरिक्त जमीन मे जुडी व्यावहारिक समस्याओं से संबंधित होती है । भाकृतिक साधने पर 
निर्भर रहने चाली कृपि वर्ष भ्म कई अनिर्चिततार्ओं का सामना कती है } फलस्वरूप, कई 
ेसे भवसर आते ह जबकि कृषि निदेशालय के अधिकाय को कृषि नीति के निष्पादने के 
दौरन दिशा-नर्देश की आदश्यकता पडती है ! परिणामस्वरूपं कथि नीति यँ समन्जन एवं 
समायोजन समय समय पर आवश्यक बन जावा है ! 


॥ 
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-2. कृपि उत्पादम से संयंधित समन्वय सम्यन्यी कार्यं 

कृपि उत्पादन कौ भ्रक्रिया इतनी अधिक जटिल दै कि कई केद्धीय, रज्यीय, जिता एव स्थान 
स्तर के संगठनों को पारस्परिक अन्तक्रिया एवं समन्वय के माधयम से हौ यद महत्परण क 
सम्पन ये पाता है। किसी भौ शत्र मे अन्तरसांस्यानिक समन्वय के अभाव मे कुष 
उत्पादकता पर विषम प्रभात पडता है । इस सम्पूणं समन्वय का भार या ठौ सचिवालय स्थित 
कृपि विभाग पर पडता दै अथवा कृषि निदेशालय पर। तकनीकी संस्था हेमे के काण कृषि 
निदै्ालय की समन्वयक भूमिका ओर अधिक बढ़ जाती है ! विभिन योजनाओं की निर 
करन,उन स्वीकृत करने तथा उने निष्पादित कए दतु विय साथे उपलब्ध करते तु कुष 
निदेशालय को विश्व वैक, विश्व खाद्य संगठन, क्रीय सरकार के कृपि मंत्रालय, ्रामीग शम 
एवं रोजगार मंत्रालय, योजना आयोग एवं भारतीय कृपि अनुसंधान परिषद्‌ आदि से निस्त 
समन्वय स्थापित कना पड़ता है । राज्य स्तपीय कृषि वत्ादन कार्यक्रमों के मम्न्य मे इष 
निदेशालय को राज्य शासन सचिवालय के कृषि उत्पादन विभाग, वित विभाग, सिंचाई विभाग, 
आयोजना विभाग, विशिष्ट योजन एवं एकीकृत मामी विकास विभाग, पामीण योजना एव 
पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्थान कृपि विश्वविद्यालय तथा अन्य संति 
संगठनों से निरन्तर सम्पकं रखना पडता है । इनके अतिरिक्त, इदि गांधी नहर परियो, 
उद्यान विभाग, मतस्य तिदेशालय, वन विभाग, राजस्थान कृषि ठदोग निगम, विभिन शोष 
संस्थाओं तथा जनसम्पर्क निदेशालय से भी निरन्तर एवं निकट सम्पकं बनाए रखना पडता है 
इस कत्र मे समन्वय कई समितिं तथा बैठक के माध्यम से सम्मन किया जता ६। 
सामान्यतया ये समितिर्या अन्तरःविभागीय टोती है जिससे कि सभी संबधित संस्थां मिलक 
पारस्परिक हित के संवर्धन हेतु विचाएविमशं के माध्यम से आवश्यक निर्णय ले सक । 

3. कृपि विस्तार ज 
राज्य मे 1 जनवरी, 1993 से संशोधित कपि विस्तार परियोजना लागू की गई जिसके तात 
तकनीकी ज्ञान के हस्तान्तरण एवं सवंधित प्रशिक्षण व्यवस्था पर भरपुर बल दिया जाती ६। 
इस परियोजना के अंतर्मत प्रत्यक गां ये मगतिशील कृषो को प्रतिनिधित्व किसान डते 
के माध्यम से दिया जाता है! साथ ही मत्येक कृषि पर्यवक्षण, सहायकं कृषि ५ 
मुख्यालय, सहायक िदिशक कृषि गि एवं जिला मुख्यालय पर एक ए? 
किसान सेवा केन्द्र का गठन किया गया है माध्यम से किसानो को कृपि उत्पादन ए 
संबधित कषर के सेवंथ मे नवीन जानकारी पदान कौ जाती है । इनके अतिरिक्त कृषि विभ 
द्वारां एक दिवसीय महिला प्रशिक्षण, छः दिवसीय कृपि महिला भधिक्षण, विभिन एसर्तौ (५ 
उत्पादन से संबंधित मरिक्षण विभिन क्रो पर आयोभितर किये जते है । इन सभी प्रयः 

के कारण राजस्थान मेँ कृषि उत्पादन मे नईं तकनीर्को के विकास कौ प्रेरणा मिलती है। 

4. कृपि शिक्षा एवं कृपि सूचना 

ग्रजस्थान में व का उत्तरदायित्व राजस्थान कृपि विश्ववियालय पः हैजे 
मौकनिरमें स्थित दै, किन्तु म्लात सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, जोबनेर, जय 

अन्य केनो चर कृषि शिक्षा के श्र यें निरन्तर कार्यक्रम एवं पाद्यक्रमं आमोथितं किष 

है । कृषि विभाग का यह उत्दाचित्व है कि वह इस शत्र मे कृषि शिक्षण संध्याओं से निष्ठा 

" रख उनके पाठयक्रमो मे परिवर्तन हतु सुञ्ाव दे तथा इन संस्थाओं मे आयोजित किष 
वाले पाठ्यन्र्मो के व्यावहारिक पक को अधिक सुदृढ वरए। 
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राज्य के कृषकों को निर्तर शिक्षित एवं सूचित करै का उत्तरदायित्व भौ कृषि 
विभाग काही है) कृषि निदेशालय ते सूचना-संचार क्षमता के पैत्र भँ अभूतपूर्व प्रगति अर्जित 
कौ रै! विभिन संचार विद्याओं तथा मुदण, श्रव्य, दृश्य, वीडियो आदि माधनं को 
आभुनिकतम स्वरूप अदान करने के अतिरिवंत खण्ड य जिला स्तर पर लघु सूचना इक्यो 
कौ स्थापना कौ गई है! उप जिला स्तर प्र कृषि तकनीकी के प्रसार एवं विस्तार को 
कर्मचारियों के प्रसिक्षण का महत्वपूर्ण षे बनाया गया है । इनके अतिरिक्त तकनीकी साहित्य 
का प्रकाशन भी सप्ल भाषा एवं आकर्षक रूप में किया जाता है । प्रदर्शनियां, छाया चित्रण 
तथा राजस्थान कृषि समाचार आदि मध्यो सै कृषर्ं को निरन्तर शिक्षित किया जाता है । 


5, कृपि उपकरण वितरण 

कपि उत्पादन मेँ आधुनिक कृषि यतर का महत्वपूर्णं योगदान है। राजस्थाने का कृषि 
मिदेशालय तिलहन उत्यादन कार्यक्रम, रष्टय दलहन विकाम कार्यक्रम, समन्वित अनाज 
विकास कार्यक्रम तथा टरैक्रर योजना के अंतर्गत विभिन निलो मे कृपर्को को अनुदानित 
आदानो पर कृषि यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराता दै । ऽनके अतिरिक्त उनते बौजं तरथा 
उरवो के वितरण मेँ कृपि निदेशालय महत्वपूर्णं भूमिका निभाता हे तथां साथ ही वह विभिन 
संस्थाओं के माध्यम से उच्च करि की कीट द्रवाओं के वितरण को भी सुलभ करता दै। यह 
उल्लेखनीय है कि उन्पृतर उत्पादकेता को संभव बनाते वाले बीर्ज, रसायनो एवं उपकरणों के 
व्यवस्थित वितप्ण के षे मे इस विभाग की अमणी ५ के फलस्वरूप ही हरित क्रन्त 
संभव हो सकी ! अब जबकि भारत द्वितीय हतत क्रान्वि के कगार पर खड्‌ है इस क्र मे कृषि 
िदेशालय कौ भूमिका ओर अधिक विकसित होने की आशा है । 


6. कृपि अनुसेधाग एं गुणात्मकता नि्तरेण 
निरन्तर प्रगति एवं समुन्नति के माध्यम से हौ कृषि जैसे वैडानिक षेव मे अभाविता एवं 
दत्पादकता कौ वृद्धि सेभव है) राजस्थान का कृषि मिदेशालय, कृपि अतुसंधानं एवं 
गुणात्मकता नि्त्रण मे महत््पूर्ण भूमिका निभा रहा है । दुर्गापुर स्थित योगशाला मँ जीवाणु 
खाद के उत्पादन का गुणामक नियंत्रण किया जाता है । उल्सेखनीय है कि यह भयोगशाला 
भारतीय मानक संस्थान द्वारा जीवाणु खाद का विश्तेषण करने हेतु मान्यता आप्त संस्थान ै। 

बीज, ठर्वरक तथा कीटनाशक आओौषधियौ मे मिलादर को रोकने के लिए निरुपित 
कानून को लागू कएने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशालय का ही दै ! राज्य के कृपि निदेशक 
को ठर्वफ्, बीज तथा कौटनाशक ओपध्यो के लिए मुख्य निरीक्षक माना गया है। इस 
मिदेशालय द्राय जिता स्तरौय अधिकारियों को ताइसेसिग के अधिकार दिये गये ह । विभाग 
भे एक सौ बहत्तर बीज निरीक्षक, एक सौ महत्तर उर्वरक निरीक्षक तथा एक सौ वानव 
कीटनाशक ओपध्यो के निरीक्षक नियुक्त कयि गये है । राजस्थान मेँ कीटनाशक आपथयो 
को जयपुर एवं वौकानेर मे भयोगशाला स्थित है, उर्वरक भयोगशालादं जयपुर, जोधपुर एवं 
उदयपुर म स्थित ह एवं यौज भयोगशालारे जयपुर, श्रीगंगानगर, कोटा एवं चिततौड ये स्थित 
1 इन प्रयोगशालाओं ने यजस्यान मे कृपि-आदान कौ गुणालकता को सुनिर्वित करन मे 
यथेष्ट भूमिका निभाई है 1 

कृषि अनुंधार्न का वृहत्तर दाित्व तो कृषि विश्वविद्यानय का टै ! किसानों को इन 
अनुसंधान का लाभ भ्रदानि करने हेतु कतिपय स्वानीय परोशण केन्र स्थापित स्यि गये ई । 


154 भात मे रज्य प्रशान्‌ 


“कृषि सह परीक्षण कार्यक्रम” के अंतर्गत तवौजी फार्म (अजमेये, दततपुर धुंदी), मलिकपुर 
(भ्तपुर), रमपुरा (जोधपुर, सुमेरपुर (पाली), श्रीकरणपुर प्रीरगगानगए) तथा विततौडगद मे 
कृपिगाह परीक्षण केन्र स्थापित कयि गये रै । 

उत्तेखनीय दै कि कृपि विभाग द्रा कृषि कार्यक्रमो से संबंधित प्रवोधन्‌ एव 
मूल्याकने सर्वेक्षण निरन्तर आयोजित किये जते है  ग्रयोधन सरवे्षणो द्राण प्रसार कर्मो 
कौ गतिविधि का ओंकलन किया जाता है तथा मूल्यांकन सवेश्चण द्वार कृषको को हए ताप 
को भौ आकलन किया जाता है । कम्प्यूदरोकरण के माध्यम से वर्प एवं फसल कौ स्थिति कौ 
समीक्षा, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक समीक्षा, प्रबन्धकीय व कासंकलनतथा 
अन्य अनुसंधाने एवं सूचना एकवण संबंधी क्रियां सम्पन की जाती हे 1 इनके माध्यम से ४ 
निदेशलय द्वार पोनिटसिि तथा नियंत्रण अधिक प्रभावौ ठंग से सम्पन्न किया जा सकता ६। 


%, कृषि योजनाओं तथा कावंक्रमो का निष्पादने 
राजस्यान कृषि विभाग द्रा कृपि के विकास एवं विस्तार से संयत तीनं प्रकार की योजगार्‌ 
- ‡-- पहली वे जो अन्तगष्टीय संगठन दरार स्वीकृत ह । इन अन्र्टीय विकास परियोजनाओं 
की स्वीकृति मे केप सरकार के कृपि म॑त्रालय तथा अन्य संबंधित संस्थाओं कौ भरी 
समन्वयकं भूमिका रहती दै! उदाहरणार्थ विश्व वक द्वा समर्थित परियोजना 1992-9 
“सर्वागीण कृपि विकास योजना” आरम्भ कौ गई जिसकौ अवधि पांव वर्धं थी। ईस 
परियोजना मे फसल ठाद, भूमि सुधार, जल विकास, चारा विकास, फल एवं सम्भी विकास, 
भू-जल उपयोग, सिंचाई व्यवस्था, पशुपालन, मछली पालन, सहकारिता आदि 
सम्मिलित किए भये है । इस परियोजना में उन्नत तकनीक, वित्तीय एतं आर्धिक क्षमता की 
बृद्धि, प्राकृतिकं संसाधनों का उपयुक्त प्रवन्ध एवं संगक्षण तेथा विकास की गतिर्मे महितां 
कौ भागीदारी आदि मुख्य आयाम दै । दूसरे कार्यक्रम वे दै जिने केद्ीय सरकार द्राण ग्ट 
स्तर प संचालित किया जाना है तथा जिनके निष्पादन का उत्तरदायित्व राज्य सप्कर्े को दि 
गया हे। प 
जहो तक केन्द्रीय सरकार द्राण भ्वर्दधित योजना का प्रशन दै, ये योजनां एव 
परयोजनाँ समय-समय पर निर्मित एवं संशोधित होत्ती रहती रै 1 कुछ केन्य कृषि विकि 
कार्यक्रम इस प्रकार रै-- बौज विकास कार्यक्रम, राष्टीय तिलहन विकास कार्यक्रम, दता 
विकास कार्यक्रम, गना विकासि कार्यक्रम, त्वर्ति मक्का विकास कार्यक्रम, बायो कैमिषटी 
विकास कार्यक्रम एवं समेकित बीज विकास कार्यक्रम । उल्तेखनोय टै कि इन का्य्मो 
निष्पादन के अतिरिक्त राजस्थान राज्य को केनद्रोय सरकार मे बड़ी मात्रा मे संसाधन प्राप्त 
द जिनका उपयोग इन विशिष्ट कार्यक्रमो के निषमादन मे किया जाता दै । राज्य सरकार को यह 
स्वतंत्रता नहीं लेती कि वह इन कार्यक्रमो क लिए पराप्त राशि का अन्य कारवक्रमो के तिमा 
मे सपायोजने कर सके । अः कई बार राज्य सरकार को इस कार्यक्रम को लागू करे 
का सामना कना पड़ा है। किन्तु फिर भौ यह स्पष्ट दै कि इन विभिन्न 
ध के फलस्वरूप ही राजस्थान सैसा रज्य कपि के धेर मे भरपूर प्रगति कर सका ६। 
तीस वे कार्यम दै ज राजस्थान सरकार के द्वण निरपित एवं नियंित है इद 
संख्या बहुत मड़ौ रै ओर यह कपि विकास के लगभग सभी तकनोकौ व पबन्यकौय पदेतु 
मे संबधित है) पुष्य रूप से यह कार्यक्रम शुष्क ठेती, पौष विक्रय, पौथ संप्ण, कपि 
; „. कपि विङ्गान (दोनोमी), कृषि रसायन, खाय, कृषि अभियात्रिकौ, कृषि आर्दन, 
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शिक्षण, बीज प्रशिक्षण एवं अन्य सबधित विपर्यो से जूडे हए दै । देखा जये तो कृषि विस्तार 
एक सम्पूर्ण विषय के रूप में इतना विस्तृत हो गया है कि कृषि निदेशालय के कार्यौ को 
पूर्णतया सूचीबद्ध किया जाना कठिन है ! 


8. प्रशक्िमिक कार्य 
गज्य सरकार का कृषि निदेशालय पिछले लगभग 50 वपो से प्रशासन से संवंधिते बहुभायामौ 
कार्य सम्पन्न कर रहय दै । लगभग 8.000 अधिकारी, विशेषज्ञ तथा कर्मचारियों से सम्पन कृ 
निदेशालय निश्चित रूप से एक विशाल प्रशासनिक संगठन मे से एक दै । एक प्रशासनिक 
सगठन कौ कुशाग्रता एवं कुशलता मूलत- इस बात पर निर्भर करती है कि उसका आन्तरिक 
शासन किस सीमा तक व्यवस्थित है। च 

कृषि निदेशालय अपना आन्तरिक प्रशासन से संबेधित वह सभी कार्यं सम्पन्न करता 
है जोकि प्रशासनिक सगठन के लिए अपेक्षित एवं अनिवार्य है । इन कायो मँ मुख्य रूप से 
है कृषि विकास से सरवोधत योजनाओं कः निर्माण, निपादन्‌ एवं मूर्यौकन; विभिन 
अधिकारियों के बीच कार्यो का स्पष्ट विभाजन एवं समन्वयः; कार्मिक भरबन्धन कार्य जैमे-- 
जनशक्ति मियोजन, भर्ती, पदोनति, निष्पत्ति-मूल्यांकन्‌, मररिक्षण, वेतन, भते, सुविधा, 
अनुशासन, विभागीय बजट निरूपण एवं प्रशासन, लेखाकिन, आतरिक अकेक्षण, कृपि 
सांख्यिकी एवं सूचना तत्रः जनसम्पर्क एवं प्रशासनिक कार्यो की गुणात्मकता सुनिरिवत कना । 

एेमा देखा गया रै कि कृपि निदेशालय के उच्च रशासनिकं अधिकाती अधिकांशतया 
्रशसनिक कार्यो कौ जटिलताओं मे फंस जाते है तथा कृषि के विकाम हेतु रचनात्मक 
दिशानिरदेथो के लिए आवश्यकं एकाग्रता का अभाव दय जाता है | वास्तवे मेँ सकार 
संस्थाओं मे नियमित (रुटीन) मरशासनिक कार्यं इने अधिक बद्‌ गये है कि रचनात्मक क्रियार्ओं 
से जुडे पहलू दब से जति! - “ 


संगठन 

गजस्थान सकार के कृषि तिदेशलय का भमुख कृषि निदेशक दोता है । अपनी स्थापना कै . 
तीन दशको से अधिके काल तक कपि निदेशालय का भमुख एक विरेयञ्च हुआ करता था! 
वास्तव में यह स्वाभाविक ही था कि कपि जैसे एक जटिल एवं तिरि्टीकृत विषय का प्रशासन 
ेसे व्यविति की देखख मेँ किया जाये जो कि कृषि उत्पादन के विभिन आयामो से जुडे 
पलुं को गहराई से समता हो ! किन्तु आज से लगभग डेद्‌ दशक पूर्व रज्य कृषि सेदा 
के अधिकारियों कौ वरिष्ठता के श्रशन पर मतभेद होमे के कारण भारतीय प्रशासनिक सेवा कै 
एक वरिष्ठ अधिकारी को इस पद पर आसीन किया गया । कु अंतराल के अतिरिक्त 1983 
से भारतीय प्रशासनिक मेवा के अधिकारौ दी कपि निदेशक के रूपर्मे कार्य कर रहे रै । पारत 
के अधिकांश रज्य मे स्थिति इपके विपरीत है । किन्तु अनुभव यह बतावा है कि कृषि विभाग 
कैः विशेषश्च ने इम नई स्थिति को स्वीकार लिया है एवं सामान्य प्रशासर्को एवं विशेवद्ञो के 
बौच कोई सभर्षं एवं विरोध उत्पन नदी हुआ है । 

कपि निदेशक कृषि निदेशालय से सदेधित सप भरशासनिक कर्यं सप्पन क्ता है 
जैसे-- नियोजन, बजर अशसन, वित्त प्रब्यन, कार्मिक पशासन, कार्यं विभाजन, पर्यवेकषण, 
नियत्रेण, समन्वय जनसम्पकं आदि। किन्तु इस अधिकारी का एक मुख्य दायित्व कुशल नैरृत 
दान्‌ काना दै जो कि समू कृषि निदेशालय को दिश-नर्देश देना एवं उसके कारको मे 
अभ्रिर्णा का संचार कसे से संयेधिव है । एक विशालं संगठन के ग्रान सौ अपनी 
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सम्यारं होती ट तथा इन समस्याओं का समाधानं अकेले निदेशक द्राण संभव मह 
५ फलस्वरूप, कपि निदेशलय कौ प्रवीता, उसके निदेशक एवं उप्रकी योम पर निभैः 
करतौ टै। 
कृषि निदेशक की सहायता के सिए चार अतिरिक्तो निदेशक है जो फिक्र 
आदान, विस्तार एवं अतुसंधाने से सवेधित ई । इनके अपिरिक्त एक अतिरिक्त निदेशक 
प्रशिक्षण से संवंधित दै। 
अगली कड़ी मे संयुक्त निदेसक आते है जो कृषि विङ्गन, मरा, नियोजन, 
वि्ताए, पौध संरक्षण, तिलहन, दलन, सांख्यिकी, रसायन, पूवा अवेधन आदि से संधित 
है1 इन सयुक्त मिदेशको कौ नियुक्ति मुख्यातय मे होती हे } इनके अतिरिक्त कई षीय 
स्तर के संयुक्त निदेशक ई जिनकी चर्चा नोचे कौ जा रही है। 
संयुक्त निदेशको के नीषे उप निदेशक एवं कई समकक्ष अधिकाय है। कृषि 
मिदैशलय के मुख्यालय में जिन-जिन विष्यो के लिए पृथक्‌ उप-मिदेशक मियुक्त किया गणा 
है, वे है-- भासन, नियोजन, खादय, साख्यिकी, विस्तार, अभियांत्रिकी, कृषि शास इत्यादि! 
ङ्म अभिकापि्ो के नीचे सहायक तिदेशक तिमुकत किये गये है जो कि प्रशासन, नियोज, 
पौथ सृग्षण, सख्विकी, मूषना इत्यादि से सं्वधित कार्यं सम्पादित करते है । सहायक विदेश 
के नीचे पिपय तिरश्च कार्य कसते टै जो कि अधिकाशतया धैेतरीय स्तर पर भी हेग दै। 
कृषि निदेशा्तय की शुष्यालय 8 खण्डो मे विभका है-- 
1. परियोजना निर्माण सांख्यिकी एवं प्रनोधन खण्ड,जो अतिरिक्त निदेशक (अनुसंषाग 
के अथीम कार्य कत्ता है। 
2. अनुसंधान एवं अयोगशाला खण्ड, जो अतिरिक्त तिदेशक (अतुसैधान) के अपीम 
कार्य कता दै। 
3. आदान खण्ड, जो अतिरिक्तं निदेशक (आदान) के अधीन कार्य करता है । 
अशिक्षण खण्ड,जो अतिरिक्त निदेशक (भशिकषण) के अधीन कारय करता है । व कमि 
विभागीय भ्रशिक्षण कन्ध के भावार्य भौ रहै। 
विसार खण्ड, जो अतिरिकन निदेशक (विर्नार) के निदेशन मे कायं क्ता है । 
वित्तं खण्ड, यह गुख्यलेखाधिकाये के पर्यवेक्षण मेँ कायं क्ता है! 
कदय प्रवर्तित योजना खण्ड, जो संयुक्छ निदेशक (योजन) रे अधीन कार्यरत है 
मशासनिक खण्ड, जो संयुक्त निदेशक (अशासन) के अधीन कार्य करवा है । 
अतः स्प दै कि अनुसंधान एवं भयोगशाला खण्ड तथा परियोजना 6८५1 
सांख्यिकी, मबोधन खण्ड दोन हौ अतिरिक्त तिदेशक (अनुसंधान) के अधीनं कार्थ कते ह। 
तरीय स्तर 
अन्य विभागो की भांति कृषि देश्य मेँ भी अधौनस्य ग्रेणी के कई अधिकारी नियुक्ता ६ 
सै सहायक कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी, लेखाकार, कृषि विरोपण, 
अनवेक्षक, कनिष्ठ लेखाकार तथा मंत्रालयिके व चतुर्थ श्रेणी कर्मदापी ! 
कृषि निदेयालय जैसे विकाससोल विभाग का वितत सतर एवं स्थानीय सरण 
स्वाभाविक रै! इस दृष्टि से समस्त राजस्यान को साव धै मे बांदा गया हे } यह 
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भत्यक क्षेत्र एक संयुक्च निदेशक के अधीनं कार्यं करता है जो कि कृषि निदेशक के 
द्वार दिये गये दिशा-निर्देथो एवं पथविक्षण के अनुसार कार्यं करता है । प्रत्येक संगुक्त निदेशक 
कै अधीन सामान्यतः उप-निदेशक कार्यं कपे है जो कि शुष्क कृपि केन्र के प्रभारी हेते है। 
इनके मचे कृषि अनुसंधान अधिकापे कायं कते है जो कि पौध व्याधि एव कौट विषय के 
प्रभारी दतै है । उतल्तेखनीय है कि कृपि अनुसंधान अधिकारी सहायक निदेशक के समकक्ष 
हेते है । सभौ के मे एक सहायक निदेशक (पौथ संरक्षण) नियुक्त होता है तथा एक सहायक 
मिदेशक कषत्रीय स्तर पर साध्यिको से सम्बन्धित कार्य सम्पन करते र । प्त्येकक्षत्रमे कृषि 
अधिकारी की नियुक्ति कौ गई दै। 


जिला स्तर 
कृपि निदेसालय अपने जिला स्तपौय प्रशासकीय तच के माध्यम से सम्पूर्ण एज्य मे फैला 
हुआ है] राज्य के प्रत्येकं षिते में जिला कृपि अधिकारी नियुक्त है । विभिन जिला कृषि 
अधिकारियों का पर्यवे्षण एक दप निदेशक (कृषि) सम्पन करता है । उल्सेखनीय दै कि 
भत्येक धेत्रीय स्तर पर एक संयुक्त निदेशक के अधीन एक उप-तिदेशक की नियुक्ति भी की 
गई है। इन उप-निदेशको के अधोन सहायक निदेशक, कृपि अनुसंधान अधिकारी, कृषि 
अधिकारी एवं सांखियिकी अधिकारी कार्य कते देँ । 

जिला स्तर के मीये उप जिला स्तर पर 63 सहायक निदेशक हँ जिनके अधीन कृषि 
अधिकाय कार्य करते हैँ ! उनके नीचे समस्त राजस्थान मेँ महायक कृषि अधिकारी 714 एवं 
ग्राम विस्तार कार्यकर्ता 4373 कार्यरत दै । यह जमीन से जडे हुए कर्मचारो राजस्थान के खेत 
ओर खेयिहाने को जयपुर नगर स्थित कृपि निदेशलय से जोडते ह तथा यह प्रशासनिक 
खला समरणं कूपि प्रशासन को एक समन्वित गति प्रदान करती है । 


निष्कर्ष 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार कां कृपि निदेशातय यजस्थाने के 
सामाजिक ओर आधिक विकास कौ दृष्टिं से महत्वपूर्णं भूमिका निभा रहाय है । कृपि विभाग 
मिदेशालय का एुख्य दायिल्य कृषकों कौ सहायता करना दै, अतः इन सगदठनें की भूमिका 
निश्चित रूप से अभिप्रएणात्मक होनी चाहिए} किन्तु अभप्रिरणा भी तभी सार्थक ही सकती 
है जवकि अरशासनिक दृष्टि से भौ मिदेशालय दक्ष हो अतेः कृषि निदेशलय को अपना 
आंतरिक प्रशासन एवं पर्यवेक्षण के कां का इस अकार सम्पन्‌ कना चाहिए कि जिससे 
मानवीय सपाधन, वित्तीय सहायता, विशिष्ट ज्ञान एवं समय का भरपूर उपयोग हो सके । 

यदृती हुईं जनसंख्या कौ भवश्यकताओ की पूर्ति के लिए खाद्यान उपदन मे बहुत 
हौ अधिकं दक्षता एवं कुशापरता कौ आवश्यकता है ¡ सवसे महत्वपूर्णं बात तो यह है कि 
राजस्थान कौ मानसून की विफलता जैसे अम्रत्याशित संक के लिए भौ तैयार रहना चारिए । 
अतः पपिपर्ण कृषि प्रशासन को एक भविप्यात्यक परिक्ष्य को आवश्यकता है । इस परिमश्षय 
मे कृषि यु्रीकरण, बीज, खादय, सिचाई, विवेक्पू्णं उत्पादन एवं कुशल वितरण व्यवस्था से 
संधित पहलुओं पर सृजनशील एवं दीर्घकालोन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है । माना 
कि कपि प्रशासन से सं्व॑धितं विपरयो के अरवेधन करे हेतु पृथक्‌ एवं विशिष्टक्व निदेधालय 


अष्याय {3 
कोलेज शिक्षा निदेशालय 


स्वर्ततरता से पूर्व राजस्थान मे रिक्षा के शवर मँ धीमी प्रगति हुई थी । तथापि कतिपय एेमे प्रसास 
भी हुए जो कि इस प्रदेश के रजसी प्रान्तों में मरगतिशीलता के प्रतीक ये । 1929 मेँ यौकनेर 
भँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा भधिनियम लागू हुभ। अनुमूचित जातिरयो के लिए प्रथम स्कूल 
छौ स्थापना सन्‌ 1923 मे फतेहपुर मे हुईं तथा जयपुरमें 1927 में इस वर्णं के लिए विशेष 
पराठशाता का निर्माण हआ 
उल्सेखनीय टै कि सन्‌ 1865 मे कई रजसी मार्तो मेँ बालिकां के तिर स्कूल 
आरम्भ किये गये । किन्तु 1930 तक राज्य मेँ बालिकाओं के लिए भी दयस्कूल नही था। 
ेसा पहला स्कूल सन्‌ 1931 मे जयपुरमे टो यना । सन्‌ 1943 मेँ भारत का विख्यात महारामौ 
गायत्री देवी पथ्लिक स्कूत जयपुर मे स्थापित हुआ । महिलाओं का पहला इटरमीडिएर कोलेज 
सन्‌ 1944 मे जयपुर मं महागनो कालेज के रूप मेँ स्थापित हुआ । यही कलेज सन्‌ 1947 
म एक डिमर कोंलेज बना। 
20वीं शताब्दी के आस्म मेँ गजपूताना म कुल तीन ही महाविद्यालय कार्यरत ये-- 
अजमेर का शासकीय महानिद्यालय जो सन्‌ 1836 मेँ स्थापित हा था, जयपुर की महाएजा 
कोंलेज जो सन्‌ 1873 मे आरम्भ हुआ था तथा जोधपुर का जसवन्त कोलिज जिसका निर्माण 
सन्‌ 1893 मे हआ । उल्लेखनीय है कि महयराजा कोलिज सन्‌ 1844 में एक मद्ये के रूपे 
चालू हुआ था) कालान्तर मे यह उच्च शिक्षा का एक अच्छा केन्र मन गया | सन्‌ 1895 भें 
यह कोलेज एए. के पाद्यक्रम के लिए राजस्यान्‌ के बाहर के विर्वविदालयो से सम्मद्ध 
हुआ। सन्‌ 1900 मेँ यह पहला कलिज बना जिसमे स्नतिक स्तर तक विज्ञा का अध्ययन 
आसम्भ इभा । शैः शनैः महाराजा कींलेज की ख्याति बदती चली गई तथा कई मेधावी छत्रो 
ने इस कोलेज का माम रोशन किया । उत्तेखनीय है कि “उसने कटा था” को प्रसिद्ध कहानी 
के लेखक्‌ प॑ चन्रधर शर्मा गुलेरी महागजा कलिज के ही पिदयार्थी ये । सन्‌ 1865 मे महाराजा 
कलिज से संस्कृत विधाग्‌ पृथक्‌ हो गया तथा एक स्वत॑त्र कोलिज का निर्माणे हआ जिसका 
माम महाराजा संस्कृते कोलिज रखा गया] ~ 
धीरे-धीरे राजपूताना के कई आन्त मे नये महाविदालर्यो कौ स्थापना हुई, जैसे सन्‌ 
1922 में उदयपुर म . महागणा भूपाल कोलेज, सन्‌ 1924 मँ कोटा में हा्वई कलेज, सन्‌ 
1928 मेँ बीकानेर इूगर कोलेज. सन्‌ 1929 मे व्याव तथा पिलानी मे,सन्‌ 1930 मे अलवर, 
सन्‌ 1941 मे भरतपुर एवं नवलगृद्‌, सन्‌ 1945 मे नंदी एवं चूरू, सन्‌ 1946 मे बीकानेर मे 
महिला कोलेज तथा 1947 मे फतेहपुर तथा सीकर म महाविचालरयो कौ स्थापना हुई ! अतः 
स्वतंत्रता से पूवं राजस्थान मे 24 महाविद्यालय, तीन अध्यापक परशिश्चण महाविद्यालय, 
„ अभरियात्रिको महातिद्यालय, पिलानी वेधा एकं मेदिकल कोलेज, जयपुर कायं कर रहे ये! 
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राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय जनवरी, 1947 मे बना जिसे राजपूताना विश्वविधातय के 
माम से आना गया जिसका पुन- नामकरण वाद मे राजस्थान पिरवविद्यालेय के नाम से दुआ 
वर्तमान स्थिति 
शिक्षा के प्रशासन के लिए वर्तमान मे गजस्थान यें निम्नलिखित निदेशालतय कार्यं कर र्दे 
1. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर (28 नवम्बर, 1997 से) 
2. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर 
3. कोंलेज शिक्षा निदेशालय, जयपुर 
५. साक्षत एवं सतत्‌ शिक्षा निदेशालय, जयपुर 
5. संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जयपुर 
6. प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर 
विश्वविद्यालय स्तर पर पिले कुछ वयो मेँ काफी प्रसार हुआ दै । ससा कि उतल्लेख 
किया जा चुका है सन्‌ 1947 में गजस्थान विश्वविधालय (पर्व नाम सजपूताना) की स्थापना 
हुई थी । तत्पश्चात्‌ सन्‌ 1962 मे उदयपुर तथा जोधपुर म नये विश्वविद्यालय यने । सम्‌ 1987 
म कोटा खुला विश्वविद्यालय, वौकनिर मेँ कृपि विर्वविद्यालय तथा महर्षिं दयानन्द 
विश्वविद्यालय, अजमेर कौ स्थापना हुई । पेसी आशा दै कि निकर भविष्य मे कोय, बकनर 
मे एकीकृत विश्वविद्यालय की स्थापना होगी तथा सस्कृत एवं विधि के क्षत्र मे पृथक्‌ 
विश्वविद्यालय का निर्माण टोगा। इनके अतिरिक्त राजस्थान , मे चार मान्य (डीम्ड) 
विश्वविद्यालय है,जो इस प्रकार रै-- 
1. विरला इष्टीर्‌यूर ओंफ टेक्सोलौजी एण्ड साइन्स, पिललानी 
2. वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली 
3 शजस्थान विद्यापौठ, उद्यपुर 
4. जैन विश्वे भारत, लाड 
कोले रिक्ष मिदेशालयं 
महाविद्यालय शिक्षा को समन्वित एव नियंत्रित करने के लिए सन्‌ 1958 में कसिज रिक्षा 
निदेशाल्षय कौ स्थापना हुई जिसका मुख्यालय जयपुर में दै । पिले 40 वर्पो मे इस 
निदेशालय मे राजस्थान में शिक्षा के विस्तार में मही भूमिका निभाई रै । 
उल्तेखनीय ई कि राजस्थान सरकार के सधिवालय में एक पृथक्‌ उच्च शिक्षा विभाग 
कार्य कर रहा दै । यह विभाग तकनीकी रिश्च एवं उच्चतर शा दोन के सिए उत्तरदायी ह! 
एक केवितेर स्तर भेत्री ओर राज्यमतो ॐ निर्देशन मे कार्य करने वाला यह विभाग प्रशासनिक 
दृष्टि से प्रमुख सचिव, उच्चतर एवं तकनीकी शिशा के निदेशन में कार्यं कगता दै ! यह प्रमुख 
सिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपरटाइम वेतनगृंखला का अधिकारी होता है । 
वलंलेज रिक्षा निदेशालय सचिवालय के उच्चतर रिक्षा तथा तकनीकी शिथा 
„ के निर्देशन मे कारय कला है । इस निदेशाललय कौ मुख्य भूमिका इसके 
„ स्म्पष्ट लेती दै। 
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भूमिका 
१. मीति के निर्माण भें सहायता 
उल्सैखनीय दै कि रजस्थान मे उच्च शिका नौति के कत्र मे कई महत्वपूरण प्रयास एवे परिवर्तन 
पिछले कई शक्ते मे किये गये । कमिपय मुख्य समितियां जिन्होन इस क्षे मेँ मदत्पूर्ण 
परामर्शं दिये हते ई डं. मोहन सिना मेहता समिति, जा. केएल श्रीमाली समिति तथा एमवी, 
मधुर समिति इन सभौ समितिर्यो मँ कलेज शिक्षा निदेशालय क प्रतिमिधित्व रहा है । साथ 
ही कतेज यिक्षा निदेशालय का इन विभिन समिति के प्रतिवेदन के निरूपण मे के्धीय 
भूमिका रही है ! 

गराजस्थान सरकार की वृहत्‌ रिक्षा नीति के अतर्भत कालिज रिक्षाके क्षिति में 
आवश्यक एवं वांछनीय उपनीति का निर्माण कोलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा ही किया जाता 
है । परिवर्तित परिम्थितियो को ध्यान में रखते हए शिक्षा नीति मेँ क्या परिवर्तन हो इस संबंध 
भँ भी कालेज शिक्षा तिदेशालय निरन्तर विमं कए्ता रहा हं । 
2. शिक्षा नियोजम 
राजस्थाने राज्य की पचवर्पीय एवं वार्षिक योजना मेँ उच्च शिक्षाके सं्व॑धमें संस्थार्ओकी 
आवश्यकता एव वादछनीय मगति कौ दिशा के वरि में विचारो का उद्गम स्थल कोतेज रिक्षा 
निदेशालय दै रै । यह मोजनार्ओ से उच्चतर शिक्षा कौ गति एवं दिशा को निर्धारिते क्ता 
है उल्लेखनीय दै कि के्धीय सरकार, विशेपतया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 
राजस्थान की ओर से प्रस्तुत की जते वाली योजनाओं का निरूपण भी कोलेज रिक्षा 
निदेशालय मे दी दोता दै! शज्य मे उच्ववर शिक्षा के सांगोपांग विकास के लिए यह 
निदेशालय हौ आवश्यक वित्तय सहायता के बरे में प्रस्ताव तैयार करता है । निजी कषर मे 
घलमे वाती शिक्षणे संस्थाओं कौ अपिश्षित भभति एवं आवश्यकताओं के बि प्रे विवरण का 
भी समावेश मिदेशलय कौ योजनाओं मे किया जाता है 

निदेशालय का यह भी कर्तव्य है कि वह उच्चतर शिक्षा से संधित योजनार्थो के 
निपादन के वरे में निरन्तर जांच करे तथा उनमें आवश्यक संशोधन हेतु अपने सुञ्ञाव दे । 
3. शैक्षणिक वातावरण कानिर्पण ९ 
राजस्थान के शासकीय एवं मैरशासरकोय महाविद्यालयों मेँ उत्व शिक्षा के कषत मे हो रही गति 
एवं गुणात्मकता के बि मेँ उचित मानदण्ड की स्थापना कां दायते कोँलेज शिक्षा मिदेशालय 
काटी रहा दै! यद निदेशालय सुनिश्चित करता दै छि शैक्षणिक मगति के साथ-साथ शैक्षणिक 
गतिविधियों का स्तर भी उच्च कोटि को रदे । अतः राटी सेवा योजना, राटी कैर कोर, 
साहित्यिक गतिविधिर्या, सास्कृतिक समन्वय, क्रीडा आदि के माध्यम से उच्वतर शिक्षा को 
समया प्रदान करे कौ जिम्मेदारी प्रत्येक महाविद्यालय तथा कलेज शिक्षा निदेशालय कौ है । 
आतेश्यकता इस यात की है कि महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं न केवल कुशल नेतृत्व का 
विकास कर अपितु साय ही एक सौदेश्यपर्ण समाज के लिए उपयुक्त पर्यावरण बनाये । इस 
हतु आवश्यक संसाधनों के मब॑धन का उत्तरदायित्व कलिज शिक्षा निदेशालय का है । 
4. समन्वयात्यक भूमिदं 
कलिज शिश्ना निदेशालय शिक्षा के कषेत् में कार्यरत विभिन सस्थाओं के साथ न्तर सम्र्कं 
एवं समन्वय बनाये रखता है ! मुख्यतः केन्द्रीय सरकार के मानव सेसाधन विकास मंत्रालय, 
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यजस्यन सरकार के दिक्च विभाग, सभी विश्वविद्यालये 
क्यौ अनुखधन संस्थां, माध्यमिक दिया िदेफालय दथा सम्बद्ध संस्याओं के साथ इम 
निदेशालय का निकट सम्पर्क रहता ट । कलिज सिका निदेशक लगभग सभी विश्वविद्यालयों 
के सिडीकेट अथवा प्र्न्धकीय मडल का सदस्य ह्येता टै ! इस प्रकार राज्य कौ शिक्ष नरि 
को एकीकृत एषं समभ्वित दृष्टिकोण अपनाने मे वह सहायक होता ई } 
5. मार्गदर्शन एं मिर्देणम . 
गजस्थाने मे वमान मँ 237 महाविद्लय ई, इनमे से 97 सरकारी महाविद्यालय ६, 
अनुटानित महाविद्यालय ई तथा 65 गैर-अनुदानित महाविद्यालय ह इन 23? महयिदयातयो 
भ से 140 महानिधालयो भे सह-शिक्षा को भरावेधान रै तथा 9 महविद्वालय केवत 
महिलाओ के लिए है । कुल मिलाकर 86 महाविद्यालय स्नात्कोतर स्तर कै है तेषा 141 
महाविधालय स्नातक स्तर के है। इन सभी महाविद्यालयों मे शैक्षणिक गुणामक्वा 
सुनिश्चित कते कौ जिम्मेदारी वैसे तो वतं क प्रशासम एवं परबधन को हेती है,किनु ये 
महाविद्रालय कलिज शिक्षा मिदेशालय के निर्देशनं मे कार्य कते ह । महाविद्यालय मे मश, 
कलेजो मे विदारधियो कौ अधिकतम सख्या, सैक्शनों की संख्या, खत उपस्थिति परा्यापकं 
की निगु, पुस्तकालय मे ठपलच्य पुस्तके, योगशाला सुविधा, देलवूद एवं मनोरंजन कौ 
भुविषाए्‌, अवकाश, परीक्षा आदि कैः मेवे मे समय समय परर कलिज शिक्षा निदेशातय 
अदिश एवं नियम जार करता रहता दै जो कि सप कलिजें पर लागु हेते दै ¡ पह गवय 
द कि गैरअनुदानित महाविद्यालयों पए नियंत्रण कुछ कय है किन व भी मुख्य शैषिक 
भ्रयधन के नियम वही हेते है जिन्हे कि कंलेज शिक्षा निदेशालय निदेशिव कता है 1“ ' - 
किम भी नये महाविद्यालय कौ स्थापना से पूर्व कोलिज शिक्षा तिदेशालय मे 
अतुमति सेना आवश्यके दै । समृय-समय पर मिदेशालय के अधिकारी विभिन महाविद्रातें 
म जाकर वहां के भशासन ओर भैिक प्रगति के बरे मेँ आंकलन कए रहत दै । वहं कमा 
पनि पर आवश्यक कार्यवाी देतु वे निर्देश भी देते ई । इन मदाविधालर्या क प्रगति के तिप्‌ 
आवश्यक संसाधन दपलन्ध करान ेतु निदेशालय द्वार भयल भी करिया जाता दै । वैसे भी 
सभौ महाविधालरयो से उपशा होती है कि वह विभिन क्षो रहने वालौ प्रगतिकेरसवंयत् 
लेखा-बोखा निरन्तर कालेज शिक्षा निदेशालय को भिजवति रहं । इम प्रक्र के बधन 
शासकीय महावियासयो पर अधिके लागू होने है । तिजो महाविद्यालय पर इसमे कम्‌ तथा 
गैर-अनुदानिते महाविद्याल्ो पर सये कम, किन्तु कोई भौ महाविद्यालय शिक्षा निदेशालतम 
के त्रि्यगण सै अयूता नहीं स्ह सकता दै । # 
6. वित्तीय अतुदाप् ए्वृति एवं ऋण ५ 
शामकीय महयविधात्तयों का सप्रथ वजट सकार के शिक्षा विभाग के बजर काग चैवा 
1 इस प्रकयर बजर कौ स्वीकृति कतिञ रिक्षा निदेशालय द्रा सै होती है। 
महाविधालयो मे 90 प्रतिशत अदान यज्य स्कार द्रां दिा जाता है । इनके अविक 
गरजकौय एवं निजी महाविधातथो को विशिष्ट कार्यक्रमो, पाट्यक्मो, भवन, पुस्तकातभं व 
भरपोगशालाभ आदि के तिर्‌ विश्वविालय अनुदान आयोग एवं सन्य सरमर परप 
आवरयेक अनुदान (५ जाव है । इव सभौ अनुदान का समन्दय कालेय रिष निदेश 
अ जनता) 
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निधने गथा पेपाती छ को छतवृति पते ऋण प्रदान क्से वा कायं भौ मोतिर 
सिका निदेशालय द्राण सम्प किया जाया है! पिते यु वर्पो सै. अनुमूचिष नौ, 
अनुमूवित जनजाति कै छर तथा विकर्ताग छर को मरार कौ ओर मे विरोप चतक 
भदान कौ जातौ रै1 इममे से वु छगवृतिा समाज कल्याण विभाग क माध्यममे दो जरः 
है। भ सवेध मे भौ उस्वतद स्तर एट ममन्यय का कार्यं कतिज शि निदेयात्तय द्वप कि 
जतारै। 


१. कार्षिक प्रापु 
फलिज शिक्षा निदेशालय सभी सासकीय एर गैर शासकीय महाविद्यालय के कार्मिक प्रणाम 
से प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप पे जुदा दभ दै । राज्य लोक भेव अयोग द्रात प्राचार्य, उप-भाचाय 
एवं व्याघ्याताओं कौ तियुकितर्यो के स्वथ मे अनुशसाओं कौ कार्यन्वित के, पदोनति के 
लिए विभागौय पदोनति समिति कै कायो कौ मुलभ वनने, कलिल रिक्षा म निरुकन 
शैक्षणिक णवं गैरिक कायिके कौ सेवाओं के अभिलेख मे तथा उनके चेतन एवं 
क्ता 1 अनुशासनासक का्वाटौ आदि उद््दायित्व का निर्वह कोतेल शिका मिदेशातम 
ही कतार) 
विभिन महविधालये के अध्यापको का अकादमिकं स्फ फेज भे पुर्व 
(्न्डाषलप एवं अभिमुखीकरण (0८०११००) कर्मो भै नामिन इघ निदेसातय 
द्राण दी किया जाता दै । एक संस्या से दूरी संस्याओं मे रोक एव रैर शैषिक कर्धि 
कां स्थानान्तरण भी कौलिम रिक्षा निदेशालय द्रा किया जाता दै, यदपि इस संवधभ 
कुठ वर्पो मँ अत्यधिक केन्रीपकरण हुआ रै तया स्थानान्तरण के वरि मे लगभग सभी 
सथिवालय स्तर पर हौ सिये जति रै! 
उल्लेखनीय है कि राज्य के सरकाते महाविधालये मे 3,800 पे अधिकं व्याव्याषि 
ई तथा लगभग इनी ह संख्या मे गैसयक्षणिक कारिक टै! इन सभौ से संबंधित कर्मर 
ए प्रशासनिक कार्वं अपने आप पे योहित्त र} 
मिनी महाविद्यालयो के भाषायो एवे अष्यापको कौ नियुत के सिए बनाई एई 
चमत मभिति मे कतिज शिक्षा निदेशक का एकं प्रिनिथि अरय देता ३। इन्‌ सर्भ 
महानिद्ालो से यह अपे कौ जाती है कि वे अपने कर्मापि की सेवाओं की शतं वतं 
रखे जो पि सप्कार दवाय स्वीकृत स । कलिज रिक्षा निदेशालय का यहं उ्तरदायिन् है रि 
वह इम महाचियालर्यो के कार्मिक प्रशासन पर भो निगरानी रे । 
8. वितत प्रपप्ने $ ८ 
कविज शिक्षा निदेशालय भप विभाग का मजर तो बनाता ही है, उसके निष्पादन का 
उत्तरदायित्व भी इमौ का दै} विभिन सरकारी महाविद्यालये के बजर को स्वीक कला ए 
उनके कार्यान्वयन पर निगपनी रखने कौ निम्ेदापी भौ इसी तिदेशलय कौ हे 1 मुख्यतया इए 
निदेशाल्तय को यह सुनिरिवत कना होवः है कि विभिन महाविद्यालय मे वित्तीय प्रशास्‌ 
अपव्यय व्‌ अनियपिततारं न से, लेखे नियमिव एवं व्यवस्थित दये एव उन्म आंतरिक च 
सगातार दता रहे । मिन संस्थाओं को इस ष मे कोई कया दृष्टि मँ आये उनको घ्र 
दूर करने क भयन भतयेक महावियालय मिदेशालय के तिरदेशन मे ह कत्ता है । 
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उपयेक्त विभिन कायो के अतिरिक्त कोलेज शिक्षा निदेशालय कुछ विवि कर्य 
भी सम्पन्‌ करता है जैसे कि जयपुर स्थित संगीत संस्थानं व स्कूल ओंफ आर कौ परीकाओं 
का आममोजने ओर इसमे सफल विद्याधिो को प्रमाणपत्र जरी क 


संगठन 

कले शिक्षा निदेशालय का प्रशासनिक प्रमुख निदेशक, कोलेज शिक्षा होता दै जो कि 
सामान्यवया एक सरकारी केन का अनुभवी प्राचार्य होता रै । इसकी नियुक्ति राजस्यान 
सरकारे द्य की जाती है । जव भी इस अधिकापे कौ नियुक्ति तदर्थ रूप से की जाती है 
तो राजस्थान मे सरन्छी महाविद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापकों को ही इस पद के लिए चुना 
जाता दै, किन्तु स्थाई नियुक्ति देतु विभागीय पदोनति समिति का गठन होता दै जिसमे कि 
योग्यता के “जोन मे आते वाते 4.5 ्आरध्यापकों को सम्मिलित कर लिया आता दै। इन 
माध्यापको का पूर्व निष्पति रिकाई जाबा जाता रै तथा वरिष्ठ एवं योग्यता के षार प्र एक 
का चयन करल्तिया जाता टै। देसा कई बार हुआ दै कि वरिता मेँ नीचे होने के बावजूद 
एक अधिकं योग्य अध्यापके कौ नियुक्ति इस पद पर कर ती गरे । 

' निदेशक सामान्यतया वही व्यक्ति वनतां है जिसे अध्यापन के साथ साथ प्रशासनं 
का लम्बा अनुभव हो एवं इस अधिकारौ का यह दायित्व है कि वह समूर्णं निदेशालय की 
एक कुशल एवं गतिशील संगठन के रूप मे चलाये । इस हेतु आवश्यक है कि इस अधिकारी 
मे वह सभो गुण हौ जो एक अच्छे प्रशासक मेँ होते है । उसमे दूरदरशिता हो, नियोजन भरक्रिया 
मे कुशलता हो, नीति ओर उपनीति के निर्माण कसे की दक्षता हो, वह कुशल निर्णयकरता ट, 
अधिनियम ओर नियमो का शाता टो, समेषण में प्रवीण हो, नियंत्रण एवं बोधन कुशलता व 
कठोरता से फे तथा कार्मिके मँ अभिपरेरणा तथा अनुशासन की भावना उत्पल कर सके । रमे 
गुणो से सम्प व्यचितत दुर्लभ ही हेते है किन्तु राजस्थान के कोलेज शिक्षा के इतिहास में कई 
एमे कीलेज शिक्षा निदेशक हुए है जिन्देनि क्रि अपनी योग्यता, व्यवहार कुशलता एवं 
ईपानदायी कौ छप्‌ समूर्णं कलेजो पर छोड़ी है । ध 

निदेशक की सहायता के लिए कोलेन शिक्षा निदेशालय मे पाये संयुक्त निदेशक 
होते है जो कि क्रमशः कार्मिक एवं मरशासनिक, रौक्षणिक, अनुदान, युवा, खेल-कूद, मदिला 
शिक्षा एवं विश्वविद्यालय जैसे विपर्यो से संबंधित होते दै । इनके अतिरिक्त मिदेशालय मेँ 
चार ठपनिदेशकं हं ओ कि कार्मिक, अनुदान, अकादमिक तथा योजना एवं समन्वय से संबधित 
कार्यं करते है । निदेशालय मेँ एक रा्टीव सेवा योजना का समन्वयक भौ होता है तथा एकं 
भ्रश्ासनिक अधिकारी एवं एकं वरिष्ठ लेखाधिकार भी कार्म कसते है ¡ निदेशलयमे दौ 
सहायक त्रिदेशक नियुक्त ह ओ कि उपनिदेशक योजना एवं समन्वय के अधौन कार्य करर्हे 
है । इनके अतिरिक्त तीन अन्य सहायक निदेशक हँ जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, लेखा, 
अतुदान तथा युवा गतिविधिरयो एव विश्वविद्यालय से संवधिव ई ! साथ ही जयपुर ओधपुर, 
उदयपुर, कोटा, बौकानेर तथा अनमेर मेँ छः. कषेीय हयक निदेश्क् कार्यरत है \ सभी 
शैक्षगिक अधिकारी राजस्थान शिक्षा सेवा, कलिज शाखा कै होते दै! 
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+ निदेशालगर को भ्रशासनिक दृष्टि से निम्नलिखित शाखाओं में विभाजिते किया गया 

1. संस्यापने शाखा 

2. लेखा शाखा 

3. बजेर शाखा 

4. अनुदानं शाखा 

5. अकादमिक शाखा 

6. छक्रवृत्तिं शाखा 

7. गोपनीय शाखा 

8. विधि शाखा 

9. युवा, खेलकूद एवं विश्वविद्यालय शाखा 

10, सांख्यिकी शाखा 

11. परीक्षा शाखा 

12. रष्टीय सेवा योजना शाखा 

13. पप्र प्राप्ति तथा प्रेषण शखा 

14. कम्प्यूटर शाखा 

15. भण्डार शाखा 

इनके ॐतिरिक्त कोलिज शिक्षा निदेशालय मे एक पुस्तकालय भी है जिसमे कालेज 
विधि एवं शिक्षा मरशसन पर पुस्तके एवं पत्रिकाओं का संग्रह दै । 

निष्कर्षं 
कोलेज शिक्षा निदेशालय के समक्ष अने वाली कतिपय मुख्य समस्य इस प्रकार ई-- 

4. रिक्त पद षर नियुकित्त विलम्य से होती है । एजस्थान सोक सेवा आयोग द्वारा 
इन पदो पर नियुक्ति के बरे में अनुरांसा करने कौ प्रक्रिया मे लगभग दो वर्प लग जति ह । 
अस्थाई नियुक्तियां पर पहले से ही प्रतिवंध है अतः अध्यापकों सहित कई देसे पद हैँ जिन 
पर समय पर नियुकिति नहीं होती है तथा विद्याधियों को इसका खामियाजा भुगतना पडता दै । 

2. विद्याधि्यो कौ संख्या महाविद्यालर्यो मे निरन्तर बढ़ती चलौ जा रही है तथा उनके 
लिए आवश्यक भौतिक व शैक्षणिक सुविधाएं कम पड़ गई ई । इसमे गुणात्यकवा का हास 
हेता है । मुख्यतः यह हास पुस्तकालय एवं कक्षा की सुविधाओं मे परितक्ित होता रै । 

3. विभिन स्रोतों से मिलने बाले वित्तीय साधन आवश्यकता से बहुत कम है! 
राजस्थान सरकार की विनीयः साधनों की कमी का प्रभाव ठच्च शिक्षा पर भी होना स्वाभाविक 
है। विश्वविद्यालयः अनुदानं आयोग से मिलने वाली अनुदान सामान्यतः कलीब भवन, 
छारावास, पुस्तकालरयो, एवं भयोगशालाओं के लिर ह पर्याप्त होती है । किन्तु महाविद्यालयों 


कौ सम्पूर्णं आवश्यकदाओं की पूति राजस्यान सरकार वं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सै 
मिलने वाले अनुदान से भी नही हो पाती । 
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4. एक समय मे एेसौ अपिक्षा थौ कि केलिज शिक्षा निदेशक वर्ष म एक माए 
सभी महाविद्यालयो का दौरा कोणा किन्तु मदाविधालरयो की संख्या यदे एवं कालेज गिष 
निदेशक फे दायित्व म वृद्धि के कारण से एेसा कतई नदी चय पा रहा है । यततं तक कि विदेर्‌ 
अथवा संयुक्त मिदेशक भी इने महाधिघालयो कौ जां कईं वपो तक मही कर पति! 
फलस्वकूप नियंत्रण एवं प्रयोधन के स्तर मेँ गिरावट आई रै! 

अवे जबकि शजध्यान 21वी शताब्दौ कौ दहलीज पर खड़ा है, उच्चतर रा का 
विकास तीव्र पति से होना अपेक्षित रै) राजस्थाते के भ्त्येक भिते मे महिला महाविद्यालय 
स्थापित विये जा चुके है! निजी कत्र भी यदध मागर मे उव्यतर रिश्च मे प्रवेरा करर ह। 
विन्तु यह भयास पर्याप्त नहीं टै । भो आने वाते काल मे न केवल भौतिकं सुविधारभो क 
विकास तीव्र गति से दोना चादिए,किनतु गुणालयक्वा कौ दृष्टि से भी उच्चतर रिकषामे मभार 
कर्मो कौ अपक्षाै। 

आज के विद्यो एवं अध्यापको मे दान के परति अभिपेरणा काफी कम हो युक 
है । इमका मुख्य कारण पाठयक्नम का बहुत ठौ सरत लेना रै 1 सत्य तो यह है कि शजस्यान 
विश्व ही नही भाप्तके भी ककषेोकी कना मे उच्यत शिक्षा मे भिड़ गया दै । पनके 
इस प्रवाह को रोकने कौ आवश्यकता हे ओर इस हतु कोतिज रिक्षा मिदेशालय ए 
विश्वविद्यालयों को मिलकर चिन्तन कला हेगा। 


अध्याय 14 
लोक सेवाओं की भूमिका 








किसी भी राट का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं भवैधिक विकास जिन 
महत्पूर्ण साधनो पर निर्भर करता रै उनरमे लोक सेवाओं का स्थान सर्वोपरि है । एेषा देखा 
मया है कि एशिया तथा अक़्ौका के देश जो कई सदियों की दासवर फे पर्त स्वकर हुए है, 
एवं वे देश जे दूस कौ अपेक्षा भधिक द्रत गवि से आगे बढ़ सके टँ उन सभ का विकासं 
एक कुशल, उत्तरदायी तथा ईमानदार लोक सेवा के फलस्वरूप ही संभवे बने सका दै । भारत 

स्वतंबता के पर्वा यद स्पष्ट हु कि मव-निरमित राज्यो में कई राज्य दूसरे कौ अपेक्षा 
केम विकसित थे ! इन कम विकसित राज्यों मे राजस्थाने भी एक धा। सीमिते प्राकृतिक साधन 
तथा निरन्तर प्राकृतिक आपदार्ओ का सामना करता हुआ यह राज्य आर्थिकं ओर सामाजिक 
दृष्टि से काफी पिडा हुआ था । एकं कुशल एवं जागृत राजनीतिक नेतृत्व तथा दक्ष लोक सेवा 

सम्मिलित रयो के फलस्वरूप गजस्यान आज प्रगतिशील र्यो मे से एक है । यह महीं 
कि इसने अपनी निर्धना से जुडी समस्याओं का हल कर लिया है किन्तु यह भी सर्वविदित 

कि जडत्व एवं निरन्तर पिेपन की अवस्था को छोड़ यह राज्य आधिक वं सामाजिक कषर 
के कई आयामो मं पूर्व से अधिक समुनत है । यह प्रगति की यात्रा पूर्णतया संोषप्रद तो नहीं 
मानौ जा सकती तथापि एक एेसा आधार अवश्य निमित हो चुका है जहो पर विकास के एक 
विशाल भवन का निर्माण करना पहले से अधिकं सहज है । 

श्यदयपि पिछले कुछ वर्पो मेँ उदारीकरण एवं निजोकरण के पक्ष भे काफी आवाज 

येडायौ जा रही है तथापि विकासं प्रक्रिया में राज्य एवं सरकार कौ भूमिका किसौ प्रकार से 
संकुचित नदी होती। हाल हौ मे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशासी प्रो. अमृत्य मेन के 
सिद्धान्तो के अनुरूप भारत मे एक एेसौ सामाजिक वे आर्थिक व्यवस्था कौ अवश्यकता है 
जिसर्मे निजीकरण एवं उदापैकरएण के साथ-माथ एक उत्तरदायित्वपूर्णं एवं भतिबेद्धं सरकार 
अपनी ५ दक्षा से तिभा सके । आवश्यकता इन दोनों उन्मुखीकरर्णो के संश्लेषण की है 
मेकिङ्मेसेकिसीषएककोवुन्मेकी। 


राजस्थाने मे लोक सेवा 
रोभस्थान भे छह प्रेणि्यो कौ सोक सेवां हैः 

1) अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय मशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा वथा 
भारतीय वन सेवा इस श्रेणी मेँ अति हं ) इने सेवाओं के अधिकारौ याज्य सरकार के ४५ र्ण 
मशासनिक पदो पए कार्य कसते र तथा सम्ूरणं नीति एवं अशासनिक व्यवस्था को 
कार्थकलर्पो से प्रभावित कले ई । 

@) केदधीय सेवार्ण- जैसे कि भारतीय डाक सेवा, भारतीय दूर संयार सेवा, भारतीय 
लेखा एवं अंकेधण सेवा, भारतीयगजस्व सेवा आदि, जिनके अधिकारी केन्रीय सरकार के 
उने विभागो को संचालित कते है जो राजस्थान मे स्थित हे । इन सेवाओं का राजस्थान के 
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८6} रस्यत खय एवं सगर अदू अथोनरय सेवः 

उस्वेखन्रैय दै कि राज्य स्ट सेकओों के सथ्य शथस्यतं दरि अर्म हैते 
है अत्‌ इनक नियुक्तं दोपः पये क्ते यादौ है, दथा उनसे ्स्दमे ता 
ददप्दा्त्व विम्टूढ ददे है । अधौरस्य सेवा २ रदस्य रदसीतशर सेक हौ एरू दसौ 
सेदः है विन्कर अधिच्छसे दहरं सदार भौ रयरवि दा रै । इस मुख्य चरर हरै कि 
एवस्य मरोसन से सबधठ क्डं महत्य निर्य॑र ठदसौतदारस्ये मे देते है गोर 
्रताखनिक अर न्यपि दि से वैता दभो ते सस्ते है उबर वे इस स्रवे अधिङरो 
द्रा अ्नुरंस्ठिदे। 

(&) मेत्राल्तविक सेवा- इसमे क्लप सहाय, दरिष्ठ लिदिरू, निष्ट सिपि, 

निजी मयय, स्थने ्यक्र अदि विभिन सेगाओं के वे वार्मिक अते रै दो मेदातयिर कों 
खो सनन क्र है । कईं बार सानान्यवया इन सेवाओं के सदस्यो को निमेश्निगौ क माना 
जवा दै किन्तु तोक प्रशासन के व्पावदारिक पत्‌ को स्मरने वाते वि्याथों एवं बिधियेत्ता 
इस याव से पतौ प्रकार समङ्ते है कि मशासन स्तै वास्तविक रोढ्‌ मंबालयिक कर्मचारी हौ 
है । इन कमचापियो के पास लानून. निन व अक्रिया का अथाह भंडार होवा रै । एक पद पर 
बहुव लम्बे काल तकं कायं क्रते क्रते दह कार्मिक अयने िषय में परगतं हो जते है । नून 
वनियम तो खसे इन्दे रट रौ जति रई व कंष्यूदर कौ कुशापता लिए इम मंगतयिङ कर्मचारियों 
का महत्व किसी प्रकार से निम्न स्तर पर नहो का आ सक्ता! सत्य तो यह है कि सरार 
पप्रावतौ पर जो रिष्पपर म॑त्रालयिक कर्मचारी लिखते है उनो उच्च अधिरारौ काटे ख म 
वौ साहस्र कर पति है ओर न हौ उनका इम्‌ इतना अधिरु व्यापक होता है कि वह अपे 
अधीन कार्यरत मं्रालयिक कर्मार कौ राय को पलट सङ  श्रिरिश युगीन “याम”, मिषा 
जन्मदाता "लाई मैकाते” था, ने भा्तीय प्रशासनिर व्यवस्य के अन्तर्भूत अपने षर्चस्व फा 
जाल विदाये रखा है। इस कारण से आई सीएस. अधिकारौ एडो. गोरपाला ने भारतीम 
भशासन को “वावू व्यरोक्रेसी" अथवा मान्‌ प्रशासन-तेत फा मिरोपण दिया धा। अतः किसी 
भी राज्य एवं राष्ट के प्रशासन मेँ मेतालयिक कर्मचारियों का दृष्टिकोण एं प्रशिक्षण पर्याप 
महत्व लिये हुए दे किन्ु विडम्बना यह है कि भारत कौ स्ततंबता के याद इस परग फे घेत ष 
भतो प्र ठो प्यप्वि ध्यान दिया गयां परन्तु उनके मनोबल, उनको अभिभरणा, उनफेः दृष्टिकोण 
व उनके अरशिश्चण पर अपर्याप्त ध्यान दिया गया है । एक अन्य तिडम्बना यह है फि इन 
अतुभवौ कर्मचारियों कौ राय व सुवो फो भशासनिर परिवर्तन की न्रिया फे दौरान महुत 
केम महत्व दिया जाता दै { यद भश्वरय हौ है कि जो कर्मयारी प्रशासन को अपने शमे एं 
अतुभव से संजये हुए दै, वे सामान्यतया महत्पूर्ण अशासनिक परिपर्तन फी अक्रिया में 
अपरासंमिक मनि जते ह । # 

(6) चतुय वरेण करमचाे सेपा- यपरासी, अर्दसी, जमादार, दफारी, वागवान आदि 
कार्मिक इस श्रेणी के सदस्य हेते है । भारत कौ ओपनियेशिफ एवे सामन्तसादी संस्कृति फे 
कारण चतु श्रेणी कर्मारो कौ एक भौड्‌ प्रशरन भे मुय सी गई है} 

ज्यं विकसित देशो के प्रशासन मे चगसी देखने फो मरीं मिलता वटौ पर भारत 
जैसे विकासशील देश मेँ यह हुव मी कतार मे परशासन खा अनिवार्यं अग यन गये है। 
इनका उपयोग उच्चाधिकारी अपनी गुल-सुधिधा फे सिए भी परे दै तथा अशासनिक ` 
ओर सम्भेषण को गति देने के लिए भी नका उपयोग फिया जाता है 1 





2 भाते रज्य प्रणा 


विकास एम आधिक नियमन एवं तियत मे वहत बड़ा योगदानं है जिसको यवां साम्यतः 
कम॑कौजातीहै। 

(3) राजस्थान की राण्य स्तरीय सेकारधँ- इन सेवार्भौ कौ भूमिका शज्या के 
विकास मे महत्वपूरण है, किन्तु यह स्पष्टं लेना चाहिए कि राजस्यान के विकास एवं प्रशासे 
तित्रण म यह सेवां तधा उपरोक्त पथम श्रेणी कौ मखिल भारतीय सेवाएं भिलकर हौ कां 
करती ह तथा हन दोनो के सहयोग ते हौ रासन व्यवस्थित रूप से चल पातर दै । यहक्हा 
केटिन £ कि अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका कहं आस्म रोती है तथा की समाद 
लेती है। दोनों सेवां अनाएगुठित है ! यह भौ उल्तेखनीय है कि सजस्यान परशासूमिक मेव, 
एजस्यान लेखा मेवा तथा कतिपय अन्य विरिष्टं सेवा के अधिकारी पदोनति से भातीष 
भशासनिक सेवा के अधिकारी यन सक्ते हं तथा इसी प्रकार पजस्यान पुर्तिस भेव 
अधिकारौ परप्तीय पुलिस सेवा मे प्रवेश कर सकते ई! 

कतिपय मुख्य रज्य सेवर इष भकार है-- 

(1) राजस्थान प्रशासनिक सेवा 

2) राजस्यान पुलि सेवा 

(3) राजस्थान लेखा सेवा 

(4) राजस्थान वाणिज्य कर सेवा 

5) राजस्थान पर्यटन सेवा 

(6) रजस्या सहकारिता सेवा 

(2) राजस्थान जेत्त सेवा 

(8) पसस्यान तयोजन सेवा 

(9) राजस्थान परिवहन सेवा 

(10) रज्य बीमा सेवा 

(11) सजस्यान खाध एवं नागरिक अपूर्व सेवा 

(12) राजस्थान कृपि सेवा 

13) राजस्थान कोलेन शिक्षा सेवा 

(4) अधौनस्व मेवा यह सेवा, तीसरी श्रेणी की सेवा कौ सहायक देती है) 
उस्तेखनीय है कि रज्य सेवा तथा अधीनस्य सेवा के लिए रजस्यान सोक सेवा आयोग नि 
पती सामान्य मतियोगी परीक्षा के माघ्यम्‌ से दती है । अतः इन दोनों श्रेणियों कौ ५५ 
नियुक्त अधिकारियों कौ योग्यतर मेँ विशेष अन्तर मद होदा } इन सेवाओं मे राजस्थान 
विकास यं मही भूमिक तिभाई है ¦ कतिपय अधीनस्य सेवाएं इस मकार है-- 

८) सजस्यान वहसीलदार सेवा 

य) राजस्थान सहकार अधीनस्य सेवा 

(3) बाचिज्य कर अथीनस्य सेवा 

(4) आबकारी अधीनस्य सेवा # 

(5 राजस्थाने भूति एवं भवन कर अयीनस्य सेवा 
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(6) शजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधीनस्थ सेवा 

उल्तेषनौय रै कि रज्य स्तरीय सेवार्ो के सभी अधिकारौ रजपत्नित अधिकारी होते 
है अर्थात्‌ इनकी नियुषित्त कौ धोपणा राजपत्र मेँ को जातो है, तथा उनकी शक्तियो तथा 
उततप्दायित्व विस्तृत होते हँ । अधीनस्थ सेवाओं मे राजस्थान तहसीलदार सेवा ही एक रेसी 
मेवा है जिसका अधिकारी तहसीलदार भी रजपग्रित होता दै! इसका मुख्य कारण यह है कि 
ज्यान प्रशासने मे संबंधित कई महत्वपूरण निर्भय तदसीलदार को लेने हेति है जो कि 
अशासनिक ओर न्यायिक दृष्टि से वैता तभो ले सकते ह जबकि वे इस स्त के अधिकारी 
द्राण भतुरशंसित हे । 

(5) पत्रालयिक सेवा- इसमे कार्यालय सहायक, वरिष्ठ ललिपिक, कनिष्ट लिपिक, 
निजी सहायक, स्ेनोग्राफर आदि विभिन सेवाओं के वे कार्मिक आति ह जो मत्रालयिकं कार्यो 
को सम्पन करते है । कई वार सामान्यतया इन सेवार्ओं के सदस्यो को निम्न शरेणी का माना 
जाता दे बिन्तु लोक प्रशासन के व्यावहारिक पल्‌ को समङ्गे वाते विदार्थो एवं विधिये 
इष यात को भली प्रकार समङते है कि भरशासन कौ वास्तविक रीढ़ मंतरालयिक कर्मचारी ही 

। इन कर्मचारियों के पास कानून, नियम व भक्रिया का अथाह भंडार होता है । एक पद पर 
हुते सम्बे कोल तक्‌ कार्य करते करते यह कार्मिक अपने विषय में पारंगत हो जपे है । कानून 
षनियम तो जैसे इन श्ट दी जते दै व कंप्यूटर की कुशापरता सिए इन मंग्रलयिक कर्मारो 
का महत्व किसी प्रकार से निम्न स्तर प्र नहीं आंका जा सकता) सत्यं तो यह दै कि सरकार 
पत्राबसौ पर जो टिप्पणी मंत्रालयिक कर्मचारी लिखते हँ उनको उच्च अधिकारी काटने कान 
तरो साहस करं पते दै ओर न हौ उनका ज्ञान इतना अधिकं व्यापक होता है फि वह अपने 
अधीन कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी कौ य को पत्तर सके । ब्रिटिश युगीन “ववृ”, जिसका 
जन्मदाता “लाई मैकाले” धा, ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अन्र्गतं अपने वर्चस्व का 
जाते बिष्छये रखा है । इस कारण से आई सीएस. अधिकार एडी. गोरवाला ने भारतीय 
मासन को “गान यूरक्रेसी” अथवा बानू प्रशासनं का विरोपण दिया था! अतः किसी 
भी रज्य एवं राष्ट के प्रशासन मेँ मंत्रलयिक कर्मवारियो का दृष्टिकोण एव प्रशिक्षण पर्याप 
महत्व लिये हुए है किन्तु विडम्बना यह है कि भारत कौ स्व्त्रता के वाद इस वर्ग के वेतन व 
भतो पर तो पर्याप्त ध्यान दिया गया परन्तु उनके मनोबल, उनकी अभिपरेरणा, ठनेके दृष्टिकोण 
व उनके प्रशिक्षण पर अपर्याप्त ध्यान दिया गया है । एक अन्य विडम्बना यह है कि इन 
अनुभवी कर्मारो कौ राय व सावो को प्रशासनिक परिवर्वन की पकरिया के दौरान बहुतं 
कम महत्व दिया जाता दै । यह आश्चर्य हौ है कि जो कर्मचारी प्रशासन को अपने ज्ञान एवं 
अनुभव से संजोथे हए है, वे सामान्यतया महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन कौ म्क्रिया मे 
अपरासंगिक माने जाते है! . 

~ (6) चतुथं श्रेणी कर्मचारी सेवा- चपरासी, अदली, जमादार, दप्तरी, बागवान आदि 
कार्मिक इस प्रेणौ के सदस्यं होते है । भारत की अँपनिवेशिकं एवं सामन्तवादौ संस्कृति के 
करण चतुर्थ प्ेणौ कर्मचारी की एक भौड प्रशासन म जुरा ली गई है । 

॥ त जह विकसित देशों के ्रशासन मेँ चपरासी देखने को नही मिलता वर्ह पर भारत 
जैसे विकासशील देश भे यह बहुत बड़ी कतार मे प्रशासन का अनिवार्य अंग बन गये ै। 
शफा उपयोग उच्चाधिकारो अपन सुख-सुविधा क सिए भौ कते हँ तया मशासनिक सेवार्ओं 
ओर सम्पण को गसि देम के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है} 
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इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों कौ दक्ता-अभिवृद्धि देतु वथा उनकौ शमितो का 
अधिक सार्थक उपयोग करे ऊ लिए कोई विशे भयल भातत मे स्वत्ता के माद नही किमा 
गया। इस कारण इस कर्मचात के व्यविनत्व एवे व्यावसायिक विकास हेतु करं भी तिरेष 
अभ्रियान करौ पर नह ठेडा गया ! आवश्यकता चतुर्थ श्रेणी कर्मयारी के पदों को नयग 
कसेकीतो है किनु अधिक बड़ी आवश्यकःना इस यात कौ हँ कि इन कर्मारियो को विभिन 
विशिष्ट धरो मे प्रशिक्षित क प्रशासन का एक उत्तरदायी अंग बनाया जये ! रसा देवा गया 
हैक इम वर्ग के अधिकांश सदस्य पठे-लिखे बुद्धिमान एवं निष्ठवान ते ह तथा नकौ 
एविनर्यो का उपयोग अधिक सार्थकता से किया जाना रज्य हिते ही होमा! एं 
जनने्रामक देश मं जलं मानवीय पूर्तयो का स्थान सर्वोपरि देना चाहिए वहं पर चतुर्थ श्रेणी 
कर्मयारी के साय पक्षपातपरणं व्यवहार नदी दोना चा्िए तथा ठका प्रशासनिक त्व मे 
विवैकपूरणं एकौकरण दना चाहिए । 


लोके सेवक की भूमिका 

जय हम तोफ सेवको कौ भूमिका कौ चर्चा कसते है तो यट सामान्यतया पूर्ण 
प्रशासतरिफतंतर की भूमिकासे दौ सं्वंधित चेती है, क्योकि सोक सेवको से ही भासन 
वो जीवन एवं गत्वातसकता प्राप्त होती द । एज्य भरासने का एेमा कोई कार्यं एवं पटत्‌ नहँ 
ओफि तोक सेवको खै भूमिकासे अर्दूनादो। फिरभी संप मे ठम उन मदत्वपूर्ण 
उहप्दाभिन्यो फा विवेषन कररहे टै जो कि लोक सेवको कौ धूमिका से जुडे रतै रै। 

(1) विधात निर्थण मे सहायता राजस्या त्रिध सभी मै पापिति तेम वातै सभी 
विधय का ममौदा तोक सेवर्यो द्रण ते तैयार किया जता ह इनके लिए रस्य का विधि 
विभाग प्रमु श्प मे उ्गदामौ ६, किन्नु भूमिरा उमे सभौ विभार्गो के लोक सवो कौ हेती 
टै विनयः विषम ते मंमधिन वि्रयक भ्नुन पिया जदा ह । लोकः सेवर प्रत्यायोजित विधन 
फी शपिनयो का उपयो फते है तथा इम मंवंथरमे आकरपदः नियमं वनति मे मुख्य भूषिका 
तिपि दै। 

(2) रपत एवं पति फो प्रशामनिक्‌ सदापना- रज्यपात फा अपना एक 
स्थगय दना रै गिममे हि पदपना प्रदात फपरे के तिरक सप्यि्धेताटै ओ भोएतौय 
शरमयं मेता का सदम्य होता रै 1 इणे अधयत रत्य प्रामनिर मेवा सा उा.मपिप तषा 


शणः 
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{3 व्याचिक प्रशासन मे सहायता-- राजस्थान के उच्चे न्यायालय, जिला एवं सत्र 
न्यायालय, अधीनेस्यं न्यामालय एवं अन्य विशेष न्यायालय के प्रशासन को सुलभ यनाम के 
तिर्‌ इन न्यायालय मं प्रशासनिक कार्यं सम्पन के हेतु तथा न्यायालय के निर्णयो को तागू 
कंले के लिए लोक सेवकौ फी भूमिका अहम्‌ दती दै । बिना प्रशासनिक एवं पुलिस तत्र कौ 
सहायता फ न्यायालय कार्यं नही कए सकते ई, तथा इप संवेष में भदत्त मरशासनिक सहायता 
न्यायिक व्यवस्था को सशक्त वनने मेँ उपयोगी हती है! 

(4 नियोजन एजस्यान राज्य के नियोजन विभाग तथा जिला एवं खण्ड स्तर के 
नियोजन तत्र की व्यवस्या संचालन मे लोक सेवको कौ महत्वपूर्ण भूमिका होती है । योजनारभो 
को निर्माण तथा उनके निष्पादन म भवोधन (पोनिटरिग) तोक सेवको की कुशापरता पर ही 
निर्भर कत है । राजस्थान मेँ जिता तथा खण्ड स्तर पर नियोजन भली प्रकार से अभी लागू 
नच हुआ है जवकि 73वे संविधान संशोधन के अंतर्गत य प्रक्रिया विधिवत्‌ रूप से प्रास्भ 
हो जानी चाहिए थी। 

(5) वित्तीय प्रणासन- राज्य के बजर के निर्माण, विधान सभा मे उसकी मस्तु कले, 
यजट के अंतनिमीकरण, उसके निपमादन, शिक्षा एवं अनुसंधान आदि से संबंधित कार्यो एवं राज्य 
कौ आय के सतो की अभिवृद्धि एवं वित्त पर नि्॑बेण एवं नियमन की भूमिका लोक सेवकं 
के माध्यम से हौ होती है } इस स्वध मे विस्तृत च्चा मिते विभाग के संगठन एवं भूमिका के 
अध्यायमे की जा चुकी टै) 

(6) राज्य का समप विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, संचार, कृपि, सिचाई, उद्योग, 
गामीण विकास आदि के वैकासिक कषतर मे निरन्तर भगतिशील नौतियो का बनाना वे उनको 
तापू कले मे लोक सेवर्को की महती भूमिका रहती दै । 

` थिवातय स्तर एर स्थित विभिन विभाग, विकास मासनं से जुड़े विभिन 

मिदेशालय, संभागीय स्तर पर कार्यरत विभागो के कार्यालय, जिला प्रामीण विकाम अभिकरण, 

विभिन विभागों के भिला स्तरीय कार्यालय जिनमे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिलाधीरा कार्यालय 

दै आदि के माध्यम से वैकासिक कार्यक्रमों को निपादित किमा जाता है । जिला स्तरीय 

अधिको अपने अधीन उम-जिला स्तर एवं खण्ड एवं माम स्तर पर होमे वाते वैफासिकं 

१, को दिशा प्रदान करते है तथा उस कतर मे होने वाली अराति को निरन्तर प्रबोधनं कपो 
| 


यह उत्लेखनीय है कि राजस्थान मेँ विकास की कुछ विशेष आवश्यकताएं ह जे 
मरस्यलीय विक्स, जनजातीय सेक्रीय विकास एवं पहाड़ी कप्रीय विकास से जुडी हई है। 
निर्धनता, अशिकष, वेकारी एवं यौमारौ जैसी समस्यादे यजस्यान मे सपिकष सूप से अभिक 
विकल शूप लिए हुए दै वथा लोक सेवको का उत्तरदायित्व दै कि वे विशिष्ट समस्याओं के 
भमाथान मे एकामतापर्वक योगदान कर! ५ ५ 
ध). स्थानीय शासन संस्थाओ का सचालन एवं निषंत्रण- पंचायती राज संस्थाप्‌, 
नगरपालिकाए्‌, मगरपरियद, नगर विकास न्यास व विकास भाधिकरण जसी संस्थाओं के 

मध्यमम राजस्थान के गावो व नगरे का व्यवस्थित विकास कए का उत्तरदायित्व लोक 
सेवकं का हं ह! स्यानीय स्वशासन संस्थाओं के माच्यम से राजस्थान का नागरिक शासक 
रसे जड गया है तथा इसकी कुशलता पर ही जनता का विश्वास निर्भर करता दै । राजस्थान 
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भ स्थानीय शासन संस्याओं मे कुशतना का स्तर अभौ अपा से काफी कम है । अत.79 
व 74 संविधान संशोधन कौ कुशलता पे लागू करने का उत्तरदायित्व लोक मेव क 
॥ 

त (४) जनता के प्रति स्येदनशौलता एवं प्रशासन भे यन-यहभागिता- एकं 
पवदमशील प्रशासनं जनता कौ आवरयकारओं व आकोक्षर्ओ.को ध्यान मे रण कर अपन 
गतिविधियां संचालित करता ह । प्रशासनिक नोति्ो व योजाओं कै निर्माण एवं उनको ताग 
कले मँ जनता कौ भावनाओं का ध्यान रखना पामावश्यक टै ¦ जनता कौशिकाय कौ दू 
करना तथा उरे प्रशासन के प्रि आस्या उस्न करना भ लोक सेवको का टौ उततरदायित 
दै जनता कौ मासन ये सहभागिता जितनी अधिक होगी, उतनी ही प्रशासन ये मत्वासक्वा 
एवं मधार्ता अयेगी ! जनता कौ सहभागिता कौ क्षमता एवं उसको शच्छ-शक्ति मौ 
अभिवृद्धि के लिए जनता कौ सहभागिता के अधिकत्तम अवसर प्रदान किये जाने चाहिए तथा 
सोकं सेवक जनता से विकास प्रक्रियओं मे हौ नहीं नियामको मशासन मे भी सौधे व त्िन्तर 
मभ्वन्ध रखे तभी जननेत्रासक मशासन कौ भावनपूर्ण हो सकती रै । 

, _ ७) सामाजिक म्याय सुलभ कराना निर्धन, पिचडे, अनुसूचित जाति व अनुमूषितं 
जमेजाति के सदस्यो, येकार ब भूमिहीन, विकलोग, निरीह महिलां तथा यालको के विक 
पर अधिकं भलीभाति एवं एकामता से ध्यान देने का उत्तरदायित्व लोक सेवको का हौ है । यह 
समाज के विशेष वर्गं दै तथा इनको प्राथमिकता प्रदानं कला कल्याणकाती राज्य का पुष 
उत्तरदायित्व है । 

(10) कानून व व्यवस्यः क़ सुवान राज्य मे कानून का पालन्‌ ईमानदार व 
कुशलता स हो, जन-जीवन सुरक्षित हो, जनता में सुरक्षा कौ भावना विकसित हो, अपराथप 
निर्यत्रण हो, कुशल विधि पालन हौ एवं सामान्य व्यक्ति अपने आपको सुरक्षित महसूस क. 
पह सुनिर्वित कना राज्य सप्कार चथा जिला एवे स्यानीय सरकार से जुदे सभी लोक सेवकं 
का उरतप्दायित्व टै पुलिम प्रशासन कौ मुस्तेदो एवं ईमानदार से एक एसा वातावरण बनाया 
जा सकता है विः जिसमे कि अपराधौ भयभीत तथा सहज सामान्य व्यवित्त अपने आपको 
सुरश्िते अदुभव को इस हेतु वर्तमान परशासने मे एक नवीन दृष्टिकोण वसन सेना 
चाहिए जिसमे कि पुलिस प्रशासन शक्तिशाली वर्गो का नही,किनतु निर्बले कामि्रबन स्कै। 

(11) विविध भ को कुशलता से सम्पने कना, जनगणना प्रवता 
संचालित कली.सन्यकौ का आवस्यक प्रचार्प्रष्ार करना, केन्र-रज्य संबंध 
अन्य रज्य क साय रज्य के संब को विवेकपूर्णं दंग से संचालित करना आदि कुट 
कार्य है जिनं लोक सेवक कुशलता से सम्पादितं कते है } 

सदेम ये देते कोई भौ जनःजीवन से जडे कार्थ नही जोकि सौक सेवकौ कै 
उरदायिल कौ परिधि से षर ह । एक प्रशासनिक राज्य एवं कल्याणकारी रज्य कौ भूमि 
निधाने वाते परदेश कौ सस्कार मे नियुक्त लोक सेवक उने सभौ उदायि्ो का वहन 
है जो कि जन-कल्याण एवं जन-सुरा से जुड़ हो 1 आवश्यकता इम वात की है, कि 
महत्वपूर्णं उत्तरदाभित्वो को ईमानदार मे निभाया जाये तथा पत्यक लोक सेवक कौ शती व 
व्यवहार मे “लोक अर्थात्‌ ~ जनैत” कौ सेवा कौ तन्मयता से कमे कौ भावन जललकरौ स । 





अध्याय 15 
राजस्थान लोक सेवा आयोग 








राजस्थाने लीक सेवा आयोग का दायित्व राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से संचालिते करने के 
लिर कुशल अधिकारियो-कर्मचापियं का चयन करना है । प्रशासन के विद्वान का मानना है 
कि यदि कर्मचापी अच्छे ह तो अवैङानिक सिद्धान्तो पर आधारित संगठना को भी सफल बना 
सकते है ओर सदि कर्मचारी अच्छे नही हो तो अच्छे से अच्छे वैहञानिक सिद्धान्तो पर आधारित 
संगठन भौ नष्ट दये जायेगे ।) शरावी प्रशासक मे एक वैचारिक स्पष्टता तथा नवीन मूल्यो को 
ग्रहण करे की क्षमता होनी चादिए, अन्यथा प्रशासन द्वारा सामाजिक परिवर्तन तथा विकास 
का मार्गं अवरुद्ध हे जयेगा। एेसे मे किसी भो सरकार का कुशल होना इस बात पर निर्भर 
करता है कि उसमे कार्य कए वाले लोग कैसे है ? रेस अपकष्भो की पूर्णता के लिए भरतौ 
करने वाला सगठन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता टै तथा उसका समुचित रूप से सुव्यवस्थित होना 
भौ आवश्यक दै । 


राजस्थान लोक सेवा आयोग का विकास 

सवत्व थारत ये राजस्यान की संस्कुति तथा व्यवस्था राजशाही रही दै । राजस्यान 
विभिन्न रियासरतो व र्जयो मे बैट हुआ था जिनकी अपनी-अपनी अलग मरशासनिक व्यवस्या 
थौ । उनमे प्रशासनिक व्यवस्था मे एकरूपता नदी थी । कुछ राज्यं मे प्रधान प्रशासनिक मुख 
होता था तथा उसकौ स्थिति राजा के वाद अत्यन्त महतवपरण हेतौ थौ । कु राज्यो नैम कोय 
मे दीवा हौ नागरिक तथा सैनिक सेवाओं का मुखिया होता था) बीसवीं शतान्दो मे राजस्थान 
के कुछ राज्यो मे अपनी ्रशासनिक सेवा प्रातेम कौ तथा भरती के लिए आयोग कौ स्थापना 
कौ । जोधपुर मे 199, जयपुर मे 1940 तथा बीकानेर मे 1946 मे राज्य लोक सेवा आयोग 
ने अपना कार्यं कला अ्र॑भ कर दिया ! इन आयोगो का दायित्व भर्ती तथा सेवा सम्बन्धौ 
नियमो का निर्माणं तथा कुछ वगो के कर्मचारिर्यो कौ नियुक्ति करना था ] स्वतंत्रता के पश्चात्‌ 
जस्यान के एकीकरण की क्रिया प्रारभ हुई ! अन्ततः 19. एवं उसके पश्चात्‌ 1956 मे 
एकीकृत राजस्थान मे अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण किया । 1948-1949 मे पराभ हुईं यह 
एकीकरण कौ प्रक्रिया पाच चरणों म पूरौ हुई । एकोकरण के पश्चात्‌ जो राज्य का स्वरूप उभर 
उस्म कड रकार की विषमतां थीं । विभिन रायो का आकार, जनसंख्या, आधिक, 
ग्जमैतिक-सास्कृतिक-सामाजिक दृष्टि से भिन्नता तथा विशिटतारं थी । उदयपुर, जोधपुर, 
नौकर जैमे रर्यो का कुशल तथा सुसंपठित भरशासनिक कन था जयकि कु र्जौ मे 
सामन्ती प्रथा पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था कायम थी! रेसे में भम्ूरणं राज्य के लिए 
प्ररक्निकं एकरूपता लाना आवश्यक था । ह ॥ 

इसी उदेश्य से 16 अगस्त, 1949 को राजस्थान कौ तत्कालीन सरकार ने एक 
अभ्यदेश जे करके समस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कौ तथा तव तक यो विभिन 
लक सेवा आयोग कार्य ये उने समाप्त कर दिया गया । भारत का सेविान 1950 मे लागू 
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0 1 उसके अर्भ केर व रज्य दोनो हौ स्वे पर सोक सैवा"भायोग की व्यवस्याकी 
गई! 
संगठनं 
राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रारम्भिकं समयं मे यह व्यवस्था को गदं थीकि आयौगका 
अप्यक्ष तथा सदस्य रज्र दरार निमुक्न किये जा्येगे \ इन सदस्यो मे से आधे सदस्यो गो 
दस वयौ का सरकारे सेवा का अनुभव होना आवश्यक था। राजपरमृख को हौ यह भधिकाः 
धाक बह आयोग क सदस्यो की संख्या, सैवा-शते वथा अन्य.नियमों का निर्धारण करे । इसी 
अध्यादेश की व्यवस्था के अनुसार 28 जुलाई, 1950 को श्रौ एससी, त्रिपाठौ राजस्थान सोक 
सेवा आयोग के मथु अध्यक्ष तथा श्री दैवीरंकर तिवाड़ी ओर श्च एल.आर. चडकः सद्व्य 
नियुक्त वियि गथे 1: 1968 मे आयोग के सदस्यो की संख्या दो से यढाकर तीन का दी गई? 
लेकिन धीरे-धीरे यह अनुभवे किया गया कि सदस्यो कौ यट संख्या भी पर्याप्त वहीं है फतत 
1973 मे यह सदस्य स॑घ्या चारः तथा 1981 पे पचे कर दौ गई ¢ इन संशोधनं को दृषिगव 
शखते हुए आमोग का संगठन इसं प्रकार दै ; 
1. अध्यक्ष 
2, सदस्य 
3. भयौग सचिवालय के कायैरत अधिकारी कथा कर्मचायै 
सर्वभथम हम आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सांगठनिक पर्ष कौ वर्षा कगे! 
सदस्यों की नियुक्ति 
राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सद्यो को नियुक्ति राज्य के दात्पपाल द्राण 
मुख्यमेनी की सलाह पर कौ जाती है 1 आयोग कै वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष बनाये जनि की 
परम्पर दै । आयोग के आधे संदरस्यो को दत वर्षं काकेन या रज्य सरकारी सेवा का अनुभव 
चेन आवश्यक रै। आयोग के अन्य सदस्यो के सम्बन्य म संविधान द्वात कोई पिरप 
दिशा-िदेश नहौ दिषे गये है ¢ आयोग के अध्यक्ष अशासनिक येवा, पुलिस यैवा, 
इजीनियरमि सेवा, शि, वकालत आदि शत्रौ से चुम आते द । राजस्थान लोक सेवा आयोग 
के अध्यक्ष पद्‌ पर सामान्यतया सेवानिवृत्त उच्च शिक्षा अधिकारी, प्रशासक एवं अभिरता 
निपुक्व क्वि जति र है! कभौ-कभौ जन सेवा के त्र के व्यक्ति भो अध्यक्ष बनाये गये है । 
इस पद पर आसीन प्रत्यक व्यक्ति की पृष्ठभूमि एवं उसके मूल्यो का प्रभव आयोग के 
क्रियाकलाप एवं तरत्तिकता के मानदण्ड पर पड़ता है । 
कर्यकालु वेतन एवं भते 
आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यो का कार्यकाल 6 वपे मा 62 वपं कौ आयु मप्त होने तक 
र्दता है 17 सेवाकाल समाप्त होने पर अध्यक्ष तथा सदस्य इसी आयोग मे सेवा विस्तार का 
लाभ नहीं ठडा सकते तथा किसी भी केन्य या राज्य सतकार के पदं कौ प्रहण नही कर 
सक्ते । आयोग के अध्यक्ष रहे व्यक्ति को संघीय लोक मेवा आयोग्‌ का अध्यक्ष पा सदस्य 
नियुक्त किया जा सकता है या अन्य किसी रज्य के लीक सेवा आयोग का अध्य नियुक्छ 
किमा जा सकता है । राज्य लोकं सेवा आयोग के सदस्यो को उसी आयौग ऋ अध्यक्ष, अरन्य 
सक मेवा आयोग का अध्यक्ष, सेय सोकं सेवा भयोगं का सदस्य या अध्यक्ष नियुत 
सकता है } स्मरण रहे. केन्धीय लोक सेवा आयोग मे सेवा-निवृठि मधु 65 चर्घरै। 
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. राज्य सोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को 24.000 रपय (भूल) मासिक वेतन तथा 
सदस्यो को 22.000 स्पये मूल मासिक वेतन दैय होता है। साथ मर रज्य के सविव स्तदके 
अधिकारियों को देय मंहगाई भते तथा अन्य परिलाम भी प्रदान किये जते है ( यदि कोई 
राजकीय सेवामिवृत्त व्यदित्त आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किमा जाता है तो उसके 
वेतन म पेन्शन राशि काट ली जाती है । ठसे सेवा निवृत्ति के बाद पूवं विभाग कौ पेन्शन तेते 
ग््ेकी ष प्राप्त है,अन्यथा अध्यक्ष अथवा सद्स्यो को सेवानिवृत्त के माद नियमादुसार पेन्शन 
दय होती है । सेवाकाल मे इन्दे सभी सुविधा यथा-- यात्रा भत्ता, चिकित्सा तथा आवास 
सुषिषाय इत्यादि मिलती ह जो ज्य सप्कार के सचिव स्तर के अधिकारी को देय होती द॑। 
इदे अवकाश आदि राज्य के राज्यपाल द्वार विनियमो के अतरग निर्देश के अतुसा दिये जति 
है} संविधान के भावधाम के अनुसार इनके सेवाकाल मेँ कोई हानिकारक परिवर्तन नही. किया 
आ सकता । यदि सदस्य कौ अध्यक्ष का स्थान रिक्त होने पर गज्यातं द्वार. अस्थायी तौरपर 
अध्यश्च का कार्थ दायित्व सौपा जाता है तो उसके लिए उसे अतिरिक्त भा देय होता है 1 यह 
भृता तीस दिन कम से कम या चार माह से अधिक के लिए पराप्त नही हो सकता । 


सेवा विमुदि 
ग्ज्य सोकं सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यो को पद विमुक्त कले का अधिकार राष्मति 
को है! यदि अध्य्‌ या सदस्य अपने पद का दुरपयोग करवा है या श्ट साधनों का सहारा 
तेवा है ओर उते उच्चतः न्मायालय द्रा उक्त आरोप का दोषौ पाया जाता है तो र्पति के 
अदिश द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है । आयेप कौ जांच के दौरान राज्यपाल फो यह 
अधिकार है कि बह आयी अध्यक्ष या सदस्य को निलम्बित कर दे । अन्य कहं स्ति मे 
, भी अध्यक्ष तथा मदस्य को ्टूपति पद-विमुक्त॒ कर सकता है, चैसे- न्यायालय द्रापे 
दिवालिया पौपित कर दिया मया हो, वे अपने पद के अलावा अन्य लाभ के कार्य म संल 
पे गये ह, ग्ट की रय मे शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण मद पर यने रहन 
योग्य न रह गये ये ! राजस्थान मे इस प्रकार की पद मुक्तिं अभी तक किसी अध्यक्ष अथवा 
सदस्य कौ मही की गई है। 
अध्यक्ष चि तौ अपने दसताक्षरे से त्याग-पत्र अंकित कते हए समय से पूर्वं अपने 
पद से मुक्ति प्रप्त कर सक्ता दे । ~ 
आयोग सचिवालय - , 
एज्यपाल को यह अधिकार है कि वह लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों कौ संख्या त्था 
उनको सेवा के सम्बन्ध मे नियम-विनियम निर्यार्व करे । दन्ती नियमो के वपान के जनुसार 
भोग भे एक सचिव होता है । अगजपतरैत व राजपब्रित अधिकारियों कौ स्या शज्यभात 
द्वग समय-समय पर निर्थारित कौ जाती है । 
सयिव दही आयोग अरासन का व्यावहारिक कारयपालक दोता है जो या नो भारतीय 
मशामनिक सेवा का अधिकारी हेता रै अवा आयोग के उप-सचिव पद से पदोनत कर्के 
स्थिव के पद पर नियुक्त किया जाता दै । रजस्यान्‌ लोक सेवा आयोग का सथिव 
सामान्यतया भारवीय मरशासनिक सेवा का सदस्य दौ रहा दै । सचिव कौ किसी भौ भकार कौ 
निमु्ति के सम्बन्ध मे राज्यपाल की अनुमति आवश्यक दै। ठसक वेतन भतत का निर्धारण 
भौ शम्यपाल द्राय दौ किया जाता दै ! सचिव रा कार्यकालं सामान्यत पोच वर्प का देक है 
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किन्तु इस तियम का पालन सामान्यतया मही किया जता 1 सथिव के प्रति जिमी भीप्रमाः 
कौ अनुशासनालक कार्यवाही फ अधिकार अध्यछकोही है) रेसी किसी कर्ववीके 
विरुद्ध सचिव को अधिकार है फि षह राज्यपाल को अपील के । 
आयोग सधिवालय के अरजपत्रित कर्मचारि्यो दौ निषुक्ति अध्यध कौ अनुमति 
सचिव दवारा कौ जाती है । इन कर्मचारियों पद वही सेवा श सगृ होती र जो रज्य सुवाल 
मँ कार्यरत समाम्‌ स्मेर के कर्मचारियो के किए निर्दिष्ट र । सपिव को अधिकार है किवह 
आवश्यकता पद्मे पूर कर्मचारियों के विरद अनुशासनात्मक कार्यवाही कै । रसौ कि 
कार्यवाही के विष्द्र अपोल आयोग के अध्यक्ष के समथ कौ ज सकती है) 
सचिव के अधीन ठप चिव, सहायक सथिव, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य 
कार्यालय कर्मचाते देते दै। ये सभी अधिकाय तथा कर्मचारी आयोग के मेवा व्यमिपो 
भते शचौ पदोन्नति कै आधार पर नियुक्त किये जति रै । यं भौ सिव ही इनके विरद 
अतुशासनालक मार्थवाहौ कसे मे सम रै तथा रेस किसी कार्यवाै के विरद आगोगके 
अध्य के समक्षे अपौल की जा सकती है} 
सनि सेर्यना 
आयोग सचिवालय भे कर्यकुशतता, विशिष्टता तथा विभिन स्तर पर विभिन व कै 
च कर्मचारियों भ उततएदायिल कौ भावमा मदने के उदेश्य से इसे छह संमरो मे 
बौदागयारै जे दस प्रकारै: 
1. भरासनिक सभाग 
2. भर्ती संभोग 
3. पर्क्षा संभाय 
4, तेखा संभाग 
5. विधि सभाग 
6, शोध संपाग 
प्रशासनिक समाग को संस्थापन तथा निरीक्षण विभागो मे बया गा दै । संस्यास् 
विपाम सभौ अधिकारियों ता कर्मचारियो कौ सेवा ते निर्थासि कए के लिए वरदाय द 
जबकि निरीक्षण विभाग का कार्य रै-- सुरा व्यवस्था, अपूरि, भंडार कौ देखभास, तकिं 
की व्यवस्था आदि। 
आयोग का सनये महत््पूरण दायित्व भर्ती का है! इ दृष्टि से धरी खथाग का महव 
स्वयं सिद्ध दै। विभिन्न पद के सिट आयोजित परीक्षा के भविदम-पत्र को प्रप्त कला, 
तत्सम्बन्धो एिकिईं सखन, परीक्षा की कार्यवाही का तथा साक्षत्कार परिणाम तैयार कना 
इसी संभाग फा दायित्व ई । विभागीय पदोनति क लिए भौ यदी निभां उतप्दायी ई 1 
पर्षा सभाय सभी भकार के पृक्षा सम्बन्थौ कायो के कुरालतापूवक संचालन के 
सिए उत्पदायो ई \ ये कार्य निरथारिन पदति के अनुसार किये जति ह 1 परोक्षा सम्बन्धी युपर 
कोर्यकरम साशात्ार तथा संवीश्वा कायें के समन्वय के लिद भौ यहो विभाग उनरदायौ हैष 
सेका भाण का मुख्य कार्य बजट यनाना वथा आय-व्यय का दिसाव-कितान रखना 
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विधि संयाग आयोग से सम्बन्धित न्यायालय मेँ मामले, अपील इत्यादि कौ 
कार्यवाद्य कने के लिए जिम्मेदारहै । 

भर्ती तथा पतैकषा प्रक्रिया मे समय के अनुसार निर्नर सुधार कौ आवश्यकता दै इस 
समयन्यर्म शोध कार्यं व सुधार से सम्बन्धित सुङ्ञाद के विष शोध संथाग स्यापि किया गयां 
है। यही संभाग आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन भी वैयार कप्त है । 


आयोग के दायित्व 
आयोग के विभिन्न संभारो से सम्बन्धित संक्षिप्त आनकारी से स्पष्ट है कि आयोग के प्रमुखं 
दायि इष प्रकार ई : 


भरती प्रक्रिया का क्रियान्वय : परीक्षा तथा साक्षात्कार का आयोजन 
पजस्थान लोक सेवा आयोग कौ स्थापना के तिए जो अध्यादेश 1949 मेँ जारी किया गया 
था उस्म यह स्पष्ट रूप से कहा मया धा करं रज्य की अ्तैनिक सेवा तथा अतिक पदौ प 
भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन कना आयोगं को दायित्व दगा । रागस्थानं लोक सेवा 
आयोग (दायित्य कौ समाप विनियम 1951 के द्वण ठन कषे का उल्तेख किया गया है 
जिनमे भीं कले के लिए आयोग को कार्यं नही कष्नो दै ! उन उल्तिखिर त्िषिद्ध भेत को 
छोडकर सभी पदों की नियुक्तियो के लिए आयोग उत्तरदायी ₹ै। + 
र्य की प्रशासनिक, पुलिस, लेखा, सहकारिता आदि सेवाओं के रिक्त परो 
मवसूजितर पदौ पर भर्ती का कार्यं आयोग करता है । रिक्त पदों के सम्बन्ध मे विज्ञापन भमुख 
राय, राज्यस्तरीय, स्थानीय समाचारपत्रं सथा रेजगार समाचार मे प्रकाशित किये जति हं। 
निधासिति तिथि तक अयि अवेदन परमो को खटकर पर्ती के लिए परीक्षां आयोजित कौ जाती 
है| कुछ मपय पूर्व तक अध्यथियों कौ संख्या इतनी अधिक महीं होती धी, अतः लिखित 
परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवार का चयन कर लिया जण था] शिक्षाके 
प्रचार भरमार बढती जनसंख्या, उच्च पदों केः लिए बद्ती मह्वाफोकषा तथा अधिक जानकारी 
की ठपलन्धता के कारण भार्थना पन कौ इतनी अधिक संख्या बड गई है कि उन सबको सीधे 
लिखिते परीक्षा के लिए आमित करना संभव नहँ रै । अतः 1984 मे रज्य एवं अधीनस्थ 
सेवाओं मेँ चयन हेतु संवीक्षा पवीा प्राह॑भ कौ गड जिसमे अध्यर्थियों कौ सामान्य प्रान तथा , 
एक वैवल्पिकि विषय मे परीक्षा लौ जातौ है । इम परीक्षा मे ज निर्थारिते प्रतिशत अं माणं 
केप ई उन मुख्य लिखित पवीकषा के लिए आमंत्रित किया जाता रै! तत्पश्चात उन्म से सफल 
उम्मीदवार को साधात्कार क लि बुलाया आका है 1 इन दायितवो के निर्वदन के लिए जयोग 
को तप्बौ पररिया सै गजना पडता दै, पर उ्मीदवपे कौ मेहिसाब बदृती संख्या को देखते 
इए दी इय पद्धति को प्रारेभ किया गया है } , 
इम पदि दवाय न्यनिद सरवोतम उम्मीद के नाम आयोग अपनी अतुशं्ा के 
साय सम्बन्थित विभाषो मे भेज देता है ! उम्मीदवासे को नियुकिति देने का दायित्व .सम्बन्धित 
भरशासनिक विभाग का है! अश्योम तो चयन कसे का परमरते हो देदा है। सामान्यतया 
आयोग द्वार अनुशेरित मभौ उम्मीदवार को नियुच्ि दे दी जती है। परयदि किसी कारण 


॥ 
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से राज्य सग्कार किसी उम्मीदवार के सम्बन्धं मेँ कोई विपरीत तिर्णय लेती रै तो उसे इसका 
स्पष्टीकरण आयोग को देना चतरा है । ओ मामले रज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिये जाते 
है, आयोग उनका उत्तेख अपने परतितेदन मेँ करता है, जिसे विधानसभा मेँ पस्तुत किया जावा 
है । सामान्यतया इस प्रकार के मामलों कौ संख्या नगण्य ही रहती दै । 


पदोनति से सम्वन्यित दायित्व 
सेवा मे पदोनति कौ व्यवस्था कार्वकुशलता एव मनोवल कौ वृद्धि मँ सहायक होती है] 
काटज तथा कान्ह मे कर्मचि के सिए संगठन मेँ पदोनति की व्यवस्था को भेर्क माना 
है £ एष्डरसन के अनुसार भौ कर्मचापियो द्वार किये गये अच्छे कार्यौ को इनाम प्रदान कला 
चाहिये!» भेदभाव रेहित पदोनति के समान अवसर, बेहतर कार्यं के लिए मशंसा, 
०५ दायित्वहीन कार्य के लिए सजा से संगठन मेँ काम करने का वातावरण बना 
रहता दै 
राजस्या लोक सेवा आयोग न केवल राज्य सरकार कौ सेवार्ओं मे कर्मचरिरयो की 
भर्ती के लिए उततप्दायी है अपितु आरेभ से हौ पदोनति के दायित्व से भी सम्बद्ध रहा है । 
पदोनति के लिए सामान्यतया दो भकार की मक्रियार्ओं को अपनाया जाता दै : 
1. परक्षाके द्वार एवं 
2. विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा । 
राजस्थान कौ लगभग सभी सेवार्ओं मेँ सीधी भर्ती के अतिरिक्त पदोनति द्वार भी 
भर्ती की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 (3) निर्देश दिया गया 
है कि पदोन्नति के लिए सरकार को आयोग का परामर्ं लेना आवश्यक है । विभिन स्तर की 
सेवाओं मे प्दोनति के लिए विभागीय समितियां होती है जिनकी सामान्यतया सैप्वना इस 
प्रकार होती है 4.1 ~ ; 
` ` 1. राजस्थाने लोक सेवा आयोगं का अध्यक्च अथवां सदस्यः 
" 2. सचिव, कार्मिक विभाग, रजस्यान सण्कारः ` 
3. विभागाष्यक्ष अथवा उसका प्रतिनिधि; एवं 
4, प्रत्याशियों के कार्य को जानने वाला विशेषन्च ! 
विभागीय पदोनति समितियों कौ बैठक सामान्यतया जयपुर मे स्थिर राजकीय 
सचिवालय मे ह आयोजित कौ जाती दै । इस हेतु आवश्यकवा पडे पर राजस्थान सोक सेवा 
आयोग के अध्यक्ष अयवा सदस्य समय-समय पर जयपुर प्रवास करते रहते रै । इस समिति 
का दायित्व है कि वह प्रत्याशियों क सेवा अभितो का अध्ययन्‌ करे । योग्यता, वसिष्ठता 
तथा पद्‌ के लिए पाता के सम्बन्ध मे जच के आधार प्र यह एक सु बनाती द! एकत 
उच्च पदौ पर इसी सूची के ्रमातुसार कार्मिके की नियुक्ति की जाती रै ! 
यह अक्रिया कुछ सीमा तक पदोनवि के भरन को हल कले व कर्मचास्यि को संतुष्ट 
करपानिमें सक्षम दै, पर्‌ इसकी अपनी सोमार भो है, जो कभी-कभो प्रशासनिक संगठन 
असंतोष उत्सन करती है} कई बार विभागीय पदौनति समितियो की वैदे समय पर्‌ 
आयोमित नद हो पातौ हं! इष बरि मे अभिका विलम्ब सरकारी विभागो के कारण चेता 
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है । सम्बन्धित म्री अथवा अधिकारियों कौ तत्परता एवं सुचि के अभाव में इन समितिरयो क 
वैके बुलाये जाने मे अनावरयक विलम्ब भी देखा गया है । समय निकलने के याद मिले 
लाभ से कर्मचारियों का मनोल क्षी टता है! 


अनुशास्तनिक कछार्यवादी सम्यन्यी दायित्व 
जिस प्रकार योग्यता एवे ईमानदारौ के लिए प्रशंसा का महत्व है उसी प्रकार ठच्चुंखलता व 
उत्तरदायित्व-पिहीन व्यवहार के लिए दण्ड भौ आवश्यक है। अनुशासनात्मक कार्यवाही 
नियोक्ता तथा कर्मचारियों के मध्य संतुलिते सम्बन्ध बनाय रखते मे सहायक दै । इस्रका 
उदेश्य नकाणत्मक नही, अपितु कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठ, ठ्तरदायी व संगठन के भ्रति 
जवाबदेह बनाना टै । डा. एलडी. व्टाट ने अनुशासनात्मक कार्ववाह के लिए निम्नलिखित 
कारणो को पर्याप्त आधार बताया है!0._ 

1. कर्तव्यपालन में लापरवाही; 

2. कार्य मे विलम्ब; 

3, कार्य-कुशलता का अभावः ६ 

4. कानूरनो व नियमों का उत्तंपनः ५.५4 

5, भ्रष्ट व अन्तिक आचरण; 

6. उच्च पदस्थ अधिकारिर्यो की अवन्ना; र 

9. कार्य स्थल पर नशा करना आदि। 

उपरक्त स्थितियों मे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कौ जा सकती 
है । राजस्थान राज्य सरकार यदि किस कर्मचारी को उपर्युक्त मेँ से किसौ प्रकार के काएण का 
दोषी पाये तो वह उक्त कर्मवागी के विरुद अतुशासनामक कार्यवाही का निर्णय ले सकती है 
तथा इस सम्बन्ध में राजस्थान लोक सेवा आयोग को मामले कौ जानकारी देते हुए उनका 
पमं ले सकती है । आयोग के परामर्श माध्यकारी तो नहीं होते पर सरकार अधिकतर दसके 
निदेश को स्वीकार करती है ! आयोग का 'दायित्व होता है कि बट मह सुनिरिचत करे कि 
अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए निर्धारित भक्रिया कौ अनुपालेना कौ गई हे या मेही एवं 
कर्मचारी को अपनी बात कहने तरथा स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया हे अथवा नहँ । 
परापर्शं सम्वन्धी दायित्व 
स्थानान्तरण, पदस्यापन, ्षतिपर्ति, न्यायिक मामले के लिए खर्च आदि कौ नीति के सम्बन्ध ५ 
राज्य सरकार आयोग से परमर्श लेती दै । वरिष्ठा-निर्धरण सेवा नियो का परौक्षण भी 
आयोग का दायित्व है । रज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तत्कालीन आवश्यकतानुसार 
अस्थायी नियुक्तियां कर ली जाती है । रेसी नियुकतर्यो का आयोग से अनुमोदन करना 
आवश्यकं है अन्यथा कर्मचारियों को सेवा के सारे लाभ भ्राप्ठ नहीं हेते । 
राज्यपाल की आयोश का प्रतिवेदन 
सजस्थान लोकः सेवा आयोग अपने समस्त कार्यकलापों के लिए राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी 
है! सविधा के अनुच्छेद 323 कौ इसी व्यवस्या के अनुसार आयोग र्िव्ष अपप विदिष 
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कार्यकलापों सथा भर्ती, पदोनति, वरिष्ठता-निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, अस्यायी 
सेवा की स्वीकृति तथा अन्य पणमशं सम्बन्धी कायो का संपूर्णं विवरण राज्यपाल को 
भ्ेधित करता दै 1 इस प्रतिवेदन में उन मामर्लो का भी उल्लेख दौरा रै जिन पर आयोग द्वारा 
पराम दिया गया हो तथा राज्य सरकार द्वार स्वीकार नद किया गया हो । एेसे प्रतिवेदन 
करौ अतिलिमि शज्यपाल राज्य विधान-सभा के विचापा्थं प्रस्तुत करवाते है । विधान-सभा 
पटल पर श्खे जनि का उदेश्य जनप्रतिनिधियो के समक्ष आयोग कौ कार्यवाही तथा सरकार 
के तदतुरूप व्यवदार के सम्बन्ध मे पारदशिता को स्पष्ट करना है, किन्तु व्यवहार मे देखा गया 
है कि इन प्रतिवेद्मीं पर विधान सभा में गंभीर विचार विमर्श नहीं किया जावा है, जो 
संवैधानिक भावनाओं के प्रतिकूल है । इस सम्बन्य मे एक अन्य कमौ यह टै कि राजस्थान 
लोकं सेवा आयोग के मतिवेदन विधान सभा मे विचारार्थं समय पर नहीं लिये जाति! करई 
बार इस सम्यन्ध मे दो-दो, तीन-तीन वर्षो का विलम्ब हो आता है! निश्चित रूप से यह 
स्थिति वांछनीय नही ह । ^ = 


रजस्यान लोक सेवा भयोग की संगठन विधि से लेकर कार्यं प्रणाली, स्थिति, अधिकार, तथा 
उसके दिये परामर्शो का सरकार द्वा क्रियान्वयन ये सभी क्षत्र चर्वा तथा विवाद का विषय 
रहे ध यहो कारण है' कि समय-समय पर इनमे परिवर्तेन तथा संशोधन कौ मोग को जत्र 
ण्ीरै। व 
एक विवाद उ्यक् एवं सदस्यों की नियुक्ति सम्बन्धी क्रिया का है । कई बार 
आलोचना की जाती है कि वर्तमान पद्धति में यह पूर्णं संभावना है कि मुख्यमंत्री कौ अपनी 
पसन्द का व्यक्ति ही इन पदों पर नियुक्त होता है । राजनीतिक आधार पर नियुक्त व्यक्ति 
राजनीतिक पभावे मँ कार्य करे रेसी संभावना मनी रहती है 111 इस संदर्भ मे नियुक्ति पद्धति 
मे परिवर्तनं के सुक्चाव दिये जाते रह रै, यथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यध तेथा सदस्यो 
कौ मियुवित्ते के समयं संघ लीक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सलाह ली जानी चाहिए ।'2 
गजनीति मँ सक्रिय रहे व्यक्तयो तथा कन्दी विशिष्ट राजनीतिक अथवा कट्टर सामुदायिक 
दृष्टिकोण के व्यक्ति को इन पर निमुक्त नदीं किया जाना चाहिए! मतिनिष्यात्मकता के नाम 
पृरन्याय एवे वस्तुनिष्ठता के मानकों को तिलाजंति नही दो जाती चािए। 
आयोग के अध्यक्ष व सदस्यो को सेवानिपृत्ति को आयु 62 वपं निर्धारित कौ गई है 
तेथा सेवामिवृत्ति के पश्चात्‌ कोई अन्य लाभकारी रोजगार न करने की प्रतिबन्ध भौ लगाया 
गया दै। विशेषो का मानना है कि आयोग के अध्यक्ष व सदस्यो की सेवानिवृप्ति को आयु 
6 वरं कर देनी चाहिये ताकि उगके अनुभव तथा बौद्धिक क्षमताओं का अधिकतम उपयोग 
किया जा स्के तथां ठन नुद्धिजीषिर्यो की सेवा का लाभ उठाया जा स्के जिनकी सेवानिवृतति 
की आयु 60 वं दै ताकि वे भौ अपनी सेवानिवृषि के परवात्‌ आयोग कौ भपने अनुभव का 
तादे सके। क २ 3 
कर्मचारि्ो के विरुद्ध अगुशासनान्मक कार्यवाहो के सम्बन्ध मे यह देखा गया है कि 
^ ग्ज्य सरकार करं बार आयोग की अतुशंसाओं कौ उपेक्षा कर देती रै, क्योकि -भायोग कौ सय 
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को मानने के लिए राज्य सरकार कानूनी तौर पर बाध्य नहीं रै । इस सम्बन्ध मे पूर्विचार की 
आवश्यकता दै । 

राजस्थान लोकं सेवा आयोग कौ संवैधानिक स्थिति स्वायत्त चिकाय के सूपर्मे दै, 
लेकिन व्यावहारिकं रूप मेँ कई अवसरो तथा शेओ मे इसकी स्वायत्तता अर्धहीन हो जि है, 
उसकी भूमिका एसे सलाहकार कौ हो जाती र जिसको राय मानना या न मानना राज्य सरकार 
कौ स्वेच्छा पर निर्भर करता दै । कार्वपलिका मे इसके लिए कई तेरीके निकाले है । अयोग 
करा वार्षिक प्रतियेदन विधान सभा पटल पर इसलिए रखा जाता रै ताकि उस पर व्यापक 
विचारविमर्शं ले, तथा रज्य सकार की कार्थरौली जनप्रतिमिभधियो के सामने स्पष्ट द्ये! पर 
पतिवेदन पर चर्या नहो पमे से यह उदेश्य भी उपेधित एह गया है ! संविधान के अनुच्छेद 
321 के प्रावथानों के अनुसार गाज्यपाल को अधिकार है कि वह उन शष को सुनिश्चित क 
जरह आयोग की सलाह कौ आवश्यकता नहीं है । 1951 में राजस्थान लोक सेवा आयोगके 
कार्यो कौ परिसीमित करते हुए अधिनियम पारित किया गया । 1961 में संशोधन द्रा कुछ 
सेवाओं को आयोग के शेत्राधिकार से बाहर रखा गया ) एेसी पिसीमन कसे वाली भक्रिार्ओं 
कोन स्वने वाला सिलसिला शुरु हुआ फलतः 1983 में एक संशोधन ओर प्रस्तुत किया भया 
जिसके अनुसार आयोग कौ सलाह भर्व, नियुक्ति, स्थानान्तरण, पदोनति, अनुशासना्मक 
कार्यवाही के कुछ मामले मेँ आवश्यक नहीं है यथा-- = , 
1. नवीन सेवाओं तथा पदो का सूजन तथा संगठन । 


॥ 


2. सेवाओं तथा पदों का वर्गीकिप्ण। ४ ् 

3. सेवाओं तथा पदों कौ भर्ती की सामान्य पद्धति। - 

4. विशिष्ट वं मे किसी सेवा के रिक्त स्थानो पर भरती की संख्या का निर्धारण } 

5 सरकाै कर्मचारियों की प्रयम नियुक्त के समय वेतन को निर्धौरण तथो किसी पद 


के स्थानापन पदधारिों के वेतन का तिर्धारण। . - `-- 

पदोन्नति द भर्ती किये कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण ।~ - ` 

7. ४५ कर्मचारियों के पएिविीक्षा भोवेशन), प्रशिक्षण तथा सेवा मेँ स्थायीकरण 
की र्ते। 
कुछ अन्य पद भी है जिनकी भरती व निमुकति राजस्थान लोक सेवा आयोग के 

षत्राधिकार्ये नहीं है यथा ^ 

1, राज्यपाल के आवास तथा राज्यपाल के सविव के कार्यालय के कर्पिक। 

2. महाधिवक्ता एवं सरकारी वकील 1 

3. सजस्थान सशसख पुलिस तथा राजस्थान पुलिस सेवा के अंतर्गत निर्धारित पदोंके 

अतिरिक्त अन्य मभी पद। 

राजस्थान सिविल सर्विस टि्यूनल के सदस्य । 

पायलट इन्सपेक्टर इन्वार्ज । 

एयर कराष्ट मेमेनेन्स इंजीनियर 1 

ग्लाइडिग मेनेरेनेन्ख इंजीनियर + 


¢ 


भे > + = 
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8. ग्ताऽडिग इन्पट्क्टर दन्वार्ज । 

उपर्ुक्त महत््पूरणं षदो पर भर्त कौ आर्योग के कत्राधिकार से बहिररखमे से उसकी 
स्थिति पर विपरोत मभाव पड़ा है । 

आयोग को अपने कार्यालय कर्मचाियो कौ स्वीकृति के लिए सरकारी मरशासतरिक 
विभागों पर निर्भर रहना पड़ता रै। व्यवहार मँ यह देखा गया है कि आयोग की 
आवश्यकताओं के प्रस्तावों को संपूर्णं रूप मेँ स्वीकार नहीं किया जाता तेथा अतिरिक्त 
कर्मचारियों के प्रस्ताव की स्वीकृति मेँ काफी विलम्ब हो जातां है । यहो तक किं आयोग के 
सदस्यो की नियुक्ति भी समय पर नहीं हो पाती । देसे मे यह स्थाभाविक दै कि आयोग की 
४ मेँ शिथिलता आती दै ओर अन्ततः रज्य के कार्मिक प्रशासन पर बुर प्रभाव पड़ता 

| ५ = 

व्यवस्थापिका का यह अधिकार है कि वह समसामयिक आवश्यकता के अनुसार 
आयोग के कार्य मे वृद्धि या कटौती कर दे, आयोग के कार्यो से सम्बन्धित राज्यपाल द्वारा 
यनयि नियमे पे परिवर्तन या संशोधन कर दे अथवा आयोग के अतिवेदन पर विचारविमश 
के ५ अररे पू इन सभी प्क्रियार्ओं द्वार विधायिका का आयोग पर पर्याप्त नियंरण 
रहता है । 

आयोग के प्रत्येक कार्य यथा भर्ती, पदोनति, अनुशासनिक कार्यवाही आदि को 
न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है ! इससे न्यायपालिका कौ एसे अवसरे पर आयोग के 
कार्यकरणं से सम्बन्धित नियमों विनियमो की व्याख्या करने का अवसर मिलता दै । 
न्यायपालिका कौ एसी किसौ व्याख्या को आयोग तथा सरकार दोनो ह स्वीकार कते है । 
युदयपि सरकार क पास यह विकल्प होता है कि यदि वह इस व्याख्या को स्वीकारन करे तो 
प्रावधान मे मनोतुकूल संशोधन कर दे। 

ये नियंत्रण आयोग को निरंकुश होने से तो रोकते है पर कभी-कभौ इनसे आयोग 
के अधिकार कषतर मे पर्याप्त कमी आ जाती है। 
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अध्याय 16 
लोक सेवा मे भर्ती 








भारत में संघीय व्यवस्था कौ भावना के अनुकूल सोक सेवाओं मेँ केन्र व राज्य दोनों के द्वारा 
भरती की व्यवस्थां कौ गड द! यज्य की लोक सेवाओं मे कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य लोक 
सैवा आयोग द्वारा की जाती है, यद्यपि उच्च प्रशासनिक पदों पर संप लोक सेवा आयोग द्वारा 
चुने व्यक्तियों को भी पदस्थापिते किया जाता है । 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में राज्य सरकार के लिए प्रशासनिक सेवार्जो के 
सम्बन्ध भे निर्देश दिये गये ह । सेवाओं मे भर्ती के रियम बनाते समय संवैधानिक प्रावधानों 
यथा कानून के समक्ष समाना तथा प्रशासनिक सेवाओं मेँ सभी को समान भवसर का ध्यान 
रखना आवश्यक है ! 
राजस्थान मेँ लोक सेवाओं का संगठन गजस्थान लोक सेवा (वर्गीकरण, नियन्रण एवं 
अपौल), नियम 1958 के आथार षर किया जाता है । इन नियमो के अनुसार राज्य की लोक 
सेवाओं को चार श्रेणियो मे वर्गीकृत किया गया है-- 
1. राज्य सेवा 
2. अधीनस्थ सेवारं 
3, मंत्रालयिक सेवाएं मिनिस्टरीप्यल) 
4. चतुर्थं श्रेणी सेवाएं 
राज्य सेवा 
लोकं सेवा के शीर्ष पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थाने पुलिस सेवा, राजस्थान सैखा 
सेवा, राजस्थान उध्ोग सेवा, राजस्थान पर्यटन सेवा, राजस्थान सहकारी सेवा, राजस्यान 
नियोजन सेवा तथा अन्य सेवा आती दै, जिनको कुल सेख्या 61 टै इसके अतिरिक्त 
यातायात विभाग, चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य, मेडीकल कालेज, हरिचन्ध माथुर राजस्थान राज्य 
श ५ संस्थान तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग के कुछ पद भौ उच्चतर राज्य सेवार्ओं 
जगषह। 
अधीनस्थ सवार 
अधीनस्य सेवाओं भे ग्ज्य सेवाओं के निचले स्तर की सेवा ै, जिसमे उद्योग, तहसीलदार, 
कनिष्ठ नियोजन अधिकारी, देवस्थान्‌, अधनस्य सेवा, आबकारी अधीनेत्य सेवा तथा 
अधनस्य सहकारे सेवाएं सम्मिलित हँ ! इनके अतिरिक्त राजस्व, मूल्यांकन, नागरिक सुरा, 


५ गजेटियर्ष, पुराकत्व संग्रहालय तथा श्रम विभाग की कु सेवा री इस श्रेणी मे 
अती हे! 


मंत्रालयिक श्रेणी की सेवां कार्यालय लिपिकः रङ्पिस्ट, स्देनोप्राफर आदि से 
सम्बन्यित है । £ 
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चतुर्थ श्रेणो कौ सेवाएं भी सजस्यान सोक सेवाओं के अंग है। 


भर्ती की प्रक्रिया 
उच्च लोक सेवाओं मे भती कौ दो क्रियां अपनाई जाती हैः 

1. प्रत्यक्ष धती प्रतियोग परीक्षाओं के माध्यम से युवा नामिक पशासन के सद्य 
के रूप मे प्रवेश कते है । इस सम्बन्ध मे आगे विस्तार से चर्वा की जायेगी! 

2. अप्यक्ष भर्ती- रज्य सेवाओं मे कार्यरत कर्मेचारियौ को दै पदोनतति के माध्यम 
से उच्च सेका म कार्यं के का अवसः प्रदान किया जाता है! उच्च लोक सेवा मेँ अधिकतर 
पद प्रत्यक्ष भर्ती से भे जति र, कुछ पद पदोन्नति द्वार भी भरे जने के सिए रखे जति हँ तकिं 
रज्य सेवा भे लम्बे समय से कार्य अधिकागियो को उच्च मरासनिक परो पर सर्य कपे 
का अवेसरमिले) 


प्रत्यक्ष भती 

सरकारी सेवाओं के विभिन विभागो मे अवकाश प्रमति,पदोनति तथा असामयिक मृत जैते 
कारणो से परत्यक वर॑ कु पद रिक्त होते रहे ई ! आवश्यकता पडुमे पर नये परो का सजन 
भी किया जाता रै जिन पर भी नियुक्ति कला आवश्यक है! सभी सरकारी निभाग अपनी 
रिक्त स्थानों कौ पि के लिए अपनी आवश्यकताएं तथा मोग के बि मेँ सत्कार के माध्यम 
से रजस्यान लोक भेवा आयोग क पास सूचनाएं भजते दै । इन्हीं आवश्यकताओं कौ सूचना 
के आधार प्र राजस्थान लोक सेवा आयोग रिक्त पद के मम्बन्य मे राज्य के भमुख समाचर 
प्र तथा सेजगार समाचार में विद्घपन मकाशित करता है । रिक स्थानों के वरि मे सुचना 
राजस्यान गर्द मे भी भकाशित कौ जाती है! अति वित जाति, जनजाति, पिषठडे व, विकलोगं 
या अन्य किसौ प्रकार के आरकण कौ व्यवस्था हौ तो उसकी सूचना विद्धपन मे दी जाती है 
सेवाओं मे भती के लिए आवेदन पत्र निर्धारिते प्रपत्र मे आमंत्रित किये जतन हँ । गज्य-स्ततीय 
उच्च प्रशासनिक सेवाओं के सिए एक अ्रत्याशो को कई अवसर भ्रा क्वि जि है । सामान्य 
अध्यर्थं को चार अवसर प्रदान किये जतत ह । राज्य सेवा मे अराजपत्रित कर्मचारी के तिष 
आरकषत पदो फ लिए तीन अपतिपिक्ति अकसर दिये जति रै । अनुसूित जि, जनजाति के 
लिए ेसा कोर अरतिवंथ नहो दै} भसेभक परी मे कोई अभ्या असफल हो जय गे उमे 
भो एक अक्सर माना जाता दै। 

परीक्षा शुल्क 

सामान्य प्रत्याशी को अपो ्रारथना-पत्र के साथ 100 रुपये का तथा विकाम अप्यर्थी को 2 
स्पे का पोस्टल आईर सचिव, साजस्यान सोक सेवा आमोग के पक्ष मे अपने ्रर्थनापत्रके 
साय मंलम्न कसना आवश्यकः है ¦ रजस्थान के अतुसूचित जति, जनजाति तथा नेत्हीर 
अनेदको को शुल्क मे पूर्णतया दूर मदान्‌ कौ गई है1 परोधा शुल्क के सपयनय मं आयोग 
को अधिकार दै कि चह समयानुसार परिवर्तेन के} 

प्रता = 

प्रतियोगी यतशषाओं मे माग तेने के लिए एक भरत्या को निप्नतिखिव योग्यता पूरी कलना 
आवश्यक रैः 

1, वह भार्तंकानागरिकेही। 
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फिमो मान्यता प्राण विद्यविध्ा्तय म दता, विदान, वाणिज्य, कृषि, अभियाभिको, 

मेडक्त र स्तातर चैना चाटिए। 

२, वरि्पन जव निका गया ह उसे आयामो वर्प के एक जनवरौ को प्त्याशीने 
21 वपं कौ आयु पुरौ करती दो,पर 33 यपं से अधिकं कानी दो राजम्थानके 
अनुमयिन जाति, उनजानि एव महिला भन्याशियों वो 5 वर्प कौ कट दौ णडं 
अर्थान वे 38 वर्थ मौ आयु तक अध्वा वन सवते ईं 1 राजस्थाने सर्कार के स्थाई 
सपमे फर्दत कर्मचारी ठ लिए अगिदनम आयु सीमा 40 वपं निर्धारित की गहं 
६1 पिदा तदा रताक्शुदा परिल अपिदयो के लिए कोई आयु सोमा नरी ई। 
पयायत समिनि्ो, जिला परिषदो मे सस्याई स्प से कार्यरत कर्मचारियों के लिए 
केवत अधीनस्य मेवा पदो कैः लिए टच्यतम आयु सीमा 40 वर्ष तय की गई ६ै। 

परीक्षा प्रपानी 

यदि फोर व्यपिनि उपयुक्त अर्हतां पूरी करनां ते तो राजस्यान लोक सेवा आयोग द्वारा रज्य 

एवं अधोनम्य सदुकन मेर्‌ परतियोगौ परीमं भाग लेने के योग्य ह । ये पर्ाएं तीन स्तर 

पत्त जानी ह~ 

1. प्रारभिक परीक्षा 

2. मुख्य परोक्षा 

3, माकषात्कार। 
प्रागपिक परीक्षा 
प्रत्याशियों की वदृनी हुई संख्या यो देखे हए मुख्य परीक्षा तक पेचे के तिर्‌ एक चरण 
ओर प्रारभ किया गया टं जे प्रारभिक परीक्षा के नाम से जाना जाना हे । यह पद्धति अखिल 
भाए्ीय एवे वेन्द्रौय लेके सेवाओं कौ र्ती की प्रक्रिया के प्रतिमनि पर आरंभ की गई दै। 
इस चरण मे सफल अध्यर्पो हौ मुख्य परोक्षामे भाग लेने का टकदार ह! प्रारभिकं परीक्षा 
वम्नुनिष्ठ रसनो के आधार पर ली जानी हे। इस स्तर पर दो प्रन प्र रेते ई६-- 

1. सामाच्य ज्ञान एव सामान्य विन्नान-- इस प्ररल-पत्र दरार प्रत्याशौ के सामान्य ज्ञान 
का अकलन किमा जाता ह यथा राज्य, देश तथा विदेश में ने वाली मद्पूणं यना 
दैनिक जौवन के उपयोग भँ अनि वाले सामान्य विक्ञानं कौ जानकारी; भूगोल तथा प्राकृतिकं 
मंसाधन्‌ जंमे महस्परं स्यान, नदी, पराङ्‌ आदिः राजस्थान का भौगोलिक वातावगण, जलवामु, 
मानव संसाधन यथा जनसंख्या, बेतेजगापै, मतैव फो समस्या प्राकृतिकं आपदाएं यथा सूखा, 
याद्‌, दुर्भिक्ष आदिः गाजस्यान के पराकूतिफ संसाधन यथा खनिज, खनि, जंगत्त, भूमिजल, पशु 
समाधन, वन्यजीवन संरष्षण, पारम्परिक त्था गैर पारम्परिकं ऊर्जा सोत आदि ! इसी प्रश्न पत्र 
मे कूपि तथा आर्धिक विकास से सम्बन्धित जानकारी के श्वानं का भी परीक्षण किया जाता है, 
यथा शजस्थान की एस, कृपि आधारित उद्योग, भमुख सिंचाई तथा नदी घारी योजना इदिर 
गाधी नहर परियोजना, ओौदोगिक कच्चे माल कौ उपलन्ता, खनिजीय उद्रोम,मामीण वं करीर 
उधोग, लघु उ्योग तथा वित्तीय संस्थां । एक अभ्यर्थी से अपेक्षा कौ जाती है कि वह 
जस्यान के इतिहास व संस्कृति की भी जानकारी रखता हो । अत. भारतं का राजनैतिक तथा 
सास्कितिक इतिहास, साहित्य, षीय आंदोलन, रष्टय एकीकरण, राजस्यान की भमुख भुषा, 
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तथां बोलि्ो, तज त्यौ, साहित्य, धार्मिके आस्था सै संधित प्रर पठे जति है । मह अश्न- 
पत्र 200 भको का टता है तथा रश्च अवधि दो य्टेकीदोती रै! 

2. ेच्छिक विधय यह भी 200 अंको का लेता दै तथा पक्षा अवेधि दो घण्ट 
कतै होती है! अध्यथी दवाय निम्नलिखित मे मे एक विषय का चुनाव किया जा सक्ता है : 

1. कृपि विङ्घानं 

2. पशुपालन एवं पशु चिकित्सा चित्रान 

3. वनस्पति विज्ञान 

4. रसायन शाक्त 

5 सिविल अभियांत्रिकी 

6. वाणिज्य 

2. अर्थशास 

8. विद्युत अभियत्रिकी 

9. भूमोत्त 

10. भूगर्भ विजान 

11 भारतीय इतिद्यस 

12. चिधि 

13. गणित 

14. मात्रिक अभियाति 

15. दर्शने शास 

16. भौतिक शास 

17. एजमीति विह्न 

18. मनोविशञने 

19. लोके मशासन 

20. समाज शास 

21, सांख्यिकी 

22. भणी साक्ष । 

यर केवल संवीक्षा परीक्षा देती है! इममे माप्त अंको को सतिम योप्यत क्रम 
निरभोरित करने चतु नर जोड़ा जाता दै वथा माप्त अंको की पुनः गणना नही कौ जाकी है। 

श्म 

त येवां मे मदेथ के तिद जो अप्ययो आदेभिक पर्ष के ऋण ये उत्तरण 
दीवा है वह दवीय चर्ण मे प्रवेश करता है, अर्थात्‌ वह मुख्य परोक्षा के लिए योग्यता अर्जित 
करतेतारै; 
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मुख्य परीक्षा मे कुछ विषय अनिवार्यं हेत ह तथा कुछ एेच्छिक होते है । अनिवार्य 
विषय इस प्रकार दै-- 


1. सामान्य न एवं सामान्य विशन 100 अंक 
2. राजस्थान, राजस्थानी समाज, कला एवं संस्कृति का सामान्य ञान 100 अंक 
3. समन्य हिन्दी 200 अक 
4. सामान्य अपनी 100 अंक 


रच्छिक विपय-~ अभ्यर्था को कोई दो रेच्छिकं विषय चुने कौ स्वतेनता है । प्रत्येक 
विषयके दो प्रशन पत्र होते है । अ्येक प्रश्न पत्र कौ अवधि तीन षष्टे तथा अधिकतम अंके 
200 हेते ह । अतः पेच्छिकं विषर्यो के कुत भ्न पतर चार होते है । निम्नलिखित विपरयो मे 
मे किन्टींदो विष्यो कोचुमाजासक्ताहेः 
1. कृपि विद्ञान 2. पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञानं 3. वनस्पति विज्ञान 
4. रसायन शास 5. सिविल अभियात्रिकी 6. वाणिज्य एवं लेखा कार्य 7. अर्थशाल 8. विघुत 
अभियात्निकी 9. भूगोल 19. भूमर्भं विज्ञान 11. इतिहास 12. विधि 13. प्रबन्ध {4गणित्‌ - 
15. यत्रिकी अभियांत्रिकी 16. दर्शन शास 17. भौतिक शास 18. राजनौति विन एवे 
अन्तरीय सम्बन्धं 19. मनोविज्ञान 20. लोकं प्रशासन 21. समाजशास्र 22. सांख्यिकी 
23, प्राणी वितान 24. अंगेजी 25. हिन्दी 26. उर्दू 27. संस्कृत 28. सधी । 
स्पष्ट रै कि ररभिक परोक्षा के समस्त 22 विषय मुख्य परीक्षा के लिये भी उपलब्ध 
१ ० एवं पोच भाषां ही एसे विषय है जो आरंभिक परीक्षा मे नही ह किन्तु मुख्य 
परोक्षामेंहै। 
साहित्य के विषय र्मे से किसी एक का चुनाव किया जा सकता है । कुछ विषय 
संयोजन है जिन चुनने कौ अनुमति नदीं है! वे इस प्रकार है-- 
1. गजनीति विज्ञान ओर अनतर्गष्टीय सम्बन्ध तथा लोक प्रशसन ! 
` 2. वाणिज्य ओर लेखा कार्य तथा प्रबन्ध । 
3. गधित ओर सांखियिकौ । 
4. कृपि ओर पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान । 
5. प्रबन्ध व लोक प्रशासन । 
6. सिविल, पिद्युत ओर यात्रिक अभियात्रिकी मेँ से एक से. अधिक नही । 
उतल्सेखमीय है कि गजस्थान लोक सेवा आयोग ने भी मुख्यं परीश्ा यें रत्येकं विषय 
के दो भरेन-पतर निर्धारित के कौ ्रणानी को अखिल भारतीय एवं केद्रौय सेवाओं के लिए 
लागु व्यवस्था के आधार पर 1996 से टी लागू करने का निश्चय किया है । इससे पूर्वं चार 
पृथक-पृथक विषय चुनने की द्ूट थी तथा विपय समूह प्रणाली का प्रचलन नही था। 
इष लिखित परीक्ष मे प्रत्याशी जो अंक भप्त करता है उसे साक्षात्कार अंको 
के साय जोड़कर योग्यता सूची वनायी जाती है । अनिवार्यं विय के = 
सैकेष्ड स्वर के हेते है तथा रेच्छिकं विपो का स्तर सनावक कक्षाओं क स्तर का होता ३। 
4 भाषा ओर साहित्य के प्रश्न-प्नो के अतिरिक्त सभी परश्न-प्नौ के ०१९ ` 
या अभेजी्े देना आवश्यक हे । ठेा नही किया जा सकता किं मरन पत्र के शु 


[ 
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जवाब हिन्दी मे ओर कुछ का उतरा अरजी मे दिया जाय, जव तक विशेष रूप से ठेसा कले 
कौ अनुमति न दौ जाय । संस्कृत, उदू तथा सिन्थी भाषा के प्र पत्र के उत्तरउसी तिपि 
दिये जति है । यदि विशेष रप से उल्तेख किया जाय तभी इन तीन भाषाओं कै मनप के 
उत्तर हिन्दी या अपरजी मे दिये जा सकते है । प्र्न-पतर हिन्द तथा अगज दोनों मँ पृषे जति 
है जिसमे अति सकषिप्त, संशित वथा निबन्थात्क उतो कौ आवश्यकता दती दै। ` . 


साक्षात्कार तथा व्यवितित्व परीक्षण = 
आयोग द्रात तिरधासित न्यूतम अंक तिखित प्रती मे जिन उम्मीदवर्ये मे प्रप्ठं कट तिये 
उन साक्षात्वार कै लिए बुलाया जाता है । यह व्यक्तित्व परोक्षण तथा साक्षात्कार 160 अंकों 
कारोत दै। इस मौखिक परोक्षा मे अत्याशी कौ जागर्कता, चरि, व्यक्तिल, संवादं का 
लसा तथा राजस्यानी संस्कृति की जानकारी का परीक्षण किया जाता है! साक्षात्कार मंडल 
का अध्यक्ष राजस्थान सोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्यं होता है तथा लगभग 
तीन विशेषक होते है जो सरकार के उच्वाधिकारै अथवा विसिषट जानयुक्त विरषर हेते है} 
लिखित परीक्षा मे आप्तांक व साक्षात्कार में ्रप्ताक को जोडकर योग्यता सू तैयार कौ 
जाती ध । इसौ सूची के अनुसार पुष्य राज्य सेवाओं तथा अधीनस्थ सेवाओं मे नियुत फौ 
जाती दहे। 
राजस्थान पुलिस सेवा के लिए एनसीसी. के “सौ” प्रमाण पत्र प्त प्रत्याशी को 
प्राथमिकता दौ जाती है । 1998 तके राजस्थान प्रशासनिक सेवां तथा राजस्थान पुपर सेवा 
मे साक्षात्कारे कम से कम 33 अवित क तथा लिखिते व साकषाकार को मिलकर 0 
परविश अंक प्रापतं काला आवश्यक था। 1998 से सीकषात्कार मे भप्ताक की इस अनिवार्यता 
को समाप्त कर द्विया गया है । 45 तिश अंक प्राप्त के वीति अत्यारिर्यो को न्य रज्य 
सेवार्थो भ॑ नियुक्त का अवसर प्राप्त दोता है । यदि दो या ठससे अधिक भत्पाशौ पूणं योग 
के समानं अंक प्राप्त करौ है तो आयोग ठेकी आयु के भाधार पर योग्यता सवौ को क्रम 
मिर्पिति कता है । अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रत्या्ि्यों का साक्षात्कार मं उरण होना 
आवर्यकं नहो है । यदि वे अत्याशो लिखिव परीका भे सयूततम्‌ उततर्णांक राप कर तेते ह प्र 
आयोग उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध मे सुञ्ञाव दे देता है । साशात्कार मंडल में गजस्थाने लोक 
सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य तथा दो विशेष हेते है जो या त्तो शैक्षणिक जगन 
कै होति है या सेवारत या सेवानिनृत्त वरिष्ठ अशासनिक अभिकाति हेति है । 


स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस जंच तथा चलि प्रमाण्‌-पतर वि 
प्रत्याशियों कौ परोक्षा के विभिन च से गुजरते हए इस अंतिम अवस्या तरक पहुंचना पडती 
है। जो भत्याशषो आयोग द्वार सफल घोषितं किये जते है उनका एक मंडल द्वार स्वास्थ्य 
परीक्षण कस्वाया जाता टै यानी नियुक्ति के पूर्व अत्यशी को स्वास्थय अमाण पतर ५ 
आवश्यक ६1 तत्सश्चात्‌ सरकार प्रत्याशी के सम्बन्ध मे पुलिस जांव के अदेश देती है! 
पुलिस प्रत्याशी के चरित्र तथा व्यविततत्व सम्बन्धौ सामन्य जानकारी मर्तु करती दै स्वस्थ्य , 
तथा चस प्रमाण पर प्राप करने के पश्चाद ही भत्याशी को नियुक्त के सम्बन्य मे अदिश 
व अनुमति पराप्त देती है र 
सजस्यान राज्य एवं अधोनस्य सेवाओं कै लिए संयुक्त प्रतियोगी व 
, + वर्यं दै एक यार आयोनित को जाती है! कभी-कभी न्यायालय मे चयन सम्बन्ी 
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मामलों के निपरे मेँ लगते वाते समय के कारण इस अक्रिया में व्यवधान भी उपस्थित हो 
जाता है सैसा कि 1906 में हओ 1 आवश्यकता पडने प्र राजस्थान अशासनिक सेवा मे आपात 
भती भी भूतकाल मेँ कौ गई है । इसके लिए विशिष्ट नियमों कौ व्यवस्था कौ गई है जिनके 
आधार प्र मपा भर्ती की जाती दै । सरकारी व भैर सरकारी १ व्यक्तियों की सेवा व 
अनुभव का लाभ प्राप करने के उदेश्य से यह व्यवस्या की गई हे। 


पदोनति दरा भती या अग्रतश्च भरतीं 
सरकारी सेवा मे लम्बे समय से कार्यरत कर्मचारर्यो को उच्च प्रशासनिक पर्दो पर काम कणे 
का अवसर देने के उद्धेश्य से पदोनति द्वारा भती की अक्रिया अपनायी गई है] समस्त रिक्त 
पदों का एक निरिचत अतिशत इसी व्यवस्था द्राण भरती के लिए निर्धारित किया जाता है । 

राजस्थान राज्य सेवाओं मेँ पदोनति के लिए दो सिद्धान्तो को आधार बनाया जाता 
है-- वरिष्ठा तथा योग्यता । वरिष्ठता का तात्पर्य कर्मचात के लम्बे समय काल से है यानि 
एक निश्चिते अवधि के नाद नियमो के अंतर्गत, वह पदोलति योग्य हो जाती है } योग्यता के 
आधार पर पदोनति मे लम्बे सेवा काल के स्याने पर शैक्षणिक योग्यता तथा सेवामें 
उपलब्धियों पर ध्यान दिया जाता दै । तहसीलदार एवं देवस्थान विभाग के मेड एक निरीक्षे 
की गजस्थान प्रशासनिक सेवा मे भर्ती पदोनति द्वार कौ जाती है । राजस्थान पुलिस सेवारमे 
पुलिस निरीक्षक पदोन्नति द्वार प्रवेश पाति है। 

पदोनति द्वार भती के लिए विभागीय पदोनति समितियां गठित कौ जाती है । 
राजस्थान मे इन समिति कौ सदस्यता इस मकार दै : # 

1. राजस्थाने लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष अर्क 


2. का्िक विभाग कां सचिव सदस्य . 

, 3. सम्बन्धित प्रशासनिक. विभाग का सचिव > 5 सदस्य 

, 4. विभागाष्यक्ष `. । ॥ -सदस्य म्धिवं 
४ जस्यान पुलिस सेवा मे पदोनति के लिए विभागीय समिति का संगठनं इस प्रकार 

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य अध्यक्ष 
2. गृह सिव या सम्बन्थित विशेष अधिका सदस्य 
3. महानिदेशक, पुलिस सदस्य 
4. सचिव, कार्मिक विभाग < सदस्य 
5. अतिरिक्त पुलि महानिदेशक सद्म्य सिव 


„ निपुक्तिकर्ता अधिकारौ दवारा वषं के आरभ मे ठस वपं पदोनति से भरे जाने वाल 
पदो की वास्तविक सख्या सुनिश्चित कौ जाती हे । पिते वर्प के यदि कोई रिक्त स्थान म 
भरेमये ह तो उनकी भो सुचौ तयार कौ जाती है 1 इसके पश्चात्‌ ठन पदों के योग्य व्यक्ति 
जो वरिष्ठतम पौ हो, की सूची तैयार को जातौ दै। यह सूचौ “वरिष्ठता एवं योग्यता तथा 
वषिष्ठता के आधार पर तैयार कौ जाती है । म्रतयाशी को ययन किये जे वातै वर्थ की एक 
अगल को सेवा क पाच वर्थ पूर करने आवश्यक द ! करिपय सेवाओं च पदोनति देतु सतं 
वर्ष भूर करने कौ अमिवार्वता दे । एक मर्या के सेवाफल के पिते साठ वर्पो के वार्षिक 
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निपतति मूल्यांकन के आधार पर हौ योग्यता सूयौ म उसका स्यान निर्धारित होता दै । उच्यत 
सरकारी परो मर वरिष्ठता एवं योग्यता का “कोरा निर्पारित किया जाता है । आवश्यकता हेन 
प्र विभागीय पदोनति समिति दण तैयार सूची कौ शजस्यान लोक मेवा आयोग के पास 
विचार्य भेजा जाता है 1 इम सुची पे प्रत्याशियों कौ व्यवितात फाइल तथा नार्िक गोपनीय 
प्रतिवेदं को धी सम्मिलित किया जाता ै। आयोग विचार करफे ठन नाभौ को नियुक्तिकर्ता 
अधिकारौ के पास वापिस भेज देता है ओर इम सूची मे कोई परिवर्तन आयोग आवश्यक 
समङता है तो एमे पस्ताव से वह नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अवगत का देता रै । अंतिम 
रूप से नियुक्तिकर्ता सूची को अनुमोदित करे व्यवितर्यो को चयनितं करता है तथा सम्बन्धित 
स्कति पदों पर पदोनति के आदेशा निका देता रै 1 

इस पदोन्नति द्वार भर्ती को प्रिया मे अलुसूधित जाति तथा जनजाति के लिष स्थानो 
के आरण कौ व्यवस्था भी दै। 

विभागीय पदोनपि समितियो द्रा जो भर्ती कौ विधि अपनाई गई है दसम कुछ 
व्यवहारिक करिनाइया देखने मे आई ट । कई यार वपो तक एसी समिरियो कौ यैटक नरी 
होती ै। फलतः बरिष्ठ तथा योग्य व्यक्ति पदोनति के लाथ मेँ वयित रह जति र । रेप 
स्थिति मे कम्‌ स्म व्यक्तो को अस्थायो तौर पर्‌ षदो पर लगा दिया जाता दै जिससे 
विभाग कौ कार्यकुशलता तथा धमता पर विपरीत प्रभावे पडता है] कभी-कभी योग्य 
व्यक्तियों को अस्थायी तौर पर ठच्च पर्दो पर पदस्थापित कर दिया जाता है प उनके अस्थायी 
सेवा काल को वरिष्ठा भें जोडा नही जातता। एेसी स्थिति भी योग्य व सक्षम व्यक्ति के अन्दर्‌ 
मानसिक कुण्ठा कौ भावना उत्पन करतौ रै जिसका अन्ततः चुरा प्रभाव विभाग के कार्य 
परिणाम पर पड़ता रै । अतः विभागीय पदोन्नति समिति्यो कौ उचित समय पर बैठक टोनी 
अविश्यक है } 

इस प्रकार सजस्थान उच्च सेवा तथा अधौनस्थ सेवा मे संयुक्त अतियोगी परषार्भो 
तथा पदोनति द्वा भी कौ व्यवस्था कौ गई दै । स्ट दै कि निष्पक्ष भरौ पद्धति को अपनाये 
जामे का प्रयास किया गया दै ताकि सेवाओं मे योग्य, कुशल, सक्षम, युवा सथा अनुभवी 
व्यक्ततो की सेवाओं तथा अनुभव का लाभ ्राप्त किया जा सके । 


मंत्रालयिक सेवाओं मे भर्ती 

मंत्रालथिक सेवाओं मे भी भर्ती कौ दो क्रियां अपनाई जाती है, सौधी या मत्यकष भर्ती तथा 
पदेन्नति दरार भर्ती । दो भकार कौ मेत्रालयिक सेवाओं के लिए यह भरिया अपनायौ जातौ 
है-- राजस्थान सथिवालय मंत्रालयिक सेवाएं तथा राजस्यान अधीनस्थ कार्यालय म॑बालयिक 
सेवा । 

राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रत्येक भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षे आयोजित 
करता ह । ये पधा कनिष्ठ लिपिकः, सटेनोमाफर तथा विधि रनाकार एवं अनुवादक के पदों 
को भले के लिए आयोजित की जात है इन पदीं मे सम्मिलित हने कै लिष प्रत्याशी 
कौ आमु कम से कम्‌ 18 वर्ष तथा अधिकतम 28 वर्षं होनी चाहिए । कनिष्ठ लिपिक के लिए 
सकेण्डी,स्देनोमाफर के लिए हाय सीनियर सेकेष्डी तथा अनुवादक कै लिए कानून मे स्नातक 
स्तर कौ योग्यता होना आवरयक है ) सभी पदो कौ भरतो हेतु हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान 
आवश्यक है । 
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अनुवादक को दो प्ररन-पत्रो क परोक्षा देनी होती है । दोनें भशन पत्र 100-100 अंक 
के होते है परतयेक प्रश्नपत्र मेँ कम से कम्‌ 3ॐ5 अंक अवश्य प्राप्त कटे चाहिए । पर दोन 
भरश्न पत्नौ को मिलाकर 50 प्रतिशत का योग होना चाहिए । हिम्दौ से ॐमरेजी तथा अमेजी से 
टिन्दी दोनो भकार के अनुबाद कौ परीक्ष भी ती जाती है । 

स्टेनोपराफरके लिए ए तथा बी मुपके दो प्रश्नपत्र होते ह जिनमे से एक में उतीर्ण 
होना आवश्यक दै। अगिकी शाररैण्ड तथा अमेजी राइप रइरिंग का एक प्रशन-पतर होता दै, 
हिन्दी शरटहेण्ड तथा-टाइप राइरटिग का दूसरा । 

कंनिष्ठ लिपिक के पद के लिए आयोजित परीक्षाओं मे तीन मरन पतर हेते है 
हिन्दी, अभेजी एवं सामान्य ज्ञान । इनके अतिरिक्त हिन्दी या अंप्रेजी टंकण मेँ से एक रेच्छिक 
विषय की परीक्षा देना आवश्यक है । 

^ राजस्थान सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों के लिए म॑त्रालयिक कर्मचारी सेवा नियमं 

1957 में बनाये गये घे । इनके अंतगंतर भी कनिष्ठ लिपिक तथा स्टेनोपराफर के लिए राजस्थान 
सोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीश्ाओं द्राए भती का प्रावधान है । परीक्षा यौजना तथा 
त्याशी कौ आवश्यक योग्यता उसी प्रकार कौ है जिस प्रकार राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक 
सेवाओं के लिए निर्धारित कौ गई है । 


शरेणी के कर्मचारियों की भर्ती 

राजस्थान चतुरं श्रेणी सेवा भर्ती तथा अन्य सेवा शत॑ नियम 1963 के तहत चतुर्थ प्रणी के 
कर्मचारियों कौ भीं की जाती दै ! इन्‌ नियमों के अनुसार चतुर्थं प्रेणौ के लिए निनलिखित 
भती की क्रियां अपनायो जाती है : 

1. प्रत्यक्ष भर्ती । 

2. समान पद पर एक विभाग से दूसरे विभाग पर कर्मचारी का स्थानानरण। 

3. वर्क-चा्ड कर्मचारियों मे से चयन । † 

4. अंश-कालिक (पा्ट-टाडम) कर्मचापिर्यो मे से चयन ! 

5. पदोनति द्रा। ध 

चराम, साइकिल सवार, अर्दलो, चोकीदार, एर्तश, आदि के लिए म्रत्यध भर्ती कौ 
व्यवस्था दै। मत्यक्च भरती के तिए स्थानीय जगार कार्यालय से भत्याशियों की सूची 
नियुक्तिकर्ता द्वा मेगवाई जाती हे । यदि रोजगार कार्यालय मेँ पर्याप्त परत्यारिर्यो की मूषी 
उपलम्प नहीं हो तो प्रधान कार्यालय द्वा उपयुक्तं समलो जनने वासौ विधिसेभी नियुक्ति 
का अधिकार नियोक्ता को है । भक्ष भती के लिए प्रत्याशी को कम से कम पांचवौ कथा तक 
कौ शिश्वा प्राप्त कटा आवश्यक है तथा उसे देवनागते लिपि मे लिखी हुई हिन्दी का 
व्यावहारिकं शान होना चाहिए । भत्याशौ की आयु कम से कम 18 वर्प तथा अधिकतम 31 
वर्प होनी चाहिये । अनुसूचित जाति दथा जयाति तथा महिला प्रत्याशिर्यो के लष उच्चतम 


आभु सौमा भें पौच वपं कौ छूट का भावधान हे 1 भूतपर्व सैनिको के सिए अधिकतम 
50 वर्ष रखी गई है। भूतप लिए अधिकतम आयु 


198 भारत मे राज्य प्रशासन 


निष्कर्षं 
गजस्थान उच्च लोकं सेवा तथा अधीनस्य सेवा के भरत के लिए अपनाई गई परीशवा 
भरणाती मे समय-समव पर परिवर्तने तथा संशोधन हेते रटे हँ \ इन पस्वेन के उदेश्य ई 
सेवाओं मे समाज के विभिन वर्गो को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान कना। इस दृष्टि से 
राजस्थान सरकार कौ राज्य एवं अधीनस्थ सेवार्ओु को समुचित रूप से अरहिनिष्यातमक का 
जा सकता है । शजस्यान लोकः सेवा आयोग इस सम्बन्ध ये प्रशंसा का प्र है कि उसने चयन 
प्रक्रिया मे आरक्षितं पदो पर नियुक्तियो देतु निस्तर अनुशंषा नियमातुसार की रै 1 
राज्य सरकार को सेवाओं मे महिलाओं कौ नियुक्त पूर्वं कौ अक्षा तो अधिक रै, 
विन्त वह सततोपजनक नदी दै । इसी कारण संपूरणं राज्य सेवाओं मे एक बड़ा कोया महिलाओं 
कैः लिए आष किये जनि के सप्वन्ध पे ज्यान विधान सभाम माम उठी रै) मध्फदिर 
सप्कारमे तो इस मार मं पहले ही निर्णय ते लिया दै । वैसे इस महत्वपूर्णं मसले पर रष्टय 
मीति की घोपणा कौ प्रतीक्षारै। - 
जैसा कि शात टै किं राजस्थान सरकार कौ भत्रालयिक सेवाओं के पहतौ चरण में 
अर्थात कनिष्ठ लिपिदो के स्तर पर्‌ तो भ्त्यक्ष भती की व्यवस्या रै, किन्तु इसके ऊपर के सभी 
स्तर पर वरिष्ठ सिपिक, वरिष्ठ सहायर्क एव कार्यालय अधीक्षक के स्तर पर 100 प्रतिशत 
पदोन्नति से भरती होती है । रज्य सचिवालय के कई उप सचिव पद पर कार्यते अधिकारौ तो 
कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रत्यक्ष भीं से आकर पदोन्नति के माध्यम मे दही निरन्तर ऊचे षद्‌ 
भाप्ते कर सके} बिना विशेष चुमौतौ के निरन्तर पदोन्नति कुशलता कौ अभिवृद्धि के लिए 
सहायक नदौ होती । 
पदोन्नति कौ आघा वाधिकं निष्पत्ति भूल्याकन ई ) गोपनीय परमिविदने; का स्थाने 
सेने वाली इस व्यवस्था मे यथपि वस्तुनिष्ठत्ा पदते से अधिक दै, किन्तु ेसा देखा गया है 
कि इनके भले मे अधिकार यथोचित ध्यान नहीं देते । सार भक्रिया एकं ओपचारिकता मात्र 
यनकेर रह जाती है । वैसे भो अधिकारी इन मूल्यांकन को सितेम्बर-अक्टूवर तक भरते ह । 
तव मक एक कर्मचारी की भरगतति केः बर ये स्मृति एवं मूयना पुनी पड़ चुफौ छती रै, अत. 
जिस ईमानदापौ से यह मूल्यांकन प्या जाना चाहिए बह हे नदी पादा । शेखा भौ देखा गया 
रै कि कई बार वापि निष्पति मूल्यांकन दो-दो, तीन-तीन माल बाद भे जति ई । इस विलम्ब 
से मूल्यांकन का साग प्रयोजन री समाप्त हो जाता ६ै। 
आसक्षित पदो पर नियुक्त अनुसूचित जाततियो एवं जनजातियो के अधिकारी सेवा मे 
भवेरा परे के पश्चात्‌ मीधो धरत वाले सामान्य प्रणी के अधिकारियों कौ तुलना मे कई मार 
अपने आपको कम शवमतावान पाते ई । उमकेः लिए विशेष भरिधण की व्यवस्था कौ मांग कई 
कषेमे की जाती री दै) इस अकार की व्यवस्था करना रज्य सेवाओं की दक्षता के हितम 
वांछनीय होगा 1 
सज्य स्वाओं के सम्यन्प मे एक महत्वपूर्ण आवश्यकना 'काडऽनियत्रण" की दै । 
विभिन सेवाओं फे लिए कितने अधिकारी किस-किम प्रकार के पर्दो के लिए चाष, इप् 
भ त्रियोजन की प्रे आवश्यकता रै ! कई सेवाओं क "काडर" कात स्वुलकाय 
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अथवा भावी भरकम हो गये है, बाकी कुछ मे अधिक विस्तार की संभावनां है । इस कतर्म 
अधिक विस्दृन नियोजन लाभप्रद रहेगा । 

अपनी कत्तिपय सीमाओं के बावजूद राजस्थान लोक सेवा आयोग ने तियुक्तियो के 
सम्बन्ध मे अुशंसाे करे तथा अन्य उत्तरदायित्वो के वहन मे सामान्यतया कुशापता दिखाई 
है। प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली एवं पाव्यक्र्मो मे संशोधन देतु भी उसने कई पहर्ते की 
है तथा सुधारो का माग मस्त किया है । फिर भी एक बात जो सभी राज्य स्तरीय लोक सेवा 
आयोगो के बर मे व्यक्त कौ जाती है वह यह है कि दक्षता एवं नैतिकता के उच्चतम मानदर्डो 
का पालन इन आयोर्मो मे कई वार नही हो पाता । इस मामले में सधीय लोक सेवा आयेर्गो 
की तुलना में यह आमोग काफौ पौषे है । अतः संवैधानिक दर्जा आप्त इन सेम्थांओं को अपना 
उत्तरदायित्व अधिकं अच्छी प्रकार समञ्चना चाहिए । लोक सेवा आयोग हमारे जनतत्े की 
कुशलता एवं मर्यादा को पर्याप्त रूप से प्रभावित करते दै । आवश्यकता है कि राज्य सरकार 
इन संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति मेँ अधिकतम सावधानी ब्त तथा यै 
संस्थां भौ अपने उच्चतर उदयो की भकृति के अनुरूप अपना भाचरण दले ! 


अध्याय 
प्रशिक्षण संस्थान : संगठन तथा कार्यं 








लोक प्रशासक का दायित्व बहुभयाभौ ३, विशेषकर विकासो्ुखी देश मे कं गष्टीय 
पुनरर्माण, सामाजिक विकाप्न तया आर्थिक सात्मनिरभता के महत्वपूरण दरो फो पपाथ रूप 
मे परिणित कएना है! इन लयो कौ पूर्गि मे स्तन, लोक सेवको कौ भूमिका का बहु-आयभी 
छना स्वापाविक दै ¦ लोक सेवक अपम उपरोक्त दायित्व को क्षमता तणा संमेदनशीलता मे 
पूरा कर सके, इसके सिए आवश्यक टै कि उन समय-समय पर प्रशासमिके प्रशिक्षण प्रदान 
करके ममे अन्दृ्टि एवं क्षमता विकसित फी जाय | न केवल सेवा मे प्रवेश के अवम्रर पर, 
सेवाकाल के दौरन भी प्रशिक्षण वांखनीय रै ! पर्यावरणिक परिवर्तन की गति इदनी 
२ किः दृष्टिकोण, धमताओं, रान ठथा कुशलता मेँ निल्तए उल्ववर सुघार अवश्यक है, 
अन्यथा विकास कौ चुनौति्यो का सामना करना असम्भव नही तो कठिन अव्य हे जयेपा। 
रज्य स्तए का प्रशासक जन-सापान्य से सीधा जुड़ा हुआ रोता है । उपे निम्नतम स्वर 
पर कार्यक्रमो तथा योजनाओं को क्रियान्वित्र करना होता ई । एजस्यान, जो कि राजार्ओं, 
सामन्ते दथा चिकनेदासं का प्रदेश रहा रै,जर शासक तथा ससितो के वीव्‌ स्यष्ट विभाजक 
रेखा र द,यलं प्रशासक वथा जनता के बीच सेम्बन्य स्वामी तया सेवक मे र तै, बहा लोक 
भशासरको को जनतान्िक भूमिका मेँ प्रशिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है! इस स्वस्य १ 
दृष्टिकोथ फौ सहापता से हौ बह जगता का सहधागी कथा सहयामौ ह कर लोक कल्याणकापि 
गरञ्य की परिकस्पना को साकार कले मे सफल येणा, जनता के यच अपनी विश्वसनीयता 
यनये रने में सशवम दया, परिवर्तन के अनुकूल स्वयं मेँ आवश्यक यदलाव तनि मे सफ़ल 
होमा वथा अपने व्यवहार व मानवोयता को सहदय तथा उदार बनाये रख सकेगा 1 


विकाक्ष 

स्वतन्वा भप्त के प्रवात राजस्याने जव एक राज्य कौ इकारं के सूप म अस्तत मे माय, 
वो यह भी मशासको के शिक्षण के तिए्‌ संस्यार्मो कौ स्थापना की अवश्यका 

अनुभव पिया गया! 1953 भ सजस्याम प्रशासनिक सेदा अस्व मे आ चुकी धीष 
प्रशास्त के मरिश्चण के सिर रज्य मे अपनौ कोई व्यवस्य नही घौ । एञस्यान परशानिकं 
सेवा के प्रथम वदा दिकीय मैव के भ्रसासकों को मरशिकषण के तिर इलाहागाद भवा णया 1 
पर दतस्येशं भौ पिकापोनुखी-सज्य पा वधा आत्मतिर्भता के सिर प्रयाम कषम वा, 
वहं भौ नयतिमुर अयाय फो संख्या मृ तिस्वर वृद हो रहौ धी 1 अवः रुजस्यल 
अ्रशापनिर सेवा के दुनीय येद के प्रशासक के अरिय पे करर प्रदेशा मे स्यं यो असमर्प 
पादा ओर पेमौ शादो प्रपर वौ) 1957 मे अपव किया गया फि ज्य का अपना एक 
अरित संस्थाय देना कटिए1 इ उररप से 14 नदम्बर, 957 को गोपुर मे अधिधा 
अरिशय सेष्याय को स्यापना कौ गई, विसस्य भुय ददेय रास्वान अरासतिक सेवा रप 
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मवनियुक्त लकं भ्रशामकौ को प्रशिधित कटना था । दो वर्षं पश्चात भारतीय मासनिक सेवा 
कर राजस्थान संवर्गं (काडर) के परिवीक्ाधिर्यो को भी इस संस्थान में प्रशिक्षण प्रदानं करना 
शरारम्भ केर दिया गया। 

1963 मे इस प्रशिक्षण संस्थान को जोधपुर से जयपुर स्थनान्तरित कर दिया गया ¦ 

प्रारम्भ मै इस संस्थान मे एक किराये के भवन मेँ अपना काम शुर किया ! 1966 मे जवाहर 
लाल नेहरू मार्गं पर 70 एकड़ कौ जमीन प॒र एक नये भवन को निर्माण किया गया, जिसँ 
अधिकारी पररिक्षण संस्थान को स्थायी रूप से स्थानान्तरित किया गया । इस संस्थान के साथ 
वाणिज्य कर संस्थान को भी जोड़ दिया गया । 1969 में इस संस्थान का पुनः नामकरण किया 
गया तथा इसे हरिश्चन्र माधुर राज्य लोक शासन संस्थान के नाम से जाना जे लगा । श्री 
हरिश्वन्र मार राजस्थान के सम्मानीय प्रशासक तथा सांसद रहे है तथा उन्होने देश के 
प्रशासनिक विकास मेँ अपना महत्वपूर्णं योगदान दिया दै ! उनकी स्मृति तथा सम्मान मेँ 
अधिकारी अरशिक्षण संस्थान को उनके नाम के साथ जोड़ दिया गया। 1983 मेँ फिर इस 
सस्थान के नाम मे थोड़ा सा परिवर्दन किया गया । अब इसे हरिश्वनर मु राजस्थान राज्य 
लोक ्रशासन संस्थान या संशषप मे रीपा (1२1२५) के नाम से जाना जाता है । 

1969 मे ही इस संस्थान के विकास हेतु अमरीकी फोड फाउन्देशन द्वारा 95.400 
डलर का अनुदान प्रप्त हुभा । बाद मे इस अनुदान राशि को बढ़ा कर 1,11.000 लर कर 
दिया गया! इस रारि के द्वार मबन्थ संकाय को आधुनिक भरिक्षण प्राप्त कले के लिए विदेश 
भेजने, फैलोशिप भदान कसे, शोध तथा सामपर विकसित करने, पुस्तकालय का विस्तार कले, 
आधुनिक प्रशिक्षण सामपी जुरते का कार्यं किया गया ! 

रीपाने 17 परतिपागिर्यो के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम से एक छोटी शुरुआत 1957 
म की थो । भाए्भिक कठिनाइ्यो कौ केटीलौ, पथरीली, टेद़ी-मेद़ी पगडंडि्यो पर चलते घले 
अब यह बड़ी संख्या के भतिभागिर्यो के लिए विभिन कार्थक्रमो के राजमार्ग पर आ पहुंचा 
है । 1976 में केद्धीय सरकार के कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार पिभाग तेथा अन्य मनलं 
की वित्तीय सहायता से रपां ने अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया । 1979 मे 
अधीनस्य लेखा मरिक्षण स्कूल को भी रीपा के साथ सम्मिलिवे कर दिया गया । 

रीपा ने उच्च तथा अधीनस्थ सेवाओं के उच्च तथा मध्य संवर्ग के अधिकारर्यो के 
लिए सेवा मे वेश के समय आधारभूत पाद्यक्रम तथा सेवाकाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का 
लक्षय सामने रखा है । इसका उदेश्य राजस्थान मे विकास के बदलते परिर्य ठथा 
आवश्यकताओं के अनुरूप अशासत मे लगातार सुधार कते जाना है, ताकि जनतान्निक 
सिर्न के अनुकूल जन अपेश्राओं कौ कसरी पर लोक भ्र्ासनं खर उतर सके । इन सभी 
लक्ष्यो को मदे नजर रखते हुए रौपा के प्रशिक्षण कर््रमो के निम्नलिखित मुख्य उदेश्य दँ : 
0) संगठन तथा भश्ासर्को कौ आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम 

तैयार कला ओर उनका संयालन्‌ कसा ! 

८) विभिन विभागों की संगठनातसक तथा अन्य समस्याओं का समाधान खोजन मे 
उनकी मदद कएना। 
09 सप्कति अभिकरणो से सम्बन्यित विकास समस्याओं से सम्बन्थित शोध कायं 

करवाना, ाप्ठ परिणामो के सम्बन्य मेँ लोगो कौ जानकारी देना दधा सामाजिक व 
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आधिक वदलाव के मये मानतो कौ जमकारी प्राप्त करते रहना, तदनुरूप स्लौक 
सेवको के प्रशिक्षण कार्यक्रम भे एिवर्तन काना। ~ 

6५ रीपाएकरेतसे मेचकेरूपमें भौ कर्थं कता दै जरा लोक प्राप्न के विद्रा, 
अनुस्धानकर्तओं तथा प्रशासर्को के अनुभव, छान्‌ तथा विरो का आदान प्रदान 
सम्भव हे सके। 

(श संमोष्ठियो तधा कार्वेशाता्ओं के माध्यम से बदलते पर्मिश्य के नरै मे यह संस्थानं 
मजग पहने को प्रयाम कती है! 

1981 में सेपा को प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पडा 1 अविश्वसमीय याद्‌ फ 
वजह से रोपा की दो-विहाई इमारत ठह गई । फिर शुर हुआ पु्र्मि्मण का कार्य } 1982 यामि 
अपते रेजत जयन्ती वर्प मेँ रपा की एक नई इमारत अधिक भव्यता तेथा मुलन्दिर्ो के साथ 
सामे आई पुराने भवन को पटेल भवन तथा नये को नेहरू भवन का नाम दिया गवा! 

1982-83 मे भारत सत्कार के परामीण पुरर्वर्माण तथा विकास मालय की पिगरीय 
सहायका से यतत प्रामीण विकास कद स्थापित्त किया गया । इका उदेश्य प्रामोण विकास से 
सम्बन्धित प्रशिधण तथा शोध कार्यक्रम का संचातम कना था! 12 नवम्यर, 1982 को 
संस्थान के अन्तर्गति प्रबन्ध अध्ययने का स्वायत्त केद्ध स्थापिते किया गया । इसका मुख्यं 
उदेश्य सार्वजनिक कषत्र के अशासरको, अधिकारियों को भयन्प व्यवस्था से सम्यन्ित प्रशिक्षण 
म बेहतरी लनि के लिए एोध कएना था। रपां संकाय तथा प्रमन्ध केन्र के संकाय रिक्षण, 
शोध तथा सलाह के मामले पँ एक दूसरे की मदद ले सकते दै । दिम्वर, 1982 मे रीपाकी 
विकास यत्रा मे एक चरण ओर जुडा। उदयपुर के रज्य सामुदायिक विकास तथा पंचायती 
रज प्रशिक्षण संस्थान को रीपा के साय भिता दिया गया 1 198 मे तौपा के चारषतरीय के 
मे उदयपुर, जोधपुर, कोटा तथा बीकानेर मे कायं कना परम्प करदिया} इन केर का उदेश्य 

कनिष्ठ सेखाकारयौ को पररिक्षण परदानं कना रै । आज रीपा देश के उन महत्वपूर्णं सिविल 
सेवा प्रशिक्षण मेस्थानो मे से है जिनके पास विस्तृत व्यापकं प्रशिक्षण तथा विशत 
संगठनात्मक एवम्‌ संस्यनात्मक व्यवस्था दै ! 
संस्थान को समम निर्देशन भदान कसे हेतु एक रज्य प्रशिक्षण परमर्शदात्री समिरि 
का मनं किया गया है जिसके अध्यक्ष रज्य सकार के मुख्य सविव दै ¦ इस समिति 
कतिपय उच्च सरकारी अधिकारी एवं लोकं प्रासन के वियय-विरोपङ है । रीपा के गिदेशक 
ड मिति के पदस्य स्थिव ई1 यह समिति रोप के मरगिदण वारयत्र्मो, जनुसंथनें वथा 
अन्य भ्रशासनिक एवं अकादमिके मतिभिर का लेखा-जोखा कले के साथ-साथ भविष्य 
मियोजन के सप्न्ध भे अपनी सय देत दै । 1996 से पूरव कई वपो तक इस समिति कौ बै 
मदी द रही थी । 1996 मे द इस समिति को पुनः सक्रिय किया गया है । 
संगठन 
हरिश्वद् माथुर राजस्थान त्रो मशासन रसम्यान्‌ उच्चर प्रशास्को तथा शिधाविदो का मिला 
सुला सकाय दै! संस्थान का निदेशक भारतोय प्रशासनिक सेदा का सुपरटाड्म स्केल 
अधिकारी दै गीपा का निदेशक ही प्रबन्धं अध्ययन संस्थान तथा जन्य सभी सम्बन्धित 
संस्थो का पदेन विदेयक देना है ! विदेशक एज्य सय्कारे प्रशिक्षण का प्रमुख सविव भी 
~ होता, साथ ह रज्य के प्रशिक्षण निदेशक तथा विधाणोय परीक्षाओं भ रद्र के सूप मे 
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कार्यं करता दै निदेशक, संस्थान क विधिन कार्यक्रमो जैसे प्रशिक्षण, अनुसन्धाम, संगोष्टिर्यो, 
कर्यशालाओं, अकाशो आदि का मुख्य समन्वयक भी होता है} 
रीपा को निदेशक राजस्थान राज्य के अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी उचरदायी 
है । इसलिए राज्य के सभी विभागीय अरशिक्षण संस्थानों के विकास के सिए वह समन्वयकर्ता 
का कार्य, विभागो के परशिक्षण समन्वयो के माध्यम से कएता है । वह राज्य के सभी प्रशिक्षण 
कार्यक्रमो के मुखो के एक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करता है ताकि सभौ अधिकारी 
अपने विचा तथा अनुभवे का आदान-मदान कर से! मिदेशक से यह भौ अपेक्षा की जाती 
दै कि वह समय समय परं प्रशिक्षण संस्थाओं मे जाये, प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्याओं को सुने 
मञ्चे तथा उनका विश्लेषण करे तथा यदि सम्भव लो तो ततकालिक समाधान भ सुञ्चपे । 
निदेशक के अधीन कार्यत संकाय में दो धारा है-- अकादमिक एवं प्रशासनिक । 
अकादमिकं धाया मे मुख्य पद इस प्रकार ईै-- 
आध्यापक, शीय नियोजन 
रध्यापक, प्रबन्ध 
प्राध्यापक, व्यावहारिक विञ्ञन 
भाष्यापक, लोक प्रशासन 
प्राध्यापक, अर्धशासल 
प्राध्यापक, मार्तिक आपदा भ्रबन्धन 
माध्यापक, नगरीय विकास 
प्राध्यापक, मरामीण साव 
सद प्राध्यापक, कम्यूटर 
सह प्राध्यापक, समाजशासर 
पुस्तकालयाध्यक्ष 
अनुसेधान अधिकारी 
अनुसंधान सहायक 
प्रशासनिक धार मेँ मुख्य पदं इस प्रकार रै-- 
अतितक्त पिदेशक, अशासं 
अतिरिक्त निदेशक, लेखा 
प्रभायै अधिकारी, योजना 
संयुक्तं निदेशक, 
संयुक्त निदेशक, विधि 
उपनिदेशक, लेखा (2) 
४ उपनिदेशक, संस्थापन 
सहायक निदेशक (शासन) 








प्रशिक्षण संस्थान : संगठन तथा कार्य 205 


सैपा के उदयपुर परिसर, ज रीपा निदेशक के अधीन ही कायं कता है, मे एक 
अतिरिक्त निदैशक, एकं उपनिदेशक भशासन), एक सटह-माध्यापक (समाजशास्ष), एक 
सत्यक प्राध्यापक (लोक प्रएसन), एक सहायक भाध्यापक (अर्थशास), एक सहायक निदेशक, 
(लेखा) एवं एक सहायक निदेशक (रासन) कार्यरत हे ! रपा के अन्य तीन क्षे्रीकेद्ध जो 
लेखा-पशिक्चण के सिए स्थापित दै, एक-एक उपनिदेशक (लेखा) के अधीन कार्य कसते है । 

प्रशासनिक पदों पर कार्यरत अधिकारी अधिकांशतः राजस्थान भरशासनिक सेवा एवं 
राजस्थान तेखा सेवा के सदस्य होते है, ज स्थानान्तरण पर रीपा भं सामान्यतया दो से चार 
वर्पो तक कार्य करते ह । अतः निल्तरता तो अकादमिक संकाय की ही रहती है । 

उपर्युक्त स्थायी संकाय के अतिरिर्त विद्वान अतिथियों को समय-समय पर भाषण 
के लिए आमन्नित किया जाता है । रेसे व्यक्ति जिन्हनि किसी विशेष क्षेत्र मेँ विशिष्टता प्राप्त 
को रै उनके शान तथा अनुभव का लाभ उने के लिए यह व्यवस्था की गई है । अतः 
समय-समम पर भारत सरकार, लात बहादुर शाखी रष्टीय प्रशासन अकादमी, मसूरी; भारतीय 
लोकं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली; भाप्तीय अनन्य संस्थान, रष्टीय श्रम संस्यान, राष्ीय 
उत्यादकता प्रिद, विभिन विश्वविद्यालयों से तथा विदेशो से विदानो, सताहकाे को अतिथि 
अवक्ता- अ्रशिक्षणकर्ता के रूप मे आमंत्रित किया जाता है । 


संस्थान के प्रशिक्षण तथा अन्य कार्यक्रम 

संस्थान का आरम्भ भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग के अधिकारियों तथा 
राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियो को आधारभूत तथा संस्थागत भरशिक्षण देने के लिए 
किया गया था। पर जैसा कि पिते पृष्ठं से स्प है कि समय के साय संस्थान के दायित्व 
मे विस्तार तथा गहनतः भी आती गई । वर्तमान मै यहं प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के 
प्रशिक्षण के साथ-साथ अनुसंधान तथा प्रशासनिक सुधार की ओर भी ध्यान दिया जा रदा है \ 
संस्थान के उत्तरदायित्वो का परिचय इस भकार है-- 
प्रशिक्षण कार्यक्रम 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्गं के अधिकारी लाल बहादुर शास्ती रा्टीय 
प्रशासनिक भकादमी, मसूरी से प्रशिक्षण प्राप्त कले के साथ-साथ रीपा मे भी प्रशिक्षण प्राप्त 
करते है । 1995 से 1997 तके केन्रीय सेवाओं के भ्य भर्ती हुए परिवीकषार्धियों के 
आधारपूत पादुयक्रम भी रीपा म आयोजित हुए है । अखिल भागतीय सेवाओं वथा केन्रीय 
सेवाओं के अधिकारियों देतु कई प्रशिषण कार्यक्रम भारत सरकार से सहयोग दरार आयोजित 
कयि जतिहै। 

राजस्थान के सामान्यङ्ग सेवाओं, तकनीकी सेवाओं तथा न्यायिक सेवाओं के 
अधिकारियों को आारभूत प्रशिक्षण देने का दायित्व रीपाका ही है । 


इसके अतिरि, यहां रजस्थान प्रशासनिक, लेखा एवं वाणिज्य.कर सेवाओं के लिए 
व्यदसायिके प्रशिक्षण की भो व्यवस्था है । 


गजस्थान वहसौतदार, लेखा कर्गवारौ, वाधिज्य-कर आदि के लिए भौ प्रशिक्षण 
कार्थक्रम भौ रपा द्वार संचालित किये जति है। 

भरधासनिक सेवाओं मृ लम्ये समय से कार्यरत अधिकारियों के लिए सेवाकालीन या 
नवीनीकरण भरशि्षण इसीलिए रीपा द्वारा संचालिव किये जति है, ताकि उनको कषमठाओं मेँ 
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वृद्धि कौ जा सरैः तथा बदलते पसि मे उन्दः दृष्टिकोण मूँ भवश्यक. सकायतमक पवर्त 
को दशादौ जास्कै। इष कड़ी मे भारत सरकार के विभिन मंत्रालयों एवं विभागो रय 
वर्तित भी कई कार्यक्रम शामिल ई 1 1995-96 से विकेद्धित नियोजने पर वहुत बड़ी मत्रा 
मै कार्यक्रमो कय आयोजन इम कत्र मे किया जा रह रै ! एक अन्य कार्यक्रम जिसमे पाप 
सरकार तथा अन्य शज्य सरकाये के कई अधिक्टस भाग तेते ई, वह “स्कार मे प्रबन्धन” है । 
जनसेवक तथा विधायको, मुख तथा प्रधाने के तिए भी प्रशिक्षण कौ व्यवस्या कौ गई है । 

विकास रासन कर अधिकारियों के प्ररिक्षण की विशेष अविश्यकता है । अतः 
्षेभ्ीय विकास, धार विकास, सूखा सम्भावित कषतर विकास, जनजाति कत्र षिकास, सहकारिता, 
शिक्ष, स्वास्थ्य, शह नथा ग्रामीण विकास कत्र मेँ कार्य कर रहे अधिकारियों के लिए भी रौपा 
प्रशिक्षण कार्यन्रमो का भयोजन्‌ क ई ! 1996-97 मेँ तेपा देः उदयपुर प्रिपर में पचायत 
समिति कैः नव-मिर्वाचिते मदम्यों के लिए 60 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कयि जाते का 
मस्ताव था। जिला स्तरीय कार्मिक वर्ग के लिए सिला शिक्षण कार्यक्रम आयोजिते किये जति 
है। ये कार्यक्रम संगठनात्मक व्यवद्मर, वित्तीय प्रबन्ध, न्यायालय प्रक्रिया, निर्णय तेखन्‌ तथा 
जन सहभागिता मे सम्बन्धित होते र । 

सौपा द्राण आयोजित दिये जे बते अरसिक्षण कार्यक्रम कौ संख्या हात ल के वर्पो 
म्स प्रकाररटीदै. 


सोपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम 





1989.90 
1990-9 
1091-92 
1992-93 
1993-94 
199.4-95 
1995-96 
1996-97 
1997-9 
1998-99 


1999-2000 मे लगभग 300 कार्यक्रमों 


प्रशिक्षण विधियो प्रणा के अतिरिवित 
रेषा मे आयोसित कयं जनि वाले पादुयकमो मे पाए्परिकः व्याख्यान णातत के अतिरिक्त 


जिन मरिक्षण विभि का प्रयीग विया जाता है,वे इस प्रकार र्दः 
° सामूहिक विमर्शं 
* सिडिकेट भणालौ एवं अतिवेदन भरसतुतीकरण 
° सम्मेलन एवं संगोष्ठियो 















मी कै आयोजित चने कौ सम्भावना हे । 
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° क्षेत्रीय अध्ययन (फीत्ड रट्डी) 

* प्रवन्धकीय क्रीडारं 

= मनोवैस्ानिक परीक्षण-प्रशनावलिरयो 

* केस स्टडीज 

° पुस्क समीक्षा 

° दुर्य-श्रव्य तकनीके 

उपरोक्त तथा अन्य प्रशिक्षण पद्धतियो के उपयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम में 
सहभागिता एवं सृजनातकता मुर मनि यँ वढ़ जाती है 1 इन पद्धतियों के विस्तृत उपयोग 
कै फलस्वरूप रपा की अशिक्षण सस्थां के रूप में मतिष्ा उच्चतर स्तर की रही है । 


प्रशिक्षण का एकीकृत रूपे ति 
एक एकीकृत प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रमो के आयोजित किये जाने के अतिरिक्त 
अन्य कईं सम्बद्ध अकादमिक मरक्रियारं भौ सम्पन की जाती हं जो अपने आप मे महतवपरण 
दने के अतिरिक्त प्रथिक्षण कार्यक्रमों को सम्बल एवं समर्थन प्रदान करती ह । समस्ते भा 
की राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्थाओं में रीपा का अग्रणी स्थान इस कारण भी है कि इसने 
विभिन अकाटमिक कषतर मे उल्तेखनीय अगति की है 1 ॥ 
अनुसंधान के कषर ये रीपा का योगदान प्रशसनीय रषा ट! ग्रामीण परिवर्तन, नगरीय 
विकास, पर्यावरण, सिंचाई, विप्ति-भवन्थन, कम्प्यूटरीकरण आदि षत मे संस्थान के संकाय ने 
उपयोगी अनुसंधान तथा अध्ययने किथे ई } इस अकार से कई उपयोगी केस स्टडीज भी 
भकाशित की गई है जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये लाभदायक साममौ है । राज्य सेवा एवं 
वित्तीय मवन्धन के नियमो कै सम्बन्थ मेँ कई पुस्िकाओं के साथ साथ सस्थान मे प्रशिक्षण 
एवं विकोस के केत मे कई प्रकाशन भी निकाले है । दाल ही में कम्प्यूटरके क्षेव्र मेँ आशातौत 
विकास हुआ दै। 
संस्थान से जडा प्रबन्ध अध्ययने संस्थान विभिन राज्य तोक उपक्रमो के 
अधिकारियो के लाभार्थं निरन्तर अशिक्षण कार्यक्रम आयोजिते करता रहता ई ! 1५96-9 मे 
शसने श वर्पीय व्यावसायिक प्रवन्धन पर एक अशकालिकं स्नातकोत्तर डिप्लोमा भौ आरम्भ 
क्ियिदे। ॥ 
शनै-श्तरैः रीपा मगति के पथ पर नवीन आयाम स्यापित्‌ करती जा रही ३ \ 


एलिस सेवा प्रशिक्षण : संगठतरिक पहलू ॥ 

राजस्थान के रेतिहासिक पररक्ष्च मे स्वतन्त्र जनवान्विक समाज मे पुलिस कौ भूमिका मे 
परिवर्तन आवश्यक धा । इसौ आवश्यकता को दृष्टिमत रखते हुए पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की 
स्थापना कौ गई, तारिः पुलिस सेवा के अधिकार तथा कर्मचायो दण्डकः तथा अनुशासनात्मक 
भूमिका के स्थान पर नागरिको के जीवन तथा सम्पत्ति के संर्षक की भूमिका निभा सकने में 
सश्च से रक्षण मे भावी दायित्व को कुशलता से अंजाम देने के सिर दृष्टिकोण में 
सकारात्मक तथा रचनात्मक परिवर्तन आवश्यक था । क 

राजस्थान के एकीकरण के पूवं एलिस सेवा ये भर्ती वंशानुगत आघार पर की जतौ 
थी तथा उनके प्रशिक्षण कौ कोई व्यवस्थित संस्यात्पक अवधारणा का अस्तित्व नरी था। 
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सर्वमथम जयपुर. जोधपुर. उदयपुर तथा बोकर मे कुर पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रार्थ कयि 
गये 1 1929 म जयपुर म एक गरै-मासिक पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रार्म्‌ किया मया घा। 
यह प्रथिक्षण कार्यक्रम आधारभूत आवश्यकताओं ठक सीमित था, चैष, व्यायाम, पड, 
हथियासँ का प्रयोग आदि! किसी प्रकार ऊ सकायलक दृष्टिकोण परिवर्वन या दृटिन्तेण 
निर्माण के लिए कार्यक्रम में कोई स्यान नदीं था। 
स्ववरलता तथा राजस्थान के एकीकरण के पश्चात सर्वप्रथम वितौड्गदढ़ म 1949 में 

पलिस प्रशिक्चण संस्थान की स्थापना की गई । पर विततौडमद्‌ कौ भौगोलिक स्थिति केतरीय 
न्‌ दोनेके कारण इस संस्यान को 31 मार्च, 1950 को किशनगढ़ स्थानान्तरित कना आवुश्यके 
हो मया! मई 1950 मँ य मधम यैच का परशिषषण प्रारम्भ हुआ । 1953 में जयपुर, जोधपुर 
उदयपुर, बीकानेर तथा कोठा में पोच क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण केदो को स्थापित किया गया। 
किशनगढ़ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान बरिष्ठ पुलिस अधिकाप्ों के प्रशिक्षण तक सौमित रद । 
ध म रजस्यान आरम् कोन्सरेबुलरो तथा आरं पुलिस शिक्षण के जयपुर प स्थापित 

या गया। $ 
अभी भी पुलिस प्रशिक्षण कार्क्रम मै सुधार कौ आवश्यकता है । इसी आवश्यकता 
कौ पूवि के लिए 1967 भे श्री गभेश सिद, पुलिस महानिरीश्षक कौ अय्यकषता मे एक यज्य- 
सरीय समिति स्थापित कौ गई! समिति वौ अतुेसा कै अनुरूप कदं व पश्वात 1975 भे 
जयपुर म, राजस्थान पुलिस अकादमी स्थापित की गई! 


राजस्थान अकादमी 

राजस्यानं पुलिस अकादमी के सर्वोच्च ध निदेशक होता है जिसका पद पि 
महानिरोषकः कैः समकक्ष होता है । भारतीय पुलिस सेवा का मह अधिकारी भकादमी, 
भ्रथि्षण कार्यक्रम तथा अधौनस्थ कर्मचारर्यो को तियन्नित के के तिए उत्तरदायी दै। 
निदेशक की सहायतार्थं उपनिदेशक-कम्रिसपते होवा है ! अकादमी कौ सरेचना अप्रलिखित 
चा दरार समज्ञी जा सकती है} 

राजस्थान पुलिस अकादमौ मे गिदिशक एवं ठप निदेशक भारतीय, ९८४ व 1 
अधिकारी रै! तीनो सहायक निदेशकं ज अत्िपिकत पुमिस क तभा मि 
उष-अधीश्चक राजस्थान पुलिस सेवा के अथिकाते है ! निरीक्षक एवं उप व 
अथीनस्य सेवा के कार्मिक र । अधिकांश अध्यापन उप-निरीकषवः, निरीक्षक एवं = ह 
द्राय स्यन किया जता है! अकादमिक धाग भे एवं रीड वा 
समाजरासीय णवं मानवीय व्यवहार के यहलुओं पर कशां तेते ई। षड्‌ 
अतिथि वक्ता्भौ को भो शिक्षण प्रदान कले हेतु त किया न कि 

पुलिस प्रक्रिया कि वकनीकौ पो से ओतरोत्त ह, अतः तक 
देने व इस ब मे सदायताः अदान कले के लिये कई दकनीकी कर्मयागी (से व निमि, 
सितिमा मापेदय्‌ फोयेमाफर आदि) भी राजस्थान पुलिस अकादभौ मे नियुक्त) 

विरात प्सः मे फैली पुस अकादमौ ये अरशिएण के सभी आयुनिक उपकरणं 
विमान ड यया दृर्य-प्व्य साधन, ध्वनि-विस्तार दव, ओवरहेड प्रोयेक्ट, व्यवस्थित 1 
विनिपोित रोषिक कक, पुस्तकालय, ्यूियम वथा सम्भेलन-कंथ आदि 1 प्रशिष्षणार्धियो 
सावा के सिए स्वस्य वातावरण मे दस्त सुविधा भी ठपलब्य दै। 
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राजस्थान पुलिस अकादमी सेगठन 


निदेशक 
भहानिरीक्षक) 


उप निदेशक एवं प्रिसिपल 
(अधीक्षक) 


सहायक निदेशक 

















सहायक निदेशक 

इनडोर प्रशिक्षक 
(अतिरिक्त 

अधीक्षक) 


सहायक निदेशक 





रीडर 
समाजशासर 


210 भासत में रज्य प्रशासन 


प्रशिक्षण कार्यक्रम 
पजस्थान पुलिस अकादमी मे विभिन्न संवग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आमोजितं किये अति 
ह, यथा भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान संवे के अधिकारी, एजस्थान पुलिस सेवा के 
अधिकारी, सबइन्सपेक्टर, कोम्टिवल आदि। सेवाकालीन पदोनति मे आये पुलिस 
अधिकरि्ो के प्रशिक्षण्‌ कौ भौ व्यवस्था कौ जातौ है । अकादमौ मे इस प्रकार दी तरह के 
५ कार्यक्रम चलाये जते ईै-- अधिष्ठापन (फारंडशनलं) मरिक्षण तथा सेवाकालीनं 
प्रशिक्षण। 
। दल्लेखनीय है कि भारतीय पुलिस सेवा के वे अधिकारो जिने राजस्थान राज्य का 
"काडर मिलता रै, वे अपना आधारभूत पाठ्यक्रम रैदगयाद स्थित सरदार वल्लभ भाई परेल 
गट पुलिस्र अकादमी मे पू कगे है तापश्चात्‌ अपना संस्थागत एवे कषतरीय प्रशिक्षण 
राजस्थान पुलिस अकादमी मे पराप्त कते हं । अकादमी के निदेशक के निर्देशन मेँ ही वे अपना 
षत्रीय शिक्षण भी आप्त करते है तथा भप मशिकषण के अंतिम चरण मे वे पुनः हैदरनाद्े 
स्थित अकादमी मे शेष प्रशिक्षण अभित कसते दै । 
राजस्थान पुलिस सेवा के परिवोक्षा्थी रपा मे राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं 
राजस्थान तेखा सेवा अधिकारियों के साथ आधारभूत प्रशिक्षण पूरा कर व्यवसायिक प्रशिक्षण 
जिसमे संस्थागत तथा धत्य प्रशिक्षण शामिल है,राजस्यान पुलिसं अकादमी मे प्रहण के हँ । 
इस सम्बन्ध मे विस्तृत विवरण पृथक रूप से दिया गया है । 1956 मे राजस्यान पुलिस सेवा के 
परिवरीक्षर्थी राजस्थान पुलिस अकादमौ मे संस्थागत मरशिक्षण प्राप्त कररहे थे 1 किन्तु अकाद्यी 
का सर्वाधिक कार्य-भार उप-निरीक्षकौ (सयइन्सपैक्ट के अशिक्षण से सम्बन्धित ₹॑। 
उदाहरणस्वरूप 1998 मेँ उप-निरीक्षक स्तर के 260 परिवीक्ार्थी राजस्थान पुलिस अकादमीं मे 
प्रशिक्षण प्राप्त कर रे ये। 
अकादमी मँ यदा-कदा पुलिस व्यवस्था के कतिपय विशिष्ट पहलुओं पर भौ प्रशिक्षण 
कार्यक्रम आयोजिते होते रहते ह । उदाहरणस्वरूप 1996 मेँ जं (इनवैस्टिगेशन) पर विशेष 
कार्यक्रम आयोजिते किया गया । जुन 1998 मे अकादमी में संयुक्त राट विकास कार्यक्रम एं 
भारत सरकार कै पुलिस अनुसंधान व्यू के सहयोग से एक मास का पुलिस व्यहार में सुधार 
प्राप करने हेतु एक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया जिसमे असम, तामिलनाइ्‌ एवं रजस्यान 
के 28 पुलिसकर्मियों ते मशिक्षण प्राप्त किया । यह अपने आप मे एक अनूढा पाठ्यक्रम था 


अन्य प्रशासनिक संस्थान 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार ये जिन दो मरिकषण संस्यार्णँ रे सकभिक 

महत्वपूर्णं भूषिका निभाई दै, वे है-- हरिश्च मायुर राजस्थान रज्य लोक प्रशासन संस्या 

(तेषा) तेथा राजस्थान पुलिस अकादमी । निषत्त की दृष्ट से इन दोन संस्याओं में मुर अन्तर 

ै। जहो एक ओर रीपा ने राष्ट्रीय महत्व अर्जते कर लिया है, वहा पुलिस अकादमी अब इस 
भकार कै महत्व को अर्जित कले का सफ़ल प्रयास कररही हं ए ॥ 

इन दो संस्याओ के अतिरिक्तं रज्य मे विभिन विभागीय प्ररिक्षण संस्थान है जो 

अपने विशिष्ट भे मे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कसते ह । ये संस्थान सामान्यतया अपने 

विषागाध्यक्षो के निर्देशन में कार्य कसते ई, यद्यपि कु मात्रा मे इन्हे मशासनिक स्वायत्तता 

= ५ गडुं है । कु विभागीय अथवा विषयविशेष कै लिए निर्मित भशिक्षय संस्याए्‌ इस 
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कतिपय विभागीय, विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान 



















इ ८ संस्थानि 


रागेस्व मंडल राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर। 
गजस्व शिक्षण स्कूल, येक 1 

िकित्सा एवं स्वास्थ्य राजस्थान रज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण र्सस्थान, 
जयपुर स्वास्थ्य एवं परिवार केल्याण प्रशिक्षण केन्र जयपुर } 
राजस्थाने कलिज ओंफ नर्सिग, जयपुर । 

भेद्‌,उ्न एवम्‌ भेड़ तथा ऊनं प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर 1 

मत्स्य निदेशलय मत्स्य प्रशि्ण केन्द्र, जयपुर । 

प्रामीण विकास इदि गधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर। 

शिक्षा राज्य शिक्षण संस्थान, उदयपुर 

जनजातीय विकास माणिक्यताल वर्मा अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर} 

उद्योग ओदयोगिके प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर । 

केपि कृपि प्रशिक्षण केर, जयपुर । 

रास्थान राज्य विद्युत मंडल [राजस्थान रज्य विद्युत मडल प्रशिक्षण केन्र, जयपुर। 

सहकारिता वन सहकारी भ्रबन्धन संस्थान, जयपुर | 


वातिकी प्रशिक्षण संस्थान. 


1 
उपरोक्त सूचौ केवल सकेतक हे पूरणं महीं । रजस्यान सरकार के विभिन पिभागों 

के अथीन कत्रीय बिला एवं स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण संस्थान कार्य दै । 

रजस्थान भँ परशिश्चण संस्थानों व 

जस्थान मे मशिषण संस्थाने के विस्तृत पचर के मावचूद स्थिति पूर्णया सन्नोषपरद नी करी 
जा सकती। राजस्थान युस अकादमी तथा इन्दिरा गोध पेचायती रज संस्यान जैसी 
विशालकाय एवं "सुस्मित संस्थानं की क्षमता का केवल कुक अंश ही ठपयोगये आ र्हा 
(५ जितनी व भे 4 कारयक्रिम करए जाने चादि वे नी हौ पारे है। 
न्य सेस्या कास साधन उपलेन्ध किये जाने चादिषु, ॥ 
नटी कण पाती । ऽशिश्चण संस्थाना के पदों को अवि महत्वपूर्णं 0 


= 4 भी नट माना आदा, अतः 
सामान्यतया कुशामर अधिकाय इन संस्याओं मे पद-स्यापन को सम्मान की दृष्टि से न्दौ देखते । 
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लोक सेवार्थो मे मशिश्चण कौ प्रक्रिया को समूर्ण सरकारी तत्र मे वह महत्व नही दिफा जात 
ओ सुरा सेवाओं मेँ दिया जाता है । यह दृष्टिकोण परिवर्तित लेना चािए। 
गजस्थान सरकार के एक अदेश के अनुसार प्रत्येक सरकार विभा एवं उपक्रम मेँ 
एक उप निदेशक स्वर के अधिकारी कौ प्रशिक्षण समन्वयक यनाय जाने का प्रावधान है । इष 
अधिकारी का कर्तव्य है कि वहं अपने विभाग के विभिन फार्थिकों के अरशिक्षण कौ व्यवस्या 
क्रे तथा इस तु विभिन प्रशिक्षण संस्थाओं से समन्य रखे । किन रेसा देखा गया है कि 
अधिकांश विभाग इस प्रावेधान का पालन नही करतै। करई-कई वर्पो तक इन 
मरशिक्षण-समन्वयको की नियुक्ति महीं चेती तथा इस कारण विभिन विभागों कौ प्रशिक्षण 
व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य नह करती } हरिर्चन्र माथुर रजस्यान रज्य लोकं प्रशासन 
संस्थाने का निदेशक राज्य का प्रशिक्षण भिदेशक भी है । उससे अपेक्षा की जाती है कि वह 
भरतिवपं विभिन प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखो एवं विभिन विभागो के मशिक्षण-समन्वयकों कौ 
नैठके बुलाए जिसमें विभागीय शिक्षण कौ प्रगति का मूल्यांकन किया जाए तथा भविष्य करौ 
योजनाएं बनाई जा से । किन्तु उल्लेखनीय रै कि पिते कई बरौ से एेसी यैटठको का 
आमोजेने नही घय पाया दै। 
राजस्थान मे परशिक्षण संगठनों की निष्पत्ति अरसंतुसिते सी ₹ईै। जहो एक ओर 
हरिश्च माभुर गजस्थाने राज्य लोक प्रशासने संस्थान (पीपा) ने निस्तर प्रगति कौ है तथा 
इसके पशिक्षण-कार्यक्रमो की मात्रा एवं गुणात्मकता मेँ अभिवद स्पष्ट है, वहं अन्य प्रशिक्षण 
संस्थान अपेक्षिते विकास नहीं कर पाये 1 जिन्‌ दो संस्थानों कौ निष्पत्ति एवे विकास की पयाप्त 
सम्भावनाएं है, वे है -- राजस्थान पुलिस अकादमी एवं इन्दिरा गोंधौ पंचायती राज संस्थाम्‌ । 
इन संस्थाओं को पर्याप्त भौतिक साधन एवं सुविधार्ये देकर इनमे लघुकालीन एवं दीर्घकालीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम नियोजित ढंग से बड़ मातरा मेँ आयोजित किए जा सकते ह ¡ विशिष्ट कनौ 
मे सेवाकालीम प्रशिकषर्णो के आयोजन की आवश्यकता एवं गुजाइश भी प्रचुर दै! एक कषतर 
जिसमे अधिक गहन मशिक्षण की आवश्यकता दै, वह है मानवीय व्यवहार । पुलिस प्रशिक्षण 
मँ विशेषतया मानव अधिकारो एवं संवेदमशीलता पर के विषयं प्रचुर बल दिये जाने की 
आवश्यकना है । 
जरौ तक हरिश्चन्र माथुर राजस्थान राज्य लोक अशासन संस्थान का भरन है, वहो 
इन धे मै षार की सम्भावनाए है -- विशिष्ट योग्यता भापत विद्वानों को स्थाई सूप से 
अथवा संविदा पर कु वौ के लिये नियुक्त किया जाए त्था उन्हे आकर्षक वेतन दिये जां 
विश्वविद्चालयो के समान वेतनमान रीपा के योग्य ओकादमिक प्रशिक्षक को मिलने लग जाएं 
सी संस्थान में भशि्षको क स्तर के ओर अधिक उच्च हने क आशा है । केवल उन्ही सरकारी 
मभिकास कौ सैपा मे पदस्थापना की जाए जो अरशिक्षण के लिये भतिबदध हँ ! अतुरपधान 
एवं प्रकाशन को दृष्टि से रपा मे अधिक नियोचित एवं लश्योन्युख कार्यं कौ आवश्यकता है 1 
प्रशिक्षण सामप्री का निर्माण भी विभिन पादुयक्रमों की आवश्यकतातुसार होना चादि ! केस 
स्टडीज कार्यक्रम को पुन. सक्रिय कसे कौ आवश्यकता दै प्रत्येक वर्ष के प्रशिक्षण कलेष्डर 
मनाते समय रौपा को विभिन विभागो का सहयोग अपेक्ित रूप से गेही मिल पा रहा है । 
ग" को इस सम्बन्ध मे अधिक सक्रियता दिखानी चादि । विभिन अशिक कर्व्र्ो 


भरशिक्चण संस्थान : संगठनं तथा कार्य 213 


कै प्रभाव का मूल्यांकन भौ निरन्तर किया जाना चाहिए तथा यह म्रयल किया जाना चाहिषए-कि 
भरशिश्चित व्यक्तियों को उपयुक्त पदों पर पदस्थापित किया जाए जिससे उने ्राप्ठ प्रि्रण 
का पूरा-पूर लाभ सरकार को मिल सके । कई बार रपा भे किये जने वाते मरशिक्षण कार्यक्रम 
भे विभिन विभागे द्वारा नामाकित किये जगे वति कार्मिक की संख्या बहुत कम होती है} 
इन विभागो का दायित्व रै किवे अ्रशिक्षण के महत्व को समे हुए अपने कार्मिक को 
विभिने शत्रं में निल्तर प्रशिक्षित करते रहे । 

ठपतेक्त कदम रास्थान कौ प्रशिक्षण व्यवस्था के सांगठनिक पक्ष को सशक्त कएने 
म सहायक हो सकते है । 


अध्यायं 18 
राज्य सेवाओं में प्रशिक्षण 








राजस्थान्‌ मँ प्रमुख राज्य स्तरीय सेवाओं के अन्तर्गत राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान 
पुलिस सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान वाणिज्य कर सेवा, राजस्थान उद्योग सेवा, 
राजस्थान पयंटन सेवा, राजस्थान जेल सेवा, राजस्थान सहकारिता सेवा आदि के लिए प्रशिक्षण 
भै समानता भी है तो अन्तर भी है । समानता इस दृष्टि से कि इन सभ सेवाओं मे वेश कपे 
के पुश्चात प्रशिक्षणारथा के लिए नव-नियुक्त अधिकारिर्यो के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम एक 
हौ दै तथा अन्तर इस अर्थ मँ कि उनको दिये जने वाले संस्यागत प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक 
तरीय प्रशिक्षण के पाद्यक्रम उनकी सेवाओं कौ विशिष्ट आवश्यकताओं के अतुरूप दै! इस 
अध्याय भे हम तीन पमुख रज्य सेवाओं- रजस्थान प्रशासनिक सेवा,राजस्थान पुलिस सेवा 
तेथा रजस्थान तेखा सेवा के आधारभूत, संस्थागत एवं त्रय प्रिक्षण फे बार मेँ कुछ 
विवेचन करणे । आज से कुछ वपो पले वक राज्य सेवाओं तथा राज्य अधीनस्थ सेवाओं के 
शिक्षण जयपुर मं स्थित दिश माथुर सजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (तीष) मे ही 
सम्पन किया जाता था, किन्तु नव-नियुक्त अधिकारियों कौ संख्या मे अभिवृद्धि होने के काप्य 
अब यह प्रशिक्षण दो स्थानो पर आयोजित किया जाता है । जयपुर स्थित रौपा मे प्रमुख राज्य 
सेवाओं का आधारभूत गरशिक्षण सम्पन होता दै तथा इ संस्यान के उदयपुर परिसर 
शजस्थान सहकारिता सेवा तथा कुछ अन्य रज्य सेवाओं एवं अधीनस्थ सेवाओं का प्रिकषण 
आयोजित फिया जाता है! नोचे दिये गये आधारभूत प्रशिक्षण के बरे मे विवरण उन सभी 
ज्य सेवाओं पर लागू होता दै जिनका कि ८ हिक रूप से जयपुर अथवा उदयपुर परिसर 
मे प्रवेशोपगन्त भरिक्षण आयोजित किया जाता है । 


आधारभूत प्रशिक्षण लोक 

आधारभूत ्रशिक्षण का प्रायोजन मवनियुक्त अधिकापि्यो पअरशिक्षणार्ध्यो को उच्यत क 
सेवा कौ भावना एवं मूरयो से प्रथम्‌ साक्षात्कार कराना रै । मुख्यतया ये मूल्य ध 
सेवाओं, व्यवहारिकता एवं ईमानदारौ से संवित है । इस पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय 
समाज के यथार्थ को समडने एवं देशं तथा जस्थान राज्य की सम्पूर्ण पारिस्थितिकी एं 
पर्यावरण का विश्लेषण कना, संभव यनतता है । ५क महत्वपूर्णं उदेश्य इस पादुयक्रम का यई 
है कि विभिन सेवाओं के प्रशिबु अधिकारियों मे पारस्परिक सूप से एकातकता एव टीम 
भावना का विकास हो सके। 

अः राज्य सेवाओं के आभाभूत प्रशिशण कार्यक्रमो के मुख्य उदेश्य इस प्रकार 
1. विभिन सेवाओं के यौव अन्तनिर्भर्वा एवं सहयोग कौ भावना का विकास कला 

एं पारस्परिक समन्वय कौ पावना ठत्पन कलना । 
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2 प्रशि्षु अधिकारियों के व्यविततत्व के सर्वागोण विकास-- बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक 
विकास र्मे सहायता प्रदान कला] 

3. अरिु अधिकारियों को अपने र मेँ “व्यावहारिक” वनाना तथा लोक सेवा 
में उपलव्य अवसरो व सेभव ओं के प्रति उसे जागरूक कला। 

उपयेक्त ठदेश्यो की पूर्ि के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम मे निम्णललिखित तत्व का 
समाविश किया गया दै ! 

1. विषय संवंधित शिक्षण-- आधारभूत फायक्रम का यद एक मुख्य भाग है । 
इसकी विस्तार से आगे चर्या की जायेगी । यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक दै कि कक्षार्मे दिये 
जाने वाते प्रशिक्षण का केवल व्याख्यान पद्धति मे टी सम्प्रेषण नहीं किया"जाता, किन्तु जिन 
अन्य पद्धतियों का उपयोग किया जाता टै वह है-- समूह विमर्श, पुस्तक समीक्षा, केम-स्टडी, 
मनोवैरानिक, मबन्यकीय, क्रीड, दृश्य-श्रव्य विधि एवं वे अन्य सभी विधियां, जो कि प्रशिक्षण 
को अधिक सुरुचिपूर्णं एवं सहभागितापूर्णं बनाती हे । इस बात का प्रयल किया जाता है कि 
एक प्रशिक्ु अधिकारो केवलं श्रोता यनकर न रहे किन्तु वह सम्पूरणं भणाली मे एक महतवपरण 
सहभागी कै सूपे कार्य के । 

९.2, प्राप अध्ययन प्रशिक्षु अधिकारियों को छः दिवसं के लिए एक दूरस्थ मर्म मेँ 
बहो के जन-जीवन का अनुभव प्राप्त कसे के लिए परेजा जाता है । यह प्रशिक्षु अगल-अलग 
येलिमों में विभिन्न प्ामों मे जति है तथा अपे म्राम का अध्ययन करने के पश्चात्‌ षह एक 
समीक्षामक अरतिदेदन प्रस्तुत कसते है । इस प्रतिवेदन को कतिपय विशेपो के सानिष्य मेँ 
भस्तुत किया जाता दै । दिसम्बर, 1997 से मार्च,1998 के बीच होने बाते आधारभूत पाठ्यक्रम 
में मशिक्षु उदयपुर, जोधपुर, कोटा, भीलवाडा, चित्तौडगढ, बौकानेर, दंगरपुर तथा राजसमन्द 
जिलों के 3-3 ग्रामो मेँ छोरे-खोटे समूह बनाकर अध्ययन के तिए गये । यह समूह सामान्यतया 
3-3 प्रशिष्चुओं के थे। † 

3. परपर्शदाना समूह-- विभिन प्रशिक्षुओं को लगभग 10.10 के समूहो मे एक-एक 
परमर्शदाता के साथ मम्बद्ध कर दिया जावा है ! यह परामर्शदाना रीपा के संकाय सदस्य हेति 
ै। पूरे आधारभूत पाद्यक्रम के दौयन विभिन परामर्शदाता समूह अपने परमर्शदाता सै 
ओपचारिक रूप से सम्पर्कं करते रहते दँ । सामान्यतया सप्ताहमे दो बार होने वाली इन वैटरको 
मे परमर्शदाता को विभिन शत्र मे होन बाती गतिविधिर्यो व प्रगति के वरि मे प्रत्यक प्रशिषषु 
व्राता है तथा इस प्रकार से मिते चाले “फ़ीड-वैक” के आधार पर पाठ्यक्रम मे निर्तर 
संशोधन एवं सुधार किया जाता है । एक पगमर्शदाता समूट मे कुक सामूहिक यौद्धिक कार्य 
भी आवटित कर दिया जाता दै, जैमरा कि किसी एक समस्या पर एक प्रतिवेदन तैयार करना । 
इन म्तिबेदनों पर समूह मे विचारविमर्शं भी होता दै । उल्तेडनीय दै विः आथारभूत पाठ्यक्रम 
के अनत मे सर्वोत्तम परमर्शदाता को पुरस्कार पिलता है तथा इसके अतिरिक्त भरगिघुओं कौ 
व्यवित्तयत रूप से भौ कई पुरस्कार मित्ते हे जैत्र सवोपिम समम निष्यपि हेतु मिदेसक मैदल. 
सर्वोतम अकादमिक निति हेतु निदेशक मेडल, अशक्षणिक गतिविधियों मे सर्वोतम निष्यि' 
देतु निदेशक मैडल, आदि । # 


+ भातत में राज्य प्रशासन 


रखा जता है जिससे कि अन्त में सर्वागीण प्रगति 
न ति वाले सर्वोत्तम समूह फो पुरस्कृत 

५. परियोजना कार्य ~ भरव्येक समूह के सदस्यो से यह अपेक्षा फी जाती है कि वह 
किसौ महत्वपूरण सामाजिक तथा आधिक समस्या पर स्वे विमर्धं कर एक विस्तृत अतितेदन 
मस्तुत को । इस प्रतिवेदन फे मुख्यतया तीन भाग हेते ह । यहे भाग मे समप्याओं क 
विवरण एवं उसके कारण, दूसरे भाग मं समस्याओं के समाधान के लिए एक कार्यामक योजना 
तथा तीसरे माग में इस कार्मत्पक योजना को लागू कएने के सिए वडाये जने वाले आवश्यक 
कदमो का विवरण दता रै 1 

5. संत्र-पत्र (टर्म पेपर) ~ प्रशिभुओं मे लेखन कुशलता कौ अभिवृद्धि, अनुसंधान 
करने की योग्यता एव मौलिक चिन्तन विकसित कसे के लिए अरत्येक परशि द्रा एक सत्र-पतर 
का. लेखन अनिवार्यं दयता है । इनमे 30 प्रतिराते अंक सामप्ी का संरक्षण, सदर्भं सूची एवं 
रूपरेखा बनाने के लिए, 3 प्रतिशत अंक विषय सामग्री के सिए तथा 10 प्रतिशत अक इस 
सतर-पत्र को नियत समय मेँ भरसतुत करने क लिए निश्चित होते हे । सत्र-पत्र का विषय 
परमर्शदाता से विमर्शे करके निर्धारित होता है । 

6, कण्युटर कार्यक्रम~ सूचना पराविधियां, वई ओसेिग, डो-वेस 1! प्लस 
आवस्क क्ञान प्रदान कले के लिए रोषा मे इन प्रशिक्षणार्थियों के लिए कम्यूटर कार्यक्रम 
आयोजित किया जाता है । इसका मुख्य उदेश्य कम्प्यूटर भाषा को समञञना है, जिससे कि आगे 
अनि वाते प्रशासनिक कायो मे इसका भली भकार से उपयोग किया जा सके । 

7. वैदल यात्रा- मरशिक्चओं को पर्वतीय कषे म लम्बी पैदल यात्रा के लिए लगभग 
ड्‌ सप्ताह कै लिए ले जाया जाता दै । इस भ्रमण के दौरान टम भावना, मानवौर्यता, साहस, 
सहन-शक्ति एवं पारस्परिक मेलल-मिलापे कौ भावना का विकास स्वभावतः होता है । रपा मे 
इस यात्रा के आयोजिते कसे का परिणामं सुखद रहा ह । 

8. बहिर तिदिधियौ- रीषा मेँ शारीरिक भरशिक्षण, क्रीड़ा, श्रमदान्‌, लम्बी दौड, 
खेल-कूद, व्यायाम, योग, ध्यान, पर्वतातेदण आदि गतिविधियों के लिए भरी भावान है। इन 
मतिविधियो मेँ भाग लेने कै फलस्वरूप जोखिम उठाना, उचुः, दूस के लिए 
सौरा, विमप्रता तथा श्रम के भति सम्मान भाव सुदृढ हेते हं । 

१. प्रवन्धकीय सहभागिता आधारभूत पाद्यक्रय के दौरन किये जाने बाले सभी 
आयोजनों मे मिषु यधिकापियों को निकट रूप से जोड़ा जत्रा है, जैसे-- कक्षा मे आने चाले 

अत्नियि वक्वा का पस्विय देना, धन्यवाद देना, विभिन समूह का संचालने कना, छात्रावास 


कै प्रबन्ध मे हिम्सा वटानां तथा अन्य घेत्र आदि। 


पट्यक्रप 

राज्य सेवाओं के आधाभूत पाठ्यक्रम कौ अवधि समय-समय पर पिवर्पिं हेती रही है किनु 
वर्तमान मेँ यह अवधि 15 सप्ताह-की दै। कक्षा के अथ्ययन से विभिन गतिविधिर्यो के 
अनवरत भवाह के करण यह अवधि छोरी प्रतीत होवी रै, क इस स्थिति का लाभ यहमभी 
है कि पुरे 15 सप्ताह रचनात्मकं गतिविधियों से पपिूर्ण रहते हं । 
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पाद्यक्रम्‌ विवए्ण- इस क पाद्यक्रम मेँ सात विषय हैँ तथा भत्येकं विषय 
के तिर 100 अंको का एक प्रश्नपत्र होता है जिसमे कि एक परीक्षा ली जाती है । ये विषय 
इस रकार ै-- 

1. प्रशासनिक पर्यावरण 

2. आर्थिक पर्यावरण एव नियोजन 

3. प्रबन्ध तथा सांगठनिक व्यावहारिक सिद्धान्त 

4. विकास एवं कल्याण प्रशासन 

5. कार्यालय प्रबन्धन 

6. वित प्रबन् 

¶. कम्प्यूटर अभिमुखीकरण 

1. प्रशासनिक पर्यावरण- इस खण्ड के मुख्य विपय इस रकार है-- भागतीय 

संविधान कौ विशेषता, केन्र-राज्य संबंध, शासन के अंग, कार्यपालिका का उत्तरदायित्व, 
संसदीय नियंत्रण, राजस्थान मे राजनैतिक-तं् का विकास, राजस्थान की भोगोलिक विशेपतार्ण 
राजष्यान कौ कला व संस्कृति, अल्पसंख्यक वगो के लिए विशेष भरावधान, न्यायिक प्रशासन, 
परचार्रसार तंग कौ भूमिका,उपभोक्ता, श्रम एवं भवने कानून, सरकार कौ सेरचना,मशासन के 
सिद्धान्त, अधिका तत्र की भूमिका, प्रशासनिक निकरता, वतिकता, मानवीय अधिकार एवं 
लोक आयुक्त । 

2. अर्धिक पयोवरण एवं नियोजर- इस खण्ड मेँ भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 
एवे उस्तकौ विशैषतारे, आधिक विकास का अर्ध, विकासर्शील अर्थव्यवस्था कौ विरोपता, 
सार्वजनिक एवं निज क्रो का संतुलन, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिडेपन के कारण, 
अर्थव्यवस्था के प्रमुख सिद्धान्त, आधिक दर व मौद्रिक एवं साख नौति, गरीबी उन्मूलन, रष्टय 
आय, व य एवं राज्य स्तरीय नियोजन भरक्रिया, राजस्थान का आर्धिक विकास तथा जनसंख्या 
तियंत्रण जैसे विषय शामिल दै । 

3. प्रन्य एवं सांगठनिक व्यवहार-- इस खण्ड मे मुख्य विपरय र~ प्रवय के 
सिद्धान्त, निर्णय प्रक्रिया, ्रन्य-योजना सिद्धान्त, सामपर मरवन्धन, नवाचार, मानवीय संबंधो का 
विकास तथा पूर्ण गुणात्मक मन्य, सौगठनिक व्यवहार, संमेषण कौ क्रिया, नेतृत्व, पयवेश्ण, 
समय भरव॑धन आदि। . 

4. विकास एवं कल्याणं प्रशासन इस खण्ड मे विकास भरशासन, मरामीण विकास, 
प्रशासनिक सस्थाओं कौ निगरानी, विकास कार्यक्रम, महिला एवं वाल विकास, समेकेिकं 
सहभागिता, नैर सरकारी संस्थां, जिला नियोजन, पंचायती राज, संवेदनशौल प्रशासन, जनं 
अभियोग निगकरण आदि विषयं सम्मिलित ई ! ॥ 

5. कार्यालय श्रवन्ध- इम्‌ खण्ड मे सागटनिक विश्लेषण, कार्यालय प्रणाली, वैदे 
तथा उनका अवन्ध, आचरण नियम, सेवा नियम, कार्मिक रासन, अभितेख भवन्यन, कार्यालय 
पर्व्षण, शिष्टाचार आदि विषय सम्मिलित ई। 

6. वितोय वन्यन-~- इस कण्ट म वित्तीय प्रबन्ध कौ संरयना, साम्य वित्तीय एवं 
लेखा नियम, भण्डार मयन्धन, लेखा अंकेश्षण, याग भता, चिकित्सा परिवर्य नियम, राज्य मोमा 
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मशासन, कोपालय शासन, आयक, मिवेश, नियोजन आदि के रे मे विकरण दिया 
ता है । 

7" कम्यूटर अभिमुखीक्रण-- इस पत्र मे कम्यूटर पचालनं से संधित आवश्यक 
ओन्‌, क्पू कौ स्वना, हाईवेयर, सोफ़रवेयर, वई प्रोेरधिग, ठेदा बेस, भबन्य परणाती, 
भौगोलिक सूचना प्रणाली आदि के बे म प्रशिक्षण दिया जाता ‡ । 

सं्पर्ण पादयक्रम फो इस प्रकार से आयोलितर किया जाता है जिससे कि एक-एक 
पत्र को पाट्यक्रम्‌ डेद्‌-डद्‌, दो-दो सप्ताह मेँ समाप्त होता चला जाये तथा उस परमँ परोक्ष 
आयोजिते केर लौ जाये । इसमे सभी पत्रो को परीक्षां एक साय नहीं देनी पडती है । तयक 
पत्र मे उत्तीर्ण होने के लिए 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है, तथा जो विदार्थो किसी पत्रमे 
सफल नहीं होते उसको अगले आधारभूत पाठ्यक्रम कौ परीक्षा फे साय उस धिपय मे पुनः 
परीक्षा देनी पडत रै। 


पकाय 
पाठयक्रम मे संस्थान के संकाय सदस्य तो सत्र लेते ही रै, किन्तु बहुत बडी मात्रा मेँ अनुभवी 
प्रशासर्को एवं विश्वतिप्रालर्यो एवं महाविद्यालयों के अध्यापकों कौ भी विभिन अकादभिक 
सर्र मे भाषण देने अथवा विचारःविमशं हेतु बुलाया जाता है! उदाहरणार्थ, 29 सितम्बर से 
16 मार्च, 1998 तरक चले वाते आधारपूत पाटुयक्रम मे 61 संकाय सदस्यो कौ संस्थान के 
बाहर से बुलाया गया, जबकि संकाय के 17 सदर्स्यो ने षाट्यक्रम मे अध्यापक की भूमिका 
निभाईं। 
मूल्यांकन 
भरत्येक पाठक्रम के अंतमे भशिष्ुओं को सभो सूत्र का मूल्यांकन के के लिए एक फार्म 
दिया जाता रै जिसमे वे भ्त्येक संतर के वरिम अपना मह देते हं कि बेह श्रेष्ठ", “बहुत 
अच्छा", “अच्छ अथवा “मध्यम” स्तर का धा। साय ही प्रत्येक प्रशिक्षु पादुयक्रम के 
संचालन, अवधि-परियोजना, फार्य क्यूटर सुविधा, कड़ा, भ्रमण, छत्रावास आदि के वरिम 
अपना मत व्यक्ते करते है । मिलने वाले इस “फौडनयैक” से पाट्क्रम को सुषाले मे 
सहायता प्राप्त होती है । 
आधारमूत पाद्यक्रम के सम्पूणं होने के पश्चात्‌ राजस्थान पुलिस सेवा के मसि 

अपने संस्यागत अरशिशषण हैत रजस्या पुलिस अकादमौ चले जाते द ठथा राजस्थान 
प्र्ासनिक सेवा तथा राजस्थान लेखा सेवा के प्ररिक्षणार्थी अपना संस्यागते पाठ्यक्रम रौप 


्महीपूर्णकपतेरे। 
राजस्थान प्रषटासमिक सेवा के अधिकारियों का संस्थानिक एं 
फरील्ड प्रशिक्षण 
राजस्थान अरशासनिक सेवा के भरिक्ु अधिकापिरयो को भवेशोदर प्रशिक्षण कौ अवधि 52 
सप्ताह कौ यती है । इसका मुख्य उदरे इन प्रशिु्ओ को उन समी उत्स्दायिर्वो के तिए 
तैयार कराना टै जो फिग्रजम्यान परगामि सेवा के अधिकारियों को भविष्य मे वहन कएना 
^ . दै) इष प्रशिषय का विकरण इस मकार है-- 


राज्य सेवार्ओं में अशिक्षणः 219 










राजस्थान प्रणासनिक सेवा छा प्रवेशो प्रशिश्चए 

ाधारभूव पादुयक्रम 
त 
| | ल समयावधि 


सांस्यानिके पावूयक्रम एवं फौर्ड ्रशिश्षण के मुख्यं उदेश्य निम्नलिखित है-- 
1. राजस्व भ दीवानी, फौजदारी तथा वैकासिक कानून केः विषयात्मक एवं म्क्रियातमक 
पहलुं फे नार मे ज्ञान प्रदान करना। 
2. निम्नलिखित भूमिकाओं के निर्वाह हेतु कौशल विकसित कना : 
क) दीवानी कामून विशेषतया भू-राजस्व सरक्षण तथा बेदोयस्त से संयेधिन राजस्व 
कानूरनौ का प्रशासन; 
(ख) कानून वे व्यवस्था विशेषतः मनिष्टेट के कार्य; 
(ग) विकास कार्यक्रम व गतिविधियों विशेषतया प्रामीण विकास कार्वक्रमो का 
प्रशासन तथा 
¢) विभिन संभावितं दायित्व का दक्षता से निर्वाह करना। 
3. भ्रशासको भें सवेदनशील दृष्टिकोण उत्पल कना तथा इम अधिकारियों मेँ जनता 
तथा अधीनर्स्थो के प्रति निषप्च एवं शालीन व्यवहार की भावना विकसितं कएा। 
संस्यागत मिक्षण तथा जिला प्रशिक्षण/सेस्थागत प्रशिक्षण के दो चरण हेते है-- 


प्रथम चरण सांस्थानिक पाद्यक्रम 
द्ण्चिद्ध माथुर तोक प्रशासन संस्यान (रपा) मे आयोजित होने वाले आढ सप्ताह के 
स्थानिक शिक्षण मे निम्नलिखित पाच माद्यूत (पाद्यक्रम-अंर) के अनुमार प्रशिक्षण 
अदान किया जाता है-- 
ोदयुल 1 : वित्तीय एवं रा्नस्व अधिनियम 
केद्धरीय विक्रय कर अधिनियम एवं नियम, राजस्थान विक्रय कर अधिनियम व नियम, रजस्यन 
भूमि च भवने करए अधिनियम, शंजध्यान मोटर कराधान अधिनियम, गजस्थाने स्याम 
अधिनियम तथा अन्य कानून ज कि वित्त एवं जस्व श्रो से संयंधित 1 
मोड्यूल 2 : वियापकीय एवै सामान्य कानून 
इस मदियूल मे विधि-सास, निरोधक, नजयन्द कानून, भानोय संविदा अधिनियम, सम्पति 
हस्तान्तरण अधिनियम, भारतीय परंजौकएण अधिनियम, भारतीय साक्ष अथितनियम, दीवानी 
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भरक्रिया, संहिता, परीक्षण प्रक्रिया महित, उनु-प्रतिनिधित्व अधिनियम, निर्वाचि संयालने नियम, 

आवश्यक वस्तु अधिनियम, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, राजस्थान अकाल संहिता तथा 

ह पुलिस, जेल, सरकार गोपनीयता आदि से संधित कानूो के बरे मे प्रशिक्षण दिया 
॥ 


मोंदयूल 3 ; प्रगतिशील एवं वैकास्िक अधिनियम 
इस मड्यूल में मानवीय अधिके कौ रघा से संयेधित कानून चैते मानव अधिकार संरक्षण 
अधिनियम, अनुसूयित्त जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरे अधिनियम वथा 
नागरिक अधिकार संरधण अधितियम पर यत दिया जाता है } इसके अतिरि न्यायिक 
सक्रियता, लोक-हित मुकदमे, कानूनी सहायता, पंचायती राज अधिनियम, नगरपालिका 
अधिनियम, नगरीय भूमि अधिनियम, नगर सुधार अधिनियम, जयषुर विकास अधिकःण, 
गजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, ओंदयोरगिक विवाद अधिनियम तथा पर्यावरण सरक्षण, 
उपभोक्ता संरक्षण आदि से संबंधित कानून का विवेचन किया जावा रै । 
परशिक्षणा्धीं उपरोक्त अधिनियरमो के मूल परो के बोर्मे मो ज्ञान प्रापे कताटी 
है, उनको विवेष एवं उने व्यावहारिक पहसुओं का भ अध्ययन करता दै । इस हेतु “केष 
विधि" का भी उपयोग किया जातां है । कुस भी ४१६ न दै जिनके बरि मे अध्ययन कक्षा 
म नही होता किन्तु परशिक्षभाधि्ो से यह आशा की जाती है किवे उनका अध्ययन स्वय क! 
इनमे से कत्तिपय कानूत ई-- विस्फोटक अधिनियम, पैटेलियम अधिनियम, धार्मिक भवन तथा 
स्थान अधिनियम, गुण्डा नि्ेतरण अधिनियम, सिनेमा (निवमनो अथिनियम आदि! इन 
अधिनियम के रिम भी परीक्षारमे अश्न पूढाजा सकता है। 
मोदयूल ५ : कष्यूटर उपयोग 
इस मोँडयूल मै कम्प्यूटर फा परिचय, इतिहास, ठाडियर, सोग्टवेयर, व्यक्तिगत कम्प्यूटर, 
ममन्थ सूचना तेत्र, सूवना आधारित बन्धत, सूचना पुनः प्राप्ति (रनाप८श्य)), 
क्रमौन्मतिकप्ण तथा वई प्रोसेसिग सम्मितित दै 1 
पदियूल 5 : शोध चन्य 
इस मंड्यूल मे किमी एक विभाग प्र लघु शोध-गरन्य प्रत्येक प्रशिशरु के लिए अनिवार्य किया 
मया है । यह शोध पन्थ एक अकादमिकं निदेशक तथा एक उस विभाग से संबधित अधिकारी 
के संयुक्त निर्देशन भे लिखा जावा है! रसो ओपेश् कौ जातो है कि प्रशिकषु स्वयं इस 
शोध-न्य को कम््यूरर पर वई प्रोसेसिंग से तैयार कि 1 
्षत्रोय प्रशिक्षण 
संस्थाने मेँ आठ सप्ताह के सास्थानिक प्रशिक्षण के उपरान्त राजस्थान प्रशासनिक 

सेवा के परशि अधिकारी 25 सप्ताह के फील्ड प्रशिक्षण हेतु विभिन भिर्लो को प्रस्थान्‌ कते 
है! सबपे पहसे वे दो सप्ताह के सवेक्षण एवं बन्दोवस्त मेँ शषत्रीय प्रशिक्षण प्राप्त करते हँ । 
तत्सर्चात्‌ शीय प्रशिक्षण कौ रूपरेखा इस प्रकार होती दै- 

1. तहसील स्तर 4 सप्ताह 

2. खण्ड स्तर 4 सप्ताह 

3. जिलाधीशं कार्यालय के साथ सम्बद्धता 6 सप्ताह 
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4. अन्य विभागो के साथ सम्बद्धता 4 सप्ताह 

5. शिशु मबिष्टट के रूप में न्यायिक कार्य 6 सप्ताह 

कुल ` 24 सपति 

इस प्रशिक्षण कै बरे में कतिपय मुख्य विन्दु इस प्रकार है 
1. तहसील प्रशिक्वण-- राजस्थान प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधौन अधिकारी को 
15 दिनों तक एक पटवाती, एक भू अभिलेख निरीक्षक तथा एक तायय तहसीलदार के साध 
सम्बद्ध किया जाता रै । इस दौगन एक सप्ताह तक एक प्रिक्षु अधिकारौ पटवार मुख्यालय 
पर रहता है, परवा द्वार रखे गये अभितेर्खो के बरे मे जानकापी प्राप करता है तथा खसे 
का व्यवसायिक मापन कता है, गिरदावरौ तथा नामान्तरकरण प्यूटेशन) फर्म भरता है एवं भू 
अभिलेख मिरीश्षक (आई एल आर कष्गो से कम से कम 10 अतिक्रमण हराता है । रोप 15 
दिनों मे एक प्रिक्ु अधिकारौ तहसीलदार क साथ सम्बद्ध रहता है । वह तदहसीलदार के साथ 
उसके दरि मे जाता है । इस दौरान एक तदसीतदार एक पटवारी क्षेत्र तथा एक आई एल.भर. 
क्षत्र का निरीक्षण कता है भिस निकरता से देखने का अवसर भशिक्षु को मिलता रै । भरिक्ष 
तहसीलदार क साथ ठस समय मैठता है जवकि गजस्थान भरू गजस्व अधिनियम कौ धारा 91 
तथा अतिक्रमण से सवंधित मामलों का निपटारा किया जाता दै ! इस प्रकार जय तहसीलदार 
राजस्व की वसूली फे लिए दौरि करता है तव भौ शिक्षु उसके साथ जति है । इस मरशिक्षण 
दौगन तहसील के साय निकट रूप से कार्य कएने से राजस्व भ्रशासन की वारीकिया मशिक् 

अधिकारौ समञ्च सकते है । 

2. खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण-- एक प्रशिक्ु अधिकारी 15 दिनो तक प्राम सेवक, रिक्षा 
भरसार अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी तथा पशु पालन अधिकारी के साथ सम्बद्ध किया 
जाता दै । एक सप्ताह तक बह पंवायत मुख्यालय पर रहना है तथा विभिन विकास कार्यक्रमों 
के यरि मे जानकारी पराप्त करता रै । वह ऋण वितरण शिविर में पशु पालन विस्तार अधिकारी 
के साय भाग लेता है, शिक्षा प्रसार अधिकाय के साथ प्राथमिक पाठशाला का नितोक्षण करता 
दै एवं मैक अधिकाय एवं लाभयादियों के साथ विचारविमर्शं करता है । 

अगले 15 दिन भ्रशिघु विकास अधिकारी के साय सम्बद्ध रहता दै । वेह इस 
अधिकारी के साथ दौरे पर जता है । इस दौरान विकास अधिकाय प्रशिधु अधिकारियों कौ 
उपस्थिति मे एक पाठशाला का तथा एक राम पंचायत्‌ का निरीक्षण कहता है ! विभिन विकास 
अधिकारियों द्वार जिन बैठकों मे भाग लेना होती है उनके बि मे मशिक्षु अधिकारियों को 
सूचनां प्रदान की जाती है ! संभव हो तो भ्रशिक्षु अधिकारी स्वयं भी कतिपय बैठक मे भाग 
सेत्ा रै। इसके अतिरिक्त वे उन सभी तर्यो के यार मे जानकारी प्रप्त करते ई चिन्हे विकास 

अधिकारौ द्वार अपने शत्र कौ प्रगति के वे में उच्चतर स्तर पर भेजना होता है । 

3. जिलाधीश कार्यालय के साथ सप्वद्धता- अरिषु अधिका जिला अधिकारी 
जिलाधीशः कार्यालय्‌ के अन्य अधिकारियो-- अतिरिक्त जिला मजि्टरेट, जिला नगरं 
म॒जिद्रेर, यदि कोई हो, िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप जिला मजिसटेट आदि 
ऊ साथ सम्बद्ध रहता ई । यह परशिक्ु विभिन अधिकािरयो के साथ उनके दौ के दौयान्‌ यह 
देखने का भयल कत्ता दै कि विभिन अधिकारो अपने धेत एवं विषयो कौ समस्या किस 
भकार हल करते है) प्रतिदिन अपयन्ह मे परशि अधिकारी जिलाधोश कार्यालय के विभिन 
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अनुभागों मे जाक उनकी कायं प्रणाली समने का प्रयल करते है जिससे कि वह्‌ यह जन 
सके कि पत्रावलिय किसु प्रका निपदायौ जाती ह एवं किमू प्रकार निर्णय लिये जति है? उप 
जिला अधिका प्रशिक्षुओं कौ उपस्थिति में एक तदसील ओर एक पुलिस स्टेशन का निरीक्षण 
करता है जिसमे फि इस संयंथ मेँ आयरयक जानकारौ प्रशिशु अधिकारियों को प्रप्त हे सक। 
इमी प्रकार राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारा से यह अपक्वा कौ जाती हैकि 
वे सहायक कलेक्टर तथा मभि, उप भिला मजि तथा अतिरिक्तं बिला मणिषटरट के 
न्यायालय मे होने वाली कार्यवाही को सम्भे । इस प्रकार यदि उप जिला मजिटैद तदकौकात 
प्रक्रिया रैतु यदि किसी स्थान पर जाता दै तो म्ररिक्ु अधिकारी उसके साथ रहता है । साथी 
जब भी अतिरिक्त जिला मजि उप जिला मजिस्टरेट के कार्यालयमे भू त्ख का निरीक्षण 
कता है तथा जिला परिषद का मुख्य कार्यकारौ अधिकारी पेवायत समिति का निरीक्षण करवा 
है तो प्रशिु अधिकारी इन निरीक्षण के दौरान सम्पण भकरिया फो समडनि कौ चेटा करता रै1 
इसके अतिरिक्त एक प्रशिघ्षु अधिकारी से यह आगा की जाती रै कि वह जच प्रक्रिया को 
भली प्रकार समञ्ञे, कुर प्रमुख आंच स्वयं करे ओर कतिपय आयोप-पद स्वयं तैयार करे, यदि 
संभवष्ो त्ते इस अधिकारी को कुछ जांच कणे के लिए उत्तरदायी बना देना चािए। 

4. विभिन्न विधागों के साथ सम्वद्धता-- चकि राजस्थान भरशासनिकं सेवा के 
अभिकारिर्यो को राज्य अरशासन के लगभग सभौ पहलुर्भा के यारे मे जानकारी रखमौ चाहिए, 
अतः; ठनेके लिए वाछनीयं है कि वह सरकार के विभिन विभागो कौ भरक्रिया को समञ्च कौ 
चेष्टा कर) कषेत्रीय प्रशिक्षण के दौरान यदपि सभी भमुख विभागों ओर संस्थाओं का दौर कला 
असंभव है, किन्तु कुछ एेसी संस्थाएं एवं कार्यक्रम है जिनके बे मे जानकारौ प्राप्त करा 
परमावश्यक मामा जाता है । अतः इस मरशिक्षण फे दौरान जिन विभागों अथवा संस्थाओं के 
साथ अरशिक्षु अधिकािरयो कौ सम्बद्धता होती रै, वे इस प्रकार है 

विभाग दिवस 

1. जिला परिवहन अधिकारी 

2. जिला आबकारी अधिकारी 

3. महिला एवं बाल विकास विभाग 

4. वाणिज्य करे विभाग 

5. वनं विभाग 

6, कृषि अधिकारौ 

7. जिला उद्योग केन्द्र 

8. सहायक रजिस्टर, सहकारिता 

9, रोज्ञगार कार्यालय 

10. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग 

11. नगरपालिका, नगर विकास न्यास 

12. सिविल तथा दीवानी न्यायालय 

13. जिला ्रामीण विकास अभिकरण 
14. जिला परिषद 
मुल 
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5. प्रशिकषु मजिषटरेट के रूप मे न्यायिक काथ- छः सप्ताह के इस काल के दौरान 
अशिष्षु अधिकारियों कौ भारतीय दण्ड प्रक्रिया सहिता के अंतर्गत धार 107, 109 तथा 110 
के अधीन मामलो की छानवीन के लिए एक पुलिस स्टेशन (धाना) में सम्बद्धता दौ जातौ है । 

अशिशु अधिकारी को तहसील के राजस्व मामले भी सपि जति है । इस दौरन उससे 
यह अपेक्षा की जाती है कि वह कम से कम 10 राजस्व मुकदमे तथा 30 राजस्व प्रार्थना 
का निपटारा करे। उमे दलौलें सुननी चाहिए तथा अपने ही हाथो से निर्णय भी लिखना 
चाहिए ! उसके द्वारा दिये गये प्रत्येक निर्णय को विश्लेषण के लिए रपा भेजा जाता है । 
कां मुल्योकन एवं परीक्षा 
उल्तेखनीय रै फि अपने कत्री प्रशिक्षण (लव (भणण) के दौरान मरतयेक भशिष्षु 
अधिकागी से यह आशा कौ जाती है कि वह हर सप्ताह षत मे किये गये कार्यो का विस्तृत 
प्रतिवेदन रीपा में पार्यक्रम निदेशक को सम््ेपित करे। 

प्रत्येक प्रशिक्ु अधिकारी के कार्यो का मूल्योकन पयविक्षक अधिकारियों द्वारा भी 
किया जाता है। जिनके निर्देशन में प्रशिश्ु अधिकारी प्रशिक्षण ते रहा है । यह पर्यवेक्षण 
अधिकारी भी अपना प्रतिवेदन नियमित रूप से रौपा को भेजता है । उपरोक्त प्रतिवेदन तथा 
अशिक्षु अधिकारियों की सममरणं निप्पति एवं कक्षा म व्यवहार के आधार पर रीपा का निदेशक 
भरत्येक प्रशिक्षणार्थी के कायो का मूल्यांकन करता है । 

जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, 11 सप्ताह के केत्रीय प्रशिक्षण के पश्चात्‌, 
शिक्ष अधिकारी एक सप्वाद के लिये समी देतु दरिश्च्भ माथुर एजकीय लोक अशासनं 
संस्थान मे अति है तथा प्राप्त प्रशिक्षण के सम्बन्य मे पारस्परिक रूप से विचायं का 
आदान-भदान करते दै । तसरचात्‌ यह पुनः जिलाधीश कार्यालय लौट जति हँ । 


र द्वितीय चरण (तीन सप्ताह) 
क्षेत्रीय मशिक्षण प्राप्त कटे के पश्चात मशिक्षु अधिकाय पुनः रीपा में आति है जह एक सप्ताह 
तक सभी अधिकारियों में उनके अनुभव के आधार पर विचा का आदान-मदान्‌ होता है तथा 
संकाय सदस्यो कौ उपस्थिति मे वे अपने अनुभवो कौ व्याठ्या करते हं । ईस दौरन यह स्य 
होता है कि अकादमिक अध्ययन एवं ककष भे माप्त ञान का अपना महत्व है किन्तु यह ज्ञान 
श ^ ३, जम तक कि इसे व्यावहारिक मररासनिक चुनौतिरयो मे आर्त अनुभवो से न 
डा जाये। 
एक सप्ताह तक इस विचारविमर्शं के पश्चात्‌ इन्‌ मिश्च अधिकारियों को पर्यत्रम 
की समाप्ति के पश्वात्‌ परीक्षा के तीन प्श्न-पत्र देने पड़ते है जो कि 100.100 अको के रोते 
है। यह तीनों प्रश्नपत्र उपयेक्व तिखिव प्रथम तीन मोदयूलो से संबंधित ेते ₹। इन 
अ्रशल-प्रो मेँ 45 प्रतिशत्र अंक प्राप्त कले वाले ही उसमे सफल माना जावा है । 
उल्तेखनौय है कि 1999 से राजस्थान मशासतिक सेवा का संस्थागव एवं षेय 
भशिक्षण 37 सप्ताह का हो गया है! इससे पूर्वं यह प्रशिक्षण 41 सप्ताह का था! अतः ` 
विशोपरान्त मिष का कुल काल अब एक वष है । (आधारभूत पाठ्यक्रम 15 सप्ताह तथा 
संस्थागत एवे शषेत्रीय प्रशिक्षण 37 सप्ताह) 
इस सम्पूरणं मिक्षण को समाप्त करे के पश्चात्‌ राजस्थान सरकार के कार्मिक 
विभाग द्वारा उनका पदस्थापन कर दिया उाता है! एक वर्प वके ओर यद अधिकारी 
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पपिवीक्षाधौन रहते दै 1 संतोषजनक कार्य कसे के उपरान्त इन राजस्थान प्रशासनिक सेवा 
स्थाई कर दिया जाता है। 


राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का सेवाकालीने प्रशिक्षण 

राजस्थान प्रशासमिक सेवा अधिकारौ अपने लम्बे सेवा काल के दौरान प्रशासन के सभौ 
पहलुओं पर समय-समय पर र्टीय, एज्य स्तरीय एवं कभी कभी अन्य संस्थाओं भौ 
पररिक्षण प्राप्त करते रहते है । हप्फिचन माथुर राजस्थाने राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर 
भासीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ती; लाल बहादुर शाख रष्ीय अशान अकादमी, 
मसूरी; विभिन राज्य स्वरीय प्रशिक्षण संस्थान एवं विशिष्ट शरो कौ मरिक्षण संस्यार्भो 
आयोजित किये जने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमो मे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों 
का नामांकन सज्य सप्कार करतौ रहती है 1 जिन विषयों से सबंधित पादयक्रमों मे राजस्थान 
प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भाग लेते रै उनमें से कुछ रै, प्रशासनिक नवाचार, समय 
प्रबन्यन, सप्परेपण, प्रशासनिक नैतिकता, अशासनिक सुधार, जन सम्पर्क, समाज कल्याण, 
सांख्यिकी व्यवस्था, सुचना-्तत्र, कार्मिक अशासन, वित्तीय प्रबंधन, कम्पयूटर उपयोग, 
संपेदनशील प्रशासन, आधिक सुधार, अधिल्ेखन प्रबन्धन, राजस्द प्रशासन, कृषि विकाम, 
शिक्षा शासन, महिला विकास, बाल कल्याण, मानवीय सम्बन्ध, व्यय भशासन, भशासनिक 
कानून, परियोजना प्रशासन, सहभागिता, पर्यटन, नगरीय विकास, भरामौण विकास, पंचायती राज, 
श्रम कल्याण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, भू-जल संप्रहण आदि 


राजस्थान पुलिप्च सेवा 


राजध्यान पुलिस सेवा के प्रशिष्च अधिकारियों का संस्थागत प्रशिक्षण 
हरिश्चन्द्र मापुर राजकीय लोक प्रशासन संस्थान मे 15 सप्ताह का आधाप्पूत प्रशिक्षण प्रात 
कणे के पश्चात्‌ गजस्थान पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी संस्यागत प्रिक्षण हेतु जयपुर 
स्थित रजस्थान पुलिस अकादमी मे प्रवेश करते हँ । यह संस्थागत प्रशिक्षण एक वर्ष तथाडेदे 
सप्ताह (सादे सिरेषन सप्ता का होता रै 1 इस मरिक्षण के दो ग दै-- एक अन्तरंग (ले) 
तथा दूर बहिर (आउय्डोर) । क 
अन्तग परशचिक्षण-- इत प्रशिक्षण मे 10 विपो का विस्तृत अध्ययन रोता है। 
विषय इस प्रकार ई-- 
1. भा्तीय दण्ड संहिता 
2. अपध श्रक्रिया संहिता 
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 
4. भारतीय संविधाने, केन्धीय तथा सजस्यान के अधिनियम एवं नियम 
केद्रीय आभनियमें मे मुख्यतः शख अधिनियम, ददेज निष अधितियम्‌, भारतीय 
विस्फोटक अथिनियम, आवश्यक वस्तु अधितियम, विदेशी अधिनियम, रीय सुरा 
अधिनियम, पास्पोरं अधिनियम, पुलिस अधिनियम (1861, 1588, 1922, 1949); शृरटचर 
निषेष अधिनियम, भा्तीय पोस्ट ओफिस अधिनियम, कस्टम अधिनियम, जन अरतिनिभथित् 
अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम आदि शामिल ह कुल 43 केन्रीय अधिनियम का 
अप्ययन इस खण्ड मुं कएया जाता दै 1 
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गजस्थान के जिने 31 अधिनियमों का अध्ययन इस पुत्र मे किया जाता है, उनमें से 
कुछ है गजस्थान सशख कास्टनयुलयी अधिनियम, राजस्थान गुण्डा निर्यत्रण अधिनियम, 
राजस्थान भोजन-मिलावट निरोध अधिनियम, राजस्थान कैदी अधिनियम, राजस्थान पंचायत 
अधिनियम, राजस्थान मगरपालिका अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम, राजस्याने वन 
अधित्रियम आदि। 

5, न्यायिक विज्ञान एवं मैडिकल विधिशा्- न्यायिक विक्ञान का इतिहास, पुलिस 
कार्य मे इरा का उपयोग जांच, माण एवं विधियो आदि तथा ओषधशास के कानूनी पहतुओं 
का अध्ययन्‌ इस विषय में विस्तार से किया जाता दै । 

6. राजस्थान पुलिस सेवा नियम एवं लेखा नियम रजस्थान पुलिस सेवा नियमं 
वेथा राजस्थान पुलिसं अधनस्य सेवा, आचरण नियम्‌, वित्त एवं लेखा नियम तथा अन्य 
संबंधित नियमों का इस खण्ड मेँ अध्ययन किया जाता है । पुलिस कम्प्यूटर का श्जान भी इसी 
पत्रमे सम्मिलित है। 

9. पुलिस प्रासन एवं प्रवन्थ- इस खण्ड मेँ आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका, 
अन्तराय स्तर पर पुलिस प्रशासन, पुलिस मवन्यन के मुख्य आयाम, मानबौय व्यवहार तथा 
व्यक्तित्व विकास, भ्न्थ-तकीरके आदि का अध्ययन किया जाता दै । 

8. सुरक्षा एवं सार्वजनिक व्यवस्था-- भीड़ निर्ण, आतंककारौ गतिविधियों पर 
नि्त्रण, निर्वाचन के दौरान शांति स्थापना, यातायात (दैफिक) नियंत्रण, आन्तरिक सुरक्षा 
व्यवस्था तथा अभियोजन के विषय इस खण्ड मे सम्मिलित किए जते हँ । 

9. अपराध श्राख~ अपराध के कारण, अपराधी का व्यवहार, सामूहिक अपराध, 
दण्ड-व्यवस्या, जेल प्रशासन आदि विषय इस खण्ड मे पदाये जते ह । 

10. व्यावहारिक पुलिस कायु जांच. अपराय का निरोध एवं अभियोजन-- जांच के 

,भक्रिया, आसुचना, गवाह का परीक्षण, पिमांड, समन्वय, गं भीर अपराध, अपराध-निर्यतण, 
भपगाःरिकाईं आदि विषयो के न मे जानकारी इस खण्ड मेँ दी जाती रै। 

उपरोक्त 10 विष्यो मे से संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7 एवं 10 के 100.100 अंक के 
परकष मरन-पनर होते है, जबकि शेष तीन (3, 8, 9 के 50-50 अंक के पतर हेते ह! 

इनके अतिरिक्त तीन अन्य विष्य होते है जिनमे 50-50 अंक की परीका होती है। 
यह विषय रै-- 

1. नक्शो का अध्ययन, डूईग तथा पुलिस वायर्लैस । 
न व्यावहारिक पुलिस कार्य जैसे गलियों के निशान, पैरो के निशान तथा 
मयोगशाला त्क प्रमाण भेजना । 


3. अकादमिक पत्र अथवा लघु शोध-प्॑थ का लिखना । 
वहिद्वरो (आट डोर) प्रशिक्षण 


इष मरिकषण ये निम्नलिखित विषय होते ईै-- 
1. शागोरिक मरशिश्षण एवं निरख दद्र (100 अंक) 
2. िल-शस्ो के साथ तथा बिना शसो के (100 अक) 


3. शस शिक्वण तथा छोर शस्यो के सिद्धान्त (100 अक) 
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इस 391 सप्ताह के प्रशिक्षण के पञ्चात्‌ प्रशिक्ु अधिकारी पुनः गजस्थाने पुलिस 
अकादमौ अते ईन ठन कौ दो परीक्षां होती ई 
1. यैत्रीय (जिला) शिक्षण के दौरान उनके रखे अभिलेख का विश्लेषण, मूल्यांकन एवं 
परीक्षण (200 अंक) 
2 सहभागितापूर्णं साकषात्वार जिसमे उनके सम्पूरणं परीक्षण काल के दौरान अभित ज्ञाने 
पर प्रश्न किये जति । 
दोनों परीक्षा 200.200 अको कौ होती ह (कुल 400 अंक)। सामान्यतः सभौ 
परिशु अधिकारी इस तिम परीक्षा मे सफल हो जते ह। इसी परीक्षा के आधार पर उनका 
प्रिवौ्ा कात समाप्त होता है तथा वे राजस्थान पुलिस सेवा में स्थायी रूप से नियुक्त होमे 
योग्य यनते ह । उनके स्थायीकरण के आदेश राजस्यान सकार द्राय जारो हेते है । इसके साथ 
हौ उनकी पद्‌-स्थापना भी हो जाती दै। 


प्रशिक्षण 
गजप्याने पुलिस सेवा के अधिकारियों को अपने लम्बे काल मेँ अपने श्न एवं दक्षता की 
अभिवृद्धि हेतु तथा मानव व्यवहार को अधिक भली प्रकार समने हेतु कई अरशिक्षण कार्यक्रमों 
मे भाग ले क यदा-कदा अवसर भिलते हौ रहते रै! यह मरशिक्षण राजस्यान पुलिस अकादमी; 
माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, भारतीय लोकं प्रशासन संस्थान, नई 
दितसी; र्य पुलिस अकादमी (दाद); क्य गुष्ववर प्रशिक्षण संस्थान तथा पुलिस 
अपान एवं विकास व्यू द्रा आयोजित कई करयो के माध्यम से माप्त किया जाता 
हे। क अपग्थ-जांच, मानव अधिकार, महिलाओं के साथ व्यवहार, पुल्तिस-जनता सम्बन्थ, 
 दैफिवः भिव, विधिशास, सामान्य वेध, वितीय्‌ मन्य, मानव विकास आदि 
पर गष्टीय एवं रज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियों, कार्यशालाएं समय-समय प्र 
पोत छ्ेती रहती हं जिनं राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारौ यदा-कदा भाग लेते रहते 
1 इने कार्यक्रमों का मुख्य उदेश्य इन अधिकारियों को जागरुकता एवं कुशलता को बाना 
ह। कईबार ५ प कायकर्म मे भो राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों को पाग तेने 
क अवसर मिलता है । 
समीक्षा 
५ एभस्यान पुलिस सेवा के प्रशिभु अधिकारियों को दो वर्प का गहन शिक्षण उनकी 
ना भे भवेस करन क तर्त उपरान्त दिया जाता है, इस प्रशिक्षण में प्रशिकषु अधिकारियों पर 
पने वाला भार असामान्य रूप से अधिक है । संस्थागत मशिकषण मे संक कानून, नियमों 
एव पुलिस प्रशासन कौ बारीक तकनीक का अध्ययन कक्षा व्‌ उसके माह तो कएया ही 
जता है, कापी यड मत्रा रे अधिनियम तथा नियम मरशिकषणाधियो ॐ स्तध्याय के लिए भो 
त्क 1 भ्रति; चार बजे उठकर कठिनं श्रम, व्यायाम तथा शलर-वातन से तेकर रि 
क इनं अधिकापि्यो को व्यस्त रखा जावा है । इससे शारीरिक व मानसिके धकाने सै दैन 
भति की क्षमता काहास्‌ हो जाता है तथा वे परतिवद्धता व उत्साह से नवोन दान को 
दसन ग कर पाति, ओट ऊप से परीक्षाओं कौ कतार । यह आश्वर्यं ले है कि एक वं 
पने गजस्यान पुलिस अकादमी मे इन मशिक्षणाधियो को 27 परोक्षं देनी पती है। 
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4. पुलि विषय (50 अंक) 
5, पील्ड क्राफ्ट तथा एक्सरटेडेड ओडर दिल (50 अक) 
6. धुडसवारी (50 अक) 
7. बंदूक चलाना {200 अक) 
8. चांदमाी 200 अंक) 


८ 

अन्य विपय जिनमे प्रशिक्षु अधिका्िरयो को भरशिक्षण दिया जता है, वे ह वाहन 
चलाना तथा वाहन-यात्रिक, तैन, अग्नि-शमन, ्राथमिक उपचार तथा एम्ब परिवलन, 
दस्यु-निरोधी तथा आतेककारी-षिरेधी कार्यवाही, निदर्शन तथा कषत्रीय अभ्यास। 

प्रशिक्षण के दौरान एक मध्य-सत्रीय कौ परीक्षा होत दै भिस अत्येक विषय के 2 
प्रतिशत अंक आवटित होते रै । समस्त प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात्‌ प्रशिशु अधिकौ 
की अंतरंग त्तथा बरहि््रारी विपर्यो मे अंतिम परीक्षा होती है जिनमे शेष 75 प्रतिशत अक 
आवंटित होति र । यह अंतिम परीक्षा एक मंडल द्वाए लौ जाती रै जिसका अध्यक्ष-- एव 
पुलिस महानिरीक्षकः, सदस्य-- दो ठप-महानिरीक्षके तरथा सदस्य सचिव-- रजस्यान पुलिस 
अकादमी के ठपमिदेशक, होते है ! यह परोक्षा 10 ईनडोर' विय (पलिस व्यावहारिक कर्य 
को छोडकर तथा 8 विरारी विषयो पर आयोजित कौ जाती है । 

प्रत्येक विषय मे कमे से कम 45 प्रतिशत अंक प्रप्त करने वाले तथा कुल 5 
भतिशत्त अंक भ्ाप्त कले वाले प्रशिक्षु को दौ परीक्षा मे सफल माना जाता है । उल्लेखनीय 
कि समस्त स्थानीय परीक्षाओं को भी यदि शामिल कर लिया जाय तो एक ग्रशिष् 
को सफल हने हेतु कुल प्राप्त अंको का 55 भतिशत प्राप्त आवश्यक दै । सामान्यतः सी 
प्रशिक्षणार्थी अपने परिप्रम एवं ज्ञान के आधार पर इतने अंक तो प्राप्त कर ही तेते है । 

अकादमौ मे प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात्‌ अरशिक्ु अधिकापि्यो कौ एक “पर्सिगं 
आदट परेड" होती है तथा फिर डद सप्ताह के लिए उन्हे “राजस्थान दर्शन” एव 
अध्ययन-ध्रमण रेतु भेज दिया जाता है । 


जिला-स्तरीय प्रशिक्षण 
राजस्थान पुलिस सेवा के स कै भ्रवेशोत्तर प्रशिक्षण का तीस चण 
जिला-स्तरोय प्रशिक्षण के रूप मँ होता है । इसका विवरण इष प्रकार है-- 
1. रिजर्व पुलिस लाइन से सम्बद्धता 3 सप्ताह 
2. ग्रामीण पुलिस स्टेशन से सम्बद्धा 8 सप्ताह 
3. नगपीय पुलिस स्टेशन से सम्बरा 8 सप्ताह 
4. कलेक्टर कार्यालय मे सम्बद्धता 12 सप्ताह 
5. पुलिस अधीश्चक कार्यालय, दैफिके शाखा, कार्य प्रणाली 

शाखा व जिला विशेष शाखा से सम्बद्धता 3 सप्ताह 
6. रजस्यान शस रक्षादि से सम्बद्धता ॐ सप्ठाह 
श्र. पुलिस मुख्यालय, अपरध जांच शाखा (अपणधक शाखा) 

तथा आसूचना शाखा से संबद्धता 2 सप्ताद 


कुल उभ सप्ताह 
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इस 39} सप्ताह के प्रशिक्षण के पश्चात्‌ प्ररिक्षु अधिकारी पुनः राजस्थान पुलिस 


अकादमी अति जल उ कौ दो परोक्षा होती है 

1 त्रय (जिल) प्रशिक्षण के दौरान उनके रखे अभिलेखों का विश्लेषण, मूल्यांकन एवं 
परीक्षण (200 अंक) 

2 सहभागितापूर्णं साक्षात्कार जिसमे उनके सम्पूर्णं परीक्षण काल कर दौरान अर्जित शन 
पर भ्श्न किये जति है। 


दोग परीक्षाएं 200-200 अंको कौ होती हँ (कुल 400 अंक्‌)। सामान्यतः सभौ 

मिषु अधिकारौ इस अंतिम परीक्षा मे सफ़ल हो जाते है। इसी परीक्षा के आधार प्र उनका 

प्रिवी काल समाप्त होता रै तथा वे राजस्थान पुलिस सेवा मे स्थायी रूप से निपुक्त होने 

योग्य बनते दै । उनके स्थायौकरण के आदेश राजस्थान सरकार दरार जारी हैते है । इसके साय 
दौ उनको पद-स्थापना भौ हो जाती है । 


सवाकालीन प्रशिक्षण 
जस्थान पुकिस सेवा के अधिकारियों को अपने लम्बे काल में अपने शान एवं दक्षता कौ 
अभिवृद्धि हतु वथा मानव व्यवहार को अधिक भली प्रकार समन देतु कई मशिक्षण कार्यक्रमों 
भभा सु यदाकदा अवसर मिलते ही रहते हँ ! यह प्रशिक्षण राजस्थान पुलिस अकादमी; 
हिरयन्र माधुर राजस्थान राज्य सोक प्रशासन संस्थान, भारतौय लोक प्रशासन संस्थान, नेदं 
दिती; र्य पुलिस अकादमौ @दैदराबाद); केन्धीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान तथा पुलिस 
असंधान एवं विकास व्ये दरार आयोजित कई कार्यक्रमो के माध्यम से प्राप्त किया जाता 
1. अपगध-जांच, मानव अधिकार, महिलाओं के साथ व्यवहार, पुलिस-जनता सम्बन्ध, 
आकवाद्‌, दैफिक नियंत्रण, विधिशाल, सामात्य मवं, वित्तीय भबन्य, मानव विकास आदि 
विषये षट गष्टीय एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियो, कार्थशालाएे समय-समय पर 
कगोभि होतो रहती ह जिनमे राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी यदा-कदा भगं लेते रहते 
ह । इन कर्क्रमों का मुख्य उदेश्य इन अधिकारिर्यो की जागस्कता एवं कुशलता को बढ़ाना 
। कई बार अन्तीय कार्यक्रमो मे भौ राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकाप्यं को भाग लेने 
का अवसर मिलता है । 
समीक्ष 
क गजस्थान पुिस सेवा के प्रशिकषु अधिकारियों को दो वर्षं का गहन प्रशिक्षण उनकी 
वा भे वेश करन के तुरत उपयन्त दिथा जाता दै, इस प्रशिक्षण मे मरि अधिकारियों प्र 
भने वाला मार असामान्य रूप से आधिक है । संस्यायत शिक्षण मे स कू, नियौ 
ए पुलिस प्रशासन कौ वाक तकनीको का अध्यन क्ष मृ व उसके बाह तो कराया हौ 
जतो ह.काफो जड़ो मारा मे अधिनियम तथा नियम परशिक्षणाधियो के क भी 
॥ मातः चार बजे उठकर कठिन श्रम, व्यायाम तथा शख करपत्र 
श इन अभिका को व्यस्त रखा जाता है । इसे शारीरिक व मानसिक यकर मे दबे इन 
आपव को समता का हास्‌ हौ जाता दे तथा वै अतिवदता व उतसाह मे नवी डान को 
दौरन नदी कर पति, ओर्‌ ऊपर से परीक्षाओं की कतार! यह आश्वयं दौ है फि एक व 
रान राचस्यान पुलिस अकादमी मे इन पररिक्षणाधियो को 27 पतीशषएे देनी पवौ है । 


228 भातत में ज्य भशामन 


आवश्यकता इस यात्र कौ दै कि अकादमिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण का पमु 
समायोजन इस प्रकार से किया जाय कि प्रशिसणार्धिरयो की ्राहा-भमतः के अतुमार उन इन 
भरद किया जाये । सहधागितपपूरण प्रशिक्षण पद्धतियो का अधिकतर उपयोग कर मरि्षण को 
अधिक रचनात्मक चनाये जनि का भी प्रयल कणा चाहिए} 
सैवाकालीन मिक्षण को अधिक व्यवस्वित किया जा सकता है ¦ इस हेतु अविश्यक 
है कि एजस्थान पुलिस सेचा के समस्त अधिकापियो का प्रशिक्षण हतु एक रोद्टर नने निके 
अनुसार क्रमवद्ध रूप से सी अधिकारिरयो को विभिन विषयो मे, उनकी योग्यता, अनुभव एवं 
रुषि के आधार पर उन उपर्युक्त प्रिक्षण कार्यक्रमो मे भेजा जा सके) देसा देखा गयारै कि 
कतिपय दक्ष अधिकारियों कौ ठनके उच्च अधिकारौ भरिक्षण मे इसतिए नही पेजते सकि 
उनकी अनुपस्थिति मे उनके कार्य में विघ्न पेमा) इस प्रका का दृष्टिकोण एक पुलिमर 
अधिकारी के विकास मेँ वाधक बनता है । परशिक्षण कौ आवश्यकता सभी को होती है तया 
इस कारणं महं प्रयल किया जान चाहिए कि हर पांच वपो मे कम मे कम एक मार प्रत्येक 
गाज्य पुलिस सेवा अधिकारी किसी विशिष्ट विषय अथवा मनन्धकौय एवं मनवो व्यवेहार 
से सम्बद्ध विषय भत्र मे सयुकालीन पअरशिक्षण अवश्य आप्त करे! विशिष्ट षर मे मरिक्षण 
प्राप्ते के से इन पुलिसं अधिकारियों मे कतिपय तकनीकी यक्ष मे विरिष्टता हसित हे 
सकती है ओ उेके जवन, पदोनवि, रज्य के पुलिस शासन कौ दकषत मे तापदायक सिद्ध 
दौ सकती दै! यह नहीं धूलना चाहिए किं राज्य पुलिस सेवा अधिकारि्यो मे से शा 
अधिकातै भारतीय पुलिस सेवा मे पदोनति के माध्यम से प्रवेश कते है ! अवश्यकता इस 
यात फी रै कि इन रज्य स्तरीय अधिकाय का भरिक्षण इस भकार से दिया जयि किं बिष 
फिर जेव कभी ठह उच्वतर उत्त्दापित्व हेद्‌ चयनं किया जयि तौ वेने वहनक्फे्ेणे 
उतर। इस कारण उन्हे भासन, प्रयन्धकीय, तकनीकी एवं मानेव व्यवहार से सम्बन्मित 
प्रशिष्टण राषटीय स्तर कौ संस्थाओं मे मी माप्त कले हेतु रज्य सरकार दवार नाकि फिमा 


जाना चाहिए न 

एके महत्वपूरण पटल परशिधवण के ठपयन्त ठसके व्यावद्यरिक कर्य मे ञपयोगितरमे 
संधित द । रेमा कई वार देखो गया दै कि जिन विरि धे मे किसी अधिकारी ने परशिकषण 
ष्ठ किया दै, दस शष मे उसे कार्थं कले का अवसर नहं मिलता । यह अवश्यक टै किं 


पुलिस सैसे दकनीकौ विष्ण मे अपने अधिकारियो की योग्यता व उनके अनुभवो का पुरा 
उपयोग किया जाना चाहिए { 
राजस्थान लेखा सेवा का संस्थागत प्रशिक्षण 
रज्या सेला सेवा के अरशिक्षयाधीन अधिका्िर्यो के तिए 37 सप्ताह का 
संस्थागत प्रिक्षय होता है निक विदय उप्त प्रकार ईै-- 


1. रौपा ये संस्थागद भ्रशिष्न 
2. व्यावहारिक भरिण, सम्बद्धा एवं मध्याविधि समोक्ष 25 स्वाद 
3 सष्ठाहे 


3. पुनरावलोकने एवे समीक्षा 
4. परीष्ठा 1 सपाह 
कुत क सथां 


8 स्वाद 


रज्य सेवाओं मे भशिक्षण य 


1. सैषा मे संस्थागत प्रशिक्षण व्यवसायिक प्रिक्षण के इस दौर दामे 
कक्षाओं के माध्यम से परशिक्षणा्धि्यो को 6 विपये मे विस्तृत जध्ययने कटना पडता है 1 

परषन-पद एक : सेवा नियम- इस पतर भ सेवा की सामान्य सर्ति, रभ्य वीम, 
वेतन-भते, नियुवित, सेवा अर्वधि, अवकाश, पशन, यात्रा भता नियम, वर्ोकरएण, नि्त्रण एवं 
अपील तथा आचरण नियम का अध्यमन किया जागा हे । 

प्रश्ल-पत्र दो : वित्तीय एवं लेखा नियम-- इस पतर मे वित्तीय भशासने के सामान्य 
नियम, वित्त अधिकाय कौ भूमिका, राजस्व आष्पियो, आकभ्िकं व्यय, स्टोर तेष, वेते 
वितो का निरीक्षण, बजट निर्माण मरङ्रिया, निष्पादित बजट, भू ^ आधारित बजट, शासकौय 
सैखा नियम, 1990 राजस्थान पंचायत तथा जिला परिषद तथा बजट नियम तथा 
राजस्थान स्थानीय मिधि अकिक्षण अधिनियम एवं नियम का अध्ययन किया जाता है । 

प्रश्न-पतर तीन : कोषालय नियमावली-- कोपालय से सम्बद्ध नियमे (1992), 
कोपालय प्रबन्धन, फोपालय अधिकारी के दायित्व, निरीक्षण, स्थानीय कोष, पेन पुगताम 
आदि से संमरधित्र विषयो का अध्ययन किया जाता है । 


्र्म-पत्र चारं : व्यापारिक एवं विशिष्ट विभागीय तेखे- इस पत्र मँ तेखों के 
सिद्धान्त, ण गतत एवं राजस्व तैखे, „ लाभ तया हानि लेखा, संतुलन पतर, आय एं 
भुगतान लेखे, कम्पनी तेखे आदि का विवेच किया जाता है । 

प्ष्न-पत्र पौच : सार्दभनिक का्यै-- इस पतर भे सार्वजनिक कार्यो से संमद्ध लेखे, 
विशेषतया स्थेर लेखा निथम, संविदा शर्ते तथा वन खाति से संबंधित अपिम भुगतान, निर्माण 
कार्थ, स्टोर लेखे आदि पहलुओं पर संकेद्रेण किया जाता है | 

प्रल-पतर छः : वित्तीय प्रवन्यम- इस पतर मे वितीय भवन्धनं के सिद्धान्त, प्रवन्धीय 
लेखन, बजर तिर्यत्ेण, आंतरिक अकेक्षण एवं नियेजण, संस्थागत कर तथा सार्वजमिक वितत, 
केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध, चन आय व बैकि संस्थान तथा संस्थागत वित्त भदिसे 
संधित अध्ययन करिया जाता दे! 

२. ष्यावहरिक प्रशिक्ण एवं स्॒वद्धता- इस चरण मे मशिक्षणाधिरयो को अतिरिक्त 
कोषालय अधिकारी तथा अतिरिक्त लेखाधिकारी के रूप मेँ विभिन कोषालय अथवा 
कोषालर्यो म छः सप्ता तक नियुक्ते किया जाता है । इस दौरान षै कोषालयो से संबंधित सभी 
कर्यो का नारीकौ से अध्ययन कएे के साय साथ व्यावहारिक अ्रशिक्षण भौ प्राप्त करते है { 


निर्माण लेखे से सेर्वधित कार्य पी 7 सप्ताह तक सम्पना किया जाता है ! इस 
वे सार्वजनिक तिम, विभागीय जन स्वास्थ्य अभियात्रिकौ ५ 


विभाग (जलदाय) तथा सिंचाई 
विभाग के लेखो परर अधकारिक शान भप्त कते ई ! . 
व्यावहारिक प्रशिक्षण के प्रथम चरण के पश्चात्‌ रजस्थान सेला सेवा के 
अधिकारी एक सप्ताह के लिये रीपा अति है जा वे ध 


पारस्परिक अतुभर्वो का आदान- 
कपे है} र + 


11. सप्ताह तक मरशिश्चणारथा अन्य विभागों के साथ सप्बद्ध रहते ई दथा उनसे 
संबंधित वितीय एवं प्रशासनिक कार्य र्यश्च रूप से करते है । सामान्यतः ५ 
लैखाधिकारी रथा वरिष्ठ सेख्याधकारी के साटिष्य मे कर्य 4 


कार्य कसते र \ ईए दौपन्‌ परगिशणा्ो 
सस्व ञ्जित करे वाते विभाग जैसे वाणिज्य कर खान. एवं भगर्भं एवं अदली. सिका 


230 भारत में राज्य प्रामम्‌ 


मभ कार्यं कलत हं तवा शिका, कृषि, स्वास्य एवं धिकितसया वथा पुलिस तैसे व्यय करने वाते 
विधार्गो मे भी अतुभ्रव आपं कठे रैः 
स्यानीय कोय अकक्षण मे ये अधिका उस विभाय के मिदैशक अथदा भय उच्चे 
अधिकस्य के अधीन कार्यकतेरै। 
यह अपेक्षा कौ जाती है कि प्रत्येक प्रशिकषणार्थी अपरे दवारा किव गये कर्यो का 
निल्तर दैनन्दिनी मेँ विवरण लिलेषा तथा जिन विभागीय अधिकस्य के अधीनं यह 
भशि्णाथ रतिदिन कार्यं करता है, उन विभागे के भरि मे आवश्यकं सूचना भेजता रहेगा । 
अरशिक्षण के दौरान कोषालय अधिकारियों तथा सेखाधिकारिो का यह उ्रदायिल दै कि 
अररिक्षण गहरई से द तथा प्रयेकं विभाग प्रशिक्षणार्थी मँ व्यवितिगत रुचि तें । 
11 सप्ताह तेक अन्य विभागों म कार्य कसे के पश्वात्‌ ये प्रशिक्षणार्थी वैषा मे पुनः 
अति है जह उनके द्राण अर्जित अनुव फी समीक्षा कौ जप दै। 
यह समीक्षा तीन सप्ताह कौ होती है, जिसकी समाति पर मिणतिखित छः पत भे 
परीक्षा आयोजित देवी है-- 
1. प्र-प्र 1 -- साधारण नियम 
2. प्रपत्र 2 - वित्तीय लेखा नियम 
२, प्रश्नपत्र 3 ~ कोयालय नियमावल्लो 
५. ग्रषन-पत्र 4 ~ व्यापारिक तथा विशेष विभागीय लेखं 
5, परश्म-पतर ऽ ~ सार्वजनिक निर्माण तेखें 
6. प्रश्ल-पत्र 6 ~ वित्तीय प्रबन्ध 
सभी प्रशमपत्र 100-100 अंको के हेते र जिनमे कम से कम 45 भ्रतिरात्‌ अंक माप्त 
करना सफलता के लिए अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त रपा के निदेशक के द्वाद पर मूल्यांकन 
हेमा रै जिनके अंक भी अंतिम परिणाम मे जोड़ दिये जति रै । 
शजस्थान सेखा सेवा के परिवीक्षधीन अधिकापिो को उनके प्रशिक्षण के दौरान उन 
सी तकनीकी एवं भरसासनिक उत्तरदायित्व से सम्बद्ध जानक दौ जातौ हं तथा व्यावहारिक 
कार्यं कराये जति द जो कि उन आपे जकर अपने लम्बे च म ८ । व 
उल्लेखनीय है कि राजस्थान तेखा सेवा के अधिकारियों का भारतीम कर 
सेवा भे भौ चयन किया जा सकता है, यद्यपि पेषे पदोनत अधिकारियो की मंख्या कीफ 
सीमि हेती रै! अतः मामान्य प्रशासनिक दक्षता जो कि वह अप सेवा कात्‌ के दौगन 
अर्जित कतै है, रस रकार के उच्चतर उततरदायिर्त्वो के निस्तारण में सहयोग देती है! 
सेवाकालीये प्रशिक्षण 
गजस्यान लेखा सेवा के अधिकारी अग्ने लम्बे सेवा काल में रक्षय तथा सज्य स्तय 
मरिक्षण संस्थाओं ये कई प्रशिक्षण का्क्रमो वँ सहभागी केरूपमें भागलेते हँ! यह 
कार्यक्रम भिविशा नियोजन, परिपोजना प्रशासन, निषत्त एवं शूत्य आधारित बजट, भयन्यकीय 
सखन, विय प्रशास्मम, आय कर, मामाग्य वित्तीय एवं लेखा नियम, निविदा प्रक्रिया, कायै 
>° । ससे वित्तीय प्रबन्ध के विपो के अतिष्क्ति मानवोय व्यवहार, सांगठनिक कषमत, 
„ अपरिएणा, वैकास्िक कार्थक्रम आदि विषयो से भी संधित होते है । इन दिनो मे 


#। 
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कंषयूटए उपयोग के नारे मे बहुत बड़ मात्रा मे कार्यक्रम आयोजित किये जा हे है जिनमे 
कम्प्यूटर के माध्यम से जट निरूपण, भबोधन, नियोजन, लेखांकन आदि कौ विधियो से 
सम्बन्धे दक्षता प्रदान कौ जाती हे । इन कार्यक्रमो मे राजस्थान लेखा सेवा कै अधिकारी तथा 
अन्य सेवा के अधिकारी भी भाग तेते हं । 

निष्कर्षं 


निष्क 
राजस्याने भारत के ठन र्यो मे से एकं है जह लोक-सेवाओं के प्रशिधण के कषेत्रम पर्याप 
अगति हई ै। आजर देश की समस्त राज्य-स्तरीय प्रशिक्षण संस्थाओं मे हरिर्वद्र माथुर 
गजस्यान राज्य लोक भशासन संस्थान एक अग्रणी संस्थान है तथा राजस्थान पुलिसं अकादमी 
भौ अब गतिशील विकास के चरण से गुजर रहा है । तथापि, भरिक्षण के शत्र मे ओर अधिक 
आवश्यकता को मका नहीं जा सकता । यद्यं कुछ रेमे पहतुओं के बि मे चर्चा क जा रही 
दै मिन पर निरन्तर विचार किमे जनि की वाछमीयता है । 
आधारपूत पाद्यम्‌ 4 
राजस्यान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान लेखा सेवा के नव-नियुक्त 
प्पिवीक्षाधौन रिष अधिकारियों के लिए एक सामान्य आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है 
ज 11 सप्ताह का है । इस कार्यक्रम मे कु एेसे विषय,जिनकौ जानकारी सामान्यतः ्रशिशषुओं 
राज्यस्तरीय परतियोगौ परीक्षाओं के अध्ययन के दन ह जाती है, पर कम बल दिया जा 
कए उन पिपर्यो प अधिक ध्यान देने कौ आवश्यकता है जिनका महत्व हाल मेँ अधिक उभर 
रहै जेषे कम्पयूटर-उपयोग, परियोजना-प्रशासन, संसाधन विकास, म्वन्यकीय सूचना तेत्र पूर्ण 
युातमक प्रबन्धन, भबोधन्‌, अतरिश्चय कौ स्थिति मँ निर्णय प्रक्रिया, नीति विश्लेषण आदि। 
वमान उदातीकाण क पर्यावरण मे व्यापार दिकण से निय सने कौ दक्षता भी उलन 
करने.का परयल कना चाहिए । इनके अतिरिक्त उन विषयों पर अधिक संकेद्रण कौ 
राजस्थाने की सामाजिक एवं आधिक स्थिति से अधिक सम्बन्धित है जैसे 
पेयजल समस्या, पर्यावरण संरक्षण, सिंचाई, उपनिवेशन, मरुस्यल्लीय विकास, जनजातीय धैत्र 
„ पहाड़ी विकास, सीमा-सुरकषा, प्रायमिक शिक्षा, साक्षरता, प्राथमिक चिकित्सा 
आदि। जनता, अधोनरस्थो, राभनीतिक नेताओं, मैस आदि के साथ व्यवहार्कुशलता एवं 
तिका, सूचना का अधिकार, पारदशिता, जन-सहभागिता एवं संवेदनशीलता पर 
अधिक ध्यान दिये जाने कौ आवश्यकता है ! 
स्वागते पाद्यकम्‌ द 
तीनो भ र्य सेवाओं क संस्यायत पाठ्यक्रम मे वानो व नियमे के बरे मे जनका 
प्र बल है। किन्तु अल्प समय मे इन कानों व नियमो के बे मेँ केवल सतही जानकारी 
हौ भप्त कौ जा सकतो है । फेस देखा गया है कि जिन अधिनियमों कौ जानकापौ स्वाध्याय 
के माध्यम से भप्त कले कौ अपश्च परशिकषुओं से को जाती है, समयाभाव के कारण उन पर 
पर्याप्त ध्यान ही दिया जाता है । “केस प्रणाली एं विस्तृत विमर्शं फे अभाव मे'इन 
कानून व नियमो की जानकारी अधूरी सी रह जाती है । संस्थागत प्रशिक्षण हेतु लगभग दौ 
स का सम आवरयकवा से कम दै ! इसे बदन कौ संभावना वर्वमान मे कम है कों कि 
सज्य सरकार को विभिन पदो को भले हेतु अधिकारियों कौ आवश्यकता बनी रहती है । 


232 भरात्त में राज्य प्रशासन 


अतः उचिते यह ष्टमा कि सभौ महत्वपूरण अधिनियम एवं नियर्मो पर लघु पुकार 
प्रकाशित कर प्रशिधरु अधिकारियों को वित्तरिति कर दी जयं तथा कश्रार्ओं मे इनके प्रावधान 
के व्यावहारिक पलुं पर संकेद््रण किया जये । 

एजस्थान्‌ पुलि सेवा प्रशिक्षुओों के संस्थागत प्रशिक्षण के दौएन जो वदद 
(आउट-ङोे प्रशिक्षण दिया जाता दै वह शारीरिक दृष्टि से थकाने वाला टता दै । प्राव. चार ` 
यजे से व्यस्त रहने, शारीरिक श्रम एवे व्यायाम कएे एवं निरन्तर कक्षाओं मै अध्ययन कमे 
के साथ-साथ 2) परीका एक वर्षं मे देने का भार असहनीय दो जाता है ! इसको प्रभाव एकं 
प्रि की शारीरिक एवं मागसिक क्षमता पर पड़ता है! अतः इप संरयध मे एक अधिक 
सतुलित दृष्टिकोण कौ आवश्यकता रै जिससे प्रशिधुं का कार्यभार विवेकपूरणं हो सके 1 


त्रो प्रशिक्षण 

तीय ्रिक्षण कई बार ओपचारिक यनक रह जाता रै ! कई मरिक्षु व्यावहारिक मरशिक्षण 
गभीरता से नही सेते व कुक एसे भौ जिला-सररीय अधिकारी हेते है जो गदपई से प्रशिक्षण 
समयाभाव के कारण प्रदान नही कर पति है ! उल्तेखनीय टै कि स्वतंत्रता से पूरव परशासर्कौ 
कोषयि जने वाला क्षेत्रीय प्रशिधण गहन होता था तथा प्रशिक्षक अपने शिष्ठ के 
ज्ान-सेवर्दन एर्व दृष्टिकोण-तिर्माण पर इतना ध्यान देते ये कि एक मरशिक्षु इस परीक्षण मे तप 
कर पथा मेज कए निकलता था ! किन्तु आज स्थिति पूर्णतया भिन्न रै । षेत्रीय प्रशिक्षण लोक 
के निर्माण कौ आधारशिला है तथा इस पर समुचित ध्यान दिये जनि कौ आवश्यकता 

॥ 

, श्रतयेक प्रि षेगीय प्रशिक्षण के दौरान नियमिव रूप से दैनिकौ (ययै) तिषे, मह 
सुनिश्चित किया जना चाहिए! प्रि अधिकात से यह अपेक्षा की जाती रै कि वह 
साप्ताहिक प्रतिवेदन अपने पाठयक्रम निदेशक को नियमित सूप से भेजे 1 इन प्रतिवेदन पर 
प्राद्यक्रप मिदेशकं द्राए कौ गई रिम्मणिया प्रशिशुरओं को सम््ेपित की जाती ई । पाययक्रम 
निदेशक का भौ दाधित्व रै फि वह कषर मे जाकर स्वयं यह देखे कि पररिक्षण किस प्रकार 
प्राप्त कियाजारहाहै। 
सेदाकालीन प्रशिक्षण 
ग्रह एक देम क्षेत्र है जिसमे ५४४ कौ असीम संभावना ई! निम्नलिखित उपायो से इम ओर 
ल्योममुखं प्रति हो सकती 
(9 ज्य, एक सुविकसित् एवं समग्र मशिक्षण नौति का निरूपण हो । 

(क) विभिन्ये सरकारी एवं अर्ड-सेर्कारी संस्थाओं मे विभिन स्ते पर कार्यरत कार्मिक 
कौ अशिक्षण-आवश्यकता्ं कौ समीक्षा निस्तर होती रदे तथा प्रशिक्षण सस्याओं 
मेँ पाठ्यक्रम का आयोजन इन्हौ आवरयकतार्ओं के अनुरूप दो ! 

प) कार्मिक को विधिने प्रशिष्चण कार्यक्रमो मे उनकी आवरयत्तता, स्डन, इच्छा एवं 
विशिष्टता के अनुसार ठी नामाकिते किया जये । 

(ष अत्येक कार्मिक के सिए यह आवश्यक बना दिया जाये कि वह पत मरिकष्ण के 
यरि भे लिखित वथा जदं संभव छ, विस्तृत स्प सै अपन विभाग मे परिवेदने भ्रस्तुत 
क्रे) ६ 
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५ 
(ण) 
(ण) 
(भ 


(५) 


© 


69) 


वर्षं के दौरान माप्त प्रशिक्षण तथा वांछनीय प्रशिक्षण का व्यौरा वार्षिक मूल्यांकन 
प्रतिवेदनर्मेभीहो1 ह 

प्रशिक्षण माप्त अधिकारी कौ पद-स्थापना, जहां तक संभद बने, उसके विशिष्ट 
अनुभव एवं स्डान के क्षत्रे ही । \, 

अरत्येक संस्थान का एक वार्षिक मरिक्षण कैलेण्डर नने मिसके अतुसार कार्मिक फो 
भशिक्षण कार्यक्रमों हेतु भेजा जये । 

फसा भयल किया जाना चाहिए कि भत्येकं कार्मिक पोच वर्षमे कम से कम एक बार 
एक उपयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम मे अवश्य भागते। 

अशासनिक सुधारे कौ आवश्यकता एवं नवीन तकनीकी परिवर्तनां को ध्यान मेँ 
रखकर नवीन विपर्यो पर प्रशिक्षण निरन्तर आयोजित हों य ज्यं तक हो सके, सभी 
संबंधित कार्मिक इन क्षे मेँ मरशिक्षण के माध्यम से प्रवीण बने । 

प्रशिक्षण संस्थाओं मे सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षक के रूपमे चुनाव 
सोच-समञ्च कर दो ! कुशल, भ्ररिष्ठित एवं अभिपरेरित बौद्धिक रञ्ञान कै लिये अच्छे 
वक्ता-अधिकारिर्यौ को इन पदो पर लगाना चाहिए तथा उनका कार्यकाल कम से 
कम्‌ तीनवर्षकाहोनाचदियि! ` ` 

मानवीय व्यवहार, संवेदनशीलता, परतुभूति, व्यक्तित्व विकास एवं प्रशासनिक 
मैतिकता से संबंधित विषयो पर उपयुक्त विधियो से प्रशिक्षण भदान किया जाये । 
उपयोक्त कुछ उपाय है जिन प्रशिक्षण व्यवस्था मे उतार कर याज्य मे लोक सेवा 


भरशिक्षण को अधिके भासगिक एवं उपयोगी बनाया जा सकता ई । 





अध्याय 19 
जिलाधीश 








जिला प्रशासन का प्रमुख िलाधौश दता है । इसे जिलाधिकाौ अथवा उप- आयुक्त के चाम 
से 1 जाता है । कषिला स्तर पर यह अधिकारी राज्य मररकाए़को आंख, कान तथा ने 
कौ भति काम करता है 1 अन्य शब्दो भे, वह राज्य सकार का लिला स्वर पर प्रतिनिधि 
करता है। जिते ऊ सभो शासकीय अधिकारी उसके मेतृत्व मे फां करते ई तथा अपनी 
समस्याओं के सन्द मे उससे दिशा-निदेश प्रप्त कते ई । जहां तक जनसाधारण का प्रशन है, 
उसके लिए लिलाधीश हौ सरकार दै तरया सरकारी विभागो एवं अधिकाियो के विरुद्ध 
शिकायत जनता उसी से कवौ दै 1 इस रकार जिलाधीश रज्य, जिला मासनं तथा जनता के 
मध्यक्ड़ौकाकार्य कवार) । 
पद्‌ का विकास 

जिला प्रशासन कौ रेतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन कसे से यह स्य होता है कि प्रशासन 
कौ इकाई के रूप मे जिला सदैव महत्वपूर्णं रहा है {† चाणक्य ने अर्थशास्त्र के जनपद भान) 
के शासनं को चार परा मे विभक्त्‌ किया-गया था-- स्थानीय, दोणपुख, घारवटिक, एवं 
संमहण । ये कमरा 800, 400, 200 एवं 100 गवो के प्रशासन के मुख्यालय ये । तरिते के 
तिए "अहाप' शन्दे क प्रयोग किया जात था । चिते का प्रमुख अधिकारी “स्थानिरु" कहता 
था जिसे राजस्व तथा सामान्य जनोपयोगी कार्य देखने हेते ये । गुप्तकास तथा हर के समय 
सिते को "विषय" कहा जाता था वथा सिलाधिकामै विषयपति के नाम से जाना जता षा) 

सुगलकालीन शासन मै भाप्तोय पए्यएगत प्ररासनिके व्यवस्था मे अधिक उलट 
मह किया मया, यद्यपि इक्यो एवं पद के नाम मे परिवर्तेन दृष्टिगत होता ₹ै। मुगल 
प्रशासनिक व्यवस्था मे जिले को "सरकार कहा गया वथा इसके भमुख अधिका को ˆअमिल 
या "अमाल गुज के नाम से सम्बोधित किया मया । इसका मुख्यं कायं लमान वसू कलौ 
था इस अधिकारी कोन तो मशासनिक अधिकार पराप्तं थे न न्यायिक) न्यापिक तया 
प्रशासनिक अधिकार क्रमशः का तथा फौजदार्मे निदिव थे । इस जिला अशासनिक व्यवस्या 
मे राजस्व अधिकारो का स्थान प्रमु नही था! अन्य अधिकातौ फौजदार के अधीनं कार्य 
भेजो पुरे शिला प्रशासन का भ्यश्च हेता था! 

अभिज्ी शासन काल में जिला प्रशासनिक ठचि को निष्ितं आधर तथा दिशा प्रदात 
कले का श्रेय वहन सेषिटिग्न वया र्वालिस को जाता दै । 1765 ई.मे ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
गे बेगालं व बिहार का प्रशासन सम्भाला, उस सपय पूर्ववत अधिकापियो का कार्थं राजस्व 
वमूल करना रह गया या ] वेम देष्िग्ज ने इन अधिकारियों को राजस्व वसूल कसे के साथ 
कुछ अधियासौ अधिकार भो सौपि तथा इन ठं न्यायिक अधिकार भौ दिये गये । इय प्रकार 
त्विला कललक्टर क षद पयोगो के कर दे से गुज} 1786-87 ई. मे बेगास सत्कार ने 
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कलक्ट (लिलाधीश) को राजस्व अधिकारी तथा दण्डनायक के रूप मेँ स्वीकार किया। 
कलवर का यह स्वरूप मुगल पद्धति से धिन था। {788 ई. मे पिर कुछ परिवर्तन किये गये 
जिसके भनुसार लिलाषीश को मजिष्टरेट तथा सिविल जज के अधिकार सप दिये गये। 
फलस्वरूप कलक्टर की स्थिति अत्यधिक शक्तिशाली ह गई 1 1831-32 ई. म प्रशासनिक 
ठि मे एकरूपता लाने के ददेश्य से फिर कुछ प्रयोग तथा परिवर्तनं किये गये । वस्तुतः 
कलक्टर के पद को संयोजक कड़ी के रूप मेँ विकसित करना उदेश्य था। होत्र मैकेजी दारा 
सुद्चाये गये प्रस्तावो का लकय था कि कलेक्टर अपन जिले का प्रशासन विभिन विभागौ की 
सहायतता से केरे) ये विभाग -अषपे विशिष्ट मामलों मे स्व्न्र हो, पर उन पर कलक्टर का 
नियन्रण हो, ताकि प्रासन मेँ एकरूपता स्थापित कौ जा सके। 

1857 ई. में भारत का शासन सौधे अपरजी संसद के अधिकार मे आ गया, लेकिन 
कलक्टर कौ स्थिति महत्वपूर्णं बनी रही । साईमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हररिति का 
प्रमुख 'कलक्टर' या “इष्टी कमिश्नर! होता था जौ जनव्रा कौ निगाह मेँ वास्तविक सरकार 
था। यद्यपि जिले मे विभिन विभागाध्यक्ष होते थे, जैस सार्जन्ट जनरल, चीफ कन्ुरपेटर 
ओंफ फरिस्ट, चीफ इन्जीनियर आदि, लेकिन नियमित कार्यो को छोडकर सभी विभागे को 
अपनी गतिविधियों के बे मे कलक्टर को सूचित करना आवश्यक था। जिले का अधिकारौ 
ते भ्रमुख भूमिका निभाता था कलेक्टर के रूप मेँ वह राजस्व सगठन का अध्यक्ष होता था 
तथां मजि्टेट के सुपु मे अधीनस्य न्यायालयो का. पर्यवेक्षण करता था। विले कौ शान्ति 
व्यवस्था बनाये रखने के अतिरिक्त पुलिस एवं कारागार का म्रबन्य भ इमी अधिकारी के पास 
था। भागी दण्ड से सम्बन्धित मुकदमे शासन न्यायालय मे जति थे, तथा अन्य मुकदमा के बरे 
भ अन्तिमे अधिकार कलक्टर का हौ था) वह दो वर्षं तक के कारावास को देष्ड दे सकता था 
तथा 1000 रुपये वक जुर्माना कर सकता था॥ 

वस्तुतः व्रिटिश स्कार का उदेश्य अपने साप्ाज्य को सुदृढ़ यनाना तथा अपने 
शासन फा दबदबा बनाये रखना था । उनको शासन पद्धति तथा प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति का 
प्रमुख तथा महत्वपूर्णं माध्यम जिला कलक्टर था। अतः उसे पर्याप्त, अधिकार प्रदान कर 
सशक्त बनाना व्रिटिश शासन के लिए आवश्यक था! अधिके एवं शक्तियों के सन्दर्भ मँ 
व्रिटिशकालीन कलक्टर किसी भी अन्य देश के समकक्ष अधिकारी मे अधिक प्रभावशाली 
था) भप्त सैसे बडे देश कौ सचालित शासित करने के लिए कलक्टर को छो मेपीसियनं 
बना दिया गया जो हर कार्यं कर सकता था +£ परिणामतः कलक्टर को पद अत्यधिक कार्यभार 
से दब गया! . 

1919 ई. के अधिनियम के माध्यम से भारत में दैप शासन माम हुआ । इस 
अधिनियम की धारार्ओं के अनुरूप कलक्टर की स्थिति मे कुछ परिवर्तने आया । स्ववियेक के 
प्रयोग कौ उसी रातित्यौ पर अंकुश लमायः गया तथापि सिला प्रशासन के भामते भें उसकौ 
सतना एवं प्रभाव मे कोड विरोप परिवर्तन नही आया । 1935 ई के अधिनियम कै अनुसार एकं 
नई प्रवेत्ति उभर । अब अज कतक्टयों को भारतीय मत्रिर्यो के अधीन काम कणे के लिए 
विवश होना पड़ा । इसी कारण अगन प्रसासत्रिक अधिकारियों के हितो की रशा ओर अवसित 


स्थिति पे आ जनि पर समयपूर्वं अवकाश मत्ति कौ व्यवस्था का प्रावधान अधिनियम म कर 
दिया गया था! 
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यथपि, जैसा कि स्यष्ट किया जा चुका रै, अमरी शासन मे जिलाधीशों का पुष्य 
कार्थं मशासनिक व्यवस्था को यनपये रखना, रत्स्व वसूल कला तथा सर्वापि ब्रिटिश शामन 
के दिवे कौ रा करना था, फिर भौ उल्तेखनीय रै कि विलाधोशों फे व्यकिठत्य मे इम पद 
के स्वरूप को भिनवा भौ भदान की । व्िटिर शासन काले एेसे भौ लापो हए जिन्हे 
हैम जैसी महामारी कैलने से सासे को अपने हाय से जलब मे लोगो कौ सहायता कौ तथा 
कुछ अधिकारियों ने बमात के साथ भोजन करके ठन व्यितिमत सहयोग, सहायता तथा 
आश्वासन तथा मासिक सुरक्षा कौ भावना दौ 1 अस्पताल बनवाने तथा सडको पर पेड़ 
लमवाने का दाभित्व भी कुर विलाधीशेो मे निभाया } यपि रेते सिताधी्थो की संख्या वहत 
स्यादा नदी थी, पस्तु यह सत्य इस याते का योतक रै कि पिरिश काल मे कईं भिला्ौश 
अपरेजी शासन कौ योपकं प्रवृत्ति फे अपवाद ये 


स्वतस्र भारत मेँ सिल्ताधीश 
स्थापीने भावत मे जनतानरिक परिवेश एवं गज्य कौ विस्तारशील वैकासिक भूमिका के विन्यास 
मरित जिलाधीश्च की भूमिका मूलभूत प्रवर्तन भाया है । जन अपेक्षाओं की अपरत्याकषित 
अभिवृद्धि का भार जिलाधीश के पदे पर यडा रै । पार्परिक कर्यो के निर्वाह के सोथ-साथ 
म्र पर अय देते नये उतत्दायित्व आ षडे रै! 
जिलाघीश कौ स्थिति 
वर्तमान भाते ये लिलाधीश जिसे जिलाधिकाती तथा जिला मजिस्टरेद भी कहा जाता ह, 
भाव्तीय प्रसामनिक सेवा का सदस्य होता दै) आयु एवं अनुभव के आधार पर यह अधिकारी 
दो वर्गोके हेति द । एक तो सीधो भरती वलति भारतीय प्रशासनिक मेवा के अधिकारौ ज 5.6 
वर्थ कौ सेवा पश्चात ही लिलाधीश ५. क्त हो जति है तथा इस पद मर अलग-अलग भिलों 
मे लगभग 4-5 वर्ष तकं कार्यं कस्ते ह । यह युबा बिलापीश अपने प्रशासनिक ओदन में 
बहुआयामीय मवी युनौतिर्यो का सामना इस पद से आरम्भ कष्ठे हं । साथ हौ इष पद पर 
ये अधिकारी भौ नियुक्त होते ई ज पच्य प्रशासनिके सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेका मे 
पदोन्नत हेते दै । ये मिलाधीश अपनो मेवा काल का लम्वा स्मय व्यतीते कर चुके हेते है 
तथा भिलाधीश पद पर स्यापि हौने के समय ग्रौदावस्था मँ हेते ह । 
व्रिदिशकालीन लिलताधीश तथा स्वत्व भारत के िताधीश मे मुख्य अन्तर इस 
अधिकारी की भूमिका एवं दृष्टिकोण का है । वरिटिश्कालीन्‌ जिलधीरा को अपने साम्राज्य के 
हितो कौ रक्षा करनी दती थी 1 सामान्यतया इये स्थानौय लोगों से किसी अकार का भावामकं 
लमाद नी था, नं चह किसी भकार उनके विकास कारकर्मो के लिये मतिबद्ध धा} उसको 
मुख्य दायित्व था यथास्थिति बनाये रखना दकि अपिज शासन फो अपना कर्य कले मँ किसी 
भरकारकी कठिनाईन ले 
स्वत भारत के जिलाथीर के सामने एक आदर्श टै रथा स्यानीय जनता मे उसका 

भावनासमक लयावं होना स्वाभाविक है । एक अच्छा जिलाधोश जनता का सहायक साथी वं 
सहयोगी दै । अधिकारियों की सामाजिकः तथा आर्थिक पृष्ठभूमि मे परिवर्तन के फलस्वरूप 
ज्िलाधीश के पद के चरो ओर से सौ माबरण धरर रन लगा दै 1 विकेद्धीकृत माणीण 
दथा शहरी स्थानीय संस्थाओं के विकाम के कारण भर ज्रिलाधीशें के अधिकाते मे पर्याप 
लोचशीलता आयी है1 
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सामानिक, आधिक, राजनैतिक परिवेश के पर्यावरण मे जव परिवर्तन आर्हा है तो 
विलाधीश इस परिवर्तन कौ टवा में अयता नही यच सकता है । फिर भौ यह निर्विवाद तथ्य 
दै कि जिले मे ञिताधौश अपनी पूर्ववत सिति को काफी सीमा तक वनाये हए है साथ ही 
+ मये दायित्व भी उसमें जुड़ ण्ये ह । देसे मे जिलाधीश के पद का महत्व बद़ा 
ददे 


भूमिकां 
वर्नमान्‌ मे चिलाधौशच जिन भूमिकार्ओ का निर्वाह करता है उनका निम्नलिखित शीर्षको के 
अन्वगत विवेचन किया जा सकता है-- 
1. यजस्व वसूली कार्यं 
2. म्यायिक अधिकारी केसूपमें 
3. समन्वेयकके स्परे 
4. संकटकालीन प्रशासक कौ भूमिका 
5. विकास अधिकारी का दायित्व 
~ 6. विवि भूमिकाएे 
राजस्व यमूली कार्य 
लिताधीश कौ भमुख भूमिका आज भरी समक्ता (समाहर्ता) कौ दै, जैसी कि पूर्व मे हभ 
करती थौ । एजस्व तथा अन्य कए जमा करना उसका प्रमुख दायित्व है । वस्तुत "कलक्टर्‌" 
शन्द का निहितार्य ठी है-- जमाकर्ता । राजस्व प्रशासन का प्रधाम होने के नाते भूमि राजस्व 
का मूस्यांकन तथा संपरहण उसी का दायित्व दै । साथ ही यकाया राशि कौ समय रहते वसूली 
भी आवश्यक रै । यदि समय मेँ दिलाई वरती जाये तो फिर वसूली अत्यधिक कठिन हो जाती 
है । सरकापौ ऋण कई प्रकार के दते रै जिनकी वसूली का दायित्व जिलाधौश का है । कतिपय 
ऋण है-- सिंचाई ऋण, कृपि ऋण, नहर ऋण, तकवौ ऋण इत्यादि । सिचाई विभाग बकाया 
रशि वसूली के लिए सूचौ तैयार करता है तथा जिलाधीश को भेजता है ताकि भिलाधीश द्वारा 
उस रशि कौ वसूलौ की जा सके । आयकर यद्यपि केद्रीय सरकार का दायित्व है तथापि 
पिले बकाया (एरियर्म) कौ वसूली का कार्य जिलाधीश को सौपा जा सकता रै । निक्री कर 
के एय का संम्रह कना भौ उमका काम ई 1 विभिन न्यायिक क्रियाओं में न्यायिक 
दस्ता पर लगने वाते रेवेन्य स्टाम्प के रूप में शल्क भी उसरी के क्षेबाधिकार मे आत्रा है । 
इस प्रकार िला उत्पाद अधिकारी द्वार पैदल, शराव, नशते पदार्थो आदि पर कर लगाये 
जति है । यह उवाद अधिकारौ जिलाधीश के अधीन ही कार्य करता है । खेती के कार्यार 
सहायता के लिए तकवी ऋण दिये जते हँ जिनकी वसूलौ जिलाधीश का शषत्राधिकार है । 
कृषि सम्बन्धी पर नुकसान का अनुमान लगाना तथा मदद कौ रशि तय करना आवश्यक है । 
अन्य अधिकारिर्यो के साय सिलाधीश भी इस कार्य से जुड़ा होता है! ऊपर जिन ऋणी की 
चर्चा कौ गई है वे ऋण कई चार परिस्थित्िजन्य कारणो से वसूल नहीं लो पाते । रेस म उन 
ऋणो मे चुट के सम्बन्ध मेँ राज्य सरकार से सलाह मशवरा करना उसका दायित्व है । वस्तुतः 
आमीण विकास के कायो को क्रियान्वितं कले में वह महत्वपूर्णं भूमिका निभाता है । तकवी 
ऋणो क भुगतान, किसानों को बौज बटन, पशुओं तथा खेतिहर उपकरणों को पुरैय्या करना, 
दुर्भि चै आपात स्थिति मे सहायता प्रदान करना सभी चििलाधीश के अधिकार धेत मँ आते 
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ध ५९) कार्यो के सम्पादन मै उसको दक्षता, उसके व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण का प्मधण 
जिलताधीश को एक ओर महत्वपूर्णं कार्य भूमि सधिप्हण का ई ! कई विकास कर्य 
यथा गृह निर्ण, सडक निर्माण, रेल प्रियां बिछाने आदि फे लिए भूमि अधियहण कौ 
आवश्यकता होती है { इण्डियनं ६५ सेव एकर के अन्तर्गतं जिलाधीश इन कायो के लिद 
भूमि अधिपरहण के लिए अधिकृत है । कषिला कोपागार उसी के अधिकार धेर मे आता दै तथा 
कीषधिकरौ उसके अथीन कार्यं करवा है । जिलाथौश समय-समय पर इनका निपीकषण कता 
है तथा एक महालेखापाल को ठसक सूचना देता है। उसी के आधार दर कोपधिकारी दरार 
दी गई विस्तृत सूचनाओं का मिलान किया जाता रै । 
भूमि अभिलेख को तैयार करना तथा भगे के लिए सुरक्षित रखना सिललाधीश के 
महत्वपूर्णं दायित्वे मे से एक है} भूमि परिमापन, भूमि विवादों का निपयत तथा ४ भुथार 
कानूर्नो को लागू करना तथा नज॒ल भूमि का परशासने उसके दायित्व शेव मे अति ह । वहन 
केवल भूमि सम्भन्धी अभिलेखों तथा १ को सुधित रखता दै अपितु समय-समयपर 
उनबा पुनगीक्षण करता है । उल्लेखनीय हे कि भूमि विवादो को निपटाने के सिए भूमि सम्बन्धी 
सभी अभिलेर्खो का निरीक्षण कमा आवश्यक होता है! जिलाधीर जिले में भू-सम्पति, जंगल 
तथा जल संसाधनों का प्रबन्यक है! निचले न्यायालर्यो से अये रजस्व मामलो के निर्णयो के 
विशद सु्रवाई का दायित्य भी लिलाधोश कीरै) 
चकि सजस्व का कार्य अति षिस्तृत है, अतः जिलाधीश कौ सहायता हेतु बडी संघ्या 
म अधिकारियों तथा कर्मचारियों कौ आवश्यकता होती है ! सामान्यतया यह कायिक उप 
सम्भागीयं अधिकारै, तदसीतदार, नायम तदसीलदार, पटवायै, कानून तथा गिरदावर देते 
1 इस सम्बन्ध भे सभी गर्यो में एकरूपता नहीं हेतौ । उदाहरणार्थं आन्पप्रदेश में चिलाधीश 
की सहायता के तिएे जिला गजस्व अधिकारी भौ हेते है जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
अधिकापी दते है! सिकिकम मेँ उपकिलापीश एवं राजस्व अधिका तया दो राजस्व निरीक्षक 
हेते रै ज सिलाधीश को राजस्व सम्बन्धी दायित्व के निर्वह मे मदद कसते दै। 
ग्रापोण त्र मे जनता जिलाधोश को "माई वाप" के स्प में देखतरी है, ओर समे 
हरं भकार की सहायता कौ अपेक्षा करती है । अतः जिलाधीश कौ मतिमा एकं कल्याणकायै 
अधिकापी के सूय मे प्रतिष्ठित दो चुकी दै। की से खेती को. हानि ह, अतिमृष्टि से फसल 
खयन दो, दर्िक्ष टो, या महामारी अधवा जन्य कोई सेकट्‌ घे ठो जिला्धीश फो संकटमोचन 
की भूषिका तरिभानी पडती है} इपर दृष्टि से प्रामीण जनताकेलिषए जिलाधीश एक मसौहा ई 
ज दुख-दरद मे उसका साय देने वाला अभिभावक एवं सरकं दै! इन समस्त दायित्व का 
निर्वह्न कते स्रमय सिलाधीश यष्टीय एवं स्काते हिते कौ सुरा का भौ पूरण ध्यान श्खता 
॥ 


भ्याधिक उधिकारीकेस्यमे 

सिते के न्यामिकः अधिकाते के श्प मे जिलाधोश कौ भूमिका अत्यन्त महत्ूणं होती है । 
शाम्ति य व्यवस्था यनाये रखना लिलाधौश का एक म्मुख दायित्व दै । आन के मौल मे 
जहां आर्दकवाद्‌, धार्मिक द्वद, साम्पदायवाद, जातिवाद्‌, अनास्था, अविशवाम्र, एजनीतिके 
अवस्वादिता ससी समस्या मुह वये खद रै, ङिताधीश का दायि गम्पीर भी हौ जता 
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दै तथा महत्वपूर्णं भी । इस दृष्टि से तीन विभागो या क्रो का नियनचरण आवश्यक है-- पुलिस, 
न्यायिक तथा जेल । 
जलं त विभाग का सम्बन्थ है. उसका अपना एक संसघनातमक स्वरूप है} 
पुलिस अधीक्षक भिले के पुलिस भरशासन के लिए उत्तरदायी है, जो कि अपने कायो के लिए 
रेजे के पु्तिस उप-महानिक्चक के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन कु अतिबन्धों को छोड़ कर 
पुसिस अधीक्षक के ऊपर कार्यालक मियन्रण लिला मजि का भी रहता हे । व्यवहार मे 
भरिला मजि्टरेट तथा पुलिस अधोश्चकं दोनो परस्पर सहयोग एवं समन्वय से कार्यं करते ह॑ । 
ठेकी टीम भावना पर ही निता मरशासन की परभावशौलता निर्भर करती है । किन्तु यह स्वीकार 
कला होगाकि संकयपूर् अथवा आपातस्थितियों मे पुलिस को लिला मिष्ट के आदेश पर 
कार्य कला पडता दै ।> पुलिस अधिनियम कौ धार 254 के अन्तर्गत जिता पुलिस प्रशासन 
पुलिस अधौक्षक का दायित्व दै । तथापि जिला मिस्र पुलिस डायरी, पुलिस कर्मचारियों 
रथा पुलिस स्टेशन का निरकषण कर सकता है 10 पुलिस प्रशासन का वार्षिक प्रतिवेदन, ज 
कि पुलिस अधौक्चक के दवाय तैयार किया जाता है, भी जिला मचिद्रेट के माध्यम से भेजा 
जाता दै। फिन्तु य व्यवस्था अलग-अलग र्यो म भिन है । राजस्थान में पुलिस अधीक्षक 
के वार्पिक मिष्पति प्रतिवेदन पर अपनी टिपणी देने से पूर्व, मुख्य सिव सम्बन्धित जिला 
कलक्टर तथा मजिष्टरेट से सम्मति मगवा लेता दे । 
सिला मजि्दरेट तथा पुलिस अधीक्षक के सम्बन्य कैसे हो,यह विवाद का विय रहा 
है। यह विवाद नया न है बस्कि इसकी जड़ बहुत पुरानी है । यह विवाद्‌ का प्रश्न तब उठा 
अव 1परी सदी के अन्त मे जिला मजिष्टरेट के पद का प्रभाव अपने चपमोत्कं प था तथा 
अधीक्षक को उसका सहायक मात्र माना जाता था। भारतीय पुलिस आयोग 
(1902.1905) ने इस नियन्रण मे थोड़ी ठिलाई कौ, अतुशंसा कौ तथा सुदधाव दिया किजिला 
अ पुलिसं के दैनिक विभागौय प्रबन्ध तथा अनुशासन मे हस्तधेष नहो कलना 
। 


यह स्वीकार किया जाता है कि जिला मिरे कौ स्थिति एक नियन्रक कौ है। 
उपर भदेश । रेगुलेशन के अनुसार जिला मजि जिला फौजदायी मासन का प्रमुख 
हैओरडस मनै पुलिस के कार्यो को निरदश देता है तथा नियन्वित करता है 1"2 पुलिस 
अधीक्षक जिला मिदर को गम्भीर अपराधो के बारे मँ सूयिव करता रहता हैतथासिलेके 
कौ सूचना समय-समय पर भेजता दै । इस सम्बन्य मे जिला ममिद्रट पुलिस अशासन 
समय-समयू पर आदेश जारी करता ह! त्यये, जुलूो के सम्बन्ध म भौ वह पुलिस 
मरशासन को आदेश जारे करता दै । जिला मनि्दरर स्यानौय स्थितियों का जायजा लेता है, 
तदनुकूल कार्यं योजना तथा कार्यनीति तैयार करता है। वह पुलिस अधिका तथा 
चापियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों कौ जानकारी प्राप्त करता है तथा पुलिस द्वार कयि 

गमे "अमानवौयणव्यवहाँ की भी जांच करता है 1 
उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के अतिरिक्त अन्य राज्यो म जिला मन्दरे पुलिस का 
वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखते ह तथा अन्य राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के गोपनीय 
पर टिप्पणी लिखता है । कुछ र्यो मे यह भी व्यवस्या है कि पुलिस अधीश्चक यदि 
अपने अधीनस्य कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनालक कार्यवाही करता है तो वहां भी कुछ 
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स्वास्थ्य अभियान्निकी, सार्वजनिक निर्माण आदि । इन विभागों को विभिन विकास कार्यक्रमो 
को तागू करने को उत्तरदायित्व सपा जाता है । तकनीको दृष्टि से इन विभागों के जिला 
अधिकारौ अपने उच्चतर कित्रीय एवं राज्यस्तरीय अधिकारियों के अधीन कार्यं करते है । किन्तु 
प्रशासनिक दृष्टि से समन्वय हेतु यह जिला कलक्टर के कार्य कषतर मे आते है} जिले के 
सरवँमोण विकास हेतु विभिन विभा का समन्वित रूप से कार्य कला आवश्यक है । स्वर्गयि 
शरी लाल बहादुर शाली ने अक्टूबर, 1965 मे कहा था कि जिले सम रणं यीमको उसी तरह 
काम करना चाहिए जैसे कि जंग के मैदान मे सिपादी काम करते हं । इस प्रकार चित्ता 
अधिकाते को एकं कमान्डर फी भूमिका निभानी पडती है 115 

समन्वय के लिए आवश्यक है कि किलाधीश सभौ लिला विभागाष्य्षो कौ बैठक 
समय-समय पर आयोजित करे । प्रत्येक संस्था एवं कार्यक्रम को उचित समय तथा महत्त्व देना 
आवश्यक है । समन्वय कौ प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए जिला स्तर पर अलग अलग 
कार्यक्रमों एवं विषय कौ समन्वय समितियों है जिनकी अध्यक्षता सामान्यतया जिला कलक्टर 
करता है ! लगभग 80 समितिरयो की अध्यक्षता कसे का दायित्व निभाना कलक्टर के लिए 
समय-प्रवन्ध कौ दृष्टि से कठिन भी हो जाता दै । 


संकटकालीन प्रशासक 
जिन विषदार्भो का जिला कलक्टर को सामना करना पड़ता है, वे दो प्रकार की होती ै-- 
(1) प्राकृतिक विपदां 
() मानव द्वारा निर्मित विपदां । 
दोनों ही प्रकार की स्थिति्ो में भिलाधीश कौ चैतन्यता, निर्णय क्षमता, मानवीय 
व्यवहार एवं परबन्धकौय योग्यता का परीक्षण होता है ! बुडरफ एकं रोचकं प्रसंग द्वारा स्वतन्नता 
पूर्व जिलाधौश के संकटकालीन प्रशासक कौ भूमिका का वर्णन करते है । एकं ग्रामीण 
व्यपति कचहरी मेँ काम करए रहे एक जिला मजिस्टेट के पास रोता हुआ आया कि उसके बच्चे 
फो चीता उठा ले गया है । बह जिला मजिस्टरेट कचहरी छोड कर अपनी बन्दुक उठा कर चति 
को मारने उस व्यत के साय चल दिया ।' आपात स्थिति मँ सिलाधीश कौ भूमिका मसीदा 
कौ हो जाती है । माकृतिक विषदा यथा वाद्‌, महामारी, दुभिश्च , अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्घटना 
भूकम्प आदि में षायलो के उपचार कौ, मृतको को परिजनों को सौपने की, निस्थापितों के खान, 
रहन, मुभआवजों कौ राशि देना, उनके पुर्नस्थापित करे आदि वौ व्यवस्था जिलाधोश के 
दायित्व कषत्रम आती दै । ` 
मानवनिर्मितं आपदा में भूमिका ओर भी महत्वपूर्णं हो जाती है! हिसा, सूरमार, 
हत्या, घृणा के वातावरण मे शान्ति स्थापना तथा मानवीय मूल्यो के पुनस्थापन का कार्यं 
अत्यधिक कठिन कारय है, जो कि एक विवेकशील, संवेदनशील प्रशासनिक नेवा हौ कर सकता 
दे। इन्‌ स्तर्यो से निपटने के लिए करई बारकनरीय सुरा बलों एवं सेना कौ भौ मदद लेनी 
पडती दै । बाह्य आक्रमण के समय जिला प्रशासन को समुचित रूप से चलाने के लिए भारत 
सुरक्षा नियर्मो के अन्तर्गत उसे कई अधिकार प्राप्त रै ! नागरिक सुरक्षा प्रावधान कौ लागू 
करना तथा. जनता के मध्य॒ असुरा को भावना को दूर कएना उसका दायित्व हो जात्म ३1 
दीश. चतुद का मत है कि संकटकाल मे उसे मतिफल या दाना देने कौ धावन से नही 
जल्कि कर्तव्य कौ भावना से काम करना चाहिए! इन दायिर्वौ के निर्वहन यँ जिलाधीशको 
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मामल म किला मभिष्टरर हस्तक्षेप कर सकता रै । कुठ पुलिस अधिकारियों के पदोनदि फ 
समय उनकी अनुशंसा का ध्यान रखा जाता है । 

जब जिला पुलिष कानून व्यवस्या बनाये रखने मेँ असमर्थं होती है तव भिता 
मिष्ट स्पेशल आम्डं पुलिम फर्स कौ सहायता की मांग करता है ! यदि स्थिति ज्यादा 
विकट हो तो वह सैनिक सहायता कौ भ मांग कर सकत है! 

, जिला मजिद्रेट के विस्तृत अधिकाय को देखते हुए यह आशंका वनौ रही है कि 
कटी वेह पुलिस प्रशासन मेँ अनावश्यक हस्तक्षेप न करे ! कई नार ठसके मियन्रणकापी कार्यो 
को हस्तक्षेप को नाम दे दिया जाता है । कलकत्ता, मुम्बई चेनईं तथा दिल्तौ जैसे महानगवे मे 
कानून तथा व्यवस्था का दायित्व पुलिस आयुक्तं का है म कि क्जिला मजि्टरेट कां । 1961 ई 
मे बिहार पुलिस आयोगर्मे भौ रेमा हौ एक विवाद उश था, लेकिन अयोग मे उस विवादे 
को “व्यक्तियों का विवाद” करार दिया न कि व्यवस्था का।\‡ 

प वस्तुतः लिला मजिष्टरद के रूप मेँ जिलाधीश के अधिकारो तथा प्रभाव मे कमी आई 
है । संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्त्वो के अन्तर्गत न्यायपालिका 
तेथा कार्यपालिका को पृथक कः दिया गया है! एेसे मे दीवानी तथा फौजदापै सभी ममते 
न्यायालय दाग सुलञ्चाये जाते है। ये न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन कार्य कते ह । 
इस प्रिया को अपनाने के पठे कानून कौ सर्वोच्यता" कौ भावना रही है बिहारे 
मजिस्टरेट तथा पुंसिफ़ मजिस्टरेट ओ कि फौजदारी मामले की सुमेवाई करते है, मत्र न्यायालय 
के माफत उच्च न्यायालय के अधीन काम कते हँ । एक वार मामता यदि मुंसिफ या म्यायिकं 
मिस्टर के पास स्थानान्तरित हय गया तो फिर उसके बाद सिताषीरा का उसे व 
हस्तक्षेप नहीं रहता है { सतर न्यायाधीश ही न्यापिक क्षत्र के मजस के वार्षिकं 
्रतिवेदने लिखता है । उच्च न्यायालय ही मनि के पद स्थापन तेथा स्थानान्तरण के लिए 
उत्तरदायी है । 

जिला मजिष्टरेट का एक उत्तरदायित्व जरतो के मशासत का निरीक्षण भौ है । वहयह 
सुनिरिवितर कने का मयल करता है कि जैल के मामलों का निस्तारण यथाशीप्र द तेथाकैदियो 
दी जाए। कैदियों को पैेल पर छोड़ने आदि से सम्बन्धित मामर्तो मँ 
किल मजिर्टरद का हक्क रहता है। जव किसी कैदी को फस कौ सजा दौ जा एही हो व्व 
वह उसकी अथवा उसके द्रवाय मनोनीव किसी ममिरे कौ उपस्थिति आवश्यक है । फी के 
पश्चात कार्यवाही लये जाने सम्बन्धी ममा पप्र पर जिला मजि्टरेट के हस्ताक्षर होते है] 
अनुसूचित जातिर्यो के विरुद होते वाले अत्यावायो कौ जच के सिए जनी सिला 
स्तरीय समिति का अध्यक्ष ्षिला मजिद्टरेट हता है । इस समिति में पुलिस अधौक्षक भौ स्यां 


सदस्य होता दै । 


सम्यक के रूपभे 
म अध्याय के प्रारम्भे यह स्पष्ट किया गया था कि भिलाधोश पूवं मं सप्परणं चिते का 


सर्व-सरवा हभ करता था तथा जनता के समक्ष वहो शासनं का प्रतीक या। स्वयनवता के बाद्‌ 
स्विति मे अन्तर आया! अत्येक चले मे कई नियामकरय एवं वैकासिक विभागो कौ इकाश्यां 
दोती दै ! इनमे से अधिकांश इकाइयों के भमुख विशेष होते है । चित मे जिन विभागो की 
काइ होती है उनमे से कु है -- जनं स्वास्थय, कृषि, प्ुपालन, पिचाई, शिक्ष, उ्रोग, जन 


र अ 
फो बेहतर सुविधा 
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स्वास्थ्य अभियान्निकी, सार्वजनिक निर्माण आदि । इन विभागो को विभिन विकास कार्यक्रमों 
को लागू कने का उततरदायितर सपा जाता है 1 तकनौकी दृष्टि से इन विभागों के जिला 
अधिकारौ अपने उच्चतर कषे्रीय एवं गज्य-स्तरीय अधिकारियों के अधीन कार्य के है । किन्तु 
शासनिके दृष्टि से समन्वय हेतु यह जिला कलक्टर के कार्य कत्र मेँ आति ई! भिते के 
सर्वागौण विकास दतु विभिन विभागों का समन्वित रूप से कारय करना आवश्यक है । स्वर्गीय 
श्री लात बहादुर शास ने अक्टूबर, 1965 मे कहा था कि विले में ५ र्ण टीमको उसी तरह 
कोम करना चाहिए जैसे कि जंग के मैदान में सिपाही काम कते हं । इस मकार जिला 
अधिकारी को एक कमान्डर को भूमिका निभानी पड़ती है ।५ 
समन्वय कै सिए आवश्यक टै कि जििलाधीश सभी जिला विभागाष्यकषो की वैठक 
प्रमय-समय पर आयोजित करे। भ्रत्येक संस्था एवं कार्यक्रम को उचित समय तथा महत्व देना 
आवश्यक है । समन्वय कौ प्रक्रिया को सुतभ बनाने के लिए जिला स्तर पर अलग अलग 
कार्यक्रमो एवं विपय कौ समन्वय समितिर्ा ह जिनकी अध्यक्षता सामान्यतया लिला कलक्टर्‌ 
करता है] लगपग 80 समितिरयो की अध्यक्षता कए का दायित्व निभाना कलक्टर के लिए 
समय-परवन्ध की दृष्टि से कठिन भी हो जाता है । 
संकटकालीन प्रशासक 
भिन विपदाओं का सिला कलक्टर को सामना करना षड्वा है, वे दो प्रकार की हेती है-- 
(1) प्राकृतिकं विपदां 
(४) मानव द्वार निर्भित विपदां 1 
दोनो ही प्रकार की स्थितियों मे जिलाधीश कौ चैतन्यता, निर्णय क्षमता, मानवीय 
व्यवहार एव म्रबन्धकीय योग्यता का परीक्षण होता दै । बुडरफ एक रोचक प्रसंग द्वार स्वत््रता 
पूर्वं जिलाधीश के संकटकालीन अरशासक की भूमिका का वर्णन कसते है । एक भ्रामीण 
ध्यव्ति केवह मे काम कर रहे एक ज्ञिला मजिष्टरेट के पास रोता हुआ आया कि उसके वच्चे 
चीता उठा ले गया दै । वह जिला मजिस्टेट कचरी छोड़ कर अपनी बन्दूक उठा कर चौते 
फो मारने उस व्यकितत फे साय चल दिया ।16 आपात स्थिति े सिलाधीश कौ भूमिका मसीदा 
फ हो जाती दै 1 भ्ाकृतिक विपदा यथा बाढ़, महामारी, दुभिक्ष , अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुधंटनाएे, 
भूकम्प आदि में घायलों के उपचार की, मृतको को परिजर्नो को सौपने कौ, तिस्थापितो के खाने, 
रह, मुआवजं कौ राशि देना, उनके पूर्नस्यापित कएने आदि की व्यवस्था ्िलाधीश के 
दायित्व क्षत्र मे आती है! 
मानव-निर्भित आपदा मँ भूमिका ओर भी महत््पू्णं हो जाती है । हिसा, लूटमार, 
हत्या, पृणा के वातावरण मेँ शान्ति स्थापना तथा मानवीय मूर्तयो के पुनस्थापन कां कार्य 
अत्यधिक कठिन कार्यं है, जो कि एक विवेकशील. संवेदनशील प्रशासनिक नेता हौ कर सकता 
र। इन स्यति से निषे के लिए कई वार केन्द्रीय सुरा बलो एवं सेना कौ भो मदद लेनौ 
पडती है बाह्य अक्रमण के समय जिला प्रशासन को समुचित स्प से चलाने फे लिए भारत 
सुरक्षा नियमों क अन्तर्गत उसे कई अधिकार प्राप्त है । नागरिक सुरक्षा भावधा्नो को लागू 
ना तथा जनता के मध्य्‌ असुरा कौ भावना को दूर कएना उसका दायित्व हे जाता ३ । 
रील. चतुर्वेदी"? का मत है किं संकरटकाल भे उसे भतिफल या हर्जना देभे कौ भावना भै नहीं 
बल्कि कर्तव्य फी भावना से काम करना चासिए। इन दायितत्यो के निर्वहन मे लिलाधीशको 
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फ यार लिखित नियम कानून.कौ सौमाके पौ ज कुर काम कना छवा ईै। पि तियो 
की व्याख्या नद्यै अपितु आकसिंक पटना का निस्तारण ' अवश्यक, ह, निसमे तुत निर्भय 


लेना आवश्यकः है । एकरूपता अथवा नियमो की कठोरता 6 रासन मेँ घमेशा 
सकोयत्मक गुण नहीं है । ओ. मोल भी “नैवृत् के गुण" के आधार पर स्थिति 
मे निपरमे कौ सलाह देतै ई 18 

विकास अधिव्छारी 


भारते भीष विकास कार्यक्रम कौ विविध एवं बहु-आयामोवं योजना भरारम्भ कौ गई है। 
ये योजनां स्वास्थ्य, शिक्षा, तेजगार, महिली, बालक एवं युवाओं आदि विषयो मे सम्बन्धित 
है! इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का देश्य परामीण जवम को बेहतर बनाना, अशिकषा तथा 
गरौनी को दूरकएना है । । 
इन सभी कार्यक्रमों की क्रियन्विति मे जिलाधीश कौ व सलाहकार या दर्शक 
फी नक रह सकती । आर्धिक-सामाजिक विकास क्ती इन योजनाओं को लागू कले मे पहतं 
एवे मेत की आवश्यकता रै 
पाए के सभी र्यो में िलाधौश कौ विकाम अधिकारी के रूपमे भूमिका समानं 
मही है । महाराष्ट तथा गुजयात मे सभी विकास कार्यक्रम जिता विकास अधिकारी को सपि 
गये है! यह विकास अधिकारी भातीय्‌ म्रशासनिक सेवा को अधिका हता है। यं 
जिलाधीश की भूमिका विकास अशासन मे प्रवयक्ष नहीं होतो । एेसी प्रशासनिक द्विभानिता 
गरिला स्तर पर भारते के अधिकांश राज्यो ये महीं है । 
एजस्थान्‌ पंचायत समिति णवं जिला परिषद्‌ अधिनियम, 1956 की धार 59 फे 
१०८५ श्िलाधीश से लिला विकास अधिकाी के रूपमे जो कुछ अपेकषाएे की गई ठे.वे हसं 
प्रकार ह-~ 
{ योजनाओं कौ क्रियान्विति कौ भक्रिया का निर्धारण तथा सितम चत रही विभिन 
योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कना । साथ ही क्ता परिषद्‌ के निर्णयो की 
क्रियात्विति एवं योजनाओं के स्वरूप भँ सुधार रेतु सु्चाव प्रस्तुत करना 
सिला स्तर पर राज्य के विभिन विकास विभागो के कार्यो मे सहायता व उनके मध्य 
सामञ्जस्य स्थापितं कलना} 
पंचायत समिति को उपलब्धं धने एशि के सदुपयोग का निर्धारण कला,सापदही 
यह भी देखना कि विकास्च अधिकारी अपे उततरदायित्वो का समुचिते निर्वाह कर 
व कै अन्तर्गत सोपि गये अन्य ठत्तप्दायित्वो का निर्वहन 
¢ इसी अधिनियम की धार 84 के अन्तगतं सोपे गृये अन्य उत्तरदायित्व का निर्वहन 
५ कना । पंचायत समितिर्यो क कुछ कायो को कले के लिए िलाधीश कौ स्वीकृति 
सैनी पडती है अथवा शिलाधीश की सिफारिि के साच रज्य सर्कार की स्वीकृति 
कै लिए भेजना पडता दै । शद केवर मै यही व्यवस्था नगरपालिकारओं तथा मगर 
परिषर्दो के लिए है। 
जिला प्रामण विकास अथिकरण के पदेन कार्यकारी मिदेशकं के रूप मे जिलाधीश 
के विकाप्र अशान मे योगदान के महत्व को समदा जा सकता दै † ठल्लेखमीय है किं 
मे 1999 से जिला मामी विकास अभिकःण का अध्यक्ष जिला प्रमुख को बनाया 


ध 
9] 


जिलाधौश 243 


गया दै । इसे पूर्व इस संस्था का अध्यक्ष जिलाधीश ह था, अव वह इस संस्था का कार्यकारी 
निदेशक है । भिला प्राम विकास अभिकरण (दी.भारडी ए) एक पंजीकृत सोसारी है जो 
कि भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है । इसका कार्य परामीण 
विकास कार्यक्रमों समन्वित कना है । इस सोसायरी द्वार एकोकृत परामण विकास कार्यक्रम 
ऊ अन्तर्गत कई प्रकार के कार्यक्रम लागू किये जते ह जिनं विभिन श्रेणियो मे रखा जा सकता 
¢) क कार्यक्रम, यथा रेगिस्तान विकास कार्यक्रम तथा सूखा भेर विकास 
कार्यक्रम । 
¢) व्यक्ति आधारित कार्यक्रम, जिसका उदेश्य सबसे निचते तनके के गरीब लोगो को 
लाभ पहुंचना ६, जैसे द्राइसमं (स्वरोजगार के लिए प्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण) एवं 
राष्ीयं मामौण रोजगार कार्यक्रम । 
(४) भामौण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम । 
6५) कुछ मिश्रित कार्यक्रम है यथा-- जनजाति विकास कार्यक्रम तथा समम माम विकास 
कार्यक्रम । 
~ _ इन सभी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर के अधिकारी फे साय 
भिलाषोश धौ उत्तरदायी है । जिला उद्योग केन्र के प्रमुख तथा सिला स्तरीय क समन्वय 
समिति के अध्यक्ष कौ हैसियत से भी वह विकास प्रशासक कौ भूमिका निभाता दै । 20.सूती 
कार्यक्रम कै ्रियान्वयन के लिए भिलाधीश उत्तरदायी है । भूमि एवं राजस्व विवादो के निपटा 
के ५. ह जाने वाले अभियानं का दश्तापूर्वक नेतृत्व भौ तरिलाथीश के उत्तदायित् 
ता है । 
वस्तुतः प्रामीण तथा जिला स्तरीय विकास प्रशासन के लागु कलन मेँ जिलाधीश कौ 
भूमिका फो ठसके सिला परिषद्‌ के साथ सम्बन्धो के सन्दर्भ मे देखना चाहिए । 1959 मे 
स्तवन्त राय मेहता समिति कौ अतुशंसा पर सभी र्यो म पंचायती राज व्यवस्या लामू कौ 
मई । मह एक तरिस्तरैय व्यवस्या है जिसमे उच्च स्तर पर जिला परिषद्‌ है,फिर पंचायत समिति, 
निचे स्तर षर पराम चायते है । बलवन्त राय मेहता समिति की अनुशंसा को सभी रार्ज्यो मे 
समान्‌ सूप मं स्वीकार नही किया । कुछ राज्यो मेँ भिलाधीश लिला परिषद का अध्यक्ष तथा 
सदस्य बना तो कुछ रार्जयो मे बह जिला परिषद्‌ का तथा अन्य समितिर्यो का अध्यक्ष बना 19 
गभस्थान मेँ बह जिला परिषद्‌ का तथा कई समिति्यों का अध्यक्ष बनाया गया । पर उसे मत 
का अधिकार नही धा। महाराष्ट तथा प. बंगात जैसे कुछ रायो मेँ सिलाधीश का जिला 
परिषद्‌ म स्थान नहीं या, वसे सिं कुठ सामान्य नियन्रणकारी तथा पयवेक्षीय अधिकार 
भदान कयि गये। , 
वे समोक्षफ्‌, जो श्षिलायीश को जिला परिपद्‌ मे सम्पि कले के पक्षम नहीं है, 
निन तर्क अस्तुत करते है-- 
0 शिला परिषद्‌ एक सुनी हई गैरस्रकारी संस्था है । यदि शिलायोश चथा सिला 
„ परिषद्‌ के सदस्यो म होता है तो निर्णय भक्रिया मे कठिनाई होगौ । " च 
¢ यदि भिला परिषद्‌ तथा राज्य सरकार सहमत होते ई तो सिलाधीश कौ स्थिति 
असमंजस कौ हो जायेगी तथा उसे अपना पश्च निर्धारण कसे मँ कठिनाई होगी | 
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(४) यदि चिलाधीश, जिला परिषद्‌ के साथ अधिकं जुड्ता है तो वह अपने मौलिक 
दायित्व-- कानून वे व्यवस्था वनाये रखे मेँ सक्षम नही हेया ओर यदि वह उस 
कार्य म अधिक व्यस्त रहेगा तो जिला परिषद्‌ के साध न्याय मेही कर पयेगा। 
कुछ विचाएक से भी हे जो भ्रिलाथीर को जिला परिषद्‌ के साथ जढ्मे के परमे 

अपनो तर्क मर्तु कै है- 

¢) अपनी महत्वपुर्ण पद स्थिति के कारण वह सिला परिषद्‌ के सद्यो के बीच मध्यस्य 
की भूमिका निभा सक्ता है तथा सर्कार दार तिर्धारिवि लयौ को पूरा कले मे 
योगदान दे सकता है } 

( यदि वह शिता एरियद्‌ से दूर रहता है इसका अर्थं है कि वह षिते के विकाम 
भशासन से दूर हो सकता है तथा इसमे जन सामान्य कौ समस्याओं को भौ निकर 
से नदीं समञ्च सकेमा। 

(४) बह विकाम कायो के निरूपण एवं निष्यादन मँ समन्वयक की भूमिका अधिक भती 
प्रकार निभा सकता रै। 

^ सिलाधीश कौ रिते के सर्वस्व याकर्तोधर्ताकेस्पर्म देख कौ प्रमीणो में 
मनोवैश्ानिक भवृति रही है। वे अपने चुने हुए ्तितिधि रे भौ ज्यादा उस एर 

" विश्वास गछते टै 
स्विई पार्क का मानना है कि स्थानीय लोग अभौ भौ शक्तिशाली जिला मुख्यालय 
केपक्षधररै। $ 
वस्तुतः एकं मध्यमार्म अपनाने कौ आवरयकता दै । मदि सिलाधीश मिला परिषद 
कासदस्यन भर हो तव भी अध्यक्ष को चाहिए कि वह उसे विचारःविपर्शं हेतु आमेन्वित कर 
तथा उसमे स्ताह मशवय करे वह सरकार की “खि तया कान” एवं लिला-सरीय 
संस्थाओं का दोस्त एवं दार्तिक वन सकता दै । 
व्यावहारिकं रूप से भौ ङिलाधीश को जरिला-परिषद्‌ सै वित्कुल असम्बद्धं रखना 
उचित महीं होगा । विहार मे इस प्रकार का मयोग किया गया कि कजिलाधोश को निकास कार्यो 
से असम्बद रखा गया, लेकिन कुछ समय बाद ही सरकार को अपनी भूल सुधाए्नी पडी तथा 
किलास की भूमिकाओं कौ परनन्याछ्या कटनी पड़ी (2 1973 ई. इस स्थिति मे परिवेत॑न 
आया। चई 1973 ई. लिला निकास भायुक्त क सिला परिषद्‌ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यूनाया गया । वह जरिता के समकक्ष अधिकारी था ओर्‌ यह कहा गया कि योजना,विकास 
तथा कल्याण के सभी कार्यक्रम उसके उत्तरदायित्व हेगि । लेकिन 1975-7 ई. म आपत्तकाल 
कै समय फिर स्थिति मे परिवर्तन आया ओर सिलाधीश को ससम्मान पुरानी स्थिति मे सत्ता 
भदान की गई । वस्तुतः आपाव स्थिति ये मजवूत प्रशासनिके तेतर कौ आवश्यकता धी मेथा 
किलाधौश को 20-सूत्ी कार्यक्रम लागू कले के लिए उत्तएदायो बनाया गया । ॥ 
1972 ई. पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति गठित कौ गहं । इस समिति ने 
पंवायती गज संस्थाओं कौ दृढ नामे कौ अनुशंमा कौ तथा जिलाधीश के पद को इ 
व्यवस्था मेँ अमासंगिक सा कर दिया । किन्तु अशोक मेहता समिति कौ द्वि-स्तयय पवय 
ज व्यवस्था का निव्यादन कर्नाटक तक सीमित रह गया । 
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1980 ई. मे काग्रेस सर्कार के वापस सत्ता मे अने पर जिसाधीश के पद को फिर 
शक्तिशाली बनाया गया । कई महत्वपूर्णं कार्यक्रम घोषित किये गये, जिनके क्रियान्वयन का 
दायित्व जिलाधीश को सौपा गया। बिहार मे बीस-सूत्री कार्यक्रमर्मे से 14 कार्यक्रमों का 
दायित्व लिल्लाधीश को सौपा गया यथा एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, सिंचाई, पेयजल की 
आपूर्ति, परिवार कल्याण इत्यादि । 
1985 ई, से 1988 ई. के बीच राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल मेँ जिलाधीश 
की भूमिका अत्यधिक बढ गई ! स्वयं प्रधानमत्री ने देश के विभिन क्ष मे जा कर जिलाधीश 
के साथ बैठक की तथा “संवेदनशील अ्रशास्न” के प्रत्यय को साकार रूप भ्रदानं करने हेतु इन 
अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। केन्र सरकार तथा जिला प्रशासन के वीच एेसे प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध स्वतन्रता के पश्चात्‌ पहली बार देखने को मिले । विरोधी दरतो की राज्य सरका्ो को 
यह अखण कि इस प्रकार की व्यवस्था में राज्य सरकारे का महत्त कम्‌ कर दिया गया । किन्तु 
यह आशंका सहौ नहीं थी क्योकि राजीव गधी का देश्य राज्य सरकारे को मिरवेल कना 
नहीं था। फिर भी जो जिलाधीश के पद से सम्बन्धित सजग सक्रियता की लहर राजीव गधी 
के समय आई वेह उनके साथ ही चली गई । । 
जीव गधी का एक ओर भ्यास जो पंचायती राज सस्थाओं को सशक्त के का 
था, वह उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ संविधान के 7 संशोधन के रूप में प्रतिपलित हुंआ। इस 
संशोधन का पूर्णरूपेण शासकीय एवं प्रशासकीय स्वरूप निपादित नहीं हो पाया, अत. अभी 
भी भारतौय पंचायती राज व्यवस्था संक्रमणकाल मेँ ही है । यदि यह संशोधन पूर्णतया लागू 
हो जाता तो निश्चित रूप से प्रमीप विकास कार्यक्रमो में जिलताधीर्ो का वर्चस्व नहीं रहेगा । 
जिला परिपद्‌ से उस के ओपचारिक सम्बन्ध दूट जाने के पश्चात उसका सम्पर्क इस संस्था से 
अनौपचारिकं रहेगा । पूकि वह षिते मे ज्य सरकार का मुख्य मविनिधि है, अतः उसके 
अस्तित्व एवं प्रभाव को कदापि नेही नकाय जा सकता । 

वर्तमाने में राजस्थान मे जिला परिषदो को वैको मेँ सिलाधीश को आमन्नित करने 
केनेमे किसी परम्प का विकाम नटीं हो पाया है। कभी तो ठसे नैठको मे बुला लिया 
जाता दै, तो कभी नही । एेस्ा देखा गया है कि जव-जब उसे वैक म बूलाया जाता है, बैठक 
अभिक लध्योन्ुख एवं व्यवस्थित रोती है । 

वैसे अपनी वैकासिकं भूमिका का निवह जिलाधोश विभिन भिला-स्तरीय 
अधिकारियो की मैठके बुला कर करता आया है । यह परम्परा अब भ अदूर है । 

यद्यपि वर्तमानं मेँ राजस्यान मे सिलाधौश चरिला ग्रामीण विकास अभिकरण का 
अध्यक्ष है, किन्तु इस व्यवस्य मे भो परिवर्तन कौ पूर्णं सम्भावना है । कई राज्यो मै भिला 
भमुख को टौ इस अभिकरएण का अध्यक्ष मनोनीत कले का निर्णय लिया गयाहै। ` 

शजस्थान कौ वर्तमान (मई,1999) कौ स्थिति के अतुमार 7ऽवे संवैधानिक संशोधन 
के अगुसार पेचायती गज सेस्याओं के वास्तविक अधिकाय मेँ यदरोतयै की जा रटी है । तथापि 
राजस्थान विधान सभा द्ग इने संस्याओं के अतिरिक्त कार्यकर एवं अधिकारे के बे मे कोई 
विशि अधिनियम नद बनाया गया दै,न टौ इन संस्याओं को विस्वृत विदीय शचि एवं 


॥. 
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साधन भदान किये गये ह । परिणामस्वरूप, वैकल्पिक भरशासन के कतर मे जो स्थिति 73 

संवैधामिकं संशोधन से पूर्व थी, उसमे परिवर्तन की अक्रिया आरम्प तो सो चुकी है,फिनु किर 

भी धीमी है। इसौ काए्ण विकास प्रशासन के कषतर मे जिलाधौश की भूमिका आज भौ उतनी 

ही महत्वपूर्णं है जितनी पूर्व मे थी । 

चिलापीश के विविध काव 

सिलाभीर बहुकार्यात्मक अधिकारौ दै 1 इसके विविध कार्यो की सूची इस अधिकारी के जिला 

प्रशासनिक तवच मे केन्य स्थान को दर्शी है। 

¢) प्रत्येक दस वर्षं के अन्तराल मुं जनगणना कार्यक्रम छो क्रियाम्वित करने के लिए वह 
जिला जनगणना अधिकारौ का कार्य क्ता रै 1 

छ) स तथा राज्य विधानसभा के चुनावों के लिए तरिते का मुख्य चुनाव अधिकारी 
होता दै। 

(४) चित्ते में समरो व कार्यक्रमो मे सरकार का अधिकारिकि प्रतिनिधित्व करता है । 

6५) दिशिष्ट अतिथिर्यो के आगमन पर वह कूटमीतिके शिष्ट मीति का निर्वहन कता है । 

^) चिते में नगरपालिकाओं का परयवकषण करता दै। 

(क) आवश्यक वस्तुओं तथा खाद्य पदार्थो कौ आपूर्व सुनिश्चित करता है। 

(५४) चिते में सैनिक अधिकापिर्यो के माथ नियमित सम्पर्क बनाये रखता है। 

(भंप) विभिन श्रेणी के सरकारी परशिश्चणा्धियो के प्रशिक्षण कौ व्यवस्था कएवाता ह । 

(४) विते का वार्पिक भरतिवेदन कर प्रस्तुत कता है 1 

@ चिल के कर्मचारियों के कार्मिक मामले देखता रै 1 

(5) श्चिले का नियमित दौप कएता दै, सुदर गों मे लोगों से मिलता है,उनकौ शिकाय्ते 
सुनता है तथा सए्कार व जन सामान्य के बीच मध्यस्य की भूमिका निधाता है। 
किलाथीशच को जन साम्य के साथ सहातुभूतिपूर्ण सम्बन्ध बनाना आवश्यक है, 

ताकि उनकौ समस्याओं का उचित समाधान अदान किया जा सके महारषर के जिलाधीरा सै 

अपेक्षा कौ जाती है करि वह वर्थ मे 120 दिन तथा 70 रातो का दौरा करे । एक राजस्व वर्षमे 

उसे 50 से 60 तक सामान्य निरीक्षण कसे चादिए, 20 गों के विशेष निसीक्षण कणे चाहिए 

तथा एक उप्-खण्ड दष्तर का निरीक्षण करना चाहिए 12 इन्दौ जन सम्पर्क क आवर्ता 

को देख कर यह कहा गया है कि “कलम” से “त्व्‌” ज्यादा अक्विशाली है । 


४ निष्कर्ष 
यह नि्विवाद तथ्य है कि श्िलाधीश जिले के विभिन विभागों के दल को.कप्तान दै। 
जिलाधीश का पद्‌ भारत मेँ कई अर्था मे विशिष्टं रै, इसमे “संस्यागत करिरमाः है जिसकी 
आधुनिक शासनिक व्यवस्था मँ समता नहीं है।२५ लेकिन मिलाधीश के पद ओर दायित्व 
का मूर्यांकन करते समय नवौन परिष्थितियो का ध्यान भो रखना भवश्यक है | उसके कपर 
जितै दायित्व रखे गये है तथा जो उससे अपेक्षां कौ मई दै, वह एक मानव कौ शारीरिक 
एवं मानसिक धमताओं कौ सोमारओं मे सम्भव नही रै । स्वतन्वा के पूर्व सिलाथीश के 
अधिकार व स्ना ज्यादा ये, पर कार्यं सौमित ये । आज कई कारणो सरे अधिकार तथा सता रम 
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कमी आई दै, पर दायित्वो म वदरोत्तरी ड है एक युवा भारतीय प्रशासनिक सेवा का 
अधिकारी सम्पूर्णं जिते का नेतृत्व करता है । अपने से उप्र व अनुभवभ्युं बडे जिला पलिस्‌ 
अधीक्षक प भौ अधिकारों का प्रयोग करता है लेकिन उसका सम्मान प्राप्त महीं कर पाता ।* 
जििलाधीश सै अपेक्षा कौ जात है कि वह दौरे करके जनता सै निकट सम्पकं बनने 
का प्रयास के। प्रहत घोडे कौ सवारी व तम्बू गाड़ कर जिलाधीश यह दायित्व निभाते थे। 
पौ.आर. दुभाएौ का मानना है कि भव जिलाधौश रसे कैम्पस्‌ ज्यादा कले मे विश्वास नह 
रखते । वे जनता के प्रतिनिधियों के साथ कुछ वैठके कर तेते र ठथा यह मान तैत ह कि अव 
प्रामीण जना के साथ सीधे सम्पर्कं की आवश्यकता नही है (८ 
एक विकास अधिकारी के शूप मँ जिलाधी से ओ अपेक्षाएं की गईदटैवे भी 
व्यवहारिके पक्ष को नजरमन्दाज करती टै । एक विकास अधिकारी के लिए सारी बैठको मे 
भाग लेना सम्भव नहीं है ।27 हर अंचल की अपनी विरिष्ट समस्याएं रोती है । पूरौ प्रशासनिक 
व्यवस्था किये बिना जिलाधीश को अत्यधिक कार्यभार से दवाया गया है। इसलिए 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम वांछितं गति पराप्त नहीं कर पाये है [४ 
शक्ति के विकेद्धीकरण की भावना से जिते के कार्यो के लिए विभिन अधिकारियों 
की व्यवस्था कौ गई है, जिने उदेश्य की एकता के लिए एक टीम के सूप मेँ काम कटा 
चाहिए 
भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1969 ई. मे यह माना धा कि एकं व्यक्ति 
(सिलाधीश) इतने सरि दायिर्त्वो का निर्वन नही कर सकता । अतः वर्तमान दायित्वो को दो 
भार्गो मे विभाजित कर देना चादिए-- नियामकीय कार्य तथा विकास कार्य । नियामकीय कार्यं 
का दायित्व सिलाधीश का होना चाहिए तथा दूस दायित्व पंचायती राज संस्थाओं को 
निभाना चादिए {9 
त्रिलाधीश के पद पर अनुभवी तथा अधिके सेवाकाल के अधिकारियों कौ नियुक्ति 
कौ आवश्यकता है 1 मुवा अधिकारी एकं तो अपने से अधिक उप्र के जिला जधिकािर्यो का 
सम्मान प्राप्त नही कर पाते, न ही वे एकं अच्छे समन्वयक कौ भूमिका निभा पत ह । अपवाद 
अवश्य दै इस क्षर मे। 
किलो के भकार को छोटा करना भी आवश्यके दै.ताकि जिते का प्रशासन कुशलता 
सेकियाजा स्के] अशोक मित्रा समिति, जो कि परिचम बेगाल सर्कार द्वारा नियुक्त की गृई 
थी,कौ अनुशंसा है कि 15 से 20 लाख से ज्यादा जनसेढ्वा का गरिता नही होना चाहिए्‌ 11 
अधिके दायित्वो के कारण तिलाधीश का जनता से सम्पर्कं कर सा गया दै । उसके 
अन्य दाभित्वो मँ कमौ भले ही की जाय पर जनता में सम्पर्कं करना आवश्यक ई! दरि तथा 
जनता से साक्षात्कार के माध्यम से ्िलाधीश लोगों की ज्यादा से ज्यादा समस्याएं समञ्ञ 
सकता है तथा तदनुरूप निर्णय ते कर कार्यवाहो कर सकता है । 
सिलाधीशं कौ माह में एक वार प्रेस कान्मेन्स करनी अपेक्षित रै । इसके दो लाभ 
सक्ते है-- एक तो सरकारी कल्याण कार्यक्रमो को जनवा कौ जानकारी (4 
परस्व करिया जा सकता है, दूसरे, जनता फो अपनी क्यिनाद्यो को सुलञ्ञाने का पौका भौ 
मिलवा है । साथ हौ इन पत्रकार सम्मेलने से जनता वथा सर्कार के बच गलत धारणाओं कौ 
दूरके का भौ मौका मिलता है (५ 


भारत मेँ राज्य प्रशासन 


सिलाधीश के कार्यो फो मामव शमता को ध्यान मे रखकर सौमित कसे की 


आवश्यकता रै लेकिन जिते की एकखप्र के अन्दर एक इकाई के रूप मे काम कना भौ 
आवरयक है! भिलाधीर के पद को परम्पर मृ जो सम्मान व गरिमा प्राप्त है उपे देखते हुए 
जिते के मुखिया के रूप मै उसको स्थिति आवश्यक र, अन्यया विभिन विभागो के विपरीत, 
विवादास्पद प्रतिवेदन सदि सरकार के पास जार्येगे तो सप्कार के किए निर्णय का कठि 
टोगा। उसे नेता, प्रेरक तथा जनता के हमददं कौ भूमिका निभानी ही टै 133 


1. 


2. 


। 


> 


सन्दर्भ 
एस.आरमादेश्वरी, स्टेट एडमिनिषटरशन इन इण्डिया नई दिल्ली; मेकमिलने इण्डिया 
लिमिटेड, 1987), १.१५. 
रेपतिहासिक एवं अन्य पृष्ठभूमि के लिये देखे, मेश के. अयेड़ा तथा रजनी गौयल 
इष्डियन पन्तिक एडमितिष्दरेयनः रेर्टिटगूधन्स एण्ड इध्यूस (नई देहली; न्यू एव. 
1996), प्‌. 243-258. 
जेडी. शुक्ला, स्टेट एण्ड डिग्टिक्ट एडमितिसटरेरान इम इण्डिया (नई दिल्ली) नेशनल, 
1976), प्‌. 126. 
वही, प्‌. 127. 
फिलिप बुडरफ, द गार्जियन्स (लन्दनः; जोनाथन केप, 1959), पृ. 58. 
एल.एसःएस. ओ. मोले, द इष्डियन धिवि सर्वि 2601-1930 (लन्दनः जोन मुर, 
1934), पृ. 111. 
शुक्ला, वर्ह, प्‌. 133. 


„ महिश्वरी, वर्ह, पृ 100. 


एसएस. खेर, डिद्टिक्ट एडमितिरटरेशन इन इण्डिया (वम्बई; एशिया, 1964), प.33. 

महिश्वरो, कल, प्‌. 100. 

एनसो. रय, द सिविल सर्विस इन इण्डिया (कलकताः; फर्मा केएल. मुखोपाध्याय, 

1960), प्‌.27. 

शुक्ला, वय, प. 137. 2 व 
, “डिष्ट्िक्टि मजिष्टरेट एष्ट पुलिस ठ = 

ता इभल कन्दोल^ जर्नल आफ एडमिनिस्ेशन ओोवरसीन 

(लाई, 1967), पृ. 192-199. 


-खेर, व्ही, प. 31. 
पौके. दवे, “द कलेक्टर : टृ एण्ड टुमोये", दी एल. चतुर्वेदी तथा आरके. जैन, 


ह्िद्धिक्ट रडकेरगः 0 दिल्ली? इण्डियन इनस्टद्यूट आफ पल्लिक 
एडमिनिष्टरशन), 1982, पृ.39. द, 
चुडरफ, द गाजियन्स, पृ. 178. 5 

सीष्ल. चतुर्वेदी, “क्राइसस रडमििद्धेरशन", चतुर्वेदी वेया जन, डिद््िक्ट 
एडपिनिटेयत, पृ.93 . ध. 


जिलाधीश 249 


18. 
19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


26 


27. 


29. 


31. 
32. 
33. 


ओमोते, द इण्डिकत सिविल सर्वि पृ. 164. 

पी.आर. दुभाषी, रल ॐवलपमेर एडगरिनिस्टेरन इम इण्डिया, (वम्बई; पापुलर, 
1970), पू. 251-255. 

हरिद्रा शय तथा एस पी. सिह, करेन अद्डिफाज एण्ड ङश्यूज इन इष्डियन 
एढमितिर्टेथन (दिल्ली; उत्यल, 1979), पृ. 154. 

एडविन ईम्स तथा परमात्मा शरण, डिद्टक्ट एडरिनिष्टेयन ईन इण्डिया, पु. 
184-196. 

बीएस. मूर “महाराष्ट”, एके. पाधी, सं. स्टेट एगिनिटरेयत इनः इण्डि, (दिल्ती; 
उत्पले, 1988), पृ.314. 

बीनीएल. शमो तथा एड, त्रिपादी “डिस्ट्िक्ट कलेक्टर एण्ड डिमेद्ूलाइच्ड हेत्य 

प्लानिग", इष्डियमे जर्गत फ़ पन्लिक एडमिनि्टशन, (अक्दवस्दिसम्बर, 1989), 

प्‌.889. 

रजनी कोटरी, फलिरिक्स इन इष्डिया (नडं दिल्ली; ओपियन्र लोग्मेन, 1970), पृ. 

130-131. 

नारायन हजारी, “इिष्टक्ट एडमिनिष्टरशन इने इण्डिया”, एडमिनिरेदिके चेन्न 

>९४(जनेवरौ-जून, 1988), पृ.178. 

पौ.आर.दुभापी, “मैने ओन द स्पोट : फेलियर ओंफ़ डिष्ट्िक्ट एमिनिष्देशने”, द 

स्टेद्समेग,15 अप्रेल, 1963, पृ.8. 

अभिमन्यु सिंह “चैजिग रोल ओंफ द डिस्ट्िक्ट ओंफिमरः द इष्डियम जनरल गफ 

एन्लिक एडमितरिरटेयन, #९्धा (अपेल-नून, 1986), पृ.256. 

तुषार कान्ति दास, “द डिस्टिक्ट रुलर', द स्टेट्समेन, 15 अक्टूबर, 1983, प्‌.९. 


पी.आर. दुभाषो, एसेज ओति एन्तिक एडमिनिर्टेरन (नई दित्लो; एनमी.ो. 
पन्लिशर्स, 1985), पृ.54. 


नारायण हजारो, “डिस्टिक्ट एढमिनिस्टेशन इन इण्डिया” पृ्‌.81. 
वर्ह, १.81. ॥ 

अभिमन्यु पिह, “चेजिग रोल ओंफ़ द डिस्दिक्ट ओंफीसरः, पृ.263. 
के, पृ.265. 





अध्याय 20 
जिला प्रशासन 








पिते अध्याय में जिलाधीश के कार्य एवं शक्तियों के वि मे विवेचन किया गयां है, किन्तु 
यह जानं लेना आवश्यक ह कि चिता प्रशासन इवा अधिक चिस्वृत है कि इसके संचालन के 
लिर सिलाधौश के अतिप्क्ति अन्य भौ वहुत से अधिकपि व का्मिको की शुम महत्वपूर्ण 
है । इस अध्याय मेँ जिला प्रशासन में लिलाधीश के नीये कै स्तर पट संकेन्रण है । किन्तु, दसम 
पूरव संक्षेप मे राजस्थान मेँ संभागीय व्यवस्था के वरि में दष्टिपात करना प्रसगिक हेग । 


संभागीय व्यवस्था 

1962 ई.से पूर्व भू-राजस्व तथा विकास प्रशासन के कायो को कषेत्रीय स्तर पर समन्वित कले 
कै लिए एजस्यान को पोच संभागों मे बाया हुआ धा तथा भत्येक संभाग एक सभागीयं 
आमुक्त के अधीन कार्यं करदा था। संभागोय आयुक्त हौ अपे शषेत्र के जिलाधीश के 
राजस्व एवं विकास प्रशासन से संवंधितं कार्यो का समन्वय करता था विन्त 1962 ई. 
संभागीय आयुक्त का पट समाप्त कर दिया गया तथा उसके दरार किये जने वाले कार्यौ को 
जिलाधीश एवं राजस्व मडल मे विधक्त कर दिया गया! इस पद कौ ममष्ति का मुख्य 
कारण राजस्थान विधानसभा मे कौ जने वाली मांग थो जिसके अंतर्गत यह मत व्यक्ते किया 
श शहा थाक संभागीय आयुक्न मह्परण प्रशासनिक मामर्लौ मे विलम्ब का कारण बनते 

1 
25 वेषं तक संभागीय आयुक्त का पद समाप्त रहा ! 25 वर्णौ के पश्चात्‌ यह 
अनुभव किया सया किं जिता स्वर पर यद्ने हुए कार्यो वथा अन्वर्किला अशासनिक समन्य 
फी आवश्यकता को देखते हुए सभागीय आयुक्त के पद की पुनसर्थापना आवश्यक है! अत. 
1987 ई मे छ. संभागीय आयुक्तो कौ स्थापना कौ गई जो कि जयपुर, जोधपुर, मीकनिर, 
उदयपुर, अजमेर तथा कोटा भागों के प्रशासनिक रुख नियुच्न क्ये गये आज भर्तीय 
प्रशासनिक सेवा की मुपरटाइम वेदन शृखता का यह अधिकारौ प्र्ासनिक प्षमन्वय का एक 


पलपू्ण बन्ु रै । 


राजस्थान मे संभागो की रथना 
राजस्थान कै छ. संभा मे क्रमराः जिते इस प्रकार है-- 
मंभाग क्ति क 
जयपुर -- जयपुर, भतपुर, अलवर, सक, चु, धौलपुर एवं दौसा 
अअमेर -- अजमेर नागौर, भीलवाड़ा तथो योक 


जओधपुर -- जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर तथा सिरोरी 
यीकानेर -- गीकनेर, शरौ ्मगानगर, चरू एवं हतुमानदृ 
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उदयपुर -- उदयपुर, चित्तौडगद, दंगरपुर, वांसवाड़ा तथा राजसमंद 

कोटा -- कोरा, वृंदी, सवाई माधोपुर, वारं, ्ालावाड एवं करौली 

संभागौय आयुक्नों को यह अधिकार है कि वे जिलाधौो से उनके कार्यं निष्पादन 
क संबंध म वार्षिक व अर्धवार्षिक मरतिवेदन प्राप्त कर सकेते रँ तथा उपखण्ड कार्यालयों तथा 
तहसील से राजस्व मामर्लो, भूमि सीलतिग कानून के निष्पादन, भूमि आवंटन तथा कर, कृषि 
कार्यो के लिए कृपि भूमि के रूपान्तरण से संबंधित प्रतिवेदन मांग सकते हँ । इसके अतिरिक्त 
राजस्थाने भूमि तथा भवन अधिनियम, राजस्थान शहरी भूमि सीलिग अधिनियम, राजस्थान्‌ वेन्‌ 
अधिनियम आदि से सं्वधित मामले अव राजस्व मडल के स्थान पर संभागोय आयुक्त 
निपरतति ट! संभागीय आयुक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू-अभिलेख निरोक्षक, 
पटवारियो को अपने क्र मे स्थानान्तरित कर सकते है । 

संभागीय आयुक्तो से अपेक्षा कौ जातौ है कि वे समय समय पर उच्व पुलिस 
अधिकारियों, उप-पुलिम महानिरीक्षक, जिलाधीश तथा पुलिस अधीक्षक की वटकं समय समय 
श तेथा नियोजन तथा विकास से संबेधित कार्यौ का प्रबोधन एवं समन्वय निर्धारित 

) 


उत्तेखनीय है कि वर्तमान व्यवस्था मेँ उदयपुर के संभागीय आयुक्त पदेन अन 
जातीय कषत्रीस विकास आयुक्त है, तथा जोधुपर के मंभागीय आयुक्त पदेन मर विकास 
आमुक्त है ।, इसी प्रकार कोरा के संभागीय आयुक्त पदेन चम्बल कमाण्ड षत्रीय निकास 
आयुक्त है तथा यौकानेर के सभागीय आयुक्त के इंदिरा गांधी नहर कमाण्ड कषे्रीय विकास 
के पदेन आयुक्त है । 

जिन-जिन विकास विभागों के क्रय अधिकारी सभागीय स्तर पर कार्य कले है उन 
शव के कायौ का समन्वय का उत्तरदायित्व भी संभागीय आयुक्त का दै । 
तिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी 
उल्लेखनीय है कि लगभग सभी विकास विभागों के अधिकारी जिला स्तर पर कार्य कमे रै । 
उदाहप्ण स्वरूप इमे से कुछ अधिकारी इस प्रकार है-- 

(1) जिला उद्योग अधिकारी (वाद्य) 

2) लिला शिक्षा अधिकारी (छत्र) 

(3) सिला शिक्षा अधिकाय प्राथमिक (खरा) 

(4) लिला शिक्षा अधिकारी (छक्र) 

(5) जिला शिक्षा अधिकारौ (अनौपचाप्कि) 

(6) चरिला पशुपालन अधिकासी 

(7) जिला राहत अधिकपि 

(8) जिला नियोजन अधिकाय 

-(9) जिला परिवहन अधिकारौ 


252 भातत मे जय प्रशासने 


षेय प्रशासनिक अधिकारी 
जिला कलक्टर एवं ज्जिला 
मजिस्टरेद 
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(10) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारौ 

(11) ज्रिला मत्स्य पालन अधिकारौ 

(12) जिला भेड्‌ पालन अधिकारी 

(13) जिला अल्प बचत अधिकारी 

इसी प्रकार से विभिन परियोजनाओं के अधिकारी भी ज्निला स्तर पर कार्यप्त है जसे 
परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास अभिकरण, परियोजना अध्कारी रैडलूम, 
परियोजना अधिकारी रेश्चम कौट पालन आदि! इन सभी जिला स्तरीय अधिकारियों पर 
प्रशासनिक नियंत्रण ङ्िलाधीस का होता है तथा तकनीकी नियुत्रण उनके विभागों का था। 
जिलाधीश कौ सहायता के लिए अतिरिक्त ज्रिलाधीरा कार्य कते है जो कि राज्य प्रशासनिक 
सेवा के अधिकारी हेते ह । एक बड़े जिले मेँ चार अथवा पांच अतिरिक्त क्रिलाधीश कार्य 
केरते है । मुख्यतया, इनकी भूमिका इस प्रकार होती है-- 

(1) अतिरिक्त सिलाधीश, भ्रशसन जिसके अधीन उपखण्ड अधिकारी तथां सहायक 
सििलाधीश एवं मिसे एवं कोपाधिकारी कार्य कते हँ । 

(2) अतिरिक्त सििलाधीश, नगर जिसके अधीन मूल्याकन अधिकारी, सांखियिकी 
अधिकापी एवं सिला परिवहन अधिकारी कार्यं करते है! कुछ एेसे भी जिले हँ जिनमे यह पद 
पृथक रूप से नदीं होते । 

(3) अतिरिक्तं भरिलाधोश, सीलिग जो कि भूमि सीलिग से संवधित मामलों को 
देखते है । कई बार एक अन्य अतिरिक्त जिलाधीश भू-रूपान्तरण के तिए भौ हेते रै । 

(4) अतिरिक्त जिलाधौश, विकास जो जिला-स्तरीय वैकासिर्क" विभार्गो के 
प्रतिनिधियों से समन्वय रखने के साथ साथ परियोजना निदेशक का कार्य भी करते दै । इनके 
अधीनं परियोजना अधिकारी एव परियोजना म्वंधक कार्य कपे है । 


उपखण्ड प्रशासन 

समस्त राजस्थान के जिलों को उपखण्डो मेँ विभाजित किया गया है । कुछ चरिते एेमे 
ह जहां पर जहां 5-5 सपवण्ड रै जैसे अलवर, भीलवाडा, चित्तौडगद॒; कुछ जिलो मेँ 4.4 
उपखष्ड है जसे जयपुर, अजमेर श्रीेगानमर, नागौर, पाली तथा उदयपुर तथा बाकी सिलो मेँ 
2 अथवा 3 उपखण्ड हँ । 

भ्रत्येक उपखण्ड एक उपखण्ड अधिकारो के अधीन होता ई । उपखण्ड अधिकारौ 
अपने कषतर के मरशासन से संवंधित लगभग सभो महत्वपूर्णं कार्यो का सम्पादन जिलाधीश के 
मिरदेशन मेँ करते रै । इस अधिकारी के मुख्य कार्य इस प्रकार रै । 
1) भू राजस्व प्रयन्यन 
उपखष्ड अधिकारौ अपे उपखण्ड का गजस्व अधिकारी दोता है । भू अभिलेखं तैयार कएना 
व के निम्न-स्ततीय अधिकारो जैसे, परवा, कानूनगो तथा भू-अभितेख निरीक्षक 
पर नियंत्रण रखना, कानूनगो तथा तदसीलदार के कार्यो का निरोश्षण करना, उपवण्ड के कृपि 
उत्पादने का आकलन, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना, राजस्व वमूली के सवंप मे नोचे 
के अधिकारियों को निर्देशन पदान करना तथा अपने ठपण्ड मे भू राजस्व से संधित कानून 
कौ निष्पत्ति पर निगरानी रखना इस अधिकाय के दायित्व ई। 
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(2) भू राजस्व संग्रहेण का मर्देशन 

भू राजस्व संग्रहण का उत्तरदायित्र वहसीलदार का है ! इस कार्य हेतु यह अधिकारी अपने कषर 
के उपद्ण्ड अधिकारियों के निर्देशन मेँ कार्य करता है । भू गजस्व से एकरित रि पिते 
कुछ वर्पो मेँ काफ़ कम हुई है अतः उपखण्ड अधिकारी एवं तटसीलदार दोनो हौ कौ दता 
इस कतर मेँ हुई प्रगति से ओंकी जाती रै! 


@) म्यायिक अधिकारी के क्पे 

उपखण्ड अधिकारौ के अधीन कुछ प्रारम्भिक कषेत्राधिकार है तथा कुछ अपीलीय ेत्राधिकार 
है । इनफे अतिरिक्त पुनरौक्षण तथा पुनरावलोकन का भौ इन्दे अधिकार ै। जिन मामलों मे 
यह न्यायिक अधिकारी के रूप मेँ कार्य कते हँ तथो जिन विषयों से संबंधित प्रमुख विवाद 
निपयते है वे है-- भूमि, सीमा, चारागाह, भू-अभिलेख तथा पंजीकरण, भू-राजस्व, सम्पत्ति 
विभाजने, भूमि संबंधित मुआवजे आदि । 

७4) दण्डनायके के रूपमे 

जब उपखण्ड अधिकारी दण्डनायक के रूप मेँ कायं कपत है तव उसे "एसडीएम" (5० 
णेव) ्गडाऽ०ाट) कहा जाता हे । उल्तेखनीय है कि जौ दण्डनायकीय शकिियों 
स्रिलाधौश को जिला स्तर पर प्रदान कौ गई है लगभग वही शक्तियों उपखण्ड स्तर प्र 
एस्ठीएम.को दी ग्‌ईं है । अपने क्षत्र मेँ शाति व्यवस्था स्थापित करम, फौजदारी प्रशासन का 
सचालन, पुलिस धार्नो एव चौकियों का निक्ष, किसी अपराधी को पुलिस के रिमांड मे र्खे 
एवं धारो 144 लागू करने का अधिकार एसडीएम. को प्राप्त है! 


(5) प्रशासनिक अधिकारी के सूपे 

उपपेक्त चार श के अतिरिक्त एसडीएम. को कई विविध भ्रशासनिक कार्यं सम्पादित 
करने पडते दँ जैसे कि-- जनता कौ आवश्यक उपभोग की वस्तुओं का उचित मूल्यो पर 
वितरण, निरीक्षण प्रवन्थन, एजस्व अभियान संचालन, जन-अभियोग नियकरण आदि। देखा 
जाये दो गावो मे आधिक व सामाजिक न्याय तथा विकास कार्यक्रमों को विविध रूपमे 
संचालित कमे का उक्दायित्व उपखण्ड अधिकारी का है । पिते कु वर्पो मे इस अथिकारी 
के उत्तरदायित्व इतने अधिक बद्‌ गए है कि वह जनता की सभौ मूलभूत मागो व 
आवश्यकताओं कौ पूर्मि नरी कर सकता है । आवश्यकता इस वात कौ टै किं विभिन 
दिशाओं से आन वाले राजनीतिक दवाव से अपने आपको अधिकतम सम्भव चाति हुए एक 
उपखण्ड अधिकारी अपने जनोपुख प्रासनिक कार्यो को बस्ुनिष्ठा म के} 


तहसील स्तर , 
मुगल काल से हौ राजस्व प्रशासन मेँ तदसील का एक महत्वपूरण स्यान रहा है। भार्वके 
अधिकांश रर्यो में राजस्व अशासन कौ मुख्य इकाई तहसील हं । वेहसील को कुठ अन्य 
रर्ज्ो मे दूसरे नामो से जाना जाता ह जैसे, धमितनाड्‌ मे इसे "तातुक^्वं महार मँ "तालुका 
कहा जावा है। 
उपखण्ड स्तर के नीचे राजस्व प्रासन हेतु राज्य कौ तहरी पे यादा गया टै 
रजस्यान ये 229 तदसौ रै तथा इनस सख्या को यदाने के बरे मँ राज्य सरकार का निर्णय 
लिया जा चुका है। एक उपवण्ड मे सामान्यतया दोः अथवा तीन चहसीते टोती है 1 यद्यपि 
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कुछ रसे भी उपखण्ड रै जैसे कि जयपुर, डीग, तिजा एवं बाडेर जहाँ चार अथवा पांच 
तहसीते है ! एक जिते मे प्रायः वहसीलो कौ संख्या ठसकी आय एवं जनसंख्या के अनुसार 
कम अथवा अधिक होती दै । उदाहरणार्थ-- जैसलमेर जिले मेँ 3 टी तहसील ह जबकि जयपुर 
सिते मे 13 तदसीते है । 

तहसीलों का प्रमुख अधिकारी तहसीलदार होता है । जिसके अधिकार व कर्तव्य 
राजस्थान भू-राजस्व तथा तहसीलदार तथा नायब तदस्रीलदार के कर्तव्य तथा नियम 1958.इ. 
में उल्लिखित र । तहसीलदार के पद पर मायव तहसीलदार ही पदोनत होकर नियुक्त होते 
दै! नायब तहसीलदार के पद पर 66 प्रतिशत नियुक्ति राजस्थान याज्य एव अधीनस्य सेवाओं 
की परीक्षा के माध्यम से चयतित अधिकारिर्यो कौ होती है तथा रोष 34 प्रतिशत पद पर 
राजस्व निरीक्षको से पदोनत अधिकारी नियुक्त होति हं । तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार 
की नियुक्ति राजस्व मंडल के द्वारा की जाती है । ये अधिकारी राजस्थान तहसीलदार सेवा के 
सदस्य हेते है । 

उत्तेखनीय है कि अधीनस्थ सेवा के अधिकारी होते हुए भी तदसीलदार एक 
राजपत्रित अधिकारी होता दै । यह व्यवस्या इसलिए की गई है कि तरसीलदार के अधिकार 
व शकितियों भू-राजस्व, प्रशासनिक व न्यायिक कषतर मे विस्तृत होती है तथा इसे अन्य कषतर मे 
भी पर्याप्त अधिकार उपलन्ध है । 

तहसीलदार कौ भूमिका इस प्रकार है-- 
(1) भू-राजस्व से संयंधित कार्य 
तदसौलदार अपने तहसील क्षेत्र के भू-अभिलेख के निरूपण, उनके संगक्षण, पटवारी, कानूनगो, 
भूमि नियीककों के कार्यो का निरीक्षणं तथा इन अधिकारियों के कार्य तिष्मादन पर नियत्रण, 
भू-राजस्व के संकलन पर निगरानी तथा इस संवंध मेँ नियमों व कानूरनो का उल्तंघन कले 
वासे व्यक्तियों को दण्डित करने से सेवधित उत्तरदायित्व का निर्वाद कपे द । वसूली 
कार्यक्रम को लागू करने हेतु तहसीलदार पटवारी को विशेष बैठकों में निर्देश देते ई तथा 
आवश्यकता पडुने पर वे स्वयं भी दरि पर जाकर वास्तविक स्थिति का अध्ययन केपे है । 
(2) न्यायिक कार्य 
काश्तकारी, चारागाह कौ भूमि, वन-उपज, वन-मूमि, कृपि-भूमि सीमा, उत्तराधिकार नामोतेरकरण, 
भू-सम्पतति के विभाजन, भूमि मुअवजे, सरकार भूमि पर अतिक्रमण आदि से संधित मामत 
भें तहसीलदार को सुनवाई की शक्तया पराप्त रै । तहसील मे गजकीय प्रो का तामितौ कार्य 
भी तहमीलदापर्काहौदै! “ 

तहसील भशासन मे तहसीलदार जिलाधौरा च उपन्निलाधोश के निर्देशन में द्वितीय 
्रेणी के कार्यपालकं दण्डनायक के रूप में कार्य कते है । इस संवधरमे वे दोपौ व्यक्तियों को 
छ. माह की सजा तथा 200 रूपए तक ुर्माना कर सकते हे । उल्तेखनीय दै कि तहसील मेँ 
कानून व्यवस्था कौ भिम्मेदारी तडसौलदार कौ है । “ 
3) विविष प्रशासनिक कार्य 
उपरोक्त भमु कायो के अतिरिक्त तदसोलदार दिविषं भरासनिक कार्य सम्पन करते है जैसे 
सार्वजनिक वितरण. मणाल के अंर्गत स्न मूल्यो कौ दुकान का संधारण, जन्-मृत्यु का 
पंजीयन तथा अभिलेख, उप क्नेपाल्यों का संचा्तन, रहन कार्यो मे भुगतान-अधिकाये कै रूप 
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मै कार्थं करना, अपने कैव मँ निवीश्वण अधिकारौ के रूप म कायं कना, जन गणना अधिकारे 
फी भूमिका निभाना, कपि कानून अधिकार का उत्तरदायित्य वहन करना, तहमौल शेत मे रसद 
कायं सम्यन करना, शिशचार (भोरोकोल) के उत्तप्दायिल तिभाना तथा वेहमील कषतर मे पिवास 
करने वातौ जनता की शरिकायर्तो को दूर करे फा प्रयल कना आदि। 
दसीलदार सामान्यतया वपं मे चार माट अपने कत्र का दौ फते है तथा जनता के 
माध प्रत्यक्ष सवेष कनाम का निष यल करते ई । सदपि तटसौलदार सामान्यतया राजस्व 
अधिकारी माना जाता है किमु व्यवहार में इते वैकासिक कार्यक्रमो व परियोजना के 
म॑वालन देतु कई उत्तपदापिल जिलाधीशं एवं उप त्रिलाधीश द्वा दिये जति १। अफे 
उत्तरदायित्व, शक्त्यो एवं अपुत्र के कारण वटसीलदार अपनी वहमीलं का मर्वाधिवः 
महलपूर्णं अधिक्राी होता है। 
तदसील के अधीन कई उप-तहसीले भो कार्यत ई । जस्थाने में 91 उप-तटमौते 
ह, जिनकौ संख्या अव अदायी जा टी है! एक उय-तह्ील का सर्व धैत्र वदने सै उते 
तटसील में भ रूपान्तरिते किरा जा सकता दै । 
तदसीलदार कौ सदायता के तिए नामव तटसीलदार कौ नियुक्ति कौ जाती है । एेमी 
स्थिति मेँ तहसीलदार तथा नायव तेहसीलदार के वोच मेँ कार्य विभाजन का उत्तरदायित्व 
तहसरीलदार का हौ होता है । कुठ तदसीर्लो मे प्ररासनिक प्रमुख के सूप मे नाय तहसौलदार 
काफी कार्य फते ह, यद्यपि वट अपने कार्यो के लिए तहसीलदार के प्रमि ही उत्तरदायी देते 
है। इस मकर स्वायतता एव ति्यत्रेण का समन्वय इस स्थिति मे देखने को भिलना है । 
उस्तेखनीय है करि राजस्थान मे 460 पद तहसीलदाये फे तथा 417 पद नायव 
तेहसीसदारो के स्वीकृत है । विद्याधियेों के मस्तिष्के मे यह प्ररम ठठ सक्ता है कि जव तदसौ 
257 ही ई से तहमौलदार 4८0 क्यौ ? इस अकार उप.तहसीते मव 9 है तो तायव 
तदसीलदार 417 क्यो ? इसका उत्तर यह है कि तहसीतदार व नायव तदसीलदार केवल 
तहसील में हौ कार्य नटौ करते । वे भू-अभिलेख एवं भू-अवाप्ति कै कार्यं अन्य संस्थाओं र्मे 
भरी मप्पादिते करते ई। इसी प्रकार तदसीलदार एवं नायव तहसीलदार जयद्र विकाम 
प्राधिकरण, विभिन नगर सुधार न्यास, नगर परिषदो आदि मे कार्यं कते टै, तथा बहुतर बी 
संख्या मे भू-पंजोकरण के उप-पजीयक के रूप मे तटसीतदार एवं ना तहसीलदार कार्य 
कपत है 
उस्लेखनीय दई कि 1956 ई. तक रजस्थान वटसौतदार सेवा पर निरयण राज्य 
सरकार का हुआ कता था । 1956 में इसे राजस्यान राजस्व मंडल को सपि दिया मवा। 
त्दसीलदार कौ सहायता के लिए रीय स्तर पर नायव तदसीलदार वो होते ही है, म्यक 
तहसील क मुख्यालय पर सरकारी कामकाज को सम्पन क्ले के लिर तहसीलदार्‌ कौ 
सहायता के लिए कानूनगो की नियुक्ति दती. है । ये कानूनगो नहसौल कार्यालय का समस्त 
कार्य वहसीलदार के निदेशन मे सम्पादित कपत ई । 
उततेखनीय ई कि ये कानूनगो त्र स्वर प्र भू-राजस्व निरीक्षक अथवा गिरदावेर 
के रूप मे कार्यं कत है। अन्य शब्दो मेँ भू-राजस्व निरोक्षक, भिरदावर अथवा काूनमो 


पर्यायवाची है। 
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दस पटवार कषर के ऊपर एक भू-राजस्व निरीक्षक होता ह तथा 20 पटवारक्षे्र कौ 
एक नायय तमी रोती है जिसका प्रशासनिक अधिकारी नायब तहसौलदार होता है । जहाँ 
तेक कार्यं की भकृति का प्ररन है उसमे इन विभिन स्तरो पर सम्पन किये जने वाले कर्त्व्यो मे 
कोई विरोषर अन्तर मही होता, केवल स्तर के अनुरूप शक्ततां कम अथवा अधिक होती ई । 

तहसौल प्रशासन कौ शक्ति कौ आधारशिला एक पटवार क्षेत्र देता है । मिसका 
भमुख परवारी होवा है । 


पटवारी 
प्रत्येक तहसील विभिन पटवार कत्र मेँ विभाजित होती ई । लगभग 30-60 परवार 
धेर तहसील मेँ अति है । प्रत्येक पटवार धैत्र का प्रमुख अधिकारी पटवारी होता है जिसका 
मुख्यालय उसके कार्य धेत के एक बडे आकार के गोव मे देता है । परम्परा के अनुसार वह 
उसी गांव मे निवास करता है जिसमे कि उसका मुख्यालय है । उल्लेखनीय दै कि परारी का 
पद मुग्रल काल से ही चल रा रै । प्ामोण जनता के निकटतम यदि कोई एक अधिकारी रहा 
है तो वह पटवारी ही है । सन्‌ 1873 ई के राजस्व अधिनियम के अंतर्गत पटवारी को राजस्व 
प्रशासन के स्वध मे सरकारी कर्मवारी वनाया गया! पटवारी के समकक्ष राजम्व कर्मचारी को 
तापिल मे “कारनाम", महार मे “तलैदी” व उततर प्रदेश मे “लेखपाल” का जाता है । 
वर्तमान में राजस्थान मँ 10.000 से भी अधिक पटवारौ कार्य कर रे है ! पटवारी का चयन 
रजस्व मडल द्वारा किया जाता है तथा इसका प्रशिक्षण पटवार प्रशिक्षण केन्र जो रजस्थान मे 
विभिन स्थानो पर कार्यरत दै, मे किया जाता ईै। यह प्रशिक्षण केन्र भौलवाड़ा, रौक, 
्रीगंगानगर व भगतपुर में स्थित ई । 
भूमिका 
एक परटवारौ का प्रमुख उत्तरदायित्व इम प्रकार है-- 
(1) भू-अभिलेख सवंधी कार्यं 
एके पवार के पास लगभग 2000 कारतकारें के अभिलेख रखे जति है ! अपने पटवार 
त्रभे भूमि से सबधित दस्तावेज, नक्शे तथा अन्य अभिलेख सोतो को भली प्रकार से रखने 
की जिम्मेदारी पटवारी की ठोती है । इन अभिलेख मे गावो के धैत्रफल, भूमि की प्रकृति, 
स्वामित्व, फसल की स्थिति, सिचाई के साधन, भू-राजस्व आदि से संवधित विवर्ण होता है । 
परवारघर मे पटवरारी कौ ठिकरी, गिरदावरौ पोर, जमाबेदौ अभिलेख, वसूली पत्र, भू-नक्शा, 
संरक्षण चिन्ह कौ सूची, मूल्याकन खसा आदि अभिलेख सुरक्षित ढंग से रखे जाते द 
जिससे कौ आवश्यकता पड़ने पर भूमि संधौ विवाद का निपटारा किया जा सके। 
उल्लेखनीय है कि इस शत्र मे कंप्यूटर के उपयोग कौ अधिकतर संभावनार्ओ को 
हुए यह विचार प्रशासनिक क्षत्र मे व्यक्त कियि जा रहे र कि शनैः शनै. पटवार भषेतर के 
सभौ अभिलेखो का कप्यूटरीकरण कर दिया जाये जिससे कि इन अभितैखो को अधिक 
व्यवस्थित व दोप रहित बनाया जा सके 1 
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2) रास्व सग्रहण से संधिते कार्य 

गजस्व, एकत्रित काते का मुख्य उत्तपदायिल प्रवादी को ही रै} पटवायै मे यह्‌ अपश्च की 
जाती ह किं वह भू-एजस्व के निर्धारित लश्यों कौ पूरं करे। संप्रटण सोमा पार कौ एवं 
एकत्रित भू-राजस्व के वि मे पूरण मूचना उच्चतर अधिकारि्यो को मदान करे । यदपि हाल ही 
मे भू-राजस्व भे प्राप्त हने वाली आय कम हुई है. किन्तु फिर भी यह उत्तरदायित्व अपना महत्व 
लिए हुए दै । 

॥ चकि परवारौ हौ पटवार त्र का एक मुख्य अधिकारी है, अतः अन्य वभूलौ भी 
इसके माध्यमं से एषेत्रित कौ जाती 1 इस भकार कौ कुछ वसूलिया है-- सिचाई कए कौ 
वपूलौ, तका कौ वसूली तरथा पंचायन समितिं दरार दिये गये ऋणो कौ वसूली तथा 
विभिन मामलो मे किये गये नुर्मान की वसूली । 

जय कभी प्राकृतिक विपदा आती है तो परवारी कौ सिफारिश पर हौ यह पसूली 
स्थगित कर दी जाती है। 
(3) राजस्व अभियान का सचालने 
उल्तेखनीय रै कि राजस्थान मे कई अन्य शज्यों कौ भांति राजस्व अभियान समय-समय पर 
सचालित किये जति ए ई 1 पिले लगभग 45 वर्पो मे अलग-अलग समय पर संचालित इन 
रजस्व अभिमानो में भू-अभिततेख को अद्यतने (अप-ट्‌-डट) कएने के साथ-माथ प्रामीण जनत्ना 
की विभिन समस्याओं का समग्ररूप से समाधान कने की चेष्टा कौ जाती रही दै । कृपि जोत, 
पास-बुक विवरण, 20 सूत्री कार्यक्रम, चकबन्दी अभिलेख तथा भू-अभिलेखो के 
आधुनिकीकरण से संधित चलाये गये विभिन अभियान के सचालन मे पटवारी कौ भूमिका 
केन्रीयःरही हं । 
4 पमि सुधार ति 1 
जमीदार, नागीरदार वथा मध्यस्थो के महत्व को कम कटने, धुआ कृषका को मुक्त कएने से 
मंबेधित क्यो को प्रभावी ढग से संचालित कले हेतु पटवारी का मदत्् प्रभावशाली रहता 
1 राजस्थान मे भूमि सुधार की अक्रिया बहुत धीमी गति से चल रहौ है किन्तु किर भी यह 
पर्सनीय है कि पारम्परिकं पडे प्रदेश मे भूमि सुधार जसौ गतिशील धक्रिया ने अपनी 
जड गहई से बनाई द । इस देतु जिस अधिकारी का मवेधिक सहयोग र्हा ह वह यटवारी 


हीह) 

(5) समद्र ्रापीण विकास हि सेवको 
स्यपि पटवारौ राजस्व अधिकारौ दै तथा विकास कायं को उत्तरदायित्व प्राम सेवको का होता 
दै किन्तु वास्तव म जनता पर ग्राम सेवको कौ तुलना मे पटवारौ का मभाव अधि रहा है। 
आज भरी पटवाते के जनता से प्रत्यक्ष संबंध है तथा विभिन विकाम्‌ कार््र्मो मेँ वह जनता 
के साय जुड़ा है । एकीकृत मरामीण्‌ विकास, अन्योदय योजना. काम्‌ के बदले अनाज योजना, 
20 सूत्री कार्यक्रम, इदिग आवास योजना, मरामोय युवा स्वास्थय एवं रोजगार प्रशिक्षण कर्थम, 
महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम आदि के संचालन मे पटवारो की भूमिका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष 
रूप से भदतवपरण है । गाव के रत्यक सदस्य के साथ परवातै का निरतः सम्यक एवं सम्बन्ध 


उसकी भूमिका को प्रभावशाली बनाता है । 
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(6) आपातकालीम सहायता 
चाद, सूखा, अकाल, ओलावृष्टि, तृफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अगनिकाण्ड, महामारी, 
टिङ्ौ दल आक्रमण दरार फसलों कौ कषति आदि विपत्तियो के समय गांव कौ जनता को राहन 
पहुचाने का कां परवारी का हौ दै । जव भी एेमौ कोई विपत्ति आतो टै तो गांवमं वेन तथा 
पशु हानि तथा फसल को हृए नुकसान के वरि मे ममरण विवरण उच्चतर अधिकारियो को 
पटवापी ह पहुचाता है तथा इसी आधार पर राज्य सरकार द्वारा दौ जने वाली सहायता एवं 
सिलाधीश द्वारा किये जने वाले अपेश्चित उपायों का निर्धारण होता हे । 
वास्तव मे विपत्तियो वे आपदा की स्थिति में हुई षति एवं हानि का आकलन 
अत्यधिक जटिल कार्य ह । यह केवल एक आर्थिक कार्य दी नही दै, कई प्रकार के राजनीतिक 
दवाव भी परवारियों पर पड़ते है कि वह इस आंकलनक्षति को बद़ा-चद़ाकर बताये जिससे 
कि उमश्ष्रमे राज्य स्कार गी अधिक सहायता मिल सके । एसी स्थिति मँ पटवारी को 
काफ सूज्ञ-वृज्च व विवेक से कार्य करना पड़ता है 1 
(6) प्रापीण संखििकौ 
पटवापै अपने पटवार ध्र के सभी प्रापो कौ भू-राजस्व, फसल, पशुधन, सिचाई आदि से 
संबेधित मांख्यिकी का एकत्रण कर उन्दे जिलाधोश के माध्यम से रजस्व मडल को सम्मेपित 
करता है । इस साखियिकी को एकत्रित कलन के लिए पटवारी को निरन्तर दौरे कएने पडते है 
तथा विभिन सोते से सूचनाओं को अद्यतन कना पड़ता हं । यह काफी कठिन कार्य है किन्तु 
इस कार्य मे प्रदरित कुसलदा के माध्यम से र विवेन्द्रीकृत योजनाओं का निर्माण भलौ भकार 
हो सकार 
) विविध काये 
परार द्वार सम्पादित अन्य कार्य इम प्रकार ईै-- 
(1) जन-गणना से संवधित कार्य 
(2) जनगणना कार्यो के ओकडे, जनम-मृत्यु के आकडो का अभिलेख रखना । 
(3) भू-स्वामिल्र से सबेधित दस्तावेज प्रमाणित कराना । 
(4) नामतरण (1५70) से संवंधित कार्य जो कि किन्हौ भी चारसोतोसे 
सवंधित होः 
क) विरासत (ख) गिरवौ, रहन, (ग) भू रूपान्तरण (घ) न्यायालय आदेश 
(5) अभिलेख क नकल तैयार करना 1 
(6) उचित परामर्श हेतु प्रमाण-पत्र देना । 
@) अल्प-वचत, लक्षय आपूर्ति मेँ योगदान देना 
(8) मतदाता सूचौ तैयार कले मे सहयोग देना, आदि । 
अतः स्ट ह कि षटवा सम्पूणं प्ामोय अरशासन भ एकं आधारभूत भूमिका का 
निर्वाह करता है। उमकी कुशलता एवं निष्ठा पर मरामीण प्रशासन कै गजस्व एवं वैकासिक 
आयामो कौ मफलना निर्भर करती ह । मत्य तो यह है कि पटवारी वी व्यवहारकुशलता आग 
ईमानदार पर ह पू मरामोग अशणसन टिका हुआ टै । उसके द्राण जने-अनजने मे कौ गई 
गलतियां सम्पूणं शामन के लिए भार वन सकवौ ई 1 
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निष्कर्षं 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पिखली कई शताब्दियों से रूमान्तरित हने वाता राजस्व 
अशासनं स्वेता के नाद विकास प्रशासन के साथ अंतरगुधित द्ये गया है । पवार से लेक 
जिलाधीश तक सभी अधिकारी राजस्व प्रशासन के साथ-साथ अपने क्षत्र मे होने वाते 
वैकासिक परिवर्तन को भी दिशा अदान करते है । गावं कौ जनसंख्या कौ वृद्धि के साथ-साथ 
सम्पूर्ण प्राम, तहसील, उपखण्ड एवं जिला प्रशासन नई चुनौतिर्यो का सामना करर है) ने 
केवल कार्यक्रमों कौ विविधता में वृद्धि हुईं है विन्तु उनके संचालन मे आवश्यक प्रबोधन एवं 
नियत्रण की भक्रिया एवं तकनीक भी अधिक जटिल हो गई रै । कार्यभार से दबे हुए दिभिने 
अधिकारी कई वार अपने उप्रदायि्वों कृ पूरौ तरह से वहन नही कर पाते। 

सम्पूरणं परापीण प्रशासन को अव एकीकृत स्वरूप देने की आवश्यकता है। असंल्य 
परियोजनाओं को यदि एकीकृत किया जये तो शासन समन्वित ठंग से कार्यं कट सकता है। 
म्रामीण प्रशसनं को समय दृष्टिकोण से समञ्चा जाये तो 21वौं शताब्दौ मे भारतीय प्रामौण 
विकास की उभे वातौ समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग मे पूर्वानुमान कर प्रशासनिकनत॑त्र को 
अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है] 





अध्याय 21 
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण : 
संगठन एवं कार्य 


रज्य कर्मचारियों को उनकी सेवा से संबेधित कई शिकायतें समय-समय पर रहती है, जिनका 
समाधान, विधानानुसार एवं नियमानुसार होना आवश्यक है । कई शिकायतों का निपटारा तो 
अशासनिक स्तर प्र ही हो जाता है, किन्तु कई रसे मामले हँ जिनका न्यायालय के माध्यम से 
ही हल संभव रै । किन्तु यह भौ विचारणीय है कि यदि सभी भशासनिक मामले न्यायालय के 
समक्ष लाये जति है तो न्यायालर्यो का कार्यभार अतिरेक रूप से बढ़ जाता है ! अतः इस संबंध 
भे एक विवेकपरणं उपाय यह रै कि अधिकांश प्रशासनिक विवादों का मिपयरा प्रशासनिक 
न्याय व्यवस्था के अंतर्गत किया जाये! 

भारत मे प्रशासनिक न्याय कौ परम्परा अधिक पुरानी नह है। किन्तु पिले तीन 
दशको भ॑ इस ओर अधिक जागरुकता दिखाई दे रही है । न केवल केन्र ६ भित्राधिकार 
मे अनि वाली सेवाओं से संबेधित केन्रीय सिविल सेवा प्रशासनिक अधिकरर्णो कौ स्थापना 
हई है किन्तु राज्य सर्कार दरार भी इस प्रकार कौ अर्ख-्यायिक संस्थाओं का निर्माण किया 
गया है। 
स्थापना , 
गजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलौ के लिए अपील अभिकरण) अधिनियम, 1976 के 
सतगैत राजस्थान सिविल सेवा अपौत अधिकरण कौ स्थापना 1 जुलाई, 1976 कौ की गई 


थो । पिते 23 वरप से यह सस्था निस्तर कारमं कर रही रै तथा इसका प्रभाव राज्य प्रशासन 
पर स्पष्ट रूप से पड़ा हे । 


्ित्राधिकार 

गजस्थान सिविल सेवा अपोल . अधिकरण का धेत्राधिकार सम्पूर्णं राजस्थान दै! इसके 
ष्ाधिकार म्‌ वे सभी नोक सेवाएं आती है, भिदे रजस्यान सरकार के राजपत्र भे ममय-समय 
पर अधिसूचित किया जाता है । किन्तु, निम्नलिखित संस्थाओं एवं सेवाओं के कर्मापि को 
इस अधिकरण के धैत्राधिकार से बादररखा गया हैः 

(1) राजस्थान उच्वतर न्यायिक सेवा 

(2) एजस्थान न्याधिक सेवां 

(3) गजस्थात उच्च न्यायालय 

८4) राजस्थान विधान-सभा 

` (5) स्रजस्थान लोक सेवा आयोग 
` (6) राजस्थान लोकायुक्त कार्यालय 


^,“ _ (7) राजस्यान सर्कार के निगम एवं मण्डल, स्वायत्तशापौ सस्थान तथा अर्द-सरकारी 
कार्यालय 
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राजस्यान सिविल सेवा अपील अधिकरण की अधिकारिता 
1976 क सजस्थान सिविल मेरा अपौले अधिकरण अधिनियम के अंतर्गत अधिकरण कौ 
किमी ग्ज्य सरकार के अधिकारी अथवा सर्षम अधिकारी दाग किमी राज्य कर्मचारी कौ 
वमक्तिक देसियत को प्रभावित कटने वाते आदेश के विरुद निम्नलिखित मामलों मे अपील 
सुमने को अधिकार दैः 
(1) वसिष्ठता 
(2) पदोनति 
(3) पुष्टिकरण 
(4) वेतने स्थिरीकरण 
(5) किसी सरकारी कर्मसारौ फे वेतन, भतत, पेशन तेथा अन्य शती सै संबधिव 
आदेश ज उसके अहितमें हो 
(6) उच्च सेवा, प्रणी अथवा पद पर कार्य कपे हुए किसी सरकारी कर्मचारी के 
निम्न स्तर की सेवा, श्रेणी अथवा पद्‌ पर पदावनति 
(7) पशन रोकने अथवा पेंशन कौ मात्रा को कम करना 
(६) किसी स्थान अथवा पद पर स्थानान्तरण 
उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य मामले जो रज्य सरकार कौ राय मे इसु अधिकरण के 
षेत्रधिकार भं आने चाहिष, वे इसके कारय-तर मे सम्मिलित किए जा सकते हँ । 
उल्लेखनीय है कि इसे समक्ष आए हृए अपील के सभौ मामरतो पर अधिकरण को 
यह अधिकार है कि वह्‌ सर्कार अदिशो को पुट कर सकता दै, उनम परिवर्तन कर सक्ता 
है, उह परत्याव्रत कर सकता दै अथवा नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामलों को परतिपिपित 
कर सकता हे { अधिकरण द्या पारित आदेश भाध्यकारौ टैः तथा उनके विरुद्ध किसौ भी 
न्यायालय मे अपील मही की जा सकती, तथापि उच्च न्यायालय में इसके निर्णयो के चिरुद्ध 
याचिका दायर कौ जा सकती हे । 
शविततर्यौ नि 
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण को अपनी प्रक्रिया के मम्बन्ध मेँ ठीक वही शाक्तियां 
प्राप्त र जो किसी सिषिल न्यायालय को सिविल भक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत किसी वाद 
पर विचार करते समय होती दै \ किसी व्यक्ति को सम्मन करने तथा उसकी उपस्थित्त करने, 
किसी दस्तावेज को प्रस्तुत कसमे तथा साक्षियो ब दस्तावेर्चो के परीक्षण से सं्वधित यह 
शक्तिर्या इस अधिकरण को अपना कार्य सम्पन कपे मे महायक होत रै । जिस व्यक्ति का 
साक्ष्य यदि किमी छामबीन किये जाने वे मामले में आवश्यक हो तो अधिकरण ठस का 


साय अभिल्िखित कर सकता हे । 

अधिकरण की सम्मन्‌ प्रक्रिया भारतीय दण्ड संहिता, 1960 कौ धारा 193 के अर्यो 
मे न्यायिक प्रक्रियां समन्ली जाती ई \ इ पकार न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 
वथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रयोजनार्थं अधिकरण को एक सिविल न्यायालय के 
अधिकार है ! तदतुसखार अधिकरण निणयो को युक्तियुक्त समय क भीतर लागू कटने का 


उनरदायित्व सरकार पर द । 
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वल्लेखनीय है कि किमी सरकार अदेश कौ तिथि से 60 दिवस के अंदर-भेदर हौ 

एक रज्य कर्मचारो राजस्यान सिविल सेवा अपील अधिकरण मेँ अपोल कर सकता है । किन्तु 

यदि एक अपीलार्था यह सिदध कर देता है कि बद पर्याप्त कारर्णो से इस नियत अवधि र्मे 

१९ मेही कर सका तो इस कालावधि के पश्चात भौ अधिकरण अपील स्वीकार कर सकता 
1 


सगठन 

मस्थान सिविल सेवा (घेवा मामर्लो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 कौ धारा 
3 के अनुसार अधिकरण का अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा का सुपरराइम येतन नखा 
का अधिकारौ होता दै । 1999 के मध्य में श्री पशुपति माथ धंडारी,ज मुल्य सचिव कौ वेतन 
श्रवा (26.000 रूपणे मेँ रै, इसके भध्यक्च थे। 

अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकरण मे दो अन्य सदस्य होते है, एक तो राजस्थान उच्च 
म्यायिक सेवा का अधिकारी तथा दूसरा राज्य सरकार का सेवाप्त अथवा सेवानिवृत्त 
अधिकारी । 1999 के मध्य मे भारतीय प्रशासनिक सेवा का एकं अधिकारौ इसका प्रशासनिक 
सदस्य था। 

अध्यक्ष एवं सदस्यो का सेवा काल सामान्यतया तीन व॒र्षं का होता है, किन्तु 
राज्यपाल किसौ विशेष कारणवश यदि चे तो अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को कालावधि 
के सम्पन होने के पूर्वं भी भत्यावर्षित कर सकते रै । किन्तु ेसा देखा गया कि इस अवधि 
से पूर्व ही सदस्यो का स्थानान्तरण हो जाता दै 1 इसी कारण अधिकरण के काये मे निरनप्ता 
को अभाव रहा दै। 

अधिकरण का रजिस्टर, यजस्थान प्रशासत्रिक सेवा का सुपर टाइम वेतन शृंखला का 
अधिकापी होता टै । रजिद्टरार के अधीने प्रशासनिक एवं मत्रालयिक स्तर के कर्मचारी होते दै । 
अधिकरण में एक सहायक रजिस्टर, एक पुस्तकालयाध्यक्ष, दो कार्यालय सहायकं तथा कनिष्ठ 
सेखाकार, 'शीप्र लिपिकः, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लेखाकार आदि कर्मचारी कार्यरत द । अधिकरण 
का संगठन इस प्रकार हैः 


राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण 
संगठन एवं संरचना 
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कार्य प्रणाली 
अधिकरण की यैठके एक “वैच” के रूप मे होती दै जिनमे सीन म से दो सदस्यों (अध्य 
सहित) का एके साध सुनवाई कटा आवश्यकं रै ¦ अधिकरण की बैठे सप्ताहमे 5 दि 
(शनिवार के अतिरिक्त नित्य प्रति होती है । अधिकरण कौ चल-पौठ जोधपुर, जिसकी स्थापः 
30 अक्टूबर, 1996 को कौ गई, कौ प्रति माह दौ दिवस के लए नियमिते वैके टतो रै। 
1996 से 1998 मे अधिकरण द्रा किये गये कार्य का विवरण इस प्रकार हैः 


+ 





। अतः इस 15 मास के कालर्मे न केवल नये मामलों कौ सुनवाई एवं उन पर निर्णय 

ङ गति से दए, किन्तु {994 तक के सरे बकाया मामले भी निपरा दिये गये । उत्तेखनीय 

1 उप्रैत.1999 को शेष अपीलों की सख्या 2457 थी । 1999 मे इन वथा नवीन अपीलों 
के एक वड़े भाग का निषदाय कये जनि कौ आशा दै) 

1998 से मार्च, 1909 के मोच में राजस्थान सिवित सेवा अपील अधिकरण मेँ 

बकाया मामर्तो का नियर अत्यधिकं तेजी से हुआ } निम्न सारणी मे जनवरी, 1998 से मार्च, 


1999 के वोच निपटाई गईं अपीटो का विवरण दया गया है. 








[ _ स्तीका | अस्वीकार ञन्य्‌ योग 
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इस प्रकार यह अधिकरण दक्षता के नये मानदेण्ड स्थापित कर स्ह दै! 


अभ्यासार्थं प्रश्न 
अध्यय 1 


भारतीय राजनैतिक व प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य का स्थान 
निवन्ात्मक प्रष्नं 
भ्रश्य 1, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में “राज्य” का क्या स्थान है ? राज्य 
सरकार के भमुख दायिर्तवो का परीक्षण कौनिए। 
प्रश्न 2. प्रशासन ओर नियोजन के विशेष संदर्भ मे भारत मे केनद्रराज्य सम्बन्धो की 
विवेचना कौलिषए्‌ 1 
श्रष्न 3. केन्र-राज्यं के मध्य वित्तीय सम्बन्धो कां आलोचनासक विवेचन कीजिए 
प्रश्न 4, केन्र-राज्य सम्बन्धो के मध्य तनायो के मुख्य सोत क्या है ? इन तनार्वो को 
कम कए के लिए कौन मे कदम उठाये जाने चाहिए? 
लधुत्तरात्यक प्रश्न 
प्रश्नं 1. केनद्र-राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवार किस भकार व कितने विषर्यो के 
सूपे किया गयाहै? 
उत्तर-- संविधान द्वारा क्रमशः केन्र सूची, 97 विषय; राज्य सूच, 66 विषयः तथा 
समर्ती सूची 47 विषय क द्वारा केन्द्र व राज्य के मध्य शक्तियो का वेटवारा करिया गया ह । 
प्रश्न 2. संविधान निर्माता भारत को किस भकार का “संघ” बनाना चाहते थे ? 
उत्तर-- संविधान निर्माता केन्र व रज्य में परस्पर अधिकतम सहयोग के भाधार पर 
सहयोगी संषवाद” कौ स्थापना करना चाहते थे । 
अ 6 3. संविधान के अनुच्छेद 252 द्रा केन्द्र व एज्य के संबंध मँ क्या व्यवस्था 
गरं ह? 
उत्तर~ संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत संसद राज्य सूची के विषय जो कि 
गष्टीय महत्व का घोषित कर दिया गृया हो पर कानून बना सकती है { = ~. 
प्रश्न 4, केनद्र-गज्य संधो मर टकव के चार कारण बताइये । 
उत्तर- (क) राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग . 
(ख) विना राज्य सरकार के परामश के अर्थसैनिक वतो की तैनाती 
(ग) यज्यपाल पद का राजनैतिक उपयोग , : ~ `~ 
(भ) केद्ध द्वा राज्यो के अनुदान एवं सहायता-अनुदान देने मे भेदभाव । ˆ~ 
ह परस्म 5, केन्र-गाज्य संबंधो पर विचार के लिए किस आयोग का व कव गउन किया 
ण्यां 
उत्तर-- मार्च, 1983 में त्यायमूतिं सरकारिया की अध्यक्षता मे एक आयोग गित 
किया गया भिसने भिमैद 1987 मे दिया। ४ + 4 ५ 
वत्तुनिष्ठ प्र 
श्रष्न 1. संपीय, प्रान्तीय व समवर्ती सूची किसमें शामिल कयि गये? 
क) भारतीय संदिधानरमे एव) 1935 के भारत शासन अधिनियमर्मे 
५ 1 
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(ग) भारतीयं संविधान व 1935 के अधिनियम मँ 
(ष) भारतीय संविधान व 1919 के अधिनियम मे 1 
परस 2. तिन मेँ कौन रज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नदी ये? 


(क) फजल अली (व) के. एम. पनिकर 

ग) हदय नाथ कंजर ध्व) बी. आर. अम्बेडकर 
प्रन 3. राजस्थान राज्य का उद्घाटन कव हु? 

क) 27 फरवरी, 19.48 में (व) ॐ मार्च, 1949 मे 

(ग) 15 मई, 1949 में (ध) 1 नवम्बर 1956 में 
प्रश्ने 4. विशेषङ्गो के मतानुसार भारतीय संविधान रै- 

(क) एकालमक (ख) सम्पूर्णं रूप से संघीय 

0) केद्ध को अधिक शक्ति के साथ संधय, 


(ध) न संषात्मक न एकालमक 
प्रश्ने ऽ. केन्द्रीय सूची मे कितने विषय रै? 


क) 66 (ख) 61 
(ग) 68 97 
प्रश्ने 6. रज्य सूसी में किते विषय है? ४ 
 (क)66 0) 61 
0) 92 ति ध) 52 
प्रश्न 7. समवर्ती सूची मेँ किवने विषय दै? 
(क)47 (8 52 


ग) 66 क) 99 
प्रं 8. संविधान के किम अनुच्छेद के अन्तर्गत राज्य सभा को रज्य सूचौ के विषये पर 


फानून चनाने का अधिकार है? 


(क) अनुच्छेद 247 ख) अनुच्छेद 248 
ग) अरुच्छेद 249 (घ) अनुच्छैद्‌ 250 
प्रश्न 9. निम्नमें से कौन.मी अखिल भारतीय सेवा नदीं है? 
(क) भारतीय दिदेश सेवा (ल) भारतीय प्रशासनिक सेवा 
(ग) भूरतीय पुलिस मेवा (य) भारतीय वन सेवा वां 
परस्य 10. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अर्न्तगत्त अखिल भारतीय सेवाएं सजित कौ 
र गई 2 र ५ ५ 
(क) अनुच्छेद 311 (ख) अनुच्छेद 312 
(ग) अनुच्छेद 269 (य) अनुच्छेद 270 , 


प्रश्न 11. निवन आयोग किसके द्राग गदित हुआ? 
क) भागतीय संविधान द्वार (व कानून द्राण 


ग) भशासनिक अदेश द्रया (४) संसद के प्रस्तावं दाग 
प्रष्न 12. योजने आयोग किस वर्ष गखिवं हुआ? 
क) 1948मे (व) 1949 मे 


६ 
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र) 1950 में क) 495 मे 
पर्न 13. योजना किसके द्वारा गदिते हुआ ? 
(क) एक विशिष्ट कानून दार (ल) संविधान दरार 


(ग) भ्रशासमिक आदेश द्रा ध) संसदीय प्रस्ताव द्वार 
प्रश्न 14. किस अनुच्छेद के अन्तर्गत राज्य मे राटूपति शासन लागू किया जा सकता है? 
क) 355 (ख) 356 
(ग) 363 (४) 365 
प्न 15. अनतर्मज्योय परिषदो का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत 
किया गया? 
(क) अनुच्छेद 155 (ख) अनुच्छेद 252 
0) अनुच्छेद 263 ©) अनुच्छेद 269 
अध्याय 2 
राज्यपाल 
निवन्धात्मक प्रर्न 


प्रश्न 1. राज्यपाल के दायित्वे ब शक्तियो का आलोचनात्मकं विश्लेषण कौनिए। 

प्रश्न 2. “राज्यपाल कौ स्वविवेकीय शक्तियाँ पद को पर्याप्त शकतिश़ली बनाती 
है ।* इन कथम के संदर्भे राज्यपाल की शक्तियो का विश्लेषण कीजिए । 

पर्न 3. राज्यपाल मनोनीत स्यो दोता दै, निर्वाचन क्यों नदी ? राज्यपाल कौ 
नियुकिति मक्रिया व राज्य के मुख्यमंत्री के साथ उसके सम्बन्थों का विवेचनं कौमिए। 

प्रश्न 4. राज्य अ्रशासन में राज्यपाल कौ भूमिका की राजस्या के उदाहर्णो सहित 
व्याढ्भा कीजिए। 
लयुततरातमक प्रन 
॥ प्रश्न 1. संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यपाल के सम्बन्ध मे क्या व्यवस्था करता 

उत्त संविधान के अनुच्छेद 153 ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के तिए एक 
राज्यपाल होगा! 

प्रश्न 2. राज्यपात्त के पद कै तिए आवश्यक योग्यताएे क्यार? 

उत्तर-- कम्‌ से कम पतीस वर्ध की आयु का पारत का नागरिक, जो सं तथा विधानं 
सभाकासदस्यन दो तथा किसी तलाभके पद प्र कार्म म कर रहा दये, राज्यपाल पदप 
नियुक्त किया जा सकता है! 

प्रश्न ३. एञ्य कौ कार्मपालिका शक्ति किस मे तिहिठ है? 

उत्तर- संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य कौ कार्य॑पालिग्ा शक्ति 


सज्यपाल्‌ में निहित होमौ चिस्रका भयो व सविधानं के अनुसार स्वयं या अधोनम्पं 
अधिकारो (मंनिमण्डल) दरार करेगा | 
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प्रश्न 4. राज्यपाल की स्वविवेक शक्तिं क्या ई? 

उत्तर- विधान सभा व अस्पष्ट दलीय स्थिति टोने प्र मुख्यमंत्री की नियुक्ति, 
अविस्वास मस्ताव पारिते होने पर मंत्रिमण्डल कौ नियुक्ति तथा संवैधानिक तत्र के विफल हेने 
पर राषटूपतिं शासन कौ अनुशंसा राज्यपाल कौ विवेक शक्तियाँ है । 

प्रश्न 5. मंविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल कौ शक्ति के सख्न्थ मे क्या 
व्यवस्था करता है ? 

उततर राज्यपाल को कि व्यि के दष्ड को क्षमा, निलम्बन, परिढार या लमुकरण 
फी शक्ति भप्त है । । # 


वस्तुनिष्ठ प्रण्न 
प्रश्न 1. राज्यपाल पद के लिए व्यक्ति को कम से कम कितनी आकु-का होना चाहिए? 
(क) 25 वर्प (ख) 30 वर्षं 
(ग) 35 वर्प (ध) उपयेक्व कोई नद 
प्रश्न 2. राज्यपाल को कितना मासिक वेतने ्ाप्त होता है? 
(क) 20.000 (छ) 25.000 
ˆ ग) 30.000 (घ) 36.000 
प्रश्न 3. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता दै? 
(क) रष्ट्पति (ख) प्रथानमंरी 
ग) सोकसभा अध्यक्ष (ष) रज्य का मुख्यमेत्री 
प्रश्न 4. राज्यपाल का कार्यकाल कितने वे का दै? 
(क) 4 वर्ष (ख)5 वर्ष 
(ग) 6 वर्ष य)ो5 वपे! 
प्रन 5. गज्यपात को अपने पद कौ शपथ कौन दिलाता है > 
(क) मुख्यमंत्री (ख) विधान सभा अध्यक्ष 


ग) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधौश 
(घ) सर्वोत्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश । 
प्रश्नं 6. राज्यपाल अपना त्याग-पत्र किमे सौपता है ? 


(क) प्रधान मत्री (ख) राष्ट्रपति 

¢) मुख्यमंत्री (ष) उच्य न्यायात्रय के मुख्य न्यायाधोस 
शरष्न 7. शज्यपाल अध्यादेश कव जारी करता टै ? 

(क) राष्ट्रपति के निर्देश पर 

(ख) तुरत कार्यवाही कौ स्थितिमे 

(ग) जय विधान सभाकासत्रन चलरहाहो 

(घ) उच्च न्यायालय का अदेश षर 
प्रश्न 8. कौन सा विधेयक राज्यपाल कौ अनुमति से हौ विधानसमा मे प्रस्तुत किया जा 

सकता है? 

(क) भूमि सुधार विधेयक (ख) वित्त विधेयक 


प सामान्य विधेयक (ॐ संविान-संरो धने सम्बन्धी विषेयक 
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पर्न 9. निम्नलिखित मे से कौन एक राज्य के रज्यपाल बनने के वाद अन्य राज्यके 


मुष्यमेत्री बे? 
@क) रेमेश भण्डार (ख) धर्मवीर 
भ) हरिदेव जोशौ ध) सुन्दर्सिह भण्डारी 
प्रशन 10. राज्यपाल को “सोने के पिजरी मे बन्द चिडिया" किसने कहा ? 
(क) सयेजिनी नायड्‌ (ल) पद्रजा नायद्‌ 
ग) इदिरगांधौ ध) सुषमा स्वराज 
प्रन 11. ९०८५ के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल निम्न म से कौन सा कार्य कर 
सकता रै? 
(क) विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति 
(ख) राज्य मे आपात काल की घोषणा 
ग) अध्यादेश जापी करना 
(घ) विधान सभा को संबोधित कलना 
रश्म 12. रज्यपाल द्वार जारी अध्यादेश कब तक लागू रह सकता है ८ 
(क) एकं वर्पं तक (ल) 6 महीने तक 
ग) विधान सभाके सुत्र के छट सप्ताह तक (घ) असीमित समय 
पर्य 13. राज्यपाल प्रमुख है-- 
(क) कार्यपालिका का (ख) विधायिका का 
(ग) कार्यपालिका व विधायिका का 


(व) कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका का 
प्रश्न 14. मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौ जाती है? 


क) अनुच्छेद 161 (ख) अनुच्छेद 164 
ग) अनुच्छेद 200 (घ) अनुच्छेदे 175 
प्रशम 15. संविधाने के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधान सभा को संयोधित 
कर सकता दै ? 
(क) अनुच्छेद 200 (ख) अनुच्छेद 175 () 
भ) अतुच्छेद 164 (व) अनुच्छेद 163 () 
प्रश्न 16. राजस्थान मेँ कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हआ? 
क)3बार † (ख) 4 वार 
(ग) 7 बार ()8 वार ५ 
प्रष्न 17. 1 के किस अनुच्छेद के अंर्गत राज्यपाल राज्य सरकार से सूचनां प्राप्त कर 
सकेता है? 
(क) अनुच्छेद 167 (क) (ख) अनुच्छेद 167 (ख) 
ग) अनुच्छेद 167 (ग) घ) उपरोक्त सभी । 


पर्न 18. भारतीय सिधान के अनुसार राज्यपाल राष्टूपति के विचाराथं विभेयक भेज सकता 
है । यह व्यवस्था निम्न मे से किस स्थितिरयो पर लागू नही होती 2 । 
क) विथेयक असंवैधानिक प्रतीत होवा है 
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(ख) रष्टीय महत्त काही 
(ग) राज्य पर अधिक वित्तीय भार डालता दै 
(घ) रज्य के नीति मिदेशक तत्वों के विपरीत दै 


अध्याय 3 
राज्य मंत्री-परिषद 

निव्रन्यात्यक प्रजन 

प्रश्न 1. राज्य मत्री-परिपद की संरवना व कोयो का आतोचनात्क विश्लेषण 
राजस्थान के विशेष उदाहरण सहित कौजिए? 

प्रश्न 2. मंत्री-परिषद व मंत्रिमण्डल मे भेद स्पष्ट मत्री 
स द स्पष्ट काते हुए मेत्रौ-परिपद कौ शक्तियो 
लघुत्तगत्मक प्रश्न 

प्रर्मे 1. मंतरी-परिषद व मंत्रिमण्डल में भेद कीजिए । 

उत्तर- मंत्ी-परिपद आकार मे बड़ी तथा मंत्रिमण्डल छोटी तेकिन वास्तविक नौति 
निर्णायक संस्था है। 

प्रम 2. मेतरी-परिषद के किते मकारके मंत्री होते है? 

उततर-- मंतरी-परिपद एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसमे मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 
कैनिनेर म॑नी, रज्य मंत्री, उप मंत्री तथा कुछ स्थिति में संसदीय सचिव होते र। 

प्रश्न 3. मंत्री-परिषद का आकार कैसा होना चाहिए? 

उत्तर-- भारतीय भशासनिक सुधार आयोग के सुञ्चाव के अतुसार मंत्री-परिपद के 
मंत्रियों कौ संख्या विधान सभा के कुल सदस्यों कौ संख्या का दस प्रतिशत से अधिक नहीं 


होना चाहिए । 
ह परष्न 4. मंत्रिमण्डल सचिवालय की मंत्रिमण्डल के निर्णय अक्रिया मे क्या भूमिका 
होती है? 
उत्तर-- मंत्रिमण्डल सचिवातय द्वार प्रदत्त विस्तृत सूचनाएं विश्लेषण व विवेकपूरणं 
परामर्शं पर मंत्रिमण्डल निर्णय कौ गुणवत्ता बहु कुछ तिर्भर करतौ दै1 
प्रन 5. मृत्रिमण्डल के तीन भमुख कार्य बताइये । 


उततर शज्य मे शासन की नीति निर्धारित कपना; नये विधेयक के स्तावः तथा 
अन्तर्विभागीय व अनस्संस्थानिक समन्वय स्थापित कसे ह मेत्रिमण्डल के महत्वपूर्ण 


दायित्व ई । 


वस्तुनिष्ठ प्रभ्न + 
प्रश्न 1. संविधान के किंस अनुच्छेद मे मंबी-एरिपद की संगयना का उल्तेव टै 7 


(क) 160 ख) 162 
(ग) 164 ¢) 166 
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परल 2. मंगी-परिषद मे शामिल ई-- 


क) कैषिनेरमेत्री (खि) रज्य मंत्री 
©) उप म्री (ध) उपपेक्व सभी 
भत 3. संसदीय सथिव कौ व्ययस्या राजस्थान म सवे पहले कव कौ गई ? 
(क) 1960 में (ल) 1962 मेँ 
0) 1964 े छ) 96 में 
भ्न 4. राज्य मंपरिमण्डल किसके प्रति उत्तरदायी देती दै ? 
@) राज्यपाल (ख) रज्य विधान सभा 
0) रज्य कौ जनता (घो मत्री-परिपद 
भ्रष्न 5. राज्य मंजरो-परिपद के सदस्यो को शपय कौन दिताता है ? 
@) राज्यपाल (ख) उच्च न्यायालय का मुख्य स्यादः 
ग) विधान (य) मुख्यमप्री 
प्रषन 6. (८ व हने पर किसी मंत्रीको कितिति दिगि भे पिष्‌ ६ 
सदस्य यन जाना चादिए? 
क) 3 महीने (ख) 4 महीने 
(ग) 6 महीने ल) 12 महनि 


मने 7. मृतरीप्रिपद का कार्य टै? 
(क) राज्य के शासन की नीति निर्धारित कना 
- (ड) नये कोनून निर्माण के लिए प्रस्ताव लाना 
(प) सज्य सेवा शनो का निरूपण व संशोधन 


(ध) उपरोक्त मभी प 
म्म ४. संव्र-परिपद्‌ कौ कार्य कुशलता के सिए आगरः त~. 
क) मंत्रियों को परस्पर सचयाग (वो 1एा|¶ 11114 त 


(य) मृनिमण्डल सथिव्रालय का सयोग ^ प५॥१॥॥॥ | 
प्रणमे 9. मन्रर्यो को विभागो का वितरण फान फा १} 

(क) मुख्यमत्री 1111 

(ग) मुख्यम॑नी कौ सलार प्र रञ्यपति (01170440 ॥५/॥ ॥| | 
्ण्न 10. कैषितेर का एजेनडा कौन तयार परता † } 1/1 ॥ (|+ 


(क) मुख्य सचिव 4 [५/4 ॥141 
(ग) मुख्यमंत्री त ॥॥ 1/1 44 

प्रन 11. रज्य कौ मुख्य कार्यपालिया पै, गि 77111) 
क) मुखम्मत्री ^ 


छ) राज्यपाल व रमीनपदि |) ८५ ॥* ह 
प्रथन 12. म॑त्ी-परिपद के सामृष्िि व्रह्म 11 1 (4 
क) समस्त म्री-पणट्‌ ए र 1121171 
4 ० 141 ५/ 
त्वकोकिस एव वी क 0 (4 
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(ग सम्पूर्ण संन-परियद्‌ कौ स्वौकृति के मिना फोडं सकारं निर्य वैध मही - 
७) सभी संकाय निर्णयो कौ वैता के लिए समू म॑गर-परिपद कौ स्वीकृति 
आवश्यक 


अध्याय 4 
मुख्यमंत्री 

निवन्यात्पक प्रष्न 

प्रश्न 1.. मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? उसके कार्यो का 
आलोचनात्मकं वर्णन की्िए। 

प्रश्न 2. मुख्यरमनी पद के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या हैँ 2 राज्य अशासनं मे 
मुख्यमगी की वास्तविक भूमिका क्या है? 

प्रशन 3. मुख्यमंत्री कौ प्रशासतिक भूमिका का विवैचन कीजिरए। 

प्रन 4. एक ग्य मे मुख्यमंत्री कौ नियुक्ति अक्रिया का वर्णन कौभिए। मुष्यमंतरी 
को पदसे हट में राज्यपाल को क्या अधिकार प्राप्त हँ? 

प्रण 5. राज्य के सभी सरकारी विभागों के निर्यतरण के संदर्भ में मुख्यमनी की 
प्रशा्निक भूमिका का वर्णन कीजिए। 

प्रश्न 6. राजस्थान मुख्यमंत्री सचिवालय के सगठन व भूमिका का परीक्षण कौजिए। 
इस संदर्भ मे मुख्यर्मत्ी की अनौपचारिक भूमिका का भी विश्तेपण कीजिए। 
लघुत्तपत्मक प्रश्न योगय 

प्रश्न 1. मुख्यमंत्री पद की आवश्यक योग्यताएं क्या है? 

उततर विधान सभा मे बहुमत पराप्त करने वाले दल के नैता को राज्यपाले द्वार 
मुख्यमत्री नियुक्ति किया जाता हं ? 

प्रश्न 2. मुख्यमंत्री कव तक अपने पद प्र रहता है ? 

उततर सविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री गज्यषाल के ममाद 
पर्यन्तं अपने पद पर एटा दै । सामान्यतया सदन मेँ बट्मत रटने पर पोच वपं तक वट अपने 
पद पर रहता है 1 

प्रन 3. मुख्यत के नियुक्ति के लिए राज्यपाल कव स्वविवेक का प्रयोग करना 
है 
उत्तर विधानमण्डल में किसी दल कौ स्मष्ट बहमत नही मिलने पर सरकार के 
विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हेन, कार्यकाल के दौ मृष्यर्मबी की मृत्यु, मुख्यमंत्री द्रप 
त्याग पत्र आदि की स्थिति मेँ राज्यपाल मुख्यमंत्री पद के लिए स्वविवेक का प्रयोग कता है} 

प्रश्न 4. मच्यो छो विभाग वितरिव कएने समय मुख्यमंत्री किन वर्ते का ध्यान 


रखता है ? 
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उत्तर- दल के सदस्यो की वरिष्ठतरा,रष्टीय दलीय नेतृत्व की इनच्छा,राज्य के विभिन 
त्रो तथा व के ्रसिनिधित्व को ध्यान मे रते हुए मत्रि्यो को विभाग वितपति किये उति 
है 


, प्रश्न 5. मुख्यर्मत्र अपे किसी मंत्री से किन परिस्थितियों में त्यागपत्र कौ मांगकर 
सकता ह॑? 


उनर- मुख्यमंत्री के मनोनुकूल कार्य न कएने, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का 
पालन न कपे, अस्वस्थ होने आदि की स्थिति में मुख्यमंत्री अपने किसी मंत्री से त्याग पत्र की 
मांग कर मकता है। 


वस्तुनिष्ठ प्रन 
प्रन 1, मुख्यमंत्री कौ नियुवितत राज्यपाल द्वारा कौ जायेगौ, एेसा संविधान के किस अतुच्छेद 
मे कहा गया दै? # 
क) 164 (1) (ख) 164 2) 
, 0) 164 (3) (ध) 164 (५) 
रशन 2. राजस्थान के पहली लोकभ्रिय सरकार का नेतृत्व किसने संभाला व मुख्यमेत्री क? 
(क) एस.ैकटचारी (ल) रीरलाल शाखी 
(ग) जयनारायण व्यासं (घ) टीकाराम पालीवाल । 
प्रश्न 3. कण के उत्तरदायित्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद मेँ किया गया 
2 
क) 164 (ल) 165 
# भग) 166 (घ) 167 
पर्न 4. रज्य विधान मण्डल का सदस्य न होते हुए भौ कोई मत्री अधिकतम कितने समय 
अपने पद पर रह सकता है? 
@क) 3 महीने (ख) 4 महीने 
ग) 6 महीने घ) 8 महीने . 
प्रस्न 8. राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने कोई भी विभाग अपने पास नदीं रखा? 
(क) मोहनलाल सुखाडिया (ख) शिवचरण माथुर 
@) भैरोसिंह शेखावत (ष) अशोक गहलोत 
प्रश्न 6. रजस्या के मुख्यमत्रि्यो मे सर्वाधिक लम्बा कार्यकाल किस मुख्य्प्री कार > 
(क) जयनारायण व्यास (ख) मोदनलाल सुखादिया ` 
0 चैपेसिह शेखावत 8) रिवघरण मायुर 
प्रश्न 7. मुख्यमंत्री सचिवालय को स्थापना राजस्थान मे कव हुई ? 
@ 1950 में (व) 1951 में 
श) 1052 मे ` (ष) 1953 मेँ 
प्रश्न 8. मंत्रिमण्डल सविवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है ? 
(क) मुख्य सचिव (ख) विधि सचिव 


` (ग) मुख्यमंत्री का सचिव 0) कार्मिक सिव 


५ भारत मे राज्य प्रशासन 


प्रश्न 9. सविव का दायित्व है-- 
क) मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता देना 
ख) 0 (4८ निय््रण 
(ग) मत्रिमण्डले के निर्णय का सी अनुणलन 
0. दी अफलम सुनिश्वत करना 
प्रम 10. राजस्थान के मुख्यमंत्री सचिवालय मे कितने उप-सचिव है ? 
(क)1 छ)2 
(ग)3 ()4 
प्रश्न 11. राजस्थान के मुख्यमंगी-सच्रिवालव मे है- 
(क) मुख्यमेन काश्रमुख सचिव (8) मुख्यमंत्री के दो सचिव 
(ग) मुय मत्री को एक सचिवे (ध) मुख्यमेत् का अमुख सलाहकार 


अध्याय 5 
राज्य शासन सचिवालय 

निवन्यात्मक प्रश्न ध 

प्न 1. राजस्थान सधिवालय के ्मगठन का वर्णनं कीजिए 
महत्वपूर्णं विभाग का सगठनात्मक परिचय भौ दीजिए । (0 

# प्रश्न 2. राजस्थान शासन सचिवालय कौ भूमिका व कार्यो का पिवेषन कीजिए। 

प्रश्न 3, कुछ विद्रा का माननो है कि सथिवालय का आकार छोरा कर देना चाहिए 
जयकिं कुछ के अनुसार इते समाप्त कर देना चाहिए । इस व्यवस्था की समापि या बे रहने 
के पक्षम तर्कं दौजिए। 
लघुत्तत्मक रश्म ४ 

पर्न {, सचिवालय किस के शिखर वथा मध्य मेँ स्थित है ? 

उत्तर-- सचिवालय के शिखर पर रजमैतिक मेवृत्व, मध्य मेँ सचिवालय तथा उसके 
नीचे मिदेशालय होते है। 

प्रन 2. विभाग तया निदेशालय मेँ क्या अन्तरहै ? 

उत्तर-~ सविवालय विभाग का सम्बन्ध (+ मीति-निर्मणि से संबंधित है जबकि 
मिदेशालय प्रमुखतया नीति क्रियान्वयाकायी संस्पा ६। 

प्रन 3. सविवालयष्कै भ्रमुख दायित्व क्या ई 7 

उत्तर - रज्य की मौपि निर्माण संस्था सूचनाओं का केद्र, मुष्य समन्वयकं संस्या 
वथा वित्तीय नियोजन एं कार्मिक नियमन व त्रियंवण सचिवालय के प्रमु दाभित्व है } 

प्रन 4. शासन सचिवालय मे सर्वोच्च राजतैविक अधिकारी व सरवेच्व प्रशासनिक 
अधिकारी कौन होवा दै? 

उत्त-- शसम सचिवालय मेँ सर्वोच्व राजनैतिक अधिकारी मुख्यमंबो व सर्वोच्च 
मरशासमिक अधिकापी मुख्य सचिव होता है । 
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प्रश्न 5. सेक्रेदेरियेट मेन्युअल क्या है ? 
उत्त- रेक्रेरेरियेर मैन्युजल के अनुसार ही सचिवालय कौ प्रशासनिक अक्रिया 


सम्पन होती है 1 इसमे सरकारी कार्यं के संचालन कौ विधि तथा आवश्यक प्रपत्र तथा विभिन 


अधिकारियों कौ भूमिका का वर्णन होता दै । 
वस्तुनिष्ठ प्रन 
प्रश्न 1. १ मे से किस विभाग के सचिवालय व निदेशालय अलग-अलग नहीं 
2 
(कं) वित्त विभाग (ब) उद्योग विभाग 
(ग) कृषि विभाग (घ) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग । 
प्रश्न 2. राजस्थान सरकार के किसी विभाग का राजनैतिक भमुख कौन होता है ? 
@क) मुख्यमत्री (व) मेती 
(ग) राज्यपाल (घ) सचिव 
प्रश्न 3. निम्न मै से कौन सा दायित्व राजस्थान शासन सपिवालय का नहीं है ? 
(क) नीति निर्माण (ख) नीति क्रियान्वेसन 
छ) अन्तविभागीय समायोजन (घ) संघ-राज्य सम्बन्य 
पर्न 4 


प्रश्न 6. 


प्रल्न 7. 


प्रश्न 8. 


प्रश्न 9. 


. राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप कव अस्तित्व मेँ आया ? 


क) 1948 (@) 1949 
त) 1951 (ष) 1956 


. शासन्‌ का भमुख सचिव किस सेवा का व्यव््दि दोता दै ? 


क) यजस्थान सचिवालय सेवाएं (ख) राजस्थान भरशासनिक सेवां 
त) भारतीय प्रशासनिक सेवाएं (घ) भारतीय पुलिस सेवा । 


संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सचिवालय के कार्य विधि सम्बन्धी 
नियम यनाये जवि है? 


क) 163 (ख) 165 
* ग) 166 ©) 169 
सथिवालय पुतर्गठन समिति 1969-70 के अध्यक्ष कौन थे? 
(क) वी. मेहता (ख) मोहन मुखर्जी 
ग) एष्ट. उज्ज्वल (घ) जीके. भानोत ` 
राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1961-63 के अष्यक्च कौन ये? 
@) ए्मसंघवी (ठ) यी.मेहवा 
(ग) एमतरौ. मायुर () एवसौ. माथुर 
राजस्थान कौ भ्रशसनिक सुधार समिति (1992-95) के अध्यक्ष कौन ये? 
(क) एमःएल.मेहदा (ख) जीके. भानोत 
(ग) अरुष कुभार (य) बीबी एल. माथुर 


प्रन 10. 1999 भे राजस्थान मरकार ने प्ररासनिक मुधार आयोग कां गठन सिया गया दै 1 


इसके अध्यस् द-- 
(क) श्री अशोक गहोव (ख श्री दौरालाल देवपुर 


276 भात मे राज्य प्रशाषन 
(ग) श्री शिवचरय माथुर ध) श्री नवलकिशोर शर्मा 


अध्याय 6 
मुख्य सचिव 

निवन्धात्पक प्रष्न 

प्रशन 1. राज्य अ्रशासन के मुख्य सपिव की भूमिका कौ समीक्षा कीजिए। गजस्थान 
का उदाह्मण देते हुए बात स्पष्ट कीजिए! ४ ॥ 

प्रन 2, रज्य प्रशासन में मुख्य सचिव के “भूमिका-तत्र" (पैल सेट) कौ व्याख्या 
कीजिए। 
लघुत्तरातमक प्रश्न 

पर्न 1. राज्य प्रशासन मेँ मुख्य सचिव का क्या महत्व ई > 

उत्तर राज्य प्रशासन मेँ मुख्य सचिव का वही स्थान है जो केन््रीय स्तर पर केविमट 
सथिव का होता है} राज्य प्रशासने का मुख्य समन्वयक एवं नियत्रक हमे फे साथ-साथ 
मेतरिमण्डल सपिव भी है। 

प्रश्न 2. मुख्य सचिव के चयने मेँ किनि वातो का ध्यान रखा जाता है ? 

उत्तर वरिष्ठता, सेवा अभिलेख तथा कार्य दक्षता ओर तत्कालीन पुख्यरमत्री को 
विश्वास मुख्य सचिव के चयन मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है । 

प्रशन 3. मंत्रिमण्डल सचिव के कूप मेँ मुल्य सचिव का क्या कार्य है? 

उत्तर~- मृत्रिमण्डल को सहायता देना, नीति समन्वय केन्र के सूप मे कार्यं काना, 
निर्णयो का क्रियन्वयन तथा भावश्यक सूचनाए्‌ प्रदान करा अदि ! 

प्रश्न 4. मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को किस प्रकार कार्यं करना बादिए? 

उत्तर दोमों को एक इकाई के रूप मे यदं तक कि मुख्य सचिव का मुल्यमत्री के 
मस्तिष्के कौ भोति सौघना वे कार्यं करना चाहिए्‌। . . 

प्रस्य 5, समान्य प्रासन बिभाग के सूप मे मुख्यं मधिष के चार दामित्वे वताइये । 

उत्तर विशिष्ट अतिथयो के यन्य में आगमन को आवर्यक व्यव्या, अनगज्यीय 
विवाद की समौ, कायं विधि तियो मे सेयोधन के सुद्धाव,पेच्छिफ संस्थानों कौ अनुदान 
मांगों के सम्बन्ध मे अनुरमा। 


व्तुगषठ प्रल 
प्रश्न 1. भातत में प्रथम मुख्य सदिव कौ नियुक्ति कव हुई? 
(क) 1798 (ख) 1858 मँ 
क) र्ये (ष) 1946 
प्रस 2. राजस्थान के थम मुख्य सिव कौन थे? 
(क) के. राधाकृणन (फ वी. नागरपय 


(ग) यौज. रव (ष) किरनपुप 
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प्रन 3. ` राजस्थान के वर्तमान (लून, 1999) मुख्य सचिव कौन रै ? 


(क) आईएस. कावडिया (ख) अस्ण कुमार 
ग) पौएल. भण्डारी (घ) एमएल. मेहता 
प्रश्न 4. मुख्य सचिव का मासिक वेतन क्या होता हे ? 
(क) 22,000 रुपए (ख) 26.000 रुपए 
(ग) 28.000 रुपए (ध) 29.000 रुपए 
प्रन 5. मुख्य सचिव कौ सेवा निवृत्ति आयु कितनी होती है} 
(क) 58 वर्षं (ख) 60 वपं 
(ग) 62 वर्ष (ध) 65 वषं 
प्रश्न 6. निम्नमें से कौन से विभाग मुख्य सचिव के अधीन होते हँ ? 
(क) सामान्य प्रशासन (ख) कार्मिक 
ग) प्रशासनिक सुधार (घ) उपरोक्त सभी 
प्रघ्न 7. सबसे लम्बा कार्यकाल रजस्थान के किस मुख्य सचिव का रहा? 
(क) नी. मेहता (खे) मोहन मुखर्जी 
ण) वीगीएल. माथुर (ध) एमःएल. मेहता , 
अध्याय 7 
गृह विभाग 
निवन्यात्मक प्रश्न 


, म्रष्न 1. राजस्थान सरकार के गृह विभाग की भूमिका का विवेचन कीिए। उसके 
सम्मुख प्रमुख चुनौतियां क्या दँ? 


प्रश्न 2. गृह विभाग संगठन का वर्णन कीजिए । इस संदर्भ मे पुलिस विभागका भी 
उल्लेख कौजिषए। 


लपुत्तरात्मक प्रश्न कवः अ 
प्रष्न 1. गृहं विभाग के चार प्रमुख दायित्व क्या है? 


उत्तर-- शान्ति व्यवस्था व पुलिस प्रशासन, आन्तरिक सुरक्षा, अपरार्धो की रोकथाम, 
शसो का निवमन। 


प्रश्न 2. राज्य सीमा सुरा के लिए गृह विभाग को चार किन विभागों व संस्थाओं 
से सम्बन्ध बने रखने पड़ते है? . `. 


उततर सीमा सुरक्षा बल, भारतीय सेना, केद्रीय जपे ब्यूरो, सोमा शुत्क विभाग ! 
प्रश्न 3. गृह विभाग के विशिष्ट सचिव के अथीन कौन से छह उप सचिवं कार्यं कते 


उत्तर- देप सचि, पुलिस; उप सिव, सुरा; ठप सचिव, जेल तथा पासपोड; उप 
सचिव, समन्वय तथा नागरिक सुरक्षा; उप सथिवे, मानव अधिकार । 
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प्रश्न 4. गृह विभाग के किन्टी चार समूर्हौ के नाम वताय । 

म उत्तर पुलिस, लेखा एवं बजट, मेल, पासपोर, वीज्ञ, सामुदायिक शन्ति, पराचार 
ध। 

प्रश्न 5. प्रशासन कौ ध से गजस्थान को कितने रेन्जो मे जिरलो, पुलिस 
सर्किर्लो, थान व ्मेबादागयाहैः 

उत्तर पुलिस प्रशासने को आउ रेन, उप जितो, 147 पुलिस सर्किलो, 676 पुलिस 
थाना तथा 731 पुलिस चौकिों मे विभाजित किया गया है । 
वस्तुनिष्ठ प्रन 
प्रश्न 1. नि्नरमे से कौन सा विभाग गृह विभाग से सम्बद्ित नहीं है ? 

(क) भ्रष्टाचार नितेधक विभाग (ख) न्याय विभाग 

ग) जेल विभाग (घ) महिता व बाल विकास विभाग 
प्रश्न 2. राजस्थान का पुलिस विभाग, किस विभाग का सम्बन्धित संगठन है? 

(क) मुख्यमंत्री का सचिवालय ख) मुख्य सचिव का सचिवालय 


ग) गृह विभाग (ध) कानून विभाग 
पर्न 3. राजस्थान रारकार के पुलिस विभाग कै प्रमुख कौ कहा जाता है? 
(क) पुलिस आयुक्त (ख) पुलिस महानिदेशक 


. ~ 0 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (य) पुलिस महानिरीकषक 
प्रष्म 4. मिम्न मे से कौन सा दायित्व पुलिस विभाग का मुख्य दायित्व नदीं ६ै-- 


(क) आन्तरिक सुरक्षा (ख) सीमा सुरक्षा 

(ग) जन सम्पर्क (घ) महिलाओं के प्रति अत्याचार का निरोध 
प्रष्न 5. गृह विभाग को प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है ? 

क) गृह मत्री (ख) प्रमुख गृह सचिव 

(ग) गृह आयुक्त (घ) गृह सविव 
प्रश्न 6. गृह विभाग, राजस्थान सरकार के कितने समूह है ? 

(क) 11 (ख) 12 

ग) 13 (ष) 14 

अध्याय 8 
वित्त विभाग 

निवन्यात्यक प्रष्न 


प्रश्न 1. राजस्थान के वित्त विभाग कौ भूमिका एवं कार्यो का विवेचन कीजिए तथा 
इसकी संगठनात्मक संग्चना समड्गाइये 1 

शरन 2. राजस्थान के वित्त विभाग कौ संस्चना की व्याख्या कीजिए एवं ठमकौ 
सम्यद्ध संस्थाओं का सक्षिप्त विवरण दोजिए। 

प्रन 3. राजस्थान मे बजट निर्माण एवं निष्पादन कौ प्रक्रिया समश्ञाइये । 
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नयुत्तरात्मकं प्रश्न छ 

प्रस्न 1. वित्त विभाग राज्य को कौम से साथन उपतव्य करता है ? 

उत्तर राज्य कौ नियामकीय व वैकासिक गतिविधियों के लिए वित्तीय साधन सुलभ 
सा नियंत्रण, ओक का अकेश्षण तथा बजट सम्बन्धौ जानकारी देना वितत विभाग 
का कर्यं रै1 

प्रश्न 2. रज्य मे गजस्व मापि के साधन-कितने भकारके व क्था रै? 

उत्तर-- रमस्व करे तथा अन्य सोते से ्राप्त है ! वाणिज्य, आवकारी, रजिस्देशन, 
प्येम्प, भूमि आदि कर पहली श्रेणौ के ह । भू-गजस्व, सिचाई शुल्क तथा लोक उपक्रमो से 
प्प आयं अन्य स्रोत कै ठदाहरण रै । 

प्रश्न 3. वित्तीय प्रशासम का राजयैतिकं प्रमुख तथा भरशासनिक भमुख कौन होता दै ? 

उत्तर~ वित्त मंत्री गजनैतिक प्रमुख वित्तम॑त्री एवं भरासनिक मुखिया भमुख वित्त 
चिव होता दै । 

प्रन 4. प्रमुख वित्त सयिव कौन कहलाता है ? एक उदाहरण दीजिए । 

उत्तर-- यदि भमुख वित्त सचिव प्रमुख सचिव की वेत शरंखतार्े है तो उसे प्रमुख 
वित्त सचिव कहा जाता रै 1 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न = 
प्रशन 1. वित्त विभाग का प्रशासनिक पमुख रै-- ¢ 
(क) चित्त मरी (ख) भमुख वित्त सचिव 
(ग) वित्त सचिव (घ) वित्त निदेशक 
प्रशन 2. षिते विभाग फिस मास विभिन प्रशासनिक विभागो को बजर के प्रस्तावं भेजने हेतु 
भत्र मेजतारै? 
क) जुलाई (ख) अगस्त 
ण) सितम्बर (घ) अक्टूबर 
परस्म 3. बजर निर्णायक समितियां निम्न विपो मे से एक पर निर्णय नही सेतौ ईै- 
(क) विभागों की आय (ख) विभागों का व्यय 
(ण) आय एवं व्यय्‌ दोनो घ) लेखा एवं अकिक्षण 
प्रन 4. निम्मलिखित दस्तावेज के अंतर्गत विभागाध्यकषो को वित्तीय समंजन हेतु शितया 
म्रदा कौ गई ईै-- 
(क) वित्त नियम (ख) बजट मैन्युअल 
ग) किश्षण प्रतिवेदन (ष) लेखा नियम 


प्रस्न 5. निम्नलिखित संस्था कोपालर्यो मे प्रशासनिक नियंत्रण रखती है-- 
० 1 (ख निरीक्षण निदेशालय 
(प) कोपाय एवं लेखा निदेशालय (घ) पंजीयन तथा स्यं 

प्रश्न 6. राजस्थान में कुल्‌ कोपालरयो कौ संख्या र ५.५ १ 
क) 32 क ॐ4 
ग) 36 ध्व) 38 


0 भारते मेँ रज्य प्रशासन 


प्रन 7. वाणिज्य कर विभाग निम्नलिखित मेँ से किस एक मद से सम्बन्धित कर एकपरि मही 


करता है? 

फकि)यिक्रीक (ख) ममोरंजन कर 

(ग) दिलासिता कर ध) स्टोभ्प इरी 
प्रश्न 8. आबकारी विभाग का मुठ्यालय किस नगरमे है? 

(क) उदयपुर (ख) जयपुर 

0) अजमेर (घ) जोधपुर 

अध्याय 9 
कृषि विभाग 

निवन्धात्मक प्रसम 

प्रश्न 1. गजस्यान सरकार के सचिवालय स्थित कृपि विभाग के मुख्य कार्यो एवं 
भूमिका की विवेवना कररे। 


प्रश्न 2. राजस्थाने सरकार के कृपि विभाग के संगठन एवं उसके अधीन एवं सम्बद्ध 
संस्थाओं की संक्षिप्त व्याख्या करं । 
लधुक्तरत्मक प्रश्न 

प्रन 1. कृपि नीति के चार उदश्य बताइये ? ४ 

उत्तर फसल कै उत्पादन से संबेधित गुणालकता, उत्पादन की गुणात्मकता मे वृद्धि, 
भू-सरक्षण के उपाय तथा जल प्रहण कषेत्रे का विकास कूपि नीति के उदेश्य है। 

प्रश्न 2. केन्रीय सर्कार द्वार भ्रवर्तित चार योजनां बतादं जिनका संचालन ग्ज्य 
सरकार द्वारा किया जाता है? 

उत्तर~ र्ट्टीय दलह विकास, रष्टीय तिलहन विकास, केन्द्रीय रूड विकास नेथा 
गष्टीय उद्यान मण्डल में संधित योजनाएं । 

प्रश्न 3. कृषि विभाग का जिन अन्य सरकारी विभागों के साथ सम्बन्ध रहा है उमे 


ग्रै चारके नाम लिखिए) र 
उत्तर~- सिचित सेर विकास तथा जल उपयोग विकास, सिंचाई विभाग, खाद्य विभाग 


ओर इंदिरा गांधी नहर परियोजना । 
प्रश्न 4. कृपि विभाग मे कौन से निदेशालर्यो के बजट परस्तार्वो का समायोजन किया 


जाताहै? 
उच्चर कृषि निदेथालय, उद्यान विदेशालय, कृषि विपणने विदिशाय, भू-जत 
संप्रहण तथा भू-सेरक्चण निदेशालम ! 

प्रश्न ऽ. “प्रशिक्षण व भ्रमण" कार्यक्रम क्या है? 

उत्तर-- इस कार्यक्रम के अंतर्गत गावो मे किसानो तक आवश्यक तकनीकी परामर्शं 


तथ्य आदाने वितरत किये गये । 
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वस्तुनिष्ठ प्रन 
प्रश्न 1. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय किस विभाग से प्रशासनिक सूप से जुडा है ? 
(क) शिक्षा विभाग (ख) गज्यपाल सचिवालय 
(म) कृषि विभाग (घ) सिचाई विभाग 
प्रश्न 2. प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम किसर संस्था द्वारा समर्थित है ? 
क) विश्व खाद्य संगठन (ख) विश्व वैक 
(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन (घ) आर्थिक व सामाजिक परिषद्‌ 
प्रश्म 3, कृषि विकास परियोजना किस संस्था द्वारा समर्थित एवं भवर्तित है ? 
(क) विर्व नैक (ख) विश्व खाद्य संगठन 


(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिपद्‌ (ध) राजस्थान कृपि विश्वविद्यालय 
प्रश्न 4, राजस्यानी कृपि विभाग का प्रशासनिक प्रमुख है-- 
(क) भमुख कृपि सचिव (ख) कृपि निदेशक 
(ग) कृपि उत्पादनं सचिव (घ) विशिष्ट सचिवं कपि 
प्रन 5. + मेँ से कौनसा संगठन कृषि विभाग से प्रशासनिक रूप से संबंधित नहीं 
2 


क) पू-जल प्रहण क्षेत्र विकास तथा भू-संरक्षण निदेशालय 

(ख) राजस्थान राज्य बीज निगम 

ग) राजस्थान राज्य कपि उद्योग निगम 

(घ) एजस्यान तिलम्‌ संघ 

अध्याय 10 
राजस्वे मण्डल 

नियन्यात्मक प्रर 

प्रश्न 1. राजस्थान के राजस्व मण्डल की भूमिका एवं काया को समज्ञा । 

प्रश्नं 2. राजस्थान राजस्व मण्डल के संगठन की विवेचना करे । 
लघुत्तरतपक प्रश्न 9 ॥ र 

प्रन 1. राजस्व मण्डल के चार उत्तरदायित्व बताइये ? 


उततर भू राजस्व एकत्रित कना, भूमि के सम्यन्य मेँ अधिकार्ये को स्पष्ट कलना, 
परामीण प्राकृतिक विपदाओं पर विजय का प्रयास तथा सरकारी ऋणी को उपलब्ध करने मे 
सहायता कएना । 


ष्म 2. राजम्थान के राजस्व मण्डल कौ स्थापना कव हुई 7 


र उत्त- 7 अप्रेल, 1949 मे एक अध्यादेश के माध्यम से राजस्व मण्डल की स्थापना 
इई1 


परर्न 3. राजस्व मण्डल के कितने सदस्य होते है ? 


उत्तर~- राजस्वं मण्डल मे एक अध्यक्ष तथा अन्य कईं सदस्य होते ह जिनकी संख्या 
3 से 15 तक हो सकती है! ४ । 
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प्रश्न 4. राजस्व मण्डत को रजिस्टर का प्रमुख दायित्व क्या है? 
उत्तर रजिस्टर टौ मण्डल का प्रमुख पर्यवेक्षक है तथा वही भशासनिक विभागो पर 
प्रशासनिक नि्यत्रण रखता है । 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
प्रश्न 1. राजस्या राजस्व मण्डल का मुख्यालय कलँ है 2 
(क) जयपुर ख) उदयपुर 
(ग) जोधपुर (ध) अजमेर 
प्रश्न 2. मद्रास राजस्व मण्डल कौ स्थापना किस वपं हुई थौ ? 
क) 1758 में (ख) 1786 मेँ 
(ग) 1799 मे (ष) 1858 में 
प्रश्न 3, राजस्थान राजस्व मण्डल की स्थापना किस वर्प हुई? 
(क) 1947 (ख) 1949 मँ 
ग) 1957 (ष) 1956रमे 
परर्म 4. राजस्थान राजस्व मण्डल के अध्यक्ष कावेतनक्यारैः 
क) 18.500 रूपये (ख) 22400 रुपये 
(ग) 26000 रुपये (घ) 28.000 रूपये 
प्रश्न 5. राजस्व मण्डल मँ किते अनुभाग रैः 
क) 12 (ख) 13 
(ग) 14 ष)15 
प्रश्न 6. ४ सरकार के किस विभाग से राजस्वे मण्डल निरन्तर प्रशासनिक तालमेत 
रता है- 
(क) वित्त विभाग (छ) योजना विभाग 
(ग) कृपि विभाग (४) राजस्व विभाग 
अध्याय 11 
शजस्थान राज्य विद्युत मण्डल 
तिवन्धात्मकं प्रन 


प्रस्न 1. गजस्थाने रज्य विद्युत मण्डल कौ विद्युत उत्पादन एवं वितरण से संयधित 
भूमिका फी विमेचना कर! मण्डल के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या हँ 7 

रश्म 2. ग्रजस्थान राज्य विद्युत मण्डल कौ भूमिका एवं प्रगति की विवेचना कते हए 
ये समञ्चाएं कि मण्डल की क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है ? 

श्रण्म 3. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के संग्धनात्मक संगठन की व्याख्या कर। 


सपुत्तरात्यक प्रश्न 
प्रस्र 1. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की स्यापना क्व हुई ? 


उत्तर- भारत के विद्युत आपूर्ति अधिनियम के तहव राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल 
की स्थापना एक निगम के रूप मँ एक विशेष अधिनियम के अंतर्गत 1952 मेँ हुई । 
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पर्न 2. किस क्षत्र मे विद्युत कौ खपत ज्यादा है, पर उससे होने वासौ आय कम है ? 

उत्तर-- कृपि ष्र मे 33 प्रतिशत विद्युत की खपत होती है जिससे मिलमे वाली आय 
केवल 7 प्रतिशत ही है । 

प्रष्न 3. राजस्थान राज्य विद्युते परमर्शदात्री परिषद्‌ के दो कार्य बताइये ? 

उत्तर~ प्रथम, विद्युत उत्पादने व वितरण के क्षेत्र मँ नीति-निर्माण तथा द्वितीय, मण्डल 
की विद्युत उत्पादन व वितरण से संबंधित परियोजनाओ तथा गतिविधियों कौ समीक्षा । 

प्रश्न 4. विद्युत मण्डल के प्रशासनिक विभाग का राजनैतिक प्रमुख व प्रशासनिक 
भमुख कौन होता दै? 

उत्तर- मण्डल का प्रशासनिक विभाग उर्जा विभाग है जिसका राजनैतिक प्रमुख 
ऊर्जा मंत्री तथा शासनिक प्रमुख ऊर्जा सचिव होता है । 

प्रशन 5. राज्य विद्युत मण्डल कौ दो प्रमुख समस्यां क्या दै? 

उत्तर राज्य के विद्युत कौ मांग के अनुपात मेँ उत्पादन न होना, फलतः महमी 
बिजली खरीदना, तथा 35 से 40 प्रतिशत तक बिजली की चोरी होना । 

प्रश्न 6. प्रशासनिक सुधार समितिं कौ सिफारिरे लिखिए। 


उत्तर मण्डल में वित्तीय व प्रशासनिक शक्तिर्या को अधिक प्रत्यायोजन तथा ऊर्जा 
के चोरी के मामले पर नियत्रेण व नियमन के सिए चल मजिस्रेट कौ व्यवस्था । 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
प्रश्न 1. राजस्थान विद्युत मण्डल कौ स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गव हई है ? 
@क) विद्युत आपूर्व अधिनियम (ख) भारतीय ऊर्जा अधिनियम 


त) विद्युत उत्पादन एवं क्रय अधिनियम (घ) म्रामीण विद्युतिकरण अधिनियम 
परर्न 2. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डलं कौ स्थापना किस वर्प हुई > 


(क) 1948 में (व) 1952 मेँ 
ग) 1956मे (य) 1957 मे ४ 
पररन 3. निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना 1998-9 में आरम्भ हुई 2 
(क) कोटा तापीय योजना (ख) सूरतगढ़ तापीय योजना 
(ग) रामगढ गैस परियोजना (घ) मादी पन परियोजना 
प्रश्न 4. राजस्थान में विद्युत मांग को कितना प्रतिशत क्रय कएना पडता दै ? 
क) लगभग 24 (ख) लगभग 26 
(ग) लगभग 48 ध्व) लगभग 52 
प्रश्न 5. राजस्थान े विद्युतं उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है ? 
@क) लगभग 35 लाख (ख) लगभग 45 लाद 
ग) लगभग 50 लाख (घ) लगभग ॐ2 लव - 
श्न 6. द रज्य विद्युत मण्डल के किस अध्यक्ष कौ पहल से “नर्सी योजना” आरम्भ 
भः 


क श्र वौर् सिंह सिशोदिया - (व) श्री मगल निहारी 
0) श्री बौ.आई. राजगोपाल (य) श्री पीएल, भण्डारी 
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प्रणत 7. राजस्या राज्य वियुत परामर्शदाप्रौ परिषद्‌ मे कितने सदस्य ते १? 
(क) 22 (2 
(ग) 19 (य) 17 
प्रन ४. १ शज्य वियुत मण्डत के प्रयन्धक मण्डत मेँ सदस्यो को सख्या इस प्रका 


(क) 3 पूरणकालिक तथा 4 अंशकालिक (ख) 5 पर्णकालिफे तथा 3 अंराकातिः 
(ग) 5 पूर्णकालिक तथा 2 अंकालिक (य) 4 पूरणकालिक तथा 4 अशकलिव 

प्रन 9. राजस्थान राज्य विद्युते मण्डल मे निनतिखित भँ से कौनसा अधिकारी भारतीय 
प्रशामतिकं सेवा का महीं देता? 


(क) अध्यक्ष (@) कार्यकाते निदेशक 
(ग) कार्षिक निदेशक (घ) मचिव 
पर्नं 10. राजस्थान राज्य वियुत मण्डल में षे्रीय कार्यालय कितने दै? 
(क)5 ख) 6 
ण)7 पपि) 8 
अध्याय {2 
कृपि निदेशालय 
निवन्धात्पमक प्रन 


परष्न 1. गजस्थान के कृपि निदेशालय की भूमिका एवं कर्यो की विवेचना क! 

प्रश्न 2. राजस्थान कृषि निदेशालय कौ सांगठनिक संस्वना समज्ञा ? क्या इसमे 
किसी सुधार की आवश्यकता है ? 
लधुत्तरात्मिक प्रश्न 

प्रश्न 1. कृपि निदेशालय के दो मुख्य दायित्व क्या है? 

उत्तर- कृपि से संबंधिते विभिन संम्थार्ओ के बीच समन्वय तथा किसानों को 
तकनीकी चान उपलव्य कराना। 

प्रन 2. कृपि से संबंधित तीन सहायक संस्या्द कौन सौ ह? 

उत्त-- राजस्थान राज्य बीज निगम, राजस्थान राज्य भूमि विकासं निगमं तरथा 
राजस्थाने राज्य विपणन्‌ मण्ड्‌ । 

प्रश्न 3. कृपि विस्तार परियोजना कव लागू हुई ओर यह क्या है? 

उत्तर-- 1 जनवरी, 1993 को मरारम्भ हुईं कृषि विस्तार परियोजना मे अत्येक गाव के 
प्रगतिशील कृषकों का प्रतिनिधित्व किसान मण्डल के माध्यम से किया जाता है । 

प्रषटन 4. “सर्वागीण कृपि विकास योजना” का मुख्य ददेश्य क्या है ? 

उत्तर- परियौजना मँ उन्नते तकनीक, वित्तीय एवं आर्थिक क्षमता कौ वृद्धि, माकृतिक 
संसाधनों का उपयुक्त बन्धन व सरक्षण तथा विकास कौ गति में महिलाओं कौ भागोदारी। 
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= प्रश्न 5. कृषि निदेशालय कुल कितने खण्डो मेँ विभक्त है? किन्हीदो के नाम 
वतास्ये 1 


उत्तर- कृपि मिदेशालय 8 खण्डो मे विभक्त दै चिनमें से दो है, परियोजना निर्माण 
सांख्यिकी एवं प्रयोधन खण्ड तथा अनुसंधान एवं प्रयोगशाला खण्ड । 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
प्रं 1. राजस्थान मेँ कृपि निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 
(क) 1947 में (ख) 1949 में 
ग) 1959 मे (घ) 1956 मे 
प्रन 2. राजस्थान कृपि निदेशालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन दै ? 
(क) कृपि उत्पादन सचिव ) विशिष्ट सचिव, कृषि 
(ग) कृषि निदेशक (ध) अतिरिक्त निदेशक, कृषि 
प्रश्ने 3. कृषि विस्तार परियोजना संशोधित रूप से राजस्थान मेँ कब लागू कौ गई? 
क) 1956 मे (ठ) 1973 
ग) 1985 में ध) 1993 
प्रश्न 4. राजस्थान कृपि विश्वसिद्यालय कहौ स्थित रै ? 
@क) वौकानेर (ख) जोधपुर 


भ) अजमेर (घ) जयपुर 
प्रश्न 5. सवां गीण कृपि विकास योजना किस सस्थान द्वारा समित रै 2 
क) खाद्य एवं कृपि संगठन (ख) भारतीय कृपि अनुसंधान परिपद्‌ 


(ग) विश्व वैक (ध) राजस्थान सरकार 
प्रन 6. राजस्थान का कृषि निदेशालय कितने खण्डो मँ विभक्त है ? 

(क)6 (ख) 8 

(ग) 10 
प्रशन 7. इ में कृपि निदेशालय का कार्य कितने क्षेत्रो मं प्रशासनिक दृष्टि से विभक्त 

? 
@क)5 (ख) 6 
(7 (8 
अध्याय 13 
कोलेज शिक्षा मिदेशालय 

निबन्यात्यक प्रश्न 


प्रश्न 1. राजस्थान में कलेज शिक्षा निदेशालय के विभिन कायो 
विवेचना कौनिए। इसके समक्ष मुख्य समस्यां क्यार? - एवं भूमिका कौ 


पररन 2. राजस्यान सरकार के कोलेज शिक्षा निदेशालय के संगठन एवं तं 
पर प्रकाश डाले । च 
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प्रशम 6. अनुदानित महाविद्यालयों को उनके बजेट का कितना अरतिशत अनुदान के रूप मेँ 


राज्य सरकार द्राए दिया जावा है? 

@क)75 (ख) 80 

(प) 85 (ि)90 
प्रन 7. १ शिष्चा निदेशालय को प्रशासनिक दृष्टि से कितनी शाखाओं मे विभक्त किया 

याहे? 

(क) 15 (ख) 14 

¢) 13 ¢) 12 
प्रन 8. जैन पिरव भारती को स्थिव है ? ि 

(क) पितानी (ख) लाडनू 

ग) जोधपुर घ्व) कोय 

अध्याय 14 
लोक सेवाओं की भूमिका 

निन्धात्मद प्रश्न 


प्रश्न 1. राजस्थान में लोक सेवाओं कौ रचना पर प्रकाश डले । 

प्रम 2. रजस्थान मे लोक सेवको की भूमिका की व्याख्या करे ? उनके समक्ष उनकी 
सुनौतियां क्या ह? 
लघुत्रात्मक प्रश्न 

प्रन 1. राजस्थान मेँ कितनौ श्रेणियो की लोक सेवारं है ओर वे कौन-कौन सी रै? 

उत्तर- राजस्थान मे चार श्रेणी की लोक सेवां ै-- राज्य स्तरीय सेवा, राज्य 
स्तरीय अधीनस्य सेवां, म॑त्लयिक सेवां तथा चतुर्थं त्रेणी कर्मचारी सेवा । 

प्रश्न 2. भरो. अमर्त्यं सेन के अनुसार भारत म किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था 
की आवश्यकता है ? 

उत्तर- भरो. सेन के अनुसार भारत मे निजीकरण व उदारीकरण के साथ-साथ 
उत्तरदायितवपूर्ण एवं प्रतिबद्ध सरकार कौ आवश्यकता है । 

प्रशन 3. लोक सेवक किन चार कषर मे महत्वपूर्णं भूमिका निभति है ? 

, उत्तर-- राज्य सरकार को विधान निर्माण मे सहायता देना, कानून व व्यवस्था का 

संचालन, सामाजिक न्याय सुलभ कराना तथा वित्तीय प्रशासन । 

प्रश्न 4. सोक सेवक जनता कौ प्रशासन मे -आस्था कैसे उत्तन कर सकते ई ? 

उत्तर-- जनता के लिए बनाई गई कल्याण योजनाओं को समुचित रूप से लागू करके 
तथा जन समस्याओं क ्रति संवेदनशील दृष्टिकोण रख कर। 

प्रश्न 5. सामाजिक न्याय कैसे सुलभ हो सकता है 2 


2 श्रारते पे रज्य प्रासन 


लपुत्तरात्यक प्रष्न 
9 प्रम 1. राजस्थाने मे वालिकार्भ के लिए मथम हाई स्कूत, इण्टर कोलेज तथा डिमर 
कोलेज कव भौर कलं स्थापित हए? 
उत्तर-- सन्‌ 1931 मे जयपुर मँ पहता हाई स्कूल, 19.4 म पहता इण्टर कोलेज, 
महायनी महावदालय तथा यही महाविद्यालय 1947 मेँ दिप कोतेज चना। 
प्रश्न 2. गजस्थाने का पहला विश्वविद्यालय कव ओर कला स्यापित हुआ ? 
उत्तर- 1947 मे जयपुर मे एजपूताना विश्वविद्यालय स्थापित हआ। यदी 
विश्वविद्यालय बाद मँ राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम्‌ से परिवर्तित हभ! 
प्रश्न 3. कोलेज शिक्षा गिदेशालय कच स्थापित हुआ ओर यह किसके निर्देशनर्मे 
कार्यकरताहै? 
उत्तर- कालेज शिक्षा निदेशालय 1958 मेँ स्थापित हुआ, यह राजस्थान सचिवालय 
के वस्व शिक्षा तेथा तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्दशन में कार्यं कता रै। 
प्रश्न ५4. कालेज रिक्षा निदेशलय के द कार्यं बाह्ये ? 
(= उत्तः- शिक्षा नौति के निर्माण में सहायता कना तथा शैक्षणिक वातावरण का 
निमणि। 
प्रन 5. राजस्थान मे सरकारी, अनुदानित तथा नैर अनुदानित मिला कर कुल कितने 
महाविद्यालय ई ? 
उत्तर~- राज्य मे 97 सरकायी, 75 अनुदानित प्रथा 65 गैर अनुदानित मिलाकर कुल 
237 महाविद्यालय है । 


वस्तुनिष्ठ प्रशन 
प्रश्न 1, अजमेर स्थित शासकीय महाविधालय कौ स्थापना किस वपं हुई ? 


क) 1830 रभे (व) 1856 मे 
(ग) 1844 क) 1898 मे 
प्रन 2. जयपुर स्थित मदारजा कोलेज की स्थापना किस वं हई ? 
@) 1836 मे (ल) 1866 
(ग) 1873 में (ष) 1895 मे 
प्रसन 3. सीकर मे महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 
क) 1945 में (ख) 1946 में 
श) 1947 में त) 1948 मे 
प्रत 4. कतेन शिक्षा मिदेशलय किन अधिकारी के निदेश भे कार्य करता टै? 
(क) मुख्य सचिव (ख) उच्च एवं तकनीकी रिक्षा सचिवे 


त) तजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति . (४) विचचाल शिक्षा सचिव 
प्रशन $, सजम्थान मे कितने सरकारी महाविद्यालय ई? 

क 97 (व) 25 

(65 (ध) 140 
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्र्न 6. अनुदानित महाविद्यालयों को उनके बजट का कितना मविशत अनुदान के रूप में 


राज्य सर्कार द्राण दिया जाता दै ? 

@क)75 (क) 80 

ग) 85 ७) 90 
प्रस्नं 7. क शिक्षा निदेशालय को भशासनिक दृष्टि से कितनी शादार्भ मे विभक्त करिया 

गयादैः 

क) 15 ख) 14 

@) 13 ध 12 
प्रस्म 8. जैन विश्व भारती कटा स्थित है ? ि 

फ) पिलानी (ॐ साडनू 

(ण) जोधपुर (ष) कोरा 

अध्याय 14 
लोक सेवाओं की भूमिका 

निवन्धात्मक प्रश्न 


परष्न 1. एजस्थान मेँ लोक सेवाओं कौ रचना पर प्रकाश दात । 
प्रश्न 2. राजस्थान मे लोक सेवको की भूमिका की व्याछ्या करे? उनके समक्ष उनकी 
चुनौतिर्या क्या रै? 
सयुत्तरत्मक 
#॥ व एजस्थान मेँ कितनी श्रेणियो की लोक सेवाएं है ओर वे कौन-कौन सी ई? 
उत्तर राजस्याग मे चार श्रेणी कौ लोक सेवां है-- राज्य स्तरीय सेवां, राज्य 
स्तरीय अधीनस्थ सेवा, मत्रालयिक सेवाएं तथा चतुर्थं श्रेणी कर्मचारी सेवा । 


प्रश्न 2. मरो. अमर्त्यं सेन के अनुसार भारतं भे करसं भकार को सामाजिक व्यवस्था 
कौ आवश्यकता दै ? 


उत्तर- श्रो. सेन के अनुसार भातत मेँ निजीकरण व उदारीकरण के साथ-साथ 
उत्तरदायित्वपूर्णं एवं प्रतियद्ध सरकार की आवश्यकता दै । 


प्रश्न 3. लोक सेवक किन चार कषर मेँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दै ? 


उत्तर-- रज्य सरकार को विधान निर्माण मँ सहायता देना, कानून व व्यवस्था का 
संचालन, सामाजिक न्याय सुलभ कराना तथा वित्तीय प्रशासन । 


प्रश्न 4. लोक सेवक जनता कौ प्रशासन मेँ आस्था कैसे उन कर सक्ते है? 


उत्तर-- जनता के लिए बनाई गई कल्याण योजनाओं को समुचित रूप से लागू करके 
तथा जन समस्याओं के भरति संवेदनशील दृष्टिकोण रख कर। ॥ 


प्रश्न 5. सामाजिक न्याय कैसे सुलभ हो सक्ता है ? 
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उत्तर~- निर्धन, पि, अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यो मैकार.व भूमिद, 
विकरलांग,निरीह मृहिताओं तथा बालको के विकास एर समुचित ध्यान देने से सामानिक न्यायं 
सुतभ हो सकता दै । 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
प्रश्न 1. अखिल भारतीय सेवाएं कितनी ई? 
(कऋ2 ख)3 
फ)4 (5 
प्रष् 2. गजस्थान मेँ गज्य स्तरीय सेवाओं मे निम्नलिखित मे से कौनसी सेवा नही रै-- 
(क) राजस्थान पर्यटन सेवा (ख) राजस्थान जेत सेवा 
(ग) राजस्थान कपि सेवा (ध) राजस्थान मशिक्षण सेवा 
प्रश्न 3. राजस्थान तदमीलदार सेवा निम्न मे से किस प्रेणी मेँ अती है? 
(क) ज्य.स्ततीय सेवा (ख) अधिनस्व सेवा 
(ग) संभागीय सेवा (4) तहसील सेवा 


प्रन 4. (८ {2 ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को “नाव्‌ न्यरक्रेसी” का विशेषण 
हे? 
, क) लाई मैकाले (ख) एड. गोरवाला 
(ष) पलि एपलबी (ध) फितिप बुडरफ 
प्रश्न 5. राजनौतिक तटस्थता का अभिप्राय है-- 
(क) लोकं सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य मही हेता 
(ख) बह अपने राजनीतिक विचायो कौ अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूप से नही 
कर सकता 
भ) वह चुनाव नहीं तड्‌ सकता 
(ध) उपतेस्त सभी 
प्रश्न 6. “अनामिता" का अभिप्राय है-- 
(क) किसी भी प्रशासनिक मीति व निर्णय के साथ लोक सेवक का नाम नहीं जुड़ता 
(व) किसौ भरी सरकारी नीति व निर्णय का लोक सेवक समर्थन नहीं कर सकता 
(ग) किसी भौ पत्र व पत्रिका मे लोक सेवकं तेख नी लिख सकता 
(घ) सप्कारी कार्य के लिए लोकं सेवके को पुरस्कार नहँ दिया जा सकता 


अध्याय 15 
राजस्थान लोक सेवा आयोग 


निवन्धत्मिक प्रश्न १ 
प्रश्न 1, “गजस्थान लोक सेवा आयोग एक बहुकार्योत्यक संस्था है" विवेचना करे । 
्ष्न 2. राजस्थान लोक सेवा आयोग के कामिक शासन से संधित मुख्य दायित्व 

क्या है? आयोग के समक्ष कौन सी मुख्य समस्यारे है? 
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प्रस 3. राजस्थान लोक सेवा आयोग की सांगठनिक संए्चना का विवरण दे । इस 
सं्वधर्भे आयोग के अध्यक्ष व सदस्यो कौ भूमिका की भ विवेचना करे । 
लघुत्ततत्मक श्रशन 

प्रश्न 1. राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यो कौ नियुक्ति कौन कता रै ? 

उत्तर- राज्य लोकं सेवा आयोग के सद्यो की नियुक्ति राज्यपाल दाग मुख्यमंत्री 
की सलाह पर कौ जाती है। 

प्रश्न 2. रज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पदमुक्त कब किया जा सकता-है 2 

उत्तर- अपने पद का दुरुपयोग कले, दिवालिया धोषित होने, शारीरिक व मानसिक 
दुर्बलता के काएण या अन्य किसी लाभ के पद पर कार्य कलन से सदस्य को रष्टूपति के अदेश 
से पदमुक्त किया जा सकता दै । 
ह प्रश्न 3. राज्यस्तरीय व अधीनस्य सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा के कितने चरण 

7 


उत्तर- तीन चरण है । पहला प्रारम्भिक परोक्षा (बहु-विकेत्यीय) तथा दूसरे मे मुख्य 
परीक्षा (वर्णनात्िक) सम्मिलित है । तीसरा चरण साक्षात्कार का है । 

प्रस्न 4. कर्मचारियों के खिलाफ किन परिस्थितियों मँ अनुशासनात्मक कार्यवाही ह 
सकती है? कोई चार कारण बतारे । 

उत्त कार्यपालन मे लापरवाही, भ्रष्टाचार, आदेशो की अवज्ञा तथा कानून वं 
नियमों के उल्लंघन की स्थिति मे। 


वस्तुनिष्ठ प्रर्न 
प्रश्न 1. राजस्थान लोकं सेवा आयोग मेँ अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य है? ` 


(क) 3 (ख) 4 
फ) 5 ध) 6 
प्रन 2. गज्थान लोके सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यो की नियुक्ति कौन करता है? 
(क) राष्ट्रपति (ख) गज्यपाल 
(ग) मुख्यमंत्री (घ) केन््रीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष 
प्रश्न 3. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन है-- 
क) 22,000 रूपए (ख) 24.000 रुपए 
(ग) 25,000 स्पए ^ @) 28.000 रुपए 
प्रश्न 4. राजस्थान लोक सेवा आयोग मे संभार्गो कौ संख्या रै-- 
क)3 ()4 
5 घ) 6 
प्रश्न 5. गजस्थान लोक सेवा आयोग कौ स्थापना किस वर्ष हुई थौ ? 
(क) 194 (व) 1948 मे 
ग) 1949 ध) 1950 


प्रश्न 6. जस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यो का कार्यकाल इस भकार है-- 
(क)5 वर्प या62 वर्पकीञआयु (ख)6 वर्षया62 वर्षकी अयु 
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ग)6 वर्षं या 65 वर्षं कौ आयु (ष)ऽ वर्पया€0 वर्षकी आयु 
श्न 7. राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रशासनिक कार्य किस अधिकातं द्रायां स्न 


किया जातादै? 
क) उपाध्यक्ष (व) रजि््रर 
ग) समिव (ध) तिदेशकं 
अध्याय 16 
लोक सेवाओं मे भर्ती 
निबन्धात्मक प्रश्न 


प्रश्न 1. राजस्थान म रज्य सेवाओं मेँ भर्ती की अक्रिया के विभिन चरण क्या है? 

प्रन 2. शजस्थान मे म्रलयिक एवं चतुर्थ शरेणी कर्मचारियों कौ भीं कतिया कौ 
विवैचमा कर। ‡ 
प्रश्न 3. राजस्थान मे लोक सेवर्को कौ भतीं की प्रक्रिया कौ व्याठ्या कते हुए, इते 
अभिक मधावी बनाने हेतु सुञ्ाव दे । क 
सधुत्तत्मक प्रस्म व 

प्रशे 1, भारतीय संविधामे द्वारं राज्य सर्कार को भशासनिक पदों पर भर्तीके 
सम्बन्ध में व्या निर्देश दिये गये ठै? 

उततर-- संविधान के अतुच्छेद 309 के अनुरूप मशासनिक सेवाओं कौ भर्ती के 
नियम मनाते समय संवैधानिक प्रावधान का ध्यान मेँ रखना आवश्यक ईै । 

प्रष्न 2. प्रतियोगो परीक्षाओं मे अभ्यार्थी कौ न्यूनतम योग्यता स्या होनी चाहिए? 

उत्तर- 21 वर्षं की आयु का, मान्यता प्राप्त विरवविद्यालय मेँ स्नतिक, भारत का 
मागरिक होना अभ्यार्थी के तिए भारवश्यक है । 
ह प्रश्न 3. पदोन्नति से भरे जाने वाले पदो के संध मेँ क्या प्रक्रिया अपनाई जातौ 

टै? 

उतनः-- “वरिष्ठता व योग्यता“ को आघार बना कर उम्मीदवार के पि्ठले सात वरौ 
के कार्यकाल के वार्षिक निषत्त मूल्यांकन के आधार पर पदोनति कौ जाती है 1 

प्रश्न 4 चतुर्थ शरेणी कर्मचाती कौ भर्ती के लिए कौन सी भक्रियाए्‌ अपनाईं नात है? 

उत्त अत्यक्ष भी, स्यानान्ताण, वर्कचा्डं कर्मचाि्यो मेँ से अधिग्रहण, 
अंशकालिक नियुक्ति तथा पदौनति दवारा भर्ती कौ जाती है । 


वस्तिष्ठ प्रश्नं 
प्रन 1. राजस्थान मे राज्यस्तरीय सेवाओं को संख्या क्या है? 
क) 31 (ख) 52 


ˆ 51 @)65 
गर्न 2. गजस्थाने कौ लोक सेवाओं मे महिला प्रत्यासिर्यो को आयु सौमा मे किते वर्पकी 


, षटदी गहै? 
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क)3 (षः 
्)5 (6 
प्र 3. ५ सर्कार के स्थाई कर्मचारी किस आयु तक रज्य सेवाओं मे प्रवेश कर 
सक्ते ह? 
(क) 40 वर्ष (क) 38 वर्ष 
ग) 36 वर्ष व) 33 वर्ष 
प्रश्न 4. शज्य सेवार्ओं मे भारभ्पिक परीक्षा कुल कितने अंक की रोती है? 
(क) 600 (ख) 400 
0) 300 भ) 200 1 
प्रशन 5. राज्य सेवाओं की मुख्य परीक्षाओं मेँ कि विपय के अंक अधिकतम ठेते रै ? 
(क) सामान्य इन एवं सामान्य विज्ञान 
(ठ) राजस्थान, राजस्थानी समाज, कला एवं संस्कृति का सामान्य श्वान 
(ग) सामान्य हिन्दी (घ) सामान्य अमेजी 
प्रम 6. राज्य सेवाओं मे भरतौ हेतु परोक्षा भणासी मे अ्रत्येक प्रशन मे दो भश्न-पत्र की व्यवस्था 
किस वर्षं ताग्‌ की गई? 
(क) 1997 म (व) 1996 भँ 
(ग) 1995 में (ष) 1994 मे 
प्रस्य 7. राज्य सेवा में परती हेतु आयोजित मुख्य परी मे कितने रेष्ठिक विषय रै ? 
(क) 22 (व) 26 


27 () 28 
प्रश्न 8. 9 सेवा मेँ भर्ती हेतु साक्षात्कार तथा व्यक्तित्व परीक्षण के अधिकतम अंक निम्न 


क) 150 (व) 160 
(१) 180 भ) 200 
अध्याय 17 
प्रशिक्षण संस्थान 
निवन्धात्मक प्रर्न 


प्रश्न 1. हरिश्चन्र माथुर गजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के कार्थ एवं भूमिका 
कौ व्याख्या करते दए उसका संगठन स्पष्ट कर । 

प्रश्न 2. राजस्थान पुलिस अकादमी की सांगठनिक संरचना का विश्तेषण कर्‌ उसकी 
प्रशिक्षण के कषतर मे भूमिका समञ्ञाइये > 

प्रश्न 3. एक मरिक्षण संस्थान के मुख्य दायित्व क्या है ? इस संदर्भ मे हरिश्चन्ध 
माथुर रजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान तथा राजस्थान पुलिस अकादमी के उत्तरदायित्व 
की समीक्षाक। 
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सपुतगात्पक प्रत 

प्रस्न 1. रज्य मे लोक सेवको के लिए प्ररि्चण क्यो भावस्यक है? 

उत्तर लोक सेवर्फो के दृष्टिकोण कौ वहुआयामी, प्रगतिसील तथा विकास कायो के 
भरति संवेदमशीलता उस्न कले के लिए प्रशिशषण आवश्यक रै । 

प्रश्न 2. 1969 मे फोडं फाउन्देरान दवारा फितंनी राशि प्रदान की गर व ठसका प्रयोगं 
कित रूपमे हुभा? 

उत्तर-- 1969 में फोट फाठम्डेशन द्वारा “पीपा” को 95.400 डालर की स्थीकृति दी 
जिन्हे बद़ाकर 1,11.000 डालर कर दिये गये जिसका म्रमोग संस्थाने को भापुनिक बनने, 
फैतोशिप, पुस्तकों आदि के लिए किया गया। 

प्रश्न 3. “रीपा" में व्याघ्यान मरणाती से भतििक्त अररिश्षण के लिए ओर कौन सी 
पद्यतियों को अपनाया जाता है, चार उदाहरण दीजिए। 

उत्त~- सामूहिक विमर्श, सम्मेलन व संगोष्ठ्या, मनेोवज्ञानिक प्रीश्षण, रजस्या 
भ्रश्नावलियां तथा दृश्य-्रव्य तकनीक से भी प्रशिश्चण दिया जावा है। 

परस 4. रिश्च वे ्ामीण विकास विभाग कै प्रशिक्षण स्थान कौनसे वकोटः? 

उत्त-- शिका विभाग के लिए राज्य शिक्षण संस्थान, श महै तथा मरामोण 
विकास विभाग के तिए इदिग गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर मे हे । 


वस्तुनिष्ठ प्रष्न 
प्रश्न 1, हरिश्च माधुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थाने की स्थापना किस वर्ष हुई? 


क) 1954 (ख) 1957 मे 
0) 1963 मेँ (च) 1966 मेँ 
पर्ल 2, रपा का जोधपुर से जयपुर किस वर्षं स्थानान्तरण किया गया? 
क) 1959 मे (क) 1965 मेँ 
(0) 1966 मे (ध) 1969 में 
्ष्न 3. रीपा में प्रबन्ध अध्ययन केन्र की स्वापना किस वर्यं हुई? 
क) भरे (ठ) 1981 
0) 1982रमे ध) 1983 में 
प्रशन 4. रीपा के चार कषत्ीय केन्र कौ स्थापना किस वर्षं हुई ? 
क) 1988 भें (व) 1982 मे 
(ग) 1981 मेँ 0) 1979 मे 
प्रश्न 5. राज्य भरशिश्षण परमर्शंदग्रो समिति का अध्यक्ष व 2 
(क) मुख्यमंत्री (ख) कार्मिक मंत्री 
ग) मुख्य सचिवे (घ) मुख्य प्रशिक्षण सचिव 
प्रश्न 6. राजस्थान पुलिस अकादमी की स्थापना किस वपं हुई ? 
(क) 1967 मे (खे 1969 मं 


ग) 1972 1 2, 
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प्रश्न 7. राजस्व पररिक्षण स्कूल किस नगरमे है? 


(क) ठक (क) अजमेर 
ग) ठदयपुर (ष) जयपुर 

भ्रष्न 8. पंचायती एज जन-प्रतिनिधिर्यो का प्रशिक्षण किस संस्था मे मुख्य रूपसेदोर्हादै? 
(क) रपा (व) सहकारी प्रबंधन संस्थाने 


(ग) इदि गांधी पंचायती राज संस्थान ध) कृपि प्रशिक्षण केन्र 


अध्याय 18 
राज्य सैवाओं में प्रशिक्षण 

निवन्धात्मक प्रम 

प्रष्न 1. रज्य सेवाओं के आधारभूत प्रशिक्षण व्यवस्था की समीक्षा कर। इस 
व्यवस्था मे क्या सुधार संभव है? 

प्रश्न 2. राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रशिश्ु अधिकारियों क संस्थानिक एवं क्षेत्रीय 
प्रशिक्षण व्यवस्था कौ व्याछ्या करं । क्या इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन कौ आवश्यकता है ? 

प्रश्न 3. राजस्थान पुलिस सेवा के प्रशिषु अधिकारिर्यो फो दिये जने बाले 
संस्थानिकं पररिक्षण का विवर्ण देते हुए इस मे संशोधन हेतु सुञ्ञाव दै । 

प्रश्न 4. राजस्थान तेखा सेवा के परशिश्षु अधिकारिरयो को दिये जाने वाते संस्थानिक 
एवं कि्रीय प्रशिक्षण के स्वरूप को स्पष्ट करं! 

प्रश्न 5. राजस्यान राज्य कौ मुख्य प्रशासनिक सेवाओं कौ प्रशिक्षण व्यवस्था मे हाल 
ही के वर्पो मे किये गये परिवर्तनों मे प्रकाश डाले । इस व्यवस्या को ओर अधिक प्रभावी कैसे 
बनाया जा सकता है । 
लयुत्तरात्यक प्रन 

प्रश्न 1. राजस्थान मेँ राज्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षण क होता है? 

उत्तर~- प्रमुख ज्य सेवाओ का जयपुर स्थित “रीपा” तथा राजस्थान सहकारी सेवा 
तथा अन्य राज्य स्तरीय व अधीनस्थ सेवा लोक शिक्षण उदयपुर मे होता है । 

प्रश्न 2. आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्या उदेश्य र ? नि 

उत्तर- विभिन सेवाओं के मध्य अन्तर्नर्भरता, सहयोग तथा समन्वय का भाव 
विकसित करना तथा प्रशिक्षु अधिकापिर्यो का सर्वांगीण विकास । 

प्रश्न 3. आधारभूत भ्रशिक्षण में कितने विपय है तथा चार का नाम उल्तेख करे? 

उत्तर-- आधारभूत प्रशिक्षण के सात विषय हैँ जिसमे से चार इस भकार है 


अशासनिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण व नियोजन, प्रवन्ध तथा सांगठनिक व्यावहारिक 
सिद्धान्त, विकास एवं कल्याण । 


प्रश्न 4. राजस्थान पुलिस सेवा के लिए प्रशिक्षण का समय कितना है व कितने म्रकार 
का 


2 
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उत्तर- जस्थान पुलिस सेवा का प्रशिक्षण काल एक वर्ष तथा द्‌ सप्ताह का हो 


है तथां अंतरंग व यर्हदरारी भर्गो मे विभाजित दयता है। 


प्रश्न 5. गजस्थान पुलिस सेवा मे सेवा-कालीन प्रशिक्षण को क्या महत्व है 7 
उत्तर~ अधिकारियों के ञान के नवीनोकरणः तेथा बदलते सामाजिक परिवेश : 


बदले मानव स्वभाव को समञ्ने के लिए रेमे प्रशिक्षण आवश्यक है 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न 

परह्नं 1. राजस्थान मेँ गज्य-सेवाओं मे आधारभूत प्रशिक्षण की अवधि क्या है? 
(क) 11 सप्ताह (ख) 15 सप्ताह 
(ग) 21 सप्ताह (ष) 52 सप्ताह 


प्रश्न 2. 


प्रष्न 5, 


प्रश्न €. 


प्रश्न 7. 


प्रश्न 8. 


राजस्थान प्रशासनिके सेवा तथा राजस्थान लेखा सेवा के संस्यानिक एवं क्षी 


भिक्ष की कुत अवधि (अंतिम परीक्षा सहित) क्या है? 
(क) 52 सप्ताह (ख) 43 सप्ताह 
(ग) 37 सप्ताह (घ) 33 सप्ताह 
„ राजस्थान 4 सेवा के नवतियुक्त परशिशुओं की संस्थानिक एवं कषे्रीय सेवा का 
काल क्याहे? 
(क) 53.5 सप्ताहे (ख) 52 सप्ताह 
(ग) 37 सप्ताह (घ) 53 सप्ताह 
, परामर्शदाता समूह कौ विधि करस प्रशिक्षण व्यवस्था मे अपनाई जाती है ? 
क) सेवाकलीन प्रशिक्षण (छ) संस्थानिक प्रशिक्षण 
(ग) कषित्रीय प्रशिक्षण ध) आधारभूत शिक्षण 
आधारभूत प्रशिक्षण के दौरान माम अध्ययन हेतु मरिक्ु अधिकाती निम्नलिखित 
अवधि के लिए भेजे जति है-- 
(क) 6 दिवस (ख) 2 सप्ताह 
ग) 4 सप्ताह ध) ऽ सप्ताह 
आधारभूत पाद्यक्रम मेँ विष्यो कौ संख्या निम्न है- 
(को$ 25 
(ग)6 ध)7 


राजस्थान प्रशासनिक सेवा फे प्रशिक्ु अधिकारियों को तहसील स्तर पर कितनी 


अवधि का मशिक्षण दिया जाता रै 2 
(क) 4 सप्ताह (ख) 6 सप्ताह 
भ) 8 सप्ताह घ) 24 सप्ताह 


राजस्थान लेखा सेवा के संस्थानिक एवं केरी प्रिक्षण के पश्चात्‌ किते विषयों 
मे परीक्षा आयोजित्र होती है? 

(क)4 (6 

ग)7 0) 
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अध्याय 19 
जिलाधीश 
निवन्यात्पक प्रश्न 


प्रश्न 1. “ज्रिलाधौश जिला प्रशासन की धुरौ है" विवेचना कर । 

प्रश्न 2. “ङ्िलाधीश के दायित्व मे निरन्तर वृद्धि चे रही दै तथा उसके समक्ष 
चुनौतियां भौ अनवपत्‌ रूप से बद्‌ रही ई ।* विवेचना कर । 

प्रश्न 3. ज्िलाधौर कौ भूमिका के विभिन आयामो को समङकते हुए विकास 
भरभासन में उसके उततरदायित्वों पर प्रकाश डते । 

प्रशन 4. विकास प्रशासन में ज्िलाधौय कौ भूमिका कौ विवेचना कपतेहुए 7 
संविधाने संशोधन के पश्चात्‌ उभर स्थिति मेँ उसकी पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में 
स्थिति को समज्य । 
सपुत्तरत्पक प्रश्ने 

प्रम 1. अरजी शासन मेँ लिला कलेक्टर का पद्‌ किसके द्वार रचा गया ? 

उततर- विन हैस्टिग्स न राजस्व वसूल करने वाले अधिकारिरयो को अधिशापी व 
नागरिकं अधिकार सपि तत्र अधिकारी जिला कलक्टर के रूप मँ माना गया। 
$ प्रश्ने 2. व्रिटिश-कालीन तथा स्वतत्र भारत के जिला कलेक्टर की भूमिका मे क्या 

न्तर ह) 

उत्तर व्रिटिश कालीन जिला कलेक्टर विदिशा हिरतो का संरक्षक व कानून व्यवस्या 
बनाता था। स्वततत्र भारत का यह अधिकारौ जन सहयोगी तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों का 
क्रियान्वयन करता दै । 

प्रशन 3. रएजस्व वसूली के संदर्भ मे जिला कलेक्ट कौन से महत््पूरणं करयो को 
वसूल कप्ताहै? 

उत्तर- भूमि कट, सिचाई कर, नहर कर, तकवौ ऋण, रवेन स्टोम्प के रूप में शुल्क, 
आय करव यिक्रौ करकी बकाया राशि आदि। 

प्रश्न 4. समन्वयक के रूपमे जिलाधीश का क्या दायित्व है? 

उत्तर-- विभिन जिलों के नियामकीय तथा वैकासिक विभागो के अधिकारियों की 
यैठकों के आयोजन द्वा समन्वयक का प्रयास ज्िलाधश करता है। 

प्रश्न 5. ज्िलाधीश के उत्तरदायित्व निर्वहन के मार्गं कौ दो वाधाएं क्या है? 

उत्तर- अत्यधिक कार्यभार तथा निस्तर राजनैतिक हस्तक्षेप । 


यत्तुनिष्ठ प्रश्न ' 
प्रश्ने 1. मुग्रल कालम ज्जिले अथवा “सरकार के प्रमुख अधिकारौ का पदनाम क्या था? 
क) स्थानिक  , ॥ (ख) अमिल ति 


(ग) दीवान , , छ्ककाज्नी 
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श्न 2. ब्रिटिश कलि में वंगाल सर्कार ने कलेक्टर को राजस्व अधिकारौ तथा दण्डमायक 


के रूप मेँ किस वर्प स्वीकार किया? 
क) 1757 में (व) 1765रमे 
0) 1786-7 मेँ (ध) 1831-32र्मैँ 
प्रश्न 3. मवीन व्यवस्या में ज्िलाधीश जिला प्रामीण विकास अभिकरण का-- 
(क) अध्यक्षर (ख) उपाध्यक्ष है 
(ग) सचिव है (ध) कार्यकारी निदेशक दै 


श्न 4 किस प्रधानमत्री मे संवेद्नशील भशासक के संदर्भ मे भिलाधीश कौ भूमिका को 
केन्रीय महत्व प्रदान करने का विचार रा ? 
(क) नरसिम्ारव (ख) राजीव गांधी 
(ग) विश्वनाथ प्रताप सिह (ध) अरल बिहारी वाजपेयी 


अध्याय 20 
जिला प्रशासन 

निवन्यात्मक प्रश्न 

परस्मे 1. राजस्थान मे जिला प्रशासन के विभिन स्ते की तिवेचना कौजिए। आपकी 
दृष्टि मेँ कौ सा स्त सर्वाधिक महत्वपूर्णं टै ? 

प्रश्ण 2. उपखण्ड प्रशासन तथा तहसील प्रशासन कौ व्यवस्था को समदनाएं । इनं 
किस प्रकार अधिक प्रभावौ बनाया जा सकता है? 

पर्ने 3. पटवारी की भूमिका पर प्रकाश डले । इस अधिकारी को कार्य प्रणाली में 
क्या सुधार किये जा सक्ते टै? 


लयुततरात्मक प्रष्म 

प्ते 1. राजस्थान मेँ संभागीय व्यवस्था कव पुनः स्थापित हुई तरथा राज्य को कवने 
सेभागों मे बादागयाहै? 

उत्तर संभागीय व्यवस्था को 1987 मे पुनः प्रारम्भ किया तथा रज्य को छः सभारो, 
जयपुर, अजमेर, जोधपुर, वीकर, उदयपुर तथा कोय मे वाटा गया है 1 

पर्न 2. गजस्यान स्ने उपखण्ड मे वंटा है ? उपखण्ड अधिकारी के दो मुख्य 
कार्यक्यारहै? 1 

उत्तः-- समस्त शमस्थान को 100 उपखण्डो में बांटा गया रै } उपखण्ड अधिकारौ 
राजस्व प्रबन्धन तथा मागरिक अधिकारी के स्पर्मे भौ कार्यं करता रै । 

्रष्न 3. किस जिले मे सवमे कम तथा किसे सवम ज्यादा हसते है ? उनकी 
संख्या क्या दै? 
उत्तर जैसलमेर विले मे 3 तथा जयपुर मिले मे 13 तहसीतें है 1 
र्न 4. परवारौ का चयन किम्के द्वारा तथा परिक्षण कटो होता है ? 
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उत्त पटवारौ का चयन राजस्व मण्डल द्वारा किया जाता रै तथा प्रशिक्षण 
भोलवाडा, रोक, श्रीगंगानगर तथा भरतपुर स्थित पटवार मरशिक्षण केनो में हेता है । 

प्रष्ने 5. परवा द्राग सपादित विविध कायें में से चार का उत्तेख करे । 

उत्त~ जनगणना से सवधिते कार्य, भू-स्वामित्व से संवधितत दस्तावेज भमाणित 
करना, अभितेखों की नकल तैयार करना तथा मतदाता सूची तैयार कले मेँ सहयोग देना। 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
प्रश्नं 1. संभागौय आयुक्त का पद किस वर्प समाप्त किया गया? 
(क) 1956 में (ड) 1959 में 
छ) 1962 मेँ (घ) 1966 मेँ 
परण्ने 2. सभागीय आयुक्न के पद कौ पुनरस्यापना किस वर्ष टु ? 
क) 1966 में (व) 171 में 
0) 1973 मे (घ) 197 में 
पर 3. रजस्यान मे तदसीलो कौ संख्या रै-- 
(क) 222 (ख) 229 
(ग) 251 षि) 303 
प्रश्न 4. गजस्थाने तहसौलदार सेवा का नियत्रण राजस्थान राजस्व मण्डल को किस वर्ष सौपा 
गया? 
क) 1956 में (ख) 1959 मे 
(ग) 1962 में (ध) 1967 में 
प्रश्न 5. पटवारी को गजस्य प्रासन के सम्बन्ध मे सरकारी कर्मचारी किस वर्प मनाया गया ? 
(क) 1869 मे (ख) 1873 भे 
0) 1889 मे (य) 1990 में 
प्रश्न 6. राजस्थान मेँ कितने पटवारी कार्यत ह 2 
@क) 10.000 से अधिक (ख) लगभग 8000 
(ग) लगभग 7000 ध) 5,550 


अध्याय 21 


राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण : संगठन एवं कार्य 
निवन्धात्मक प्रश्न 


प्रष्म 1. राजसथान सिविल सेवा अपील अधिकरण की भूमिका, धैत्राधिकार एवं 
शवि्त्यो कौ पिवेचना करं । = ४ 


जत प्रश्न 2. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कौ संगठनात्मक रचना पर म्रकाश 
उरते! 


लधुक्तेरात्मक प्रस्न 
प्रश्न 1. प्रशासनिक न्यायाल्यो की आवश्यकता क्या है? 


298 


भातत में रज्य अरश्सन 


उत्तर सामान्य न्यायालयो मेँ अतिक कार्यभार के कारण कर्मृवारिये कौ सेवाओं 


से सम्वम्थिते मामो का शौग्र निमराय प्रशासनिक म्यायालये दवाय टौ सम्भव है । 


प्रश्न 2. किस रकार के मामले राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के 


्षपरिधिकार मे अति रै। 


उतेर-- अधिकेएण समक्ष राज्य कर्मचारियों के वरिष्ठता, पदोनति, पुटिकरण, येतन 


स्थिरीकरण, पशन, स्थानान्तरण से सथ्वन्धित शासकीय निर्णयो के विरुद्ध अपीते आती ६। 
वस्तुनिष्ठ प्रश्न 


प्रश्न 1. 


प्रश्नं 2. 


प्रश्न 5. 


प्रश्न 6. 


एजस्थान सिविल सेवा अपौल अधिकरण की स्थापनां किस वरप हुई थी? 

(क) 1973 (ख) 1976 में 

(ग) 19 (ष) 1986गे 

तिभ्नलिखित मे से कौन सौ सेवा राजस्थान सिवित सेवा अपीत भधिकःण के 
्षनेधिकार के वादर है? 

(क) सजस्यान प्रशासनिक सेवा (ख) राजस्थान सहकारिता सेवा 

(ग) एजस्थान लोक सेवा आयोग कौ सेवा (थ) राजस्थान पुलिम सेवा 


„, निम्नलिखित मे सै कौन सा विषय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के 


कषेत्राथिकार मे नहीं आता-- 

(क) वरिष्ठता (ख) वेतन-स्थिरौकरण 

(ग) स्थानान्तरण (घ) सेवाकालीन म्रशिशषण कार्यक्रम मे मनोनयन 
, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के निर्णयो के विरुड' 


(क) किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती 

(ख) ठच्च न्यायालय मेँ अपील कौ जा सकती है 

(ग) केवल उच्चतम न्यायालय मँ ही अपील कौ जा सकती है 

(घ) जिला न्यायालय मेँ अपील की जा सकती है 

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के निर्णयो के विरुद्ध अपील सामान्यतया 
कितने समय के अन्दर कौ जानी चाहिए? 

(क) ॐ0 दिनर्मे (ख) 45 दिनम 

(फ) 60 दिन मे (ष) 75 दिने 

र॒जस्थान सिविल सेवा अपौल अधिकरण का अध्यक्ष किंस सेवा/स्तर का होता है ? 
(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा सुपर राम स्केलर्मे, मुख्य सचिव के बणवर 

(ख) भा्तीय परस्ासनिक सेवा के सुपरटाहप स्केल के प्रमुख सधिव के स्केलमे 
(ग) राज्य मंत्री के बराबर 

(ष) यजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपरशडप स्केल 
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वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर 
अध्याय - 1 
(फिग (योय अख (छग ष (ख (ख (ग 
छ) क (10) ख (11) क (2ोगण (ॐ)ग (भीख (5)ग 
अध्याय 2 
(ग (यष (क ख ग (®ख म (ख 
ग (10) क (1) ग (12) ग (ॐ) ग (14) ख (15) ख (6) ख 
(7) क (18) ग 
अध्याय 3 
(ग छेष अष (भख क ग छोय &ष 
ग (00) (11) ख (2ख 
अध्याय 4 
क (छख (अष (छग ष (ख (ख (क 
घ (10) ष (11) ख 
अध्याय 5 
(य ध्िखे (ख (छख ग (ग गं ष 
) ख (10) 
अध्याय 6 
(क @कं (ख (ख @)ख (क (क 
अध्याय 7 
छेष घ्छेग अख (ग कख (ग 
अध्याय 8 
ग (धिख (अष (व @छग (छेष छोष (केक 
अध्याय9 “ 
तेग ध्येख (ऊक (छग @ोष 
अध्याय 10. 
(ष द(्येख (ख छग छग (छेष 
अध्याय 11 


(क (गे (ख (कष ऊख (लष @कं (&ख 
ग (10) 


300 भारत मे राज्य मशासन 


अध्याय 12 

(ख (छग ष (कक ग (लिख छीग 
अध्याय 13 

(ख यग छग भीख (क @ष (क (&)ख 
अध्याय 14 

तख (धिष (अके ख ष क 
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